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तृतीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण 


व्कध्ध्म्तीब्याचराय्यएणा ज्वनव्यात्य 
प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता, आगरा-ईे 


तृतीय संस्करण की भूसिकां 


हमें अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि पुस्तक का तृतीय संस्करण 
आपके सम्छुख है । पिछले संस्करणों की तरह इसकी सबसे 
प्रछखुल विशेषता यह है कि पुस्तक यथासमभ्भव दिनाप्स है। 
चतुर्थ सार्वजनिक लिर्वाचनों के उपरान्त देश की राजनीति 
में जो परिवततेत आए हैं उनक्ती विवेचना यथास्थान की गई 
है। यह न फेवल पाख्यक्रसम की आवश्यकताओं को ही पुरा 
करेगा वरनु सामसानन्‍्य-ज्ञान फी वृद्धि में भी सहायक होगी, 
ऐसी हमारी आशा है । 


पुस्तक को अधिक उपादेय बचाने के लिए आपके असुल्प 
सुफाव अपेक्षित हैं ॥ 


--लेखकद्दय 
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भारदीय शारत्र अधिनियण, सचु १६१६ १०९---१ ३५ 
१५, भारतीय शासन अधिनियम, सनु १६१६ की विशेषतायें--सुल 
माधार और उद्देश, भान्‍्तों में आंशिक उत्तरदायी शासन, हैघ 
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(अज) ४ष्रत्तणन्नी (5९०००० ण॑ 50890० एा 7700१9)--भा रत मन्ची 

दे पद वा प्रादुर्भाव व प्रकृति, वेत्तन सम्वन्धी परिवतेन; परिवरतेन का 
स्वाभाविक परिणाम, अधिकार, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण 
शक्तियों वे सम्बन्ध में नियम, भारतमन्दी की घछत्ता में शिथिली करण; 
(जे) इण्डिया कौंसिल-- संगठन, सलाहकार परिषद्‌ गालोचना; 

(स) भारत छा हाई कशिश्दश---पद की सूष्टि, कर्तेंज्य ; 

३. औरत सरका 

(अ) गदर्भर-जभरल---अत्यन्त उलरदायी एवं महत्वपूर्ण पद, नियुक्ति 
कार्यकात, वेतन आदि, कार्यपालिका छक्तियाँ, विधायका शक्तियाँ, 
बित्तीष, गवनर-अन रल, एक स्वेच्छाचरी शासक 

(व) गवचेर उनरल की छार्यकारिणो-परिषद--निर्युक्ति, कार्यकाल 
क्ार्ये-प्रणाली ; 


कक । 


4 शव 


| 


£« 


१०. 


[ + ।) 


सत्याग्रह, चौरी-चोरा काण्ड, असहयोग की ससाप्ति, गाँधीजी की 

गिरफ्तारी तथा कारावास दण्ड ; 

बसहु "ोेग बान्दोलन फा मुल्यांक्न 

व्वराज्य दल फी स्थापना व उसकी नीति १६७--१८० 
हयोग आन्दोलन की मसफलता गौर स्वराज्य दल की स्थापना, 

गया कांग्रेस, सबव्‌ १६२२, कांग्रेस द्वारा कौंसिल-प्रवेश की अचुमत्ति, 

गांघीती और स्वराज्यवादियों में समझौता ; 

स्वराज्यकादियों के उद्दे ए्य तथा विद्धान्त --कार्यक्रम, स्वराज्य दल 

का व्यवस्थापिका-समाओं में कार्य ; 

प्रान्तों में--बंगाल, अन्य प्राततों में, सहयोग की जोर कदम, दल के 

भीतर मतभेद, एक नया दल ; 

स्वशाज्य दल का घुल्यांकन । 

साइमन फर्मीशन व नेहुझ रिपोर्ट १८१-- १६७ 

राजनीतिक वातावरण में उत्त जना ; 

साइमन कमीशन की नियुक्ति--साइमन कमीशन क्‍यों ? साइमन 


कमीशन से मारतीप क्षुब्धघ, घोर अपमान का सूचक, साइमन 
कमीदन वापिस जाओ' ; 


सर्चेदलीय सम्मेलन ; 
नेहरू रिपोर्ट--नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों ; 
जिन्‍मा की चोौदह छातें ; 
सद्ध॑ को ओर--कलकत्ता कांग्रेस, इज्धलेंड में मजदुर सरकार का 
सत्तारूढ़ होना, इरविन घोषणा, इज्जलैंड में टोरी दल का विरोध, 
इरबिन की भारतीय नेताओों से भेंट, लाहौर कांग्रेस, संत १६२६, 
२६ जनवरी का घोषणा-पत्र, देश की आस्तरिक स्थिति, मिस मेयों 
की 'मदर इण्डिवा', आर्थिक स्थिति तथा मजदूर-हड़तालें, मात्तद्धूवाद 
का पुनर्जेन्म, पब्लिक सेफ्टी बिल ; 
सादसन फर्तोशव की रिपोर्ट--प्रान्तों में रक्षा-कवर्चीं के साथ 
उत्तरदायी दासन, केन्द्र में संघात्मक शासन, केन्द्र में उत्तरदायी 
शासन नहीं, वृहत्तर भारत-परिषद्‌, मूल्यांकन । 

सबिनय अथज्ञा आन्दोलन तथा गोलमेज-सम्मेलन १६८-+रे२० 
सचिनय-अवज्ञा आन्दोलन की पृष्ठभूमि, गांधीजी की ग्यारह शर्तें; 
पत्रोत्तर और प्रतिक्रिया, डॉडी-कूच, कार्यक्रम, सरकार द्वारा दमन, 
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आन्दोलन तथा स्त्रियाँ, पुलिस के भत्याचार, भारतीय मुसलमान 
तथा सविनय अवज्ञा भान्दोलन ; 

समझौते फे अतफल प्रयत्त--सप्रू-जयकर शान्ति-प्रयास ; 

प्रथम गोलमेज-सम्मेलच--छांग्रेस की शथनुपस्थिति, सम्मेलन में 
निरहूपित सिद्धान्त ; ेु 

गांधी-इरथिन समझौता--गांधीजी की जेल से मुक्ति, गांगी-इरविन 
बातचीत, नमभौता, भगतावह आदि को फाँसी, गणेशशंरर विद्यार्थी 
दा बलिदान, शमभौते पर प्रतिक्रिया, कराँची काँग्रेस, लांड |वलिगडन 
का वायमराय बनना ; 

द्वितोय गोलमेज-सम्मेलच--कई शक्तियों की दिमागी कुश्तो , 
सदिनय बदचज्ञा आन्दोलन पुन: शुरू हुआ (१६३२-३४)-- सरकार का 
समझौते से पीछे हटना, बारदोली की जाँच, संयुक्त धान्‍्त हें 
किसान समस्या, बंगाल तथा सीमांप्रान्त, गांधीजी की वापदश्षी, 
गांधी जी की गिरफ्तारी 
मेकडॉमल्ड अवॉर्ड तथा पुदा पैदट--गांधीजी का ऑमरण अनशन ; 
सबिनय अठज्ञा आन्दोलन का अन्त : 

तृतीय गोलमसेज सम्पेलन इवेत पन्न का प्रदाशन ; 

एांप्रेस संसरवाद ऐो ओर 





॥ै। 


सम्‌ १६३५ था भारतोय शाराद अधिनियम २२१--२१५५ 
सम २६३४५ दे अधिनियम ऐी मिशेपदाएँ संघात्मद शासन ; 

ऐस्द्र पें ६ पघ पासन-प्रणाली, प्रान्तीण, स्पायत्तता, रक्षा-छव्य तथा 
संरत्ण, संघोप व्यय त्थापिद्धा दा संगठद, शक्तियों का घितरण , 

हंपीप स्पथायपालिदा --ए ४ अनूठी, विचित्र संघीय प्रणाली, थोवी गयी 
संपीय प्रणाने ; 

संप ऐे दोष-- तर-ण5 हा अनाय, एठत्नों में अउ्रानता, संघीय 
पत्तियों में वि: सतत, देशा राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व, 
और राण्यों मे प्रतिनि््पों के निर्वाचन ७ अन्नचर ; 

यह सरफर--भौपचारिक परिण्तंन, ने 


ग्रान्तों 


त्री क॒ परामशंदाता 


पारतमन्‍्दी-नरनलर नादेश जौर निम्त्रण की घक्ति, भारतीय 
सेयामी रर उदय नियन्धण ; 

संपीय एार्यरालिए। +संरल्टति विपय, हस्तास्तरित्त विपय, मस्त्रि- 
मप्प्ल वी नयारितर : ४ 
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गवर्नर जनरल फे अधिफार ; 

घिवेक के अन्तर्गत आने वाले अधिकार--स्वविवेकी शक्तियों पर 
एक हृष्टि ; 

व्यक्तिगत निर्णय के अन्तर्गत जाने वाली शक्तियाँ--“।यने र-जन रल के 
विज्षेप उत्तरदायित्व, विशेष उत्तरदायित्व पर एक हृष्टि, गवनेर 
जनरल की व्यवस्थापन-द क्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, गवनंर-जनरल 
हारा अधिकारियों को नियुक्ति ; 

संघीोष विधघान-मण्डल-- राज्य परिपद, संघीवष सभा, संघीय 
व्यवस्थापिका फी शक्तियाँ, विधायी अधिकार, वित्तीय अधिकार, 
का्यपालिका पर नियन्त्रण ; 

संघोष न्‍्यायालय--संगठन, क्षेत्राधिकार, परामदंदायी अधिकार, 
संघीय न्यायालय, अन्तिम अधिकार नहीं ; 

प्रान्तीय सरकार--तोन सूचियाँ; 

गवर्नर--वंघानिक स्थिति में परिवतंन, अधिकार तथा छाक्तियाँ, 
स्वविवेको शक्तियाँ, कार्यपालिका-लंत्र में, व्यस्थापन-क्षेत्र में, वित्तीय 
क्षेत्र, विशेष उत्तरदायित्व, मनुच्छेद ६३; 

मन्न्रिमण्डल ; 

प्रान्तीय व्यवस्यथापिका-- दविसदनात्मक विधान-मण्डल, निर्वाचन का 
आधार, कार्यकाल, संगठन, शक्तियाँ, प्रशासन पर नियन्भण ; 
प्रान्तीय स्वायत्तता पर आचरण--देशी राज्यों ने योजना स्वीकृत 
नहीं की, केवल प्रान्तीय स्वायत्तता सम्बन्धी माँग कार्यान्वित, चुनाव 
परिणाम ; 

पद-ग्रहण --काँग्रेस में मतभेद, पद-ग्रहण के पहले गरवनेरों से 
आदइवासन की माँग, अन्तरिम मन्त्रिमण्डल, मुस्लिम लीग का 
दृष्टिकोण, मुसलमानों पर अत्याचार फी दुहाई, देश के विभाजन की 
ओर रुख, उत्तरदायी मन्त्री तथा गवर्नर, राजनीतिक बन्दियों को 
दुहाई, मन्त्रिमण्डल तथा सिविल सविस अधिकारी, काँग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलों की सफलताएँ । 

द्वितीय महायुद्ध तथा संवंघानिक गतिरोघ २५६--२२८ 
कांग्रेस तथा द्ितीय महायुद्ध--वायसराय की बिना परामर्दा किये 
युद्ध की घोषणा, १४ सितम्बर, सन्‌ १६३९ का. कांग्र स-प्रस्ताव, 
भारत स्वतन्त्र होकर युद्ध में राहयोग देना चाहता है, मुस्लिम लीग 


. ऐपिनेट-भिशन प्लौर बाद की नारतोप राजनीति 
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की माँग, स्वेतपत्र का प्रकाशन, कांग्रेस द्वारा पद-त्याग, पद-त्याग 
पर लीग की प्रतिक्रिया, वायसराय की लीग व कांग्रेसी नेताओं से भेंट; 
फांग्रेस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव--महायुद्ध में इंगलेण्ड की दुर्देशा, 
इंगलैण्ड की सरकार का दृष्टिकोण ; 

अगस्त घोषणा, सन्‌ १६४०--क्ांग्रे स की प्रतिकिया, मुस्लिम लीग 
का दृष्टिकोण ; 

घ्यक्तितत सत्याप्रह--गंघोजी बने आह्वान, आन्दोलन का अन्त, 
कार्य क्ारिणी का आंध्िक भारतीयकरण, जापान का युद्ध-प्रवेश ; 
क्रिप्स-सिशन--प्रधान मन्त्री की घोषणा, क्रिप्स को भेजने के कारण, 
क्रिप्प का भारत-आागमन, क्रिप्प-प्रस्ताव, मुल्यांकन, कांग्रेस द्वारा 
प्रस्ताव अस्वीकृत, मुस्लिम लीग का हृष्टिकोण, प्रस्ताव पभी का 
भुलावे का साधन थे, क्रिप्स-प्रस्तावों का विरोध ; 

भारत छोड़ो' आन्‍न्दोलन--छाय्य समिति की इलाहाबाद-बेठक, अप्रैल, 
सन्‌ १६४२, गाँधीजी की विचारधारा में परिवतंत, वर्धा-प्रस्ताव, 
अगस्त-क्रान्ति, अंग्रेजों द्वारा दमन और देश भराजकता की थोर 
विभिन्‍न दलों की प्रतिक्रिया, साम्यवादियों की गहारी, गाँधीजी का 
उपवास ; 

लॉ बेदेल का भारत-आगमन ; 

राजगोपालाचारी फामू ला, मार्च सनू १६४४ ; 
पेवेलज-पोजना---शिमला-सम्मेलन, वायसराय द्वारा प्षम्मेलन की 
अमफलता की घोषणा ; 

इंगलंण्ड में सादंजनिक्त निर्वाचन--मजदू र-दल का सत्तारूढ़ होना, 
वेवेल का लन्दन बुलाया जाना, वेवेल-घोषणा, प्रान्तीय गवर्नरों 
का सम्मेलन ; 

भारत में दिर्वादन-तांग्र म-निर्वा वन घोपणा-पत्र, निर्वालन-परि- 
णाम, देश के राजनोति वातावरण में पुनः उत्तेजना, आजाद 
एिरइ सेना हे अधिकारों पर मुझदमा, सेना में विद्रोह । 


२५६--३०५ 
प्रधानमन्‍दो एटली की घोपणषाएँ, केविनिट मिशन भारत में, 


पराम्ण एवं विचार-विमर्श, शिमला-सम्मेन थी असफल ; 
दकेदपिनेट सात घोडजना--भारत देन 
पएर्नीदम्ण पर बाद्रेस 


योडना स्दीशार्य ; 


से अनद्रमति, प्रान्तों के 


४ 


वे लीग मे विनोध, मूल्यांकन, आलोचना, 


[5 हु 
संविधान -सभा का निर्वाचन ; 
अन्तरिम सरकार का निर्माण--मुस्लिप लीग की सीधी कार्यवाही, 
मुस्लिम लीग का सरकार में प्रवेश ; 
पाकिस्तान के लिए आन्दोलन-- हिन्दू राष्ट्रवाद का नारा, काँग्रेस 
का जन-सम्पर्क बान्दोलन, लीग का कांग्रेस विरोधी आन्दोलन, 
इ-राप्ट्र सिद्धान्त ; 
अंग्रेजों के भारत छोड़ने फोी घोषगा--प्रधानमन्त्री की घोषणा; 
साउन्टवेटन-योजना ; 


मारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, सन्‌ १६४७ ; 
कांग्रेस ने विभाजन वो स्वीकार किया ; 
क्रंग्र जो ने भारत क्यों छोड़ा ? 
स्वतन्त्र भारत का संविधान और विशेषताएँ ३०६--३२० 
भारतीयों द्वारा संविधान-सभा की साँग, संविधान-सभा का संगठन, 
संविधान-सभा प्रभुत्व-सम्पन्न ; 
संविधान फी चविश्येपताएं--विस्तृत संविधान, संविधान इत्तना व्यापक 
क्यों ? विदेशी संविधानों का ऋणी, अंशतः कठोर परल्तु मुख्यतः 
लचीला संविधान ; 
प्चप्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य फी स्थापना--सवे प्रभुत्व- 
सम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक, गणराज्य, धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना, 
संघीय दासन तथा शक्तिशाली केन्द्र, संगदात्मक त्तथा अध्यक्षात्मक 
शासन-प्रणालियों का समन्वय, मूल अधिकार, राज्य के नीति- 
निर्देशक-सिद्धान्त, ववस्क मताधिकार सिद्धान्त लागू करना तथा 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधिरव का अन्त, अस्पृर्यता का अच्त तथा पिछड़े 
वर्गों में कल्याण की व्यवस्था ; है 
भारतीय संविधान तथा १६३५ फा अधिनियम--समानत्ता, 
विभिन्नता ; 
आलोचना---संधिघ।न-स भा वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित नहीं, 
जनता की सहमति का अभाव, बलात्‌ लादा गया संविधान, भावश्यकता 
से अधिक विदेशी संविधानों पर आधारित, विस्तृत आधार । 
. नागरिकों के सुलाघिकार तथा राज्प्र के नीति-निर्देशक-तत्व ३२ १--३५ 
मूल अधिकारों का महत्व, अन्य देशों में मुलाघिकार, भारतीय 
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संविधान में मुलाधिकार, स्वतत्थता के पुर्व मूलाधिकार, मूल 
अधिकार और न्यांग्रपालिका का राज्य पर प्रतिबन्ध ; 

मौलिक अधिकारों का स्थयत तथा उने पर प्रतिबस्ध--अधिकारों 
का स्थगन, अन्य प्रतिबन्ध, प्रतिवन्‍्ध एवं न्यायालय ; 

संविधान हारा प्रदत्त मुलाधिकार ; 

समता क्षा अधिक्वार--विधि के समक्ष समता, समानता के नियम के 
अपवाद, विधियों का शमान संरक्षण, धर्म, वंश, जाति, लिंग, 
जन्मस्थान के आधार पर विभेद का अन्य, सरकारी सेवाओं में 
अवगर की समानता, भस्प रथ का अन्त, उपाधियों का अन्त ; 
स्पातन्त्प-अधिकार -विदेशयात्रा एक मौलिक अधिकार, अपराध 
वी दोप-सिद्धि क विषय से संरक्षण, प्राण तथा देहिक स्वाधीनता 
वा सरक्षण ; 

शोपश ऐ पिरद्ध अधिकार ; 

परम-स्थातस्थ्य का अधिकार--अन्तःकरण की तथा धर्म के अवाध 
नावरण की स्वतत्तता, धाविक कार्यों के प्रवस्ध की स्वतन्त्रता, 
पिशेष धर्म के लिए कर देने के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता, राजकीय 
शिक्षा-प्रस्पाओं भे धामिक् श्षिक्षा निषिद्ध ; 

पंस्क्ृति तथा शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार -अल्पसंख्यकों के हितों का 
तरक्षण, शिक्षा-नस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन ; 

सप्पतति फा अधिक्ार--प्रम्पत्ति के व्यक्तितत अधिकार का संविधान 
दारा समर्थन ; 

संदेपानिक उपचारों फा मपिफार--बन्दी प्रध्यक्षेकरण, परमादेश, 
प्रतिदेध, डत्पे पण सधिकार-पृच्छा ; 

मूज अपिषारों का मुल्पंकन--अधिकार सीमित हैं, कुछ बातें 
गूछाधिदार पोषपत नहीं दो गयी * 

भूदापिषार तथा सर्वोच्च स्यायालय--सविधान में प्रथम संशोधन, 
उप मशापव नसपहलीं सथाधन, संचच्चि न्यायालय के निर्णय 


सर्द यो मोलिए अंधकारों में संशोधन पर अधिकार नहीं 
गेति-दिरेध ए-त्सों जा पतेन, निर्णय का आधार ; 
राज्य हे मोहि-मिर्देशक-तध्य--५रछृति 


पथ-प्रदर्ध क, लोक-कझत्याण- 
| मे समवेध्य अपू्े नहीं ; 
हजिए् मेदिद्वर और निर्देशक्-तत्य--न्पायालय द्वारा प्रवरतित नहीं, 


२ राएउपा / स5फियाो 
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मूलभूत शासन में, साधन और साध्य, नीति के निर्देशक-तत्व 
व्यवहार में ; 
मुल्यांकन--न्यायानय द्वारा प्रवर्तित नहीं हो सकते, कार्यान्वित 


करने के अन्य उपाय, इनमें संशोपन हो सकता है, सिद्धान्तों की 
उपयोगिता । 





१६. भारतीय संघ तथा राज्यों में उसका सम्बन्ध ३५२--३६४५ 
संधिधान का संघात्मक्ष स्वछप-संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों 
का विभाजन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, भारतीय संघ की अमेरिका, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया के संघीय शासनों से तुलना, संशोधन में 
उदरदादी, एक बल प्रवर्ती संघ ; 
संधिघान के एकात्सक्ष तत्वब-पुरत:ः संघीष संबिधान नहीं, सबल 
केन्द्र तया राज्यों एं प्रभुता का अनाव, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को, 
संपद द्वारा राज्य की मीमाओं में परिवर्तेत, राज्यों को समान 
प्रतिनिधित्व नहीं, दध नागरिकता क्वा अभाव, सुलभूत विषथों में 
एकरूपता की स्थापना का प्रयत्न, राष्ट्र-निर्माण की नीतियाँ ; 
केन्द्र तथा राज्यों के विधायिनी सम्बन्ध--विधायिनी शक्तियों का 
वितरण, संघ-शासन की विद्यायी शक्तियाँ ; 
राज्यों की शक्तियाँ निम्न विषयों पर हैं--राज्यों की शकक्‍क्तियाँ, 
सपवर्ती विपय, सं वद द्वारा राज्य-हित में राज्य-सूची में उल्लिखित 
विपयों पर विधि-निर्माण, अन्य प्रतिबन्ध ; 
फेन्द्र तथा राज्यों फे सध्य प्रशासनिक्त सम्प्रन्ध---अनु ० २५६-५७ के 
अनुसार संघ द्वारा राज्यों पर प्रशासनिक नियन्त्रण, राज्य-शासनों 
को निर्देश, संघ के कार्यों का प्रत्यायोजन, अखिल भारतीय सेवाएँ, 
सहायता, अनुदान, अन्तर्राज्य परिषद्‌, सावंजनिक क्रिया, अभिलेख 
तथा न्यायिक कार्यवाहियाँ, अन्तर्राज्यीय नदियों या नदी -दुनों के जल 
सम्बन्धी वादों का निर्णय, संघीय आगम साधन, राज्यों के आगम 
साधन, समवर्ती आगम साधन, संघ द्वारा आरोपित, परन्तु राज्यों 
द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित शुल्क, संघ द्वारा उद्यृहीत तथा 
संगृहीत तथा संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तरित कर, राज्यों को 
अनुदान, वित्त आयोग । 

एंड सनी छकार्यपालिका ३६६०+रे ६४ 
राष्ट्रपति--राष्ट्रपति का निर्वाचन, उदाहरणार्थे, राष्ट्रपति का 





५१५. 
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चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया, राष्ट्रपति-निर्वाचन, कार्यकाल, 
योग्यहाएँ, शपथ, वेतन-भत्ते ; 
अविक्वार तथा शक्तियाँ-कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, विधायिनी 
अधिकार, न्याय तम्बन्धी अधिकार, वित्तीय अधिकार ; 
संकटकालीन अधिकार--युद्ध अथवा युद्ध की सम्भावना तथा 
नन्‍्तरिक थश्ञान्ति से उत्पन्न संकट, राज्य में वैधानिक शासन 
असफल होने पर उत्पन्न संकट, आथिक व्यवष्था से उत्पन्न संकट, 
संकटकालीन अधिकार व्यवहार में, संकटक्रालीन अधिकारों की 
आलोचना, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार ; 
राष्ट्रपति फी वास्तविक स्थिति ; 
भारतीय राष्ट्रपति तथा अन्य देशों के राषुपति--भारतीय राष्ट्रपति 
व एंगल॑ण्ड का सम्राट, भारतीय राष्ट्रपति तथा अमरीकी राष्ट्रपति ; 
उपराष्ट्रपि-- निर्वाचन, कार्यकाल, बहँताएँ ; 
मन्च्रि-परिषद--ब्निटिश ढंग की व्यवस्थ्व, मन्त्रियों की नियुक्ति तथा 
कार्यकाल, लोकमभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मन्त्रियों का 
प्रधानमन्धी के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, 
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्यों की संख्या, मन्त्रिपरिषद्‌ के 
काय, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, आ्थिक नीतियाँ, विधायिनी 
कार्य, नियुक्तियां, युद्ध तथा शान्ति की घोषणा ; मन्त्रिपरिषद्‌ तथा 
राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्‌ तथा लोकसभा । 


भारतीय संसद ३६५--४० ६ 


रचना, एक स्थायो सदन, सदस्यता, सदस्यता योग्यताएँ, संसद- 


सदस्यों द्वारा पद-त्याग, पदाधिकारी ; 

लोपसभा--रचना तथा कार्यकाल, पदाधिकारी, लोकसभा का 
तप्यक्ष, इंगलंड को परम्पराओं का अभाव, कत्तेंव्य : 

संतद-सपयस्यों के विशेषाधिकार ; 

संसद फे पा एवं शक्तियाँ--विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शवितयाँ, 


कायंपालिका पर नियन्त्रण, विधायी प्रक्रिया, घन-विधेयकों या 
दित्तीपष विधेषदो के सम्बन्ध 


हि में प्रक्रत, दोनों सदनों के मध्य 
सम्बन्ध, अन्य देशों के उच्च सदनों से राज्यसभा की तुलना । 

. उच्चतम न्यायालय ४०६--४ १७ 
संपीय शासन 


इवे भावश्यकता, विधियों को अवध घोषित करना 


भ 


पर न 


[ १३ ] 


अवेघ घोषित नहीं की जा सकतों, संगठन, संख्या, गहंताएँ, 
कार्यकाल, महाभियोग द्वारा, वेतन ; 
कार्य एवं क्षेत्राधिफार--कार्य-विधि, अधिकार-क्षेत्र, प्रारम्भिक 
छेघषाधिकार, अरीतोम अधिकार-क्षेत्र, दीवानी मुकहमे, फोजदारी 
मुऋहमे, परामर्थी अधिकार क्षेत्र ; 
न्याधिक पुनराचलोकन ; 
न्यायपालिका फो स्वतन्त्रता ; 
न्‍्यापालय एवं थिघान-मण्डल ; 
भारत फा महान्यायवादी--सततंव्य । 

राज्यों फा शासन ४१ ८--४४२ 
कार्यपालिका--राज्यपाल--राष्ट्रपनि द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के 
पक्ष-विपक्त में तक, राज्ययाल की नियुक्ति तथा सन्न्रिपरिपद, पदत्याग, 
राज्यपाल नियुक्त होने के लिए बहुँताएँ, शपब ; 
राज्यपाल फी शक्तियाँ--कार्य पालिया घवितयाँ, विधायी अधिकार, 
वित्तीय शक्तियां, न्यायिक दाक्तियाँ, स्वधिवेकी शक्तियाँ 
मन्त्रिपरिषद-- मर य मन्ध्री द्रीप: मन्त्रिन्परिपद्‌ से समानता, 
व्यवस्थाविक्ा द्वारा नियन्तण, राज्यपाल व प्रन्त्रिपरिपद्‌ ; 
राज्यों का विधान-मण्डल ; 
विधान-परिषवु-- संगठन, विधान-परिपद्‌ के अधिकारी ; 
विघान-सभा--संगठन, रादस्थों के लिए मनहंर्ताएँ, कार्यकाल, 
पदाधिकारी, वेतन व भत्ते, दिशेवाधिफार ; 
विधान-सभा तथा परिषद की तुलना--साधारण, विधेयक सम्बन्धी, 
भन-विधेयफों के सम्बन्ध मे, कार्यपालिका पर नियन्त्रण सम्बन्धी ; 
दितीय सदनों की उपयोगिता--द्वितीय सदन के विपय में युक्तियाँ, 
पक्ष में युक्तियाँ ; 
राज्पों के विधान-सण्डल की शक्तियाँ--शक्तियों पर परिसीमाएँ ; 


राज्यों के उच्च न्यायालय--नियुक्ति तथा पदों की छा्ते', पद से 
निवत्ति ; 


बेतन तथा भत्ते, उच्च न्यायालयों फे क्षेत्राधिकार--लेखों को 
निकालने की शक्ति, सब न्यायाजयों के अधीक्षण की धाक्ति, विशेष 
मामलों का उच्च न्यायालय को हस्तान्तरण, अधीन न्यायालयों पर 
नियन्त्रण ; उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी, राज्य का महाधिवक्ता ; 
संघ-राज्य-क्षेत्र ; क्षत्रीय-परिषदे । 


२२. 
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[ ९४ ) 
संविधान के विभिन्न उपबन्ध ४४३---४५ ९ 
नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, सन्‌ १६५५ ; 
संघीय तथा राज्य-लोकसेवा-आयोग--अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 
ददावद्धि, लोकसेवा आयोगों के कृत्य , निर्वाचन-आयोग , मताधिकार ; 
संघ फी राज़भाषा- एक राज्य तथा दूपरे के मध्य तथा राज्य व संघ 
के बीच संचार के लिए राजभाषा, हल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण ; 
संविधान के संशोधन । 


५० 


देशी राज्य ४५२---४६२ 
सनु १६४७ के पुर्व देशी राज्यों फी स्थिति--प्रथम काल, सन्‌ १७५७- 
१८१३, दूपरा काल, सन्‌ १८१३-१०५०८, तीसरा काल, सन्‌ १८४५८ 
के बाद, नरेश-मण्डल ; 
देशी राज्य तथा ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरिता--बटलर-कमेटी 
सन १६३५ का शासन अधिनिय्रम तथा देक्षी राज्य, क्रिप्स-प्रसताव 
केविमेट-भिशन, माउण्टवैेटन-पोजना, भारत स्वत्तस्त्रता अधिनियम, 
सन्‌ १६४४६ ; 
देशी राज्यों फे सम्बन्ध गे राष्ट्रीय सरकार की नीति, भारतीय संघ 
मे देणी राज्यों का प्रवेश ; 
देशो राज्यों फा एफोकरण--समीपवर्ती प्रान्तों में विलयनीकरण, 
छोटे राज्यों का बड़ी इकाइयों के रूप गे समूहीकरण, राज्यों को 
गेन्द्र प्रशातित छेत्र बना देना ; 
देशी राष्णो फा जनतन्त्रीकरण । 


राजनी तिए दल ४६३---४८ १ 
भारत भें राजनीतिदश दल- भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएँ, 


एए्लीय पद्धति, एकदलीय प्रधानता, छक्तिशालो विरोधी दल का 
व, अनन्‍्तुष्ट गुट, स्वततन्त्र सदस्य, सम्प्रदाय के आधार पर 


संगण्दि दल, नीतियों भौर कार्यक्रम वी अस्पष्टता दल-बदल- 


नोतिक दलों पी नीति तथा कार्यक्रत--भारतीय राष्ट्रीय 
न्‍ /  खजिलदादां दल का स्थापदा संयुक्त समाजवादो दल 
(ससख्यदा।, एशा रमाजदादोी दल (प्रमोपा), कम्युनिष्ट दल, जनसंघ 


/ जन वांग्रेस, निष्कर्ष । 
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भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म 





भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवंधानिक विकास का अध्ययन, जहाँ 
अत्यन्त रोचक है, वहाँ रोमांचकारी भी है। ब्रिटिश निवासी भारत में व्यापारी 
वनकर आये तथा व्यापार करते-करते परिस्थितियों के परिणामस्वरूप इस देश 
के शासक वन गये । हमारे देश में क्रिस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का उदय 
हुआ तथा हमने अंग्रेजों से स्वतन्त्रता प्राप्त की, यहं लम्बी गाथा है तथा अनुपम 
त्याग एवं वलिदान का सर्वेत्क्िप्ट उदाहरण है । 

उन्नीसवीं शताब्दी ने भारत के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया । 
पाए्चात्य शिक्षा के प्रसार तथा विदेशी सभ्यता तथा संस्कृति के सम्पर्क में आने से 
भारतीयों में एक नवीन भावना तथा चेतना का उदय हुआ। यह कोई आकस्मिक 
घटना न थी वरन्‌ अनेक कारणों का परिणाम था। भारत में सन्‌ १८५७ की क्रान्ति 
हो चुकी थी । इस क्रान्ति के सम्बन्ध में विचारकों में जो कुछ भी मतभेद हों, परन्तु 
कुछ अंशों में यह अवश्य एक व्यापक आर्थिक तथा राजनीतिक असन्‍न्तोप की अभिव्यक्ति 
थी । प्रारम्भ में चाहे यह सिपाहियों का एक विद्रोह मात्र रहा हो, परन्तु भविष्य में 
इसने एक सर्वेतोमुखी व्यापक क्रान्ति को जन्म दिया । इसी काल में अनेक सामाजिक 
तथा धामिक आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। इन आन्दोलनों के कारण जो सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक पुनर्जाग्रति हुई, उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति के लिए जमीन' 
तैयार की । “जब लम्बी दासता से वन्जर हुई भारत की भूमि को सशस्त्र क्रान्ति के 
विशाल हल ने खोदकर तैयार कर दिया, भौर जब सुधारकों के दल ने उसमें मानसिक 
स्वाधीनता के बीज वो दिये, तब यह सम्भव हो गया कि उसमें से राजनीतिक स्वा- 
घीनता के अंकुर उत्पन्न हों । यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि मानसिक स्वाधीनता के 
विना सामाजिक स्वाधीनता तथा सामाजिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता 
असम्भव है ।”? डॉक्टर जकारिया ने अपनी पुस्तक 'रिनेसेंट इन्डिया' में लिखा है 


। इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वाध्रीनता संग्राम का इतिहास, प्रृ० २६ । 


२ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


कि भारत की पुनर्जागति मुख्यतः आध्यात्मिक थी तथा एक राष्ट्रीय श आन्दोलन का 
रूप धारण करने से पूर्व इसने अनेक सामाजिक एवं धामिक आन्दोलनों का सूत्रपात 
क्रिया ।! इन्ही सुधार-आन्दोलनों के कारण प्रगतिवादी विचारों को प्रेरणा मिली तथा 
भारतीयों में राप्ट्रीय आत्मसम्मान तथा उत्कट देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। अंग्रेजों 
की नौकरणाही की मनोदृत्ति एवं कार्यो ने जनता के हृदयों में राष्ट्रीयणा की लहर 
पनपायी । ब्रिटिण शासन ने समय-समय पर भारतीयों के हुदयों में उमड़ती चेतना 
का दमन करना चाहा, परन्तु वह जैसे-जेसे दवायी गयी, वह और भी अधिक भडकी । 
इमी समय बरोप में भी राष्ट्रवाद की लहर फैल रही थी, जिसके फलस्वरूप जमंनी 
तथा इटली का एकीकरण हो चुका था । टर्की से यूनान को तथा हॉलेण्ड से वेल्जियम 
को भी दासता के बन्धन से मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी तथा पूर्व में एक छोटे से पड़ौसी- 
देश जापान के एकाएक उत्तार्ष ने भी भारतीयों को प्रेरणा प्रदान की। इन अनेक 
कारणों के फलस्वरूप भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना फैली, उसका मुख्य उद्देश्य 
शाग्तीयों की उन्नति ही था। पर क्योंकि भारतवर्ष उस समय ब्रिटिश शासन के 
अधीन था तथा परतन्त्रता उसकी प्रगति के मार्ग में सवसे बड़ी बाधा थी, इसलिए 
भारतीय राष्ट्रीयता का मुख्य उहे श्य विदेशी शासन से मुक्ति पाता वन गया। जिन 
कारणों से भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, उनकी चर्चा आगे के पृष्ठों 
में वी जायेगी । 
भारतीयों के हृदयों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में अंग्रेजी शासन ने 
प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से पर्याप्त योगदान दिया। अंग्रेजी शासन के फल- 
स्वरूप देश में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ | भारतीय 
भंग्रजी शासन के प्रभाव पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृत्ति के सम्पर्क में आये तथा 
उनके मकीर्ण विचार शर्नेः-शने: लुप्त “होने लगे। अंग्रेजी 
शासन बाग सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना था, 


परन्तु इसमें: साथ ही, जहाँ अग्रेजी शासन के कारण यह सब वातें हुई, वहाँ क्योंकि 


शासन ये स्पेरूप सदा ही प्रतिगामी रहा, कभी भी शासकों ने भारतीयों की भावनाओं 
पर धयास से दिया , और नसवंदा ही उन्होंने ऐसी नीतियों का निर्धारण किया जो 

गर्भप्ए के एल में अधिक थी, इसलिए भारत मे अग्नेजी शासन के विरुद्ध असन्तोप 
उीए दादी गया। इस असस्तोप ने और भी उम्र रूप धारण कर लिया, जबकि 
घर दित-य जो तथा उद्योगों को हानि पहुंची । शासकों की जातीय भेदभाव 
हो जा दा मे गा गासद शानितों के मध्य की खाई जने:शने: बढ़ती 
व इध्य ४ा भारतीयों ने सरकार का ध्यान उसकी ब्रुटियों की ओर 
सरायर ने उदासीनता दिखायी तथा जब उन्होंने अधिकारों की माँग 
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लिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का 
बसन्दोप के कारण भी हआ । 
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सकता कि भारत में अंग्रेजी शासन का स्वरूप प्रतिगामी था, परन्तु फिर भी इसने 
देश को राजनीतिक एकता प्रदान की । इससे पूर्व कभी भी ऐसी सुव्यवस्थित तथा 
विस्तृत एकता देखने सें नहीं भायी थी । अशोक अथवा अकबर ने भी देश के एक बड़े 
विशाल भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, परन्तु कार्ल मावर्स का मत 
है कि अंग्रेजी शतसन ने जिस एकता को जन्म दिया, वह इससे कहीं अधिक सुहढ़ तथा 
सुव्यवस्थित थी | इसके अतिरिक्त पूर्व समय में यह राजनीतिक एकता अधिक काल तक 
स्थायी न रही थी । इसका कारण यह था कि देश में आवागमन के साधनों का विकास 
नहीं हुआ था तथा देश के निवासियों में यद्यपि रक्त, रंग, भाषा, रीति-रिवाज आदि 
की भिन्नता रहते हुए भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी, परन्तु उनमें राजनीतिक 
एकता की आकांक्षा जाग्रत न हो पायी थी। जब अंग्रेजों के शासनकाल में सम्पूर्ण 
देश एक सुद॒ढ़ केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया तथा हिमालय से लेकर कन्या- 
कुमारी तथा सिच्धु से ब्रह्मपुत्र तक एक ही प्रशासन, एक ही कानून तथा एक ही 
न्याय-व्यवस्था की स्थापना हुई तो भारत पहली बार राजनीतिक हृष्टि से संयुक्त 
हुआ । यद्यपि एक केन्द्रीकृत व्यवस्था तथा यातायात के साधनों का विकास अंग्रेजों 
ने अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए किया ताकि वह देश का शोपण अधिक कर सकें, परन्तु 
यह एक छलावा मात्र सिद्ध हुआ, क्‍योंकि अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता 
ने सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया | लोगों में राजनीतिक चेतना के 
विकसित होने पर स्थानीय भक्ति का स्थान अब सारे देश के प्रति भक्ति ने ले लिया। 
जनता ने एक अखण्ड तथा स्वतन्त्र भारत की कल्पना की । जनता में राष्ट्रीयता की 
भावना का प्रसार ब्रिटिश सरकार ने अपने विरुद्ध एक चुनौती समझी तथा इसे रोकने 
के लिए उन्होंने देशवासियों में फूट डालने की नीति अपनायी, परन्तु यह कूटनीति भी 
राप्ट्रीयता की लहर को दवा ने पायी । 
पाइचात्य शिक्षा का प्रभाव-- भारत के राजनीतिक जागरण में - पाश्चात्य 
शिक्षा ने भी पर्याप्त, योगदान दिया यद्यपि मैकॉले की नीति यह थी कि देश में 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर “अंग्रेजों की आज्ञा को सर झुका कर पालन करने वाले 
लोगों का एक नवीन वर्ग बनाया जाय, जिसका अपने देशवासियों से कोई सम्बन्ध न 
रह जाय,” परन्तु कालान्तर में यह नीति अद्ृष्ट रूप में एक वरदान सिद्ध हुईं। भंग्रेजी 
का प्रसार होने से भारतीयों को पाश्चात्य संसक्षति का ज्ञान हुआ। उनमें विचार- 
स्वातन्त्रय की भावना का उदय हुआ तथा वह योरोपीय देशों की जनतन्त्रात्मक शासन- 
प्रणाली से परिचित हुए। मभेजिनी, गैरीबाल्दी, रूसो, लॉक, वाल्टेयर आदि की 
रचनाओं को पढ़कर प्रत्येक शिक्षित भारतवासी अपनी ग्रुलामी पर क्षुब्ध होने लगा। 
.सुरेन्द्रवाथ बनर्जी ने लिखा है : “मेजिनी के विचारों एवं लेखों ने मेरे मन पर बहुत 
प्रभाव डाला है। मेजिनी इटली की एकता का प्रतीक एवं ईश्वरीय दूत तथा मनुष्य 
जाति का मित्र है। वंगाल की जनता के समक्ष उसे मैंने उदाहरणार्थ रखा जिससे कि 
वहाँ की जनता उसका अनुसरण करे। मेजिनी ने इटली की एकता का पाठ पढ़ाया 
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करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता की भावना पश्चिमी शिक्षा का पोष्य शिशु था ॥ 

समाचार-पत्र तथा साहित्य--पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में छापेखानों 
का विकास हुआ । समाचार-पत्रों की संल्या में शीघ्र ही आशातीत वृद्धि होने लगी । 
इन्होंने भी देश के राप्ट्रीय जागरण में काफी योगदान दिया । भारतीय समाचार-पत्रों 
ने अंग्रेजी पन्नों के भारत-विरोधी अनर्गल प्रलापों का मु ह-तोड़ उत्तर दिया तथा उन्होंने 
विदेशी शासन की चुटियों से जनता को परिचित कराया । सन्‌ १८७० तक ब्रिटिश 
भारत में ६४४ समाचार-पत्नों का प्रकाशन होने लगा था, जिनमें से लगभग ४०० भार- 
तीय भाषाओं के थे । राजा राममोहन राय ने सर्वप्रथम सन्‌ १८२१ में 'सम्वाद कौमुदी' 
का प्रकाशन सारम्भ किया जिसका हृ्टिकोण राष्ट्रवादी था। सन्‌ १८२२ में फार्दनजी 
मुजंवान ने वाम्वें समाचार का प्रकाशन प्रारम्भ किया। सन्‌ १८३१ में राममोहन 
राय, द्वारकानाथ टंगोर तथा प्रसन्नकुमार टेगोर ने 'बंगदूत' तथा सन्‌ १८५१ में “रास्त 
गुफ्तार' नामक एक ग्रुजराती पत्र का, जिसका सम्पादन कुछ दिन तक दादाभाई 
नौरोजी ने किया था, प्रकाशन आरम्भ हुआ । सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के बाद तो देश 
में समाचार-पत्रों की वाद-सी आयी । टाइम्स आफ इण्डिया' (सन्‌ १८६५), मद्रास 
मेल' (सन्‌ १८७६), 'स्टेट्समेन! (सन्‌ १८७५), तथा 'सिविल एण्ड मिलट'री गजट 
लाहौर (सन्‌ १८७६), शासन का समर्थन करने वाले पत्रों के प्रकाशन के साथ ही 
राप्ट्रवादियों ने “अमृत वाजार पत्रिका' (सन्‌ १८३८), 'ट्रिब्यून' (सन्‌ १८७७) भादि 
पत्रों का प्रकाशन शुरू करके शासन की नीतियों की आलोचना की । 

इसी काल में कुछ लेखक हुए जिनकी क्ृतियों ने राष्ट्रीयता के विकास में पर्याप्त 
योगदान दिया । वंकिमचन्द्र ने 'आनन्दमठ' तथा “वन्देमातरम्‌” की रचना की | अनेक 
भारतीय भाषाओं में गैरीवाल्डी, मेजिनी के जीवन-चरित्रों का प्रकाशन हुआ, जिन्हें 
पढ़कर जनता में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हुई | स्वामी दयानन्द ने 'सत्यार्थप्रकाश (सन्‌ 
१८८३) में स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभापा तथा स्वदेश के पक्ष में जो स्पष्ट विचार प्रकट 
किये, वह्‌ भारतीय राजनीति में सन्‌ १६०१ से पूर्व व्यक्त रूप में नहीं आये थे। 
उन्होंने प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली का समर्थन किया तथा कहा, “सुराज्य स्वराज्य 
का स्थानापन्न नहीं हो सकता ।” माइकेल मधुसूदन दत्त ने बंगला में, भारतेन्दु हरिए- 
चन्द्र ने हिन्दी में, नमंद ने गुजराती में, चिपलूणकर ने मराठी में, भारती ने तामिल 
में तथा अन्य अनेक साहित्यकारों मे विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीयता की भावना से 
परिपू्ण उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण किया | तत्कालीन समय में साहित्यिक कृतियों ने 
भारतवासियों के हृदयों में सुधार व जाग्रति के हेतु अनिवार्य उमंग पैदा करदी 

सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तत--अँग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य प्रभाव के 
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2. भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृ० ३२. 
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भारतीयों को ऐसे जीव के रूप में चित्रित किया जाता था जो अद्धं-गोरिल्ला और 
अद्ध -नीग्रो हो । अंग्रेज भारत में यह भावना लेकर आये कि एक अंग्रेज का जीवन कई 
भारतीयों के जीवन के वराबर है और उन पर शासन करने के लिए उनमें भय पैदा 
करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त चूँकि भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के 
लिए अंग्रेजों को अपार हानि उठानी पड़ी थी, अतः भारतीयों के जीवन तथा धन से 
उन्हें मनमाने रूप से खेलने का अधिकार था ।* सर हेनरी कॉटन ने अपनी पुस्तक 
न्यू इण्डिया में लिखा है कि उच्च-शिक्षा प्राप्त तथा उच्च कुल के भारतीयों को 
ऐंग्लो-इण्डियन क्लबों में घुसने नहीं दिया जाता था | उनके साथ अंग्रेज अत्यन्त निम्न 
कोटि का व्यवहार करते थे ।* न्यायालयों में भी उन्हीं का बोलबाला था, इसलिए 
उनके सब अपराध माफ थे । यहाँ तक कि वह यदि भारतीयों की ह॒त्या भी कर देते 
तो उन पर मुकदमा चलाया जाना तथा न्याय पाना कठिन था । महारानी विक्टोरिया 
के घोषणापत्र के अनुसार यद्यपि नौकरियों के मामलों में भारतीयों को समान अवसर 
प्रदान किये जाने थे, परन्तु भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा जाता था | शासन 
का स्वरूप अनुत्तरदायी था । कौंसिलों में भी अँग्रेजों का ही बहुमत था । इन कारणों 
से भारतीयों तथा अंग्रेजों के मध्य बिद्व ष की खाई दिन-प्रतिदिन गहरी होती गयी । 
काटिस ने अपनी पुस्तक 'डायरकी' की भूमिका में स्वीकार किया है कि वह अनेक 
शिक्षित भारतीयों के सम्पर्क में आये तथा उनमें से कुछ ऐसे थे जो निश्चित रूप से 
ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते थे । इन सवका मूल कारण यह था कि वे 
किसी न किसी समय अंग्रेजों द्वारा अपमानित किये जा चुके थे । लॉर्ड लिटन ने भी 
बाद में स्वीकार किया कि घोषणापत्र में जिन वातों को स्वीकार किया गया था, उन्हें 
कार्य के रूप में परिणत करना, कभी भी शासन की नीति न रही थी ।* 

सर हेनरी कॉटन ने लिखा है. : “यह एक भयानक रोग का लक्षण है कि भारत 
में अन्य योरोपीय जनों की भाँति अधिकारी वर्ग भी अब भारतीयों के श्रति हे पभाव 
रखने लगा है ।****** हम एक अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति में आ फंसे हैं, क्योंकि 
अधिकारियों का यह मत-परिवतंन पूर्ण हो चुका है और इसके साथ ही (दोनों जातियों 
के मध्य) तनाव भी शंका-प्रद अवस्था तक पहुँच गया है।” भारतीयों में अविश्वास, 
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उनकी योग्यताओं पर ध्यान न देना और सेना, पुलिस तथा अन्य उच्च पदों 2 
वंचित रखना या इस भ्रामक धारणा का प्रसार कि एक बंग्रेज मं जीवन को पूल 
भारतीयों के जीवन के बरावर है, ने भारतीयों के हृदय में अंग्रज शासन के प्रात 
असन्तोष का भाव भर दिया । भारतवासी यह सोचने को वाध्थ हो गये क्कि कंबल 
सुसंगठित आन्दोलन ही एक ऐसा उपाय था जिसके द्वारा सरकार को माँगें स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया जा सकता था । इसी असस्तोप के कारण राष्ट्रीयता की 
भावना का विकास हुआ | हे 
भारतीय उद्योगों को हानि एवं आयिक असन्तोष--अँग्रेणी शासन ने आधिक 
क्षेत्र में जिन नीतियों को लागू किया, उन्होंने भी असन्तोप की वृद्धि की । उन्नीमवों 
शताब्दी तक भारत के उद्योग-घन्धे अत्यन्त समृद्ध थे तथा विदेशों को वह माल भजता 
था । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन्‌ १८२४ तक भारत में बना कपड़ा इंग 
लेण्ड में, वहाँ के कारखानों द्वारा बने कपड़े से, आधे मूल्य पर विकता था। ब्सके 
अतिरिक भारतीय दस्तकारी आदि भी बाहर भेजी जाती थीं, परन्तु उन्नीसवीं णताब्दी 
के अच्तिम चरण में परिस्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया । सरकार ने ऐसी 
नीतियाँ अपनानी शुरू करदीं कि भारत में निर्मित माल इंगलैण्ड में बने माल की 
प्रतिदन्द्िता में ठहर न सके । भारतीय वस्तुओं पर, जो बाहर जाती थीं, भारी कर 
लगा दिया गया तथा भारत से आने वाले माल पर धीरे-धीरे आयात-कर में बहुत 
छूट दे दी गयी । इसका फल यह हुआ फ़ि विदेशी मशीन से बने माल के साथ प्रत्ति- 
दृन्द्िता न कर सकने के कारण भारत के उद्योग-धन्धे नप्ट हो गये । यातातात के 
साधनों के विकास ने भारत में अँग्रेजी वस्तुओं के लिए बाजार अधिक व्यापक किया । 
सरकार की मुख्य नीति यह भी रही कि भारत इंगलेण्ड के उद्योगपतियों के लिए 
कच्चे माल देने वाला तथा उनके बने माल का ग्राहुक बना रहे । इसीलिए सरकार ने 
भारतीय उद्योग-धन्धों के प्रति ऐसी नीति अपनायी थी। भारत की पुरानी दस्त- 
कारियों का भी शर्तें:शनेः पतन हो गया । डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है 
कि शासन की नीतियों ने पुरानी दस्तकारी व कला-क्रौणल को हानि पहुँचायी । 
भारत से खद्दर विदेशों को पर्याप्त मात्रा में जाता था, जिसके बदले में गाँव के 
जुलाहों आदि को बहुत धत मिलता था, पर लंकाशायर के कपड़े आने से वह समाप्त 
होने लगा तथा लगभग बीस लाख जुलाहे अपने कुटुम्ब के लोगों सहित, जिनकी 
संख्या लगभग एक करोड़ थी, वेकार हो गये । तीन करोड़ सृत कातने वाले, जिनके 
कारण बीस लाख करघे चलते थे, रोजी खो बैठे । केवल कपड़ा उद्योग में इस प्रकार 
लगभग चार करोड़ आदमी बेरोजगार हो गये । इसके अतिरिक्त नमरों में कूड़ा भरने 
वाली गाड़ियों के लिए रबर टायर आने से बढ़ई बेरोजगार हो गये । बकिघम तथा 
एंटवर्ष से आने वाले तार, कब्जे, खूंटी, ताली-ताले आदि लोहे के सामानों के कारण 
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भारत के लोहार बेकार हों गये | जूते भी विदेशों से आने लगे तथा मोची की 
जीविका कम हो गयी । चीनी के तथा इनामेल के बर्तनों के कारण कुम्हारों की रोजी 
मारी गयी । इस प्रकार अँग्रेजी शासन ने भारत में हर प्रकार की दस्तकारी को नुक- 
सान पहुँचाया तथा करोड़ों लोगों को वेकार कर दिया ।7 
भारतीय उद्योगों के पतन के कारण लोगों ने चेष्टा की कि क्रषि का सहारा 
लें, परन्तु विभिन्न दोषों के कारण कृषि की भी दशा अच्छी नहीं थी | जमींदारी-प्रथा 
के कारण बहुत-से लोग भुमिहीन हो गये तथा लगान के बढ़ने के कारण उनमें दरिद्रता 
बढ़ती गयी । शासन-व्यवस्था भी बहुत भधिक व्यय-साध्य थी। अँग्रेज अधिकारियों 
को बहुत अधिक वेतन दिया जाता था । इंगल॑ण्ड को एशिया में अपने साम्राज्य के 
विस्तार के हेतु तथा उसकी रक्षा के लिए अन्य देशों से युद्ध भी करना पड़ता था । 
इसका भी बोझ भारत के ही ऊपर था। इस प्रकार आर्थिक कारणों से भारत के 
प्रत्येक वर्ग में असन्तोष फैल रहा था । लोग शासन का विरोध करने लगे थे । इसी 
बीच दुर्भिक्ष आदि भी फैले | इससे जनता की दुर्दशा बढ़ती ही गयी | ड्यूक ऑफ 
आगिल ने, जो सन्‌ १५७२-७६ तक भारत मन्त्री थे, लिखा है : “भारत की जनता 
में जितनी दरिद्रता है तथा उसके रहन-सहन का स्तर जिस तेजी से गिरता जा रहा 
है, उसका उदाहरण पश्चिमी जगत में नहीं मिलता है ।” मेक्निकोल ने भी लिखा है: 
“केवल इतना ही नहीं कि हमने इस जाति के हृदय पर विजय नहीं पायी है, हम 
उसकी भूख भी नहीं मिटा पाये हैं”“**“यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
भारत में उसे सफलता नहीं मिली है | सर विलियम हण्टर ने भी सन्‌ १८८० में इस 
मत की पुष्टि की है कि अधिकांश भारतवासी पर्याप्त भोजन की सामग्री जुटाने में 
असमर्थ रहते थे |? लॉर्ड सेलिसवरी ने, जो सन्‌ १८७४ में भारत-मन्त्री थे, स्वयं 
स्वीकार किया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों का खुन चूस रहा था | अंग्रेजी शासन की 
आशिक नीतियों से असन्तुष्ट होकर भोलानाथ चन्द्र ने सच्‌ १८७७ में लिखा : ' बिना 
वल का प्रयोग किये, बिना राजद्रोह किये तथा बिना वैधानिक सहायता की अपेक्षा 
किये अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लेना हमारे हाथ की बात है । हमारे पास 
केवल एक परन्तु सबसे अधिक प्रभावशाली भस्त्र शेष है--नैतिक विरोध ; और इस 
अस्त्र का प्रयोग किसी प्रकार अपराध नहीं हो सकता । इस अमोघ अस्त्र के प्रयोग 
का एकमात्र उपाय है--विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ।” 
उन्नीसवीं शताब्दी में हुए धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलनों ने भी भारतीयों 
के हृदय में पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया । शताब्दियों 
तक पराधीन रहने के कारण भारतवासी अपने सांस्कृतिक 
पुनरुत्थानवादी वेभव को भुल गये थे | भारत में अंग्रेजों के आने से ईसाई 
आन्दोलन धर्म का प्रचार होने लगा । इसने भी हिन्दू धर्म के अस्तित्व 
को चुनौती दी । ऐसे समय कुछ महान्‌ आत्माएँ हुईं जिन्होंने 
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सभ्यता एवं संस्कृति किसी से कम नहीं थी तथा पाण्चान्य सभ्यता का अन्धानुकर्ण 
करना उनके लिए उचित न था । ऐनी बीसेन्‍्ट ने कहा भारतीय संस्कृति एक बिजाल 
वृक्ष है जिसके पीछे शताब्दियों का इतिहास है । जवाहरलाल नेहद ने भी हि के 
राष्ट्रीय जागृति के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है : यह दा बाला का परल्माप्त 
थी--पश्चिम का अवलोकन तथा “अपना और अपने भूतकाल का निरीक्षण ॥ डर० 
रघुवंशी ने भी कहा है कि राष्ट्रीय आन्दोलन काफी सीमा तक वाया बास्दा- 
लन था । राष्ट्रीयता पुरानी स्मृतियों एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है तथा ऊत्र 
साम्राज्यवादियों के दवाव से प्रताणित होकर भारत की राष्ट्रीय आत्मा क्षपत्र भूत 
काल से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी । उन्नीसवी शताब्दी के थामिक 
आन्दोलन में भी भारतीय जनता को अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान हुआ ठथा भविष्य 
में प्रगति करने की संभावना भी प्रतीत हुई ।” इन धामिक सुधार-आन्दोलनों। का 
राष्ट्रीय जागरण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा । 
बहा समाज़--राजा राममोहन राय आधुनिक युग के प्रवत्तक थे | वह एक 
विद्यान्‌ व्यक्ति थे तथा दर्शन का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था । जब उच्होने देखा 
कि देश के नवयुवकों में अपनी सभ्यता के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जनता 
अन्धविश्वासों तथा कुरीतियों से प्रभावित है तथा बंगाल में ईसाई धर्म का प्रचार 
अत्यन्त वेग से हो रहा है तो उन्होंने उसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर दिया । उन्होंने 
सती-प्रथा का विरोध किया तव अग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। सन्‌ १८२८ में 
उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसके सिद्धान्तों में उन्होंने हिन्दू, इस्लाम तथा 
ईसाई तीनों धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया | सन्‌ १०३३ में राजा 
राममोहन राय की मृत्यु हो गयो तथा महंपि देवेन्द्रनाथ तथा केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म 
समाज के काये को आगे बढ़ाया । आगे चलकर ब्रह्म समाज के दो पक्ष हो गये--- 
आदि समाज व साधारण समाज । आदि समाज के नेता महथि देवेन्द्रनाथ थे । इसकी 
विचारधारा संकुचित तथा रुढ़िबादिता पर आश्रित थी | साधारण समाज सुधारवादी 
था । केशवचन्द्र सेत ने सन्‌ १८६४ में मद्रास में 'बेद समाज तथा सब्‌- में १८६६ में बम्बई 
में प्राथंता समाज' की स्थापदा की । राजा राममोहन राय राजनीति-सुधार भी चाहते 
थे। वह भारतवासियों के लिए उसी प्रकार की स्वततन्च्रता के पक्षपाती थे, जो मअँग्रेजों 
को अपनी विधि-व्यवस्था के अल्तरगंत प्राप्त थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने का्ये- 
पालिका सम्बन्धी तथा न्याय सम्बच्धी कार्यों के विभाजन का प्रश्न उठाया । बंगाल 
में राजनीतिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रों में पुरर्जागरण का श्रेय राजा राममोहन 
राय की ही है । ऐनी बीसेन्ट का कहना है कि राजा राममोहन राय अग्नि और 


॥ 42860₹९८9 ता 980॥8, 9. 292. 
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इस्पात की वह अद्वितीय शक्ति थे जिन्होंने थौयें और साहस से अकेले ही हिन्दू धर्म 
की अहूठ कट्टरता से लोहा लिया तथा स्वतन्त्रता का बीज बोया जो कालान्तर में 
विशाल वृक्ष का रूप ले लेता, जिसकी छाया में राष्ट्र के हित निहित थे ।? 
आर्य समाज--उन्नीसवीं शताब्दी का दूसरा मुख्य आन्दोलन आर्य समाज था । 
जिसके संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । वह अंग्रेजी के ज्ञाता नहीं थे । उन्होंने 
अपने ग्रन्थों की रचना हिन्दी में की, जिससे अधिकांश भारतीय जनता उन्हें समझ 
सके । हिन्दू धर्म में जो बुराइयाँ व्याप्त थीं, उनका स्वामीजी ने प्रवल विरोध किया । 
जातपाँत को वह अवेदिक मानते थे तथा उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया | स्त्रियों 
को भी वह पुरुषों के ही समान अधिकार देने के पक्षपाती थे । उन्होंने वाल-विवाह, 
बहु-विवाह, वृद्ध-विंवाह आदि का विरोध किया तथा विधवा-विवाह का समर्थन किया। 
सत्यार्थ-प्रकाश| उनकी अमर क्ृति है। उन्होंने वेदों का भी भाष्य किया। उनके 
उपदेशों से भारतीय जनता में स्वदेशी, स्वराज्य आदि भावनाओं का विकास हुआ। 
रोमां रोलां ने उन्हें 'इलियड' या 'गीता' का. नायक कहा है जो हक युलिज के समान 
शक्तिवान थे, जिन्होंने हिन्दू कट्टरता पर घोर प्रह्दर किये और शंकर के बाद बुद्धिमता 
का ऐसा देवदूत कोई नहीं हुआ था ।? हेन्स कोहन का भी मत है कि यह एक धामिक 
एवं राष्ट्रीय पुनरुत्थान आन्दोलन था जो भारतीयों एवं हिन्दू जाति में नवीन जीवन 
का संचार करना चाहता था ।* प्रारम्भ में ब्रिटिश सरकार आर्य समाज को एक 
क्रान्तिकारी आन्दोलन समझती थी जो ब्रिटिश प्रभुता के लिए घातक सिद्ध हो सकता 
था ।* 
| रामकृष्ण सिशन (सव्‌ १८३६-१८५६)--रामकृष्ण परमहंस” से भी भारतीय 
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राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत वल मिला । वाल्यकाल से ही ३0६20 8 अव्यात: का 
ओर थी यद्यपि वह अधिक शिक्षित न थ्रे, पर छोटी आयुसे ही 84 
(भाव जनता पर बहुत अच्छा पड़ता था । उनका विश्वास था कि ब्रह्म य पे न 
ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट आदि एक ही ईश्वर के नाम हैं। वह सव धर्मों के लद्ष् रा 
समान मानते थे - अर्थात्‌ ईश्वर की प्राप्ति । उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द में भी 
उत्कृष्ट प्रतिभा, असाधारण वक्‍तृत्व-शक्ति व त्याग की भावना थी । उन्होंने सन्‌ १८६३ 
में शिकागो में 'विश्व धर्म-सम्मेलन' में जो भापण दिया, वह बहुत ही प्रसिद्ध है । 
इसमें आपने यह सिद्ध कर किया कि भारत मानव-जगत का आध्यात्मिक गुर है तथा 
हिन्दू धर्म ही एक मात्र वेज्ञानिक धर्म है । उनका लक्ष्य था कि नंतिक एवं आध्यात्मिक 
प्रभाव से भारत को अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर जगत की विजय करना 
चाहिए ।? उनमें उद्भट देशभक्ति तथा उन्नत धामिक भावना थी | उनके भाषणों ने नें 
केवल संसार में भारतीय संस्कृति को उज्जवल किया वरन्‌ देशवामियों के हेंदय में 
आत्म-विश्वास तथा स्वधर्म तथा स्वदेश के लिए अभिमान उत्पन्न किया। उन्होंने अपने 
गुरु के नाम पर “रामक्ृष्ण सेवाश्रम' की स्थापना की, जिसके अनेक केन्द्र हैं । यह 
सेवाश्रम अनेक प्रकार से मानव-जाति की सेवा कर रहा है । हे 
वियोसौफिकल आन्दोलन-- इस आन्दोलन ने भी भारत के नव-जागरण में 

काफी योगदान दिया । इसकी स्थापना सभ्‌ १८७५ में एक रूसी महिला मैडम हेलना 
पेट्रोवना ब्लेवत्सकी तथा अमरीकी सैनिक अफसर हेनरी स्टील ऑलकाट ने अमरीका 
में की । इनका लक्ष्य धर्म को समाज-सेवा का मुख्य साधन बनाना था । चार वर्ष वाद 
भारत में भी अदयार में उन्होंने थियोसौफिकल सोसायटी की स्थापना की । इस 
' सोसायटी ने सभी धर्मों का समर्थन किया तथा इसके नियमों के अनुसार धर्म ही वह 
तत्त्व था जो राष्ट्रीयता को प्रेरित कर सकता था। सच्‌ १५६३ में एनी वीसेण्ट ने भारत 
में आकर धियोसौफिकल आन्दोलन को बढ़ाया । वह राजनीति में भी भाग लेने लगीं । 
शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बनारस में हिन्दू कालेज की स्थापना की। इस 
आन्दोलन ने भी हिन्दुओं में नव-जागरण फैलाया तथा राष्ट्रोयता की भावना फैलायी। 
अन्य आव्योलन--इसी काल में अन्य पुधार-संस्थाएँ भी स्थापित हुईं, जिन्होने 
अपने-अपने क्षेत्र में नव-जागृति फैलायी। वम्बई में प्रार्थना समाज ने श्री महादेव 
गोविन्द रानाडे के नेतृत्व में समाज-सुधार का काम किया । रानाडे ने विधवा-विवाह- 
भचार के लिए भी एक संस्था की स्थापना की तथा शिक्षा-प्रसार के लिए 'डेकन एजु- 
केशन सोसायटी” को जन्म दिया । उनके शिष्य श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने सन्‌ १६०५ 
में 'सरवेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी' की स्थापना की | इस संस्था के सदस्य सादा 
जीवन व्यतीत कर देश-सेवा करना अपना धर्म समझते थे | 
योरोपीय विद्वानों ने भी प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन करके पुरानी 
भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की प्रशंसा की । इन विद्वानों में मैक्समूलर, मोनियर 
विलियस्स,'सैथ, सैसून, बुनूफ आदि प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अनेक संस्क्ृत-प्रन्थों का भी 


वद्वानों का बहुत अधिक प्रभ्नाव 
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पड़ा । उनमें अपने साहित्य तथा संस्क्ृत्ति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । उन्हें यह ज्ञात 

हो गया कि उनकी सभ्यता तथा संस्कृति के सम्मुख योरोपीय संस्कृति कुछ भी नहीं है । 
इस बात ने उनमें आत्म-सम्मान की वृद्धि की । 

लार्ड लिटन ने अपने शासनकाल में (सन्‌ १८७६-८०) अनेक राजनीतिक भूलें 

कीं, जिनसे राष्ट्रीय आन्दोलन को अधिक प्रोत्साहन मिला। उसकी सम्राज्यवादी 

नीतियों ने देश में व्यापक असन्तोष को जन्म दिया जिसके 


लाड्ड लिटन की कारण देश में एक राष्ट्रीयता संस्था की स्थापना करने का 

राजनीतिक भूलें विचार लोगों के मस्तिष्क में आया । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पे 
“इन्डियन एसोसियेशन' द्वारा भी राष्ट्रीय आन्दोलन का 
प्रसार किया । 


सिविल सविस आन्दोलन--इण्डियन सिविल सर्विस के लिए नियुक्ति लन्दन 
में होने वाली एक परीक्षा के द्वारा होती थी। लॉर्ज लिटन की इच्छा थी कि इस 
परीक्षा में भारतीयों का बैठना निषिद्ध कर दिया जाय तथा भारत-मन्त्री लॉर्ड सेलि- 
सवरी ने सन्‌ १८७६ में एक घोषणा के द्वारा सिविल सविस में सम्मिलित होने की 
आयु २१ वर्ष से घटाकर १६ वर्ष कर दी गयी । इसका फल यह हुआ कि भारतीयों 
का इस परीक्षा में बेठना असम्भव ही हो गया । सर सैय्यद अहमद ने भी लिखा कि 
भायु सीमा कम कर देने के कारण भारतीयों का असैनिक सेवाओं में सफलता पाना 
कठिन ही था तथा आयु कम करने के बाद केवल एक ही भारतीय सफल हुआ था 
जबकि इसके पूर्व इन पदों के लिए लगभग १ दर्जन भारतवासी सफलता प्राप्त कर 
चुके थे ।2 सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को सरकार की नीति का विरोध करने तथा “इण्डियन 
एसोसिएशन' को अखिल भारतीय स्तर पर आन्दोलन करने का एक अवसर मिल 
गया । उन्होने सारे भारत का तूफानी दौरा किया । उन्होंने स्वयं लिखा है कि यह 
आन्दोलन यद्यपि आयु की सीमा बढ़ाकर स्वतन्त्रतापृर्वक भारतीयों को परीक्षा में 
सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के पक्ष में था परन्तु इसका मूल उद्देश्य 
भारतीयों में संगठन एवं एकता की भावना को जागृत करना था ।* कलकत्ते के टाउन- 
हॉल में २५ मार्चे सन्‌ १८७७ को एक विराट सभा की गयी तथा देश के अनेक स्थानों 
पर भी एसोसियेशन की ओर से सभाएँ हुईं । इंगलैण्ड की कॉमन्स सभा के पास भी 
भारतीयों की ओर से एक स्मृति-पत्र भेजा गया । सरकार को विरोध के सम्मुख झुकना 
पड़ा तथा परीक्षा में बैठने की आय पुत्र: बढ़ाकर २१ वर्ष कर दी गयी । 

दक्षिण का दुर्धिक्ष और शाही दरबार--सनु १८७७ में जब दक्षिण में बहु 
बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, लॉडे लिटन ने उसकी ओर ध्यान न देकर पहली जनवरी को एक 
विशाल दरबार दिल्‍ली में आयोजित किया, जिसमें विक्टोरिया को भारत की महा- 
रानी' घोषित किया गया । लोगों के हृदयों में, इस शाही दरवार के ऐसे अवसर पर 


]. क्‍िवबा एकावां ; वातवाशा शिफ्रधयाए॥5; & ए९जञ।०३ प्ांश09, 9. 53 
2. 28 'रिश्ञाएण के शिव्राताड़, 0. 3. 
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होने से, जबकि जनता भुूखी मर रही थी, सरकार के प्रति असन्तोप भर दिया । 
कलकत्ते के एक पत्रकार ने यहाँ तक लिखा कि जब रोगी जल रहा था नीरो खिलवाड़ 
कर रहा था ।! 

अफगानिस्तान पर आक्रमण--लॉड लिटन की अफगानिस्तान पर हमला 
करने की नीति ने भी भारतीयों को असन्तुष्ट किया क्योंकि अफगानिस्तान पर आक्रमण 
करने में जो दो करोड़ स्टलिग ख्चे हुआ, वह भारत की तिर्धन जनता पर पढ़ा। 
तथा इसमें भारतीयों का कोई हित भी नहीं था । इंगलैण्ड में भी लॉडई लिटन के इस 
कार्य को मूर्खतापूर्ण कहा गया । 

वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट--सन्‌ १८७८ में कौंसिल ने '“वर्नाव्यूलर प्रेस एक्ट 
पारित किया । इन्द्र विद्यावाचस्पति ने इस एक्ट को अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय 
समाचार-पत्रों पर बलात्कार कहा । शिक्षित वर्ग ने इस एक्ट को “'गंगिग एव्ट का 
नाम दिया । इसके द्वारा देशी भाषाओं के समाचार-पत्रों पर सरकार का कठोर नियन्त्रण 
हो गया, क्योंकि जिलाधीश किसी भी प्रकाशक से इस वात की जमानत ले सकता था 
कि वह शासन-विरोधी लेखों को नहीं छापेगा या जिलाधीश यह भी आज्ञा दे सकता 
था कि समाचार-पत्र मुद्रित होने से पूर्व प्रकाशक उसके 'प्रूफों' को उससे या किसी 
अन्य अधिकारी से स्वीकृत करा ले | अमृत वाजार पत्रिका ने इस कानून से बचने 
के लिए पत्र बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित करना आरम्भ किया । लिटन ने यह एक्ट 
इसलिए पारित कराया था कि उसके मत में देशी भाषा के पत्र राजद्रोह का प्रचार कर 
रहे थे । कौंसिल के कुछ सदस्यों ने एक्ट का विरोध भी किया था, परन्तु लिटन ने 
उनकी एक न सुती । 

लॉ लिटन के नाम के चारों ओर काली रेखा खींचने के अनेक कारणों में 
आम एक्ट' था। इस एक्ट का उदेश्य किसी अपराध को रोकना नहीं, अपितु 
मनुष्यता का दमन करना था। इस एक्ट के अनुसार भारतीय विना लाइसेन्स में कोई 
भी शस्त्र लेकर नहीं चल सकते थे, जबकि योरोपियनों या ऐंग्लो-इण्डियनों के ऊपर 
यह लागू न होता था। सुरेच्द्रनाथ वर्जी का मत है कि इस एक्ट ने देशवासियों के 
प्रति अविश्वास तथा सन्देह की नीति को जन्म दिया और भारतीयों को अच्य योरो- 
पीय जातियों की तुलना में अपने को हीन समझने का अवसर प्रदान किया | भारतीय 
जनता ने इसे अपमान समझा तथा सरकार की ओर उसकी यह परेशानी कि कहीं 
भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र का प्रयोग न करें, कुछ समय के लिए दूर हो गयी । 
यद्यपि भारत अहिसात्मक साधनों से ही स्वतन्त्र हो गया, परन्तु उस समय यह 
आशंका थी कि यदि भारतीय जनता का निःशस्त्रीकरण न किया गया होता ते 


सम्भवतः जनता ने सशस्त्र क्रान्ति द्वारा स्वृतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न बहुत पहले 
किया होता । 


(4. ९. खबब्ाहाबंधा' : परतुंधा पिकराणान छएणपांफ, 9, 28, 
2. भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृ० ४७ । 
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आथिक नीति--लॉड लिटन की आथिक नीत्ति भी असन्तोष को पैदा करने 
वाली थी | उसने भारत-मन्त्री सेलिसवरी के दबाव में आकर लंकाशायर के उद्योग- 
पतियों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी सूती कपड़े से आयात-कर हटा दिया । 
इससे भारत के सूती कपड़े के उद्योग को काफी हानि पहुँची | इससे भारत के कारी- 
गर बेकार हो गये तथा इ गलंण्ड के उद्योगपतियों की जेबें भरने लगीं । 
यह सब ऐसे कारण थे जिनसे जनता अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगी । 
तथा उसके हृदय में सरकारी नीतियों का विरोध करने की एक प्रवल आकांक्षा 
जाग्रत हो गयी । 
ग्लैडस्टन के नेतृत्व में बने उदारवादी मन्त्रिमण्डल ने लाड रिपन को सन्‌ 
१८८० में भारत का वायसराय बनाकर भेजा । वे अत्यन्त धामिक तथा उदार प्रकृति 
के व्यक्ति थे । भारत में आते ही उन्होंने महारानी विक्टोरिया 


लार्ड रियन का की घोषणा के सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने का प्रयास 
शासन व इलवर्ट किया । लॉड्ड रिपन ने भारत में आकर सबसे पहले अफगा- 
बिल विवाद निस्तान के युद्ध को समाप्त किया तथा ऐसी शर्तों पर सन्धि 


की जिससे इ गरल॑ण्ड की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इससे भारत 

को युद्ध के आथिक भार से भी मुक्ति मिली । लॉर्ड रिपत का दूसरा प्रशंसनीय कार्य 
“वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट” को रद्द करना था। उसने मैसूर के हिन्दू राजा को अपनी 
परम्परा से प्राप्त राजगह्दी पर बिठाया । उसने नमक-कर घटा दिया तथा देश की 
आशिक दशा को सुधारने का प्रयास किया । इन सब कार्यो से भी अधिक प्रसिद्ध 
कार्य स्थानीय शासन का प्रथक्‌ संगठन था । इन सब वातों से भारतीय शिक्षित वर्ग 
अत्यन्त प्रभावित हुआ तथा वह ला्ड रिपन का गुणगान करने लगा। दिन-प्रति-दिन , 
भारतवासियों में उसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी, परन्तु साथ ही साथ वह अँग्र जों के 
बीच अपग्रिय होने लगा । सन्‌ १८८३ में अंग्र जों का उसके प्रति रोप तीन हो गया, 
जबकि उन्होंने अपनी कौंसिल के कानूनी सदस्य सर सी० पी० इलबर्ट को आदेश दिया 
कि वह सन्‌ १८७३ के दण्ड-विधान में परिवर्तत करें। अब तक प्रेसीडेन्सी शहरों को 
छोड़ कर अन्यत्र अंग्रेज अभियुक्तों पर लगे अभियोगों की सुनवायी केवल अंग्रेज 
न्यायाधीश ही कर सकते थे। भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज की फौजदारी का 
मुकदमा नहीं कर सकता था जबकि इस समय तक कई भारतीय जज इतने ऊँचे पद 
- पर पहुँच गये कि वह सेशन जज की कुर्सी पर बैठ सकें । ला्ड रिपन ने इसे महारानी 
विक्टोरिया की घोषणा के विरुद्ध समझा तथा इसीलिए संशोधन प्रस्तुत कराया । 
इससे अंग्रेजों में हाहाकर मच गया । उन्होंने इसे 'काला कानून, 'कुत्सितः इलवर्ट, 





१ हैदरअली ने मैसूर के राजा को पदच्युत करके अपनी सल्तनत कायम की । उसके 
पुत्र टीपू ने सन्‌ १७६६ में अँग्रेजों से हार जाने पर माक्विस वैलेजली ने राजा 
को पुनः पदाोरूढ़ कर दिया, परन्तु सन्‌ १८५२२ में कम्पनी के शासन के कुप्रवन्ध 
का वहाना करके राजा को हटा दिया था । 
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विल' आदि कहा तथा असन्तोपसूचक प्रस्ताव इंगलेण्ड की सरकार को भजा | अग्रेजों 
ने योरोपियन डिफेन्स एसोसिएशन का निर्माण किया, जो विधेयक के खिलाफ आदा 
उठाये । अंग्रेजों का कहना था कि श्वेत जाति का अपमान करने के ला काईे 
भारतीय कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वायसराय के गवर्नमेण्ट हाउस के फाटवा तथा 
अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुले-आम अपमान किया गया गया । सर हेनरी काटदन 
का कहना है कि कलकत्ते के कुछ अंग्रेजों ने यह भी पडयन्त्र रचा कि सरकारी भवन 
के सन्‍्तरियों को वश में करके ला रिपन की मुण्कें बाँध कार इंगलेण्ड वापस भेज 
दिया जाय । उनका यह भी कहना है कि यह सब बंगाल के गवर्नर तथा पुलिस कमिश्नर 
की जानकारी में हुआ ।* अंग्रेज अब वायसराय की खुले-आम बुराई करने लगे । पहले 
तो इंगलैण्ड की सरकार ने उस पर ध्यान न दिया, परन्तु जब असन्‍्तोप बढ़ गया, 
तब अँग्रे जी सरकार ने रिपन को वापस बुलाने का विचार किया। इलवर्ट बिल में 
काट-छाँट करके अब ऐसी व्यवस्था की गयी कि केवल भारतीय जिलाधीण तथा सेणन 
जज ही योरोपियनों के मुकहमों की सुनवायी कर सकें, परन्तु अपराधी अपने मुकहमों 
में जूरी की नियुक्ति की माँग कर सकते थे जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज 
हों । इस घटना ने शिक्षित भारतवासियों को इस बात का अनुभव करा दिया कि 
अँग्रेजों के हृदयों में भारतवासियों के लिए बहुत अधिक अंग तक विप भरा हुआ है। 
डॉडवेल के मतानुसार इस विल ने भारतीयों को शिक्षा दी तथा सावधान किया। 
उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी कि किसी अखिल भारतीय संस्था 
का निर्माण किया जाये जो पूर्ण रूप से राजनीतिक हो । हेनरी काटन का कहना है : 
इस बिल के विरोध में किये गये योरोपियनों के आन्दोलन ने “भारत की राष्ट्रीय 
विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की, उत्तनी तो बिल पारित होकर भी प्रदान 
नहीं कर सकता था ।** ए० सी० मजुमदार का कहना है कि योरोपियनों के आन्दो- 
लन ने भारतीयों को “यह भी अनुभव करा दिया कि यदि राजनीतिक प्रगति वांछ- 
नीय है तो केवल एक राष्ट्रीय सभा द्वारा ही सम्भव है। इस सभा का सम्बन्ध 
विभिन्न भ्रान्तों की स्वतन्त्र राजनीति में न होकर देश की एक व्यापक राजनीति से 
ही होना चाहिए।* सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि यह एक आँख खोलने वाली 
पटना थी जिसने हमारी वास्तविक स्थिति का नग्न प्रदर्शन कर दिया जिसे देखकर 
कोई स्वाभिमानी भारतवासी उप नहीं रह सकता था । जो इसका महत्त्व समज्षते थे 
उनके लिए यह देश भक्ति की पुकार थी। इसी आकांक्षा से विभिन्न प्रान्तों में अनेक 


राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गयी तथा उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के लिए 
मार्ग प्रशस्त किया । 


| 


॥# 
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कांग्रेस की स्थापना 
जब देश में ब्रिटिश शासन के प्रति असन्तोष की भावना तीन्र हो गयी तो 
कुछ विचारकों के हृदय में एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना करने की ओर 
ध्यान आकर्षित हुआ । इसके पूर्व भी विभिन्न प्रास्तों में अनेक 
प्रारश्भिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी । सन्‌ १८५६६ 
प्रयत्न में दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोनियेशन की स्थापना 
की तथा सन्‌ १८७० में रानाडे ने 'सावंजनिक सभा” की 
स्थापना की | सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा संस्थापित इंडियन एसोसियेशन की चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है.! लॉर्ड लिटन के प्रतिग्राम्ी हासन ने अप्रत्यक्षरूप में इस 
संस्था को जितना अधिक बल दिया, उतना सम्मवतया यदि कई वर्षों तक राजनीतिक 
आन्दोलन किया जाता तो भी सम्भव न होता । इस संस्था ने बंगाल के शिक्षित 
नवयुवकों में राष्ट्रीयया को भावना का संचार किया । इस संस्था के उद्देश्य सुरेच्द्रनाथ 
बनर्जी के शब्दों में निम्न थे : 
(१) देश में सबल तथा सतक जनमत का निर्माण ; 
(२) समान राजनीतिक उद्देश्यों तथा भाकांक्षाओं के आधार पर भारत 
की विभिन्न जातियों का एकीकरण ; 
(३) हिन्दू-सुसलमानों के मध्य मंत्री भावना की स्थापना करता ; तथा 
(४) तत्कालीन सावंजनिक आन्दोलनों में किसानों का सहयोग प्राप्त करना । 
इस बात की भी चर्चा ऊपर की जा चुकी है कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को इस 
संस्था को पिविल परीक्षा की उम्र, जो कम करदी गयी थी, पुनः बढ़वाने में अद्वितीय 
सफलता मिली थी । इलबट बिल के विरुद्ध भी जो विवाद अंग्रेजों ने चलाया था 
उसकी इस संस्था ने निन्‍न्दा की । सन्‌ १८६४५ में बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोशियेशन, 
सन्‌ १८८१ में मद्रास में महाजन संभा तथा सन्‌ १८८४ में नेशनल जीग की स्थापना 
भी की गयी । इसके अतिरिक्त भारत के अनेक नगरों में भी संस्थायें स्थापित की 
गई । इनमें से आगरा परिषद, रिफायें आम एशोसिएशन, लखनऊ, हिन्दी समाज, 
इलाहाबाद, अंजमन इस्लामिया, फीरोजपुर, अआरातीय सभा, डेरा इस्मायलखां, पीपुल्स 
एसोसिएशन, ढाका तथा शिलांग एसोसिएशन उल्लेखनीय हैं ।? 
इन अनेक संस्थाओं ने प्रान्तीय स्तर पर राष्ट्रीयता की भावना जगाने में 
तथा कांग्रेस की स्थापना की प्रष्ठभूमि त॑यार करने के लिए 


फांग्रेसफे बहुत काम किया। कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 
संस्थापक मि० एलेन बॉक्टेवियन ह्य_म के मस्तिष्क़ में आया जो कि 
भि०ह्य,म एक अवकाश प्राप्त सरकारी कमंचारी थे। डॉक्टर पट्टामि 


सीतारमेय्या का मत है कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस की 
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स्थापना 'आ्थिक एवं राजनीतिक कारणों से संयोग” तथा राजनीतिक दासता 
की अनुभूति” का परिणाम था तथा यह संस्वा “राष्ट्रीय पुनदत्वान की प्रतिपादन 
करने वाली संस्था भी थी ।! 

मिस्टर ह्यूम अत्यन्त उदारवादी विचारों के थे तथा घासन की अनुदारपुर्णो 
तथा स्वार्थी नीति देख कर उन्हें बहुत दुःख होता था। इसी मनोगाव का प्रदर्शन 
उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालयों दे ग्रे जुएटों के नाम एक खुले पत्र में १ मा, सन्‌ 
१८८३ को किया। उन्होंने लिखा -- 

प्रत्येक राष्ट्र ठीक वैसी ही सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि बहू योग्य 
होता है। यदि आप लोग, जो देश की आशाओं के केन्द्र हैँ, तथा उच्च शिक्षा प्राप्त 
किए हैं, अपने सुख-चेन तथा स्वार्थ को त्याग कर स्वाबीनता प्राप्म करते के काम 
में नहीं लग सकते, तो हमें मानना पड़ेगा कि लोग, जो आपके वित्र हैं, मूल में 
हैं; तब मानता पड़ेगा कि आपकी भलाई के सम्बन्ध में लॉड रिपन की जो 
आकांक्षाएँ थीं वह निष्फल होकर केवल हवाई कल्पनाएँ सिद्ध हो गयीं ; तब कहना 
होगा कि उन्नति की सब आशाएं व्यर्थ हैं तथा भारत उसी प्रकार के शासत के योग्य 
है, जो उसे मिला हुआ है .” उन्होंने पचास ऐसे व्यक्तियों की मांग को जो सच्चे, 
निस्स्वार्थ, आत्मसंयमी व चेतिक साहस रखने वाले तथा दूपरों का हित करने फी 
उत्कट भावना रखने वाले हों । मि० ह्यूम ने अपने पत्र के अन्त मे कहा, “आपके 
कन्धों पर रवखा हुआ जुआ तब तक विद्यमान रहेगा, जब तक आप इस प्रुव सत्य 
को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को उद्यत न होंगे कि आत्म-वलिदान तथा 
निःस्वाथे कर्म ही स्थायी सुख तथा स्वतन्त्रता के अचूक पथ-प्रदर्शक हैं ।” 

मिस्टर ह्ा,म की यह अपील व्यर्थ न गयी । बम्बई व कलकत्ते के जागरूक 
नेता सचेत हो परस्पर संगठित होने का यत्न करने लगे । फलत: सन्‌ १८८४ के 
अन्त में 'इण्डियन नेशनल यूनियन नामक एक संस्था की स्थापना हुई जिसका केन्द्र 
बम्बई रवखा गया । इस यूनियन के संचालकों ने निश्चय किया कि सन्‌ १८८५ के 
दिसम्बर मास में भारत-भर के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो 
राजनीतिक समस्याओं पर विचार करे। 

मिस्टर ह्यम॒ अत्यन्त व्यवहार-कुशल थे। उतकी भावना थी कि जहाँ यह्‌ 
संगठन भारतीयों के अधिकारों के लिए हढ़ होकर लड़े, वहीं यह अंग्रेजी सरकार 
के प्रति वफादार हो । वह नहीं चाहते थे कि प्रारम्भ से ही विदेशी शासन इस संघ्था 
को संशय की हृष्टि से देखते लगे | इसलिए उन्होंने अपनी योजना तत्कालोन गवरनर- 
जनरल लॉड डफरिन के समक्ष रक्खों तथा उनकी सम्मति माँगी। मिस्टर ह्य्म 
का यह भी प्रस्ताव था कि वाषिक सम्मेलनों में उस प्रान्त का गवर्नर सभापति का 
आसन प्रहण करे, जिस प्रान्त में सम्मेलन हो रहा हो । क्योंकि ऐसा होने से सरकारी 
वर्ग तथा गर-सरकारी राजनीत्तिज्ञों दोनों ही वर्गों के मध्य घनिष्ठ सौहादं पूर्ण सम्बन्ध 

[. ॥96 ज्ञाश0ता9 ० (०7्र87685, 9. 7. 





भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म | १६ 


स्थीपित होगा । लॉड डफरिन ने ऐसी योजना को पसन्द किया तथा मिस्टर ह्मूम 
को परामशे दिया कि “यह अच्छा होगा तथा इसमें शासक व दासितों--दोनों का 
हित है कि यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन करें तथा सरकार को यह्‌ 
बताया करें कि शासन में क्या-क्या न टियाँ हैं तथा उसमें क्या-क्या सुधार किए 
जाएँ ;" लॉर्ड डफरिन इंगलेण्ड के विरोधी दल के समान ही इस संगठन को चाहते 
थे, क्‍योंकि ऐसा होने से अंग्रेजों को, जो इस देश में अपनी शासन नोतियों के सम्बन्ध 
में उठने वाले विचार एवं प्रतिक्रियाओं से अनभिन्न थे, ज्ञात हो जाता कि क्या सुधार 
भपेक्षित हैं। परन्तु गवर्नरों के सभापति बनने के पक्ष में उन्होंने सलाह न दी, क्योंकि 
इससे कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों के पंदा होने का भय था तथा उनकी 
उपस्थिति में लोग शासन की चूटियों को बताने में हिचक सकते ये | वायसराव का 
भाशीर्वाद प्राप्त करने के वाद मिस्टर हम म इंगलेण्ड गए तथा वहाँ उन्होंने अनेफ 
उदारवादी नेताओं तथा संसद-सदस्यों से परामझ्यं किया | उन लोगों ने इस योजना 
को पसन्द किया तथा वहाँ भी एक समिति का निर्माण किया गया जो कालास्तर में 
'इण्डियन पालियामेण्ट्री कमेटी के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसके सदस्यों से पालिया- 
मेण्ट का निर्वाचन लड़ने के पूर्व यह शपथ ले ली जाती थी किन ऊेव्ल बह भारत 
की सहायता करेंगे वरव्‌ वह भारतीय मामलों में संत्द में रुचि भी लेंगे |?! 

मिस्टर हा म॒ भारत वापस लौट आए तथा वह उत्पाहपूर्वक कांग्रेस के पहले 
अधिवेशन की तेयारी में संलग्न हो गए । 

सामान्यत: विचारकों की धारणा है कि मिस्टर ह्यूम के मस्तिष्क में काँग्रेस 
की स्थापना का विचार इस कारण आया कि देश में शासन- 
विरोधी भावना फंस रही थी तया वह डर रहे थे कि कहीं 
भयानक विस्फोट ने हो जाए। क्योंकि उनकी आस्था 
उदारवादी सिद्धान्तों में थी, इस कारण वह यद्द भी चाहने ये 
कि जनता की क्रान्तिकारी भावना को मोडकर वैधानिक मार्ग 
की ओर ले आना चाहिए। अन्य दब्दों में कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश 
शासन की रक्षा करने के उद्देश्य से हुई थी। मिस्टर झूम ने बपने मित्र सर 
आऑकलैण्ड कॉलविन को यह विचार बताते हुए कहा दि “भारत में बससतोष को 
बढ़ती हुईं शक्तियों से बचने के लिए एक रक्षा-नली ( &वि ४०४०) फ्री अतिरयरेली] 
थी तथा कांग्रेस से बढ़कर रक्षा-नली कोई दस वहय बट है। ही कै: 
उन्होंने जवता के असन्तोष रूपी क्रान्ति के विस्फोट को रोकने के लिए ही यह प्रवरत 


कांग्रेस को स्था- 
पना में अंग्रेजों 
का सहयोग 
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किंथा था कि कहीं सन्‌ १८५७ को भांति भारत में पुनः रक्तपात न मंत्र जावे। 
लाला लोजपततराय ने यंग इण्डिया में लिखा है कि कांग्रेस को रघापना का मुस्य 
उद्देशय अंग्र जी साम्राज्य को खतरे से बचाना था, न कि राजनीतिक रखनस्थना के 
लिए प्रयत्त करना । उनके छाब्दों में इसकी स्थापना के पीछे, “ब्रिटिश साजन्नाज्य 
का हित प्रमुख था तथा भारत का गौण । कोई यह नहीं वह सकता कि कांग्रेस ने 
इस उद्देश्य का पालन नहीं किया ।! डॉक्टर नन्द्रताल चटर्जी ने बपने एक | 
कहा है, "मि ह्य म ने कग्रे स की स्थापना फा विचार उस समय देश के सम्मुख 
प्रस्तुत किया, जबकि भारत पर छझूसी आक्रमण का विद्येप भय था, बतः यह स्पष्ट है 
कि उनका उद्देश्य भारतोय आन्दोलन को ठीक दिद्ला में परिवर्तित कर देना तथा 
देश में रूसियों के हथकण्डे तथा शरारतें रोकना था'”''”/' अब रूसी बाफमण का भय 
समाप्त हो गया तो भारत सरकार का व्यवहार कांग्रेस के प्रति एकदम बदल गया 
विलियम वेडरवन का भी मत है कि हू मं साहब की यह योजना क्रास्ति का भय 
दूर करने तथा भारतीयों में उमड़तो राष्ट्रीयता की भावना को दूर करने के उह्ँ श्य 
से बनायी गयी थी । रजनी पामदत्त का मत है कि ऐसी संस्था की स्थापना करना 
सरकार को एंक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार थी ॥ 

विचारकों के उपरोक्त आक्षेत्र कुछ अंशों में सत्य हो सकते है परन्तु इस मत में पूर्ण 
सत्यता नहीं दिखाई देती कि कांग्रे। का उद्द इय केवल ब्रिटिश शासन की रक्षा करना 
था । जिन १७ लोगों ने हम साहब के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना 
करना निश्चित्त किया था (यह सन्‌ १८८४ में अदयार में थियोसोफफिकल सोसाइटी 
के वाधिक अधिवेशन में सम्मिलित हुये थे), उनमें दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी आदि भी थे । यह सम्भव नहीं कि इन लोगों से अंग्रेजी शासन अपनी वात 
मनवाते में सफल हुआ होगा तथा उन्होंने इस संस्था की स्थापना करते समय अपने 
देश के हित का कुछ भी ध्यान न रकखा होगा। इस सम्बन्ध में श्रीमती एनी बीसेंट 
को, जिन १७ व्यक्तियों ते इसकी स्थापना करने का निश्चय किया, उनकी नीयत में 
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झीरित में राप्लीण शास्तोलम परत स्याय । ०9 


पूर्ण सच्चाई तथा विश्वास प्रतीत होता है गन कई उनका कहना है कि. यहाँ स्रगभव है कि 
मि० ह्यम तथा वेडरबर्न के हृदय में ब्रिटिश 
उन्होंने कांग्रेत की स्थापना एक रक्षा-नली 
किया जा सकता कि दादाभाई नौरोजी, उमेशचन्द्र बनी, महादेव गोविन्द रानाड़े, 
फीरोजशाह मेहता आदि का भी यही दृष्टिकोण था तथा यह सब नेता इन दोनों 
अँग्रेजों के हाथ में साधन मात्र थे। उनका कहना है, “निश्चय ही भारत के महान्‌ 
धर्मों के प्रति लोगों के हृदयों में भरे हुए नवीन अभिमान का स्पंदन, भविष्य में 
भारत के भतीत के ही अनुरूप गौरव प्राप्त करने की भाशा, यह विश्वास कि 
राजच्युत पूर्व सदेव ही पश्चिमी राष्ट्रों का अनुगामी न रहेगा तथा यह भावना कि 
भतीत के विशाल सामप्राज्यों का पोपक एशिया पुनः राजदण्ड पकड़ने के लिए हाथ 
बढ़ावेगा--इस स्वप्न की प्रेरणा पाकर यह स्वप्नदर्शी परामर्श करने बैठे होंगे।” 
मिस्टर हाय म॒ के सम्बन्ध में लाला लाजपतराय का कहना है कि उनके हृदय में भारत 
की स्वतन्त्रता की गहरी भावना थी तथा उनका हृदय भारत की गरीबी तथा दुर्देशा 
पर रोता था ! इन वातों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना 
क्रैवल ब्रिटिश साम्राज्य की हढ़ता के लिए नहीं हुई थी । जिस डफरिन ने प्रारम्भ में 
काँग्रेस की स्थापना के विचार का स्वागत किया था, उनने दो वर्ष उपरान्त ही कहा 
कि यह जनता के 'ुक्ष्म-अल्पमता' [ग्रांण०४००एं०नाओआं7०गं9) का प्रतिनिधित्व 
करती है ! वेलेन्टाइन शिरोल ने इसे साम्प्रदायिक हिन्दू नेताओं की प्रवक्ता बताया। 

ग्रेस के बाद के अधिवेशनों में भी शासन की नीतियों की तीत्र निनदा की गयी 
जिसने सरकार को कांग्रेस का विरोधी वना दिया । इन सब बातों के आधार पर 
यह कहना गलत होगा कि कांग्रेस भेंग्रेजी साम्राज्य की प्रृष्ठपोषक थी । 
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कांग्रेस का प्रारस्भिक स्वरूप--उदारवादी राष्ट्रीयता 





कांग्रेस का इतिहास भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का तिहास है । सन्‌ १८८५ 
में उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, वह थी एक छोटी-सी चिनगारी, जिसमे सूसे 
जंगल में पड़ी चित्॒गारी के समान एक भयंकर दावाग्नि का रूप घारण कर लिया। 
यह किसको ज्ञात था कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 
२८ दिसम्बर, सन्‌ १८८५ को ७२ प्रतिनिधियों ने जिस बीज को बोया, वह ६२ 
वर्षों तक निरन्तर असंख्यों देशभक्तों द्वारा अपने रक्त से सींचा जाकर एक कपूवे 
अहिपात्मक सफल क्रान्ति के रूप में परिणित होगा । 'लन्दन टाइम्स के संवाददाता 
ने इस अधिवेशन के सम्बन्ध में लिखा : “मद्रास से लाहोर तथा बम्वई से लेकर 
कलकत्ता तथा सारे देश का प्रतिनिधित्व था! जब से सृष्टि की रचना हुई है तब 
से अब तक यह प्रथम अवसर था कि सारे भारतवासी एक राष्ट्र के रूप में एक साथ 
एकत्रित हुए ।” तत्कालीन वायसराय लाई डफरिन ने भी जब ह्यूम साहब की 
कांग्रेस की योजना फी सराहना की थी तो उन्हें भी यह आभास न था कि “उसकी 
जाति की बदन रदशिता भरी हुई नीति उन थोड़े-से अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतवासियों के 
आन्दोलन रूपी पवन को उत्तेजित करके कुछ वर्षों में फ्रंकावत का रूप दे देगी |”! 
जिस समय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें सम्मिलित ७२ प्रतिनिधियों ने 
अपने आपको ही प्रतिनिधि चुन लिया, परन्तु अगले अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की 
संख्या में वृद्धि होती रहो | दुसरे, तीसरे या चौथे अधिवेशन में ऋमश: ४३६, ६०७ 


४ म्भ में वह अत्यन्त 

व्यापक होती जाती है त्यों-त्यों उनकी गति 

इन्द्र विद्यावाचस्पति, भारतीय स्वाघीनता संग्राम का इतिहास, पृ० ६ 
२२ 
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मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है! ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों उनमें 
सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं तथा वे उसको अधिक्राधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। 
यही उदाहरण हमारी कांग्रेस पर भी लागू होता है ।! पंडित मदन मोहन मालवीय 
ते कांग्रेस के सम्बन्ध में कहा था “भारत ने अपनी आवाज इस महान संस्था में 
पायी ।! 


कांग्रेस का इतिहास तीच कालों में विभाजित किया जा सकता है| प्रथम 

कांल सन्‌ १८८५ से १६०५ तक का है। इस काल में कांग्रेस 

फांग्रेस के इतिहास की नीति उदारवादी रही । इसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्नाट के 
के तीन काल प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति अपनायी तथा कांग्रेस के 
प्रारम्भिक नेताओं को यह विश्वास था कि वह याचना, स्मं रण- 

पत्रों तथा खुशामद से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाने में सफल होंगे । 
सन्‌ १८६२ का कौंसिल एक्ट उदारवादियों की एक महान्‌ विजय थी | दूसरा काल 
सन्‌ १९०६ से १६१६ का है। इन १३ वर्षो में कांग्रेस के भीतर उम्रवाद तथा धामिक 
पुनरुत्थान की जागृति हुई। उम्रवादी सरकार का रुख देखकर यह समभ गए थे 
कि प्रार्थंनाओं अथवा याचना के द्वारा भारत के राजनेतिक उद्देश्यों की पूत्ति"नहीं .की 
जा सकती थी। उग्रवादियों ने यह कहा कि भारतीयों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े 
होकर अपनी माँगें पूरी करानी चाहिये । सन्‌ १६०७ में सूरत विच्छेद हुआ, जिसमें 
कांग्रेस दो पक्षों--गरम तथा नरम दल में बेंट गयी । इस दोनों दलों के मध्य 
समभौता केवल सन्‌ १६१५ में ही हो सका; इस काल में कांग्रेस ने मौलिक 
राजनीतिक सुधारो की माँग की. तथा मुप्तलमानों ने, जो अब तक कांग्रेस का साथ 
देते आये थे, कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलगं संस्था बना ली । कांग्रेस के इतिहांस 
का तीसरा काल सन्‌ १६२० से १६४८ तक है । यह युग गांधी युग” भी कहलाता 
है, क्योंकि गांधीजी ही राजनीतिक क्षेत्र में केन्द्र बिन्दु रहे । उन्हीं के नेतृत्व में सत्य 
तथा भहिसा के सिद्धान्तों के बल पर हमने स्वतन्त्रता प्राप्त को । सन्‌ १६१८ में 
त्तरम दल के लोग शांग्रेस से पूृथक्‌ हो गए तथा उन्होंने अपनी अलग संस्था “आल 
' इण्डिया लिबरल फेडरेशन! बना ली । इस काल में हिन्दु-मुस्लिम भेद-भाव अपमे 
चरम-स्तर पर पहुँच गया । मि० जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान! 
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२४ | भारत में राष्ट्रीय भानदोलन 


की मांग की तथा उसने सफलता भी प्राप्त की, जिसके फलस्थरूव भारतवध का 
विभाजन हुआ । 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संस्था रही है घ्समे 
किसी भी जाति-विशेष, वर्ग-विद्येप अथवा किसी विशेष हित का प्रतिनिधित्व 
नहीं किया है, वरन्‌ समस्त भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व करके इस बात को 
सिद्ध किया है कि यह संस्था वास्तव में एक व्यापक हृष्टिकोण 
कांग्रे स-- एक रखने वाली संस्था है। प्रारम्भ में इस संस्था को अंग्रजों व 
राष्ट्रीय संगठन सभी जातियों के प्रमुख व्यत्तियों का सहयोग प्राप्त था । 
मि० हा म, सर विलियम वेडरबन तथा सर हेनरी कॉटन ने 
इस संस्था की बड़ी सेवा की । इसके प्रथम अधिवेधान के सभापत्ति उमेश चन्द्र बनर्जी 
थे, जो कि एक भारतीय ईसाई थे । दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई मौरोजी 
ने की, जो पारसी थे, तीसरे अधिवेशन के भध्यक्ष एक मुसलमान वदरुद्दीन तैय्यवजी 
ये । चौथे तथा पाँचवें अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे--जाज यूल तथा सर विलियम 
वेडरबर्न । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस की बड़ी सेवा की तथा वह दो बार 
सन्‌ १८६५ तथा १६०२ में अध्यक्ष बने । महाराष्ट्र के नेताओं ने भी इस संस्था को 
सहयोग दिया । गोपाल कृष्ण गोखले सन्‌ १६०४५ में इस संस्था के अध्यक्ष बने । 
सद्रास के आनन्द चालूं तथा पंजाब के लाला लाजपतराय ने कांग्रेस की अमूल्य 
सेवाएँ कीं। इस प्रकार से ही कांग्रेस की स्थापना से ही लगभग सभी प्रान्‍्तों के 
लोगों ने, जो कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे, कांग्रेस की सेच्रा कर इसमें संकोणंता 
की भावना न उपजने दी । इसके वाधिक अधिवेशन भी विभिन्‍न प्रास्तों में होते 
रहे। कांग्रस के राष्ट्रीय स्वरूप को महात्मा गांधी ने मिम्म शब्दों में व्यक्त 
किया है :--- 
“वास्तविक बर्थों में यह राष्ट्रीय है। यह किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा 
हित की प्रतिनिधि नहीं है । यह समस्त भारतीय हितों तथा सभी वर्गों की 
.' “| होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे अधिक प्रसन्नता की 
0 है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज के मस्तिष्क में हुई । एलेन ऑक्टेवियन 
हम को कांग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महाव्‌ पारसियों फीरोजशाह 
मेहता तथा दादाभाई नौरोजी ने, जिन्हें सारा भारतवषे 'वृद्ध पितामह' कहने में 
हे अनुभव करता है, इसका पोषण किया। आरम्भ में ही कांग्रेस में मुसलमान, 
ईसाई, ऐंग्लो-इण्डियन आदि सम्मिलित थे, बरव्‌ मुझे यों कहता चाहिए 


कि इसमें सभी धर्मों, सम्प्रदायों तथा हित्तों का पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता 
रहा था ॥7 
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कांग्रेस का कार्यक्षेत्र प्रारम्भ में तो नगरों तक ही सीमित रहा तथा यह एक 
जनसंगठन न थी । यद्यपि यह देश की सभी जातियों तथा 
प्रारम्भ सें एक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, उनकी कठिनाइयों को दूर 
सध्यवर्गोय संगठन करने तथा उसको राजनीतिक अधिकार दिलाने की लालसा 
तथा क्रान्तिकारी रखती थी, परन्तु वास्तव में यह एक मध्यवर्गीय तथा बुद्ध 
नहीं जीवियो तथा व्यापारियों की संस्था रही । धीरे-धीरे इसके 
आदरशों का प्रसार नगरों से ग्रामों में हुआ तथा क्ृपकों तथा 
श्रमिकों ने भी इसके आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया | प्रारम्भ में कांग्रेस एक 
क्रान्तिकारी संगठन भी नहीं थी । उसके नेता अत्यन्त उदारवादी विचारों के थे । 
अंग्रेजों की न्यायत्रियता में उनकी भआस्था थी तथा वह अंग्रेजों के सहयोग से भारत 
की उन्नति करने में विश्वास रखते थे। वह भारतीयों को राजनीतिक अधिकार 
दिलाने के भी इच्छुक थे, परन्तु वह अपने उद्देश्य उग्र साधनों द्वारा नहीं, वरन्‌ 
स्मृतिपत्रों, याचना, प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा पुरा करना चाहते थे | प्रारम्भिक काल 
में कांग्र स के उद्दे इय अत्यन्त नम्न थे तथा अ्रतिनिध्यात्मक संस्थाओों के विकास तथा 
उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्ध मिले, इसी के लिए उसके नेता प्रयत्नशील थे । 
कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, इसके संस्थापकों ने अप्रैल, सन्‌ १८८५ में एक घोषणा- 
पत्र प्रकाशित किया जिसमें कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य “राष्ट्र के प्रति सदुृभावना 
रखने वाले कार्यकर्ताओं में निकटतम सम्बन्धों की स्थापना” बताया गया था। 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि “इतका अवान्तर उद्देश्य यह होगा कि 
'नेटिव पालिय!्रेण्ट” का अंकुर बन जाए, जो भविष्य में भली प्रकार पनपने पर इस 
भाक्षेप का अकाव्य समाधान हो जाए कि भारत प्रतिनिधि-सत्तात्मक संस्थाओं के 
सबंथा अयोग्य है ।* 
प्रारम्भिक वर्षों सें कांग्रेस के कार्य 
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन २८ से ३१ दिसम्बर सन्‌ १८८५ तक पूना में 
होना था, पर वहाँ हैजा फैल जाने के कारण यह वहाँन 
प्रथम अधिवेशन होकर बम्बई में हुआ । इसके अध्यक्ष उमेशचन्द्र बनर्जी थे 
सन्‌ श्व८र तथा मन्‍्त्री सि० हा,म । इस अधिवेशन में भाग लेने वालों में 
मुख्य थे--दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, दीनसा 
इदुलजी वाचा, वारायण गणेश चन्दावरकर, पी० आनन्द चालु, रहीमतुल्ला सयानी, 
काशीनाथ ज्यम्बक तैलंग, एस० सुब्रह्मण्यम, अग्यर भादि । इसमें सरकारी 
अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिनमें मुख्य हैं सर विलियम वेडरवनें, श्री महादेव 
गोविन्द रानाडे व आगरा के लाला बैजनाथ | इसमें सरकारी कर्मचारियों के 
शामिल होने का मुख्य कारण यह था कि प्रारम्भ में सरकार इसे भविश्वास की 
दृष्टि से नहीं देखती थी। उमेशचन्द्र बनर्जी ने सभापति-पद से भाषण देते हुए इस 
बात पर ह॒एं प्रकट किया कि इसमें देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 


२६ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


उन्होंने कहा “इससे पूर्व भारत भूमि पर इतना महत्वपूर्ण तथा विद्याल सम्मेलन 
कभी नहीं हुआ था ।” उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस के चार उद्दद्य बताए-- 

(१) साम्राज्य के भिन्‍त-भिन्‍न भागों के देशभक्तों में परिचय तथा मित्रता 
स्थापित करना, 

(२) जाति, सम्प्रदाय तथा प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाले भेदभावों को मिटा- 
कर, एक राष्ट्रीयता की भावना सुहृढ़ करना; 

(३) परस्पर परामश द्वारा वततमान समय की मुख्य सामाजिक समस्याओं 
पर सम्मति स्थिर करना ; तथा 

(४) यह निश्चय करना कि आग्रामी बारह महीनों में उहूं एयों को पूर्ति के 
लिये क्या-क्या साधन काम में लाए जावेंगे । 

अपने भाषण में श्री बनर्जी ने कुछ आपत्तियों तथा आशंकाओं की भी चर्चा 
की, जो भारम्भ से ही कांग्रेस के सम्बन्ध में की जा रही थीं, लोगों के इस मत 
का विरोध करते हुए कि यह एक राजद्रोही संस्था होगी, उन्होंने कहा, “में सब 
उपस्थित सज्जनों के मत को प्रकट कर रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी 
सरकार को मेरी ओर यहाँ बैठे हुए मेरे मित्रों वी अपेक्षा मधिक गहरे तथा पक्के 
राजभक्त व्यक्ति मिलना असम्भव है ।” उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कहा-- 

“स्वारत की भलाई के लिए इंगलेण्ड ने बहुत कुछ किया है। उसके लिए 
सारा देश इंगलेण्ड का छुतज्ञ है। उसमे हमें शान्ति दी, रेलवे दी तथा सबसे वढ़कर 
पर्चिमी शिक्षा दी, परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। देश के निवासी ज्यों-ज्यों 
शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनके हृदय में राजनीतिक उन्नति की इच्छा प्रबल होती जायगी। 
में समझता हूँ कि योरोप के ढंग को शासन-प्रणाली की अभिलाषा चाहना राजद्रोह 
नहीं है । हमारी केवल यह इच्छा हैं कि शासत का आघार अधिक विस्तृत हो तथा 
उसमें देशवासियों को उचित तथा न्यायपूर्ण भाग प्राप्त हो। मेरा विश्वास है कि 
हम जो कुछ चर्चा करेंगे, वह शासन तथा प्रजा दोनों के लिए लाभदायक होगी ।” 

सभापत्ति के भाषण के उपरान्त कांग्रेस ने निम्नलिखित आशय के प्रस्ताव 
स्वीकृत किए--- 
(१) भारत के शासन की जाँच के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति 
की जाए ; 

(२) इंगर्लण्ड में बनी हुई सेक्रेटरी आफ स्टेट की कौंसिल के वर्तमान संगठन 
को. तोड़ दिया जाए ; 

(३) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों का विस्तार तथा सुधार किया जाए। 
उसमें प्रइन पूछने तथा बजठ पास करने की प्रथा जप्री की जाए ; 


(४) सिविल सर्विस की परीक्षा भारत तथा इंगलैण्ड, दोनों देझ्षों में एक साथ 
हो, तथा परीक्षाथियों की भायु बढ़ा दी जाए ; 


(५) संतरिक व्यय में कभी हो ; 
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(६) इंगलेण्ड से आने वाले कपड़े पर आयात कर, जो हटा दिया गया 
था, पुनः लगाया जाय ; 

(७) उत्तरी वर्मा को दक्षिणी वर्मा से मिला लेने तथा उसको भारत में 
सम्पिलित करने की नीति का विरोध किया गया ; 

(८) यह भी निश्चय किया गया कि उपरोक्त सभी प्रस्ताव देश की अन्य 
राजनीतिक संस्थाओं को भेज दिए जाएँ तथा उनसे निवेदन किया जाए कि बह भी 
कांग्रे स द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का समथेन कर उसे सरकार के पास भेजें » था 

(६) अगला अधिवेशन कलकत्ते में २८ दिसम्वर को होना निएुचय हुआ । 

इस अधिवेशन के सभाषति के भाषण तथा स्वीकृत प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जिन लोगों ते कांग्रेस की संस्थापना की, वह अंग्रेजी सरकार तथा 
इंगलेण्ड के राजमुकुट की न्‍्याय-परायणता पर पूर्ण विश्वार रखते थे। वह सच्चे 

दिलों से राजभक्त थे ; उतकी राजभक्ति में कृत्रिमता न थी। उनकी माँगें वैधानिक 
थीं | भभी बह औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा प्रतिनिधि सत्तात्मक झासन के लक्ष्य से 
बहुत दूर थे । यह लोग इंगलेण्ड से सम्बन्ध विच्छेद करने की बात स्वप्न में भी न 
सोच सकते थे। महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में उनकी बहुत आस्था थी । 
कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन पूर्वेनिश्चित योजना के अनुसार कलकत्ते में 
हुआ । इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। सुरेन्द्रनाशथ 
दूसरा अधिवेशन बनर्जी तथा मदनमोहन मालवीय भी इसी वर्ष कांग्रेस में 
सन्‌ १८८६ सम्मिलित हुए । इप्त अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले 
प्रतिनिधियों की संख्या ४०६ थी तथा इसमें लगभां १४००० 
दर्शक भी उपस्थित थे। इसमें एक प्रस्ताव इम्पीरियल कौंसिल तथा प्रान्तीय 
कॉसिल के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया, जिसमें कहा गया कि इन संस्थाओं के 
कम से कम ४० प्रतिशत सदस्य निवर्चित हों, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
होने थे । इस प्रकार प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्य का निर्वाचन तो म्थुनिसिपल 
तथा स्थानोय बोर्डों, व्यापार संघों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा होना था 
तथा सर्वोच्च केन्द्रीय कौंसिल का निर्वाचन प्रास्तीय कौंसिलों द्वारा होना था। 
इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि प्रात्तीय सरकारों है कॉसिलों के कं को 
अस्वीकृत करने का भी अधिकार प्राप्त हो, परन्तु जब कि प्रात्तीय कौसिलों के 
निर्णय अस्वीकत किये जाएँ तो उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त हो कि वह प्रान्तीय 
सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील भारत सरकार से कर सकें वया यदि भारत 
सरकार इम्पीरियल कौंसिल के किसी निर्णय को रह करे, तो कॉसिल हाउस ऑफ 
कॉमन्स! की स्थायी समित्षिः से अपील कर सर्क | इसी अधिवेशन में रह माँग फिर 
दोहरायी गयी कि सिविल सर्विस को परीक्षा इग्लेण्ड तथा भारत में एक साथ हो 
तथा प्रान्दीय सेवाओं के लिए भी प्रतियोगिता हों। एक प्रस्ताव ८ आप 
बल दिया गया कि मुकददमों की सुनवाई के समय जूरी प्रथा को अधिक मान्यता दी 


२८ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


जाए तथा न्यायाधीजञों के लिए यह आवश्यक हो कि वह जूरी के निर्णय के अनुतार 
अपना निर्णय घोषित करें । यह भी स्वीकृत हुआ कि भारतीयों को स्वयंसेवक के 
रूप में सेना में भरती होने का भवसर दिया जाए । 
इसी अधिवेशन में यह भी निश्चित किया गया कि इत प्रस्तावों को कोर्ार्वित 
करने के सम्बन्ध में एक 'डेपूठेदान' दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में 32 कक 
से भेंट करे। तत्कालीन वायसराय लॉड डफरित ने इस्त डेपूटेशन से मिलना भी 
स्वीकार किया। इन प्रस्तावों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कांग्रेस के सदस्य तत्कालीन शासन व्यवस्था से संतुष्ट न थे तथा वह प्रतिनिध्यात्मक 
संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में थे । 
कांग्रेस का तीसरा अधिवेदन मद्रास में बदरुद्दीन तैय्यबजी के सभापतित्व 
में हुआ तथा इसमें ६०७ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तैय्यवत्नी कांग्रेस के प्रथम 
मुसलमान अध्यक्ष थे । इस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष सर टी० 
माधघवराव थे । उनका कहना था कि कांग्रेस “ब्रिटिश 
तीसरा अधिवेशन श्वासन की महानतम विजग्न तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए गौरव 
सन्‌ १८८०७. की वस्तु है । मद्रास के गरवंतर ने भी प्रतिनिधियों को राज- 
भवन में प्रीतिभोज पर निमंत्रित किया। इस अधिवेशन में 
जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उनभें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं-- 
(१) सैनिक अफसरों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक विद्यालय की 
स्थापना हो ; 
(२) शस्त्र कानूत तथा शस्त्र रखने के नियमों में संशोधन किया जाए; 
(३) इस अधिवेशन में पिछले अधिवेशन में स्वीकृत इम्पीरियल तथा प्रान्तीय 
कौंसिलों के सुधार करने के सम्बन्ध में पुनः प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी 
अधिवेशन में एक सदस्य अर्डले नाटेन ने जिन्हें प्रायः उनके देशवासी छिपा राजद्रोही 


कहते थे इस दोषारोपण का, कि कांग्रेस एक राजद्रोही सस्था है बहुत ही उत्तम 
जवाब दिया । उन्होंने कहा-- 


“यदि अत्याचार का विरोध करना राजद्रोह हो, यदि यह कहना कि 
जनता का अपने देश के शासन में अधिक्राधिक हाथ रहना चाहिए, राजद्रोह हो, 
यदि वर्ग अत्याचार का विरोध करना, दमन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना, 

अन्यायों का सामना करना, व्यक्तिगत स्वृतन्त्रताओं का समर्थन करना तथा उत्तसोत्तर 
किन्तु सदेव विकासशील सुधार के सामान्य अधिकार को प्रमाणित करना राजद्रोह 
हो, वो में निस्संदेह राजद्रोही हूं, तथा मुझे अपने को राजद्रीहो कहलाने में भपूर्वे 
प्रसन्नता होती है जब में आज अपने चारों ओर विराजमान राजद्रोहियों की गौरव- 
पूर्ण पंक्ति में स्वयं अपने को शामिल पाता हूँ ।!7 





]. लाफ्राक्ाबां ; गञावीबा एगुत०४ झ॥०6 हा शाम, ए, 4[, 
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कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहावाद में जाज यूल, जोकि कलकत्ते के 
योरोपियन व्यापारियों के नेता थे, की अध्यक्षता में हुआ । 
चौथा अधिवेशन इस वीच सरकार को कांग्रेस से यह भय होने लगा कि यदि 
सन्‌ १८८८ कहीं इसकी लोकप्रियता तथा प्रगति में, जिस ढंग से विस्तार 
हो रहा था बसा ही होता रहा, तो सरकार के लिए खतरा 
न उत्पन्न हो जाए। लॉडे डफरिन ने भी कहा, “अब कांग्रेस का सुझाव राजद्रोह 
की भोर गया है, भौर यह संस्था शिक्षित भारतीयों का नाममात्र का प्रतिनिधित्व 
करती है ।” अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी कांग्रे स-विरोधी विचार व्यक्त किये जाने 
लगे । ब्रिटिश नौकरशाही को भी इस वषेकांग्रेंस के विरोध में मुसलमानों को 
संगठित करने में सफलता मिली । सर संय्यद अहमद खाँ ने 'एंग्लो-मुसलिम डिफरेन्स 
ऐसोसियेशन' की नींव इसी वर्ष डाली तथा अपने सहधर्मियों को कांग्रेस से प्रथक 
रहने को कहा । सन्‌ १८८८ में काँग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में करने 
स्वागत समिति को बहुत कठिताई का सामना करना पड़ा। क्योंक्रि सर मँकलैण्ड 
कालविन यह न चाहते थे कि काँग्रेस का अधिवेशन हो तथा उन्होंने यह भी प्रयत्न 
किया कि स्वागत समिति को अधिवेशन करने के लिए कोई स्थान न मिले । स्वागत 
समिति के अध्यक्ष पण्डित अयोध्याताथ किसी भी प्रकार से, चाहे स्वयं उन्हें व्यय 
सहन करना पड़े, कांग्रेस अधिवेशन करने के पक्ष में थे। स्थान की समस्या दरभंगा 
के महाराजा ने बड़ो आसानी से हल कर दी । उन्होंने राजभवन के सामने ही इस 
कार्य के लिए एक बँगला खरीद लिया 7 युक्त प्रान्त्र के गवंनर को यह मपर्मानजनक 
प्रतीत हुआ तथा बहू दौरे की जाड़ लेकर इलाहाबाद के बाहर चला गया । इस 
सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या १२४८ थी । श्री चिन्तामणि 
का कहना है कि पहले तीन अधिवेशनों की तुलना में यह अधिवेशन कहीं अधिक 
सफल रहा ।* इसी वर्ष के बाद सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह भादेश दे 
दिया कि वह कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित न हों । इस आदेश के जारी होने 
से भी कांग्रेस की लोकप्रियता पर कोई प्रभाव न पड़ा तथा वह उत्तरोत्तर बढ़ती 
रही । इस अधिवेशन में भी पिछले अधिवेश्ञनों में स्वीकृत माँगें दोहराई गयीं। 
सरकार ने भारत की औद्योगिक उन्नति, कला-कौशल तथा शिक्षा के सम्बन्ध में ठोस 
कदम उठाए । । 
कॉग्रेस का पाँचवां अधिवेशन सन्‌ १८८६ में वम्वई में सर विलियम वेडर- 
बने के समभापतित्व में हुआ | संयोगवश इस वर्ष उपस्थिति 
पाँचवां अधिवेशन भी १८८६ ही थी । इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिजन्न चाल्स 
सन्‌ १८८७ ब्रॉडला भी इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। वह भारत में 
शासन-सुधार के प्रवल समर्थक थे । उन्होंने इस अवसर पर 
“पृ कक्ष स्थान पर सब १5२ में भी कांग्रेंस मविवेशन हुआ । 
2, एगरमाविकाक्माँ, ०0. जो. 07- 42. 
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एक महत्वपूर्ण भाषण भी दिया ॥ उन्हांन ब्रिटिश संसद में भी एक बिल इण्डिया 
कौंसिल में सुधार करने के लिए प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन में कींग्रसन 
भूमिकर सम्बन्धी नीति में सुधार करने के लिए एक प्रस्ताव भी स्त्रीकृत क्रिया । 


कांग्रेस का छठवां अधिवेशन कलकत्ते में फोरोजणाह मेहता, सातवां नागपुर 
में आनन्द चालू तथा आठवाँ इलाहाबाद में उमेश चर 
नवाँ अधिवेशन बनर्जी के सभापतित्व में हुआ । इन अधिवेशनों में प्राया उन्ही 
सन्‌ वर सब प्रस्तावों को दोहराया गया जो पहले स्वीकृत हो चुके 
थे। सन्‌ १८६२ में कांग्रेस के प्रचार के ही कारण इण्डियन 
कौंसिल्स एक्ट” पास हुआ तथा अव कांग्रेस ने पुनः यह माँग दोहराई कि सिविल सविस 
की परीक्षाएँ भारत तथा इंग्लैंड दोनों जगह हो । सन्‌ १८६३ का अधिवेशन लाहोर 
में हुआ तथा दादाभाई नौरोजी दूसरी वार इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी 
बीच वह इंगलैंड के 'हाउस ऑफ कामन्‍्स' के भी सदस्य निर्वाचित हो गये थे । जब 
वह भारत आए तो देश में उनका अपूर्व स्वागत किया गया । भारत में ऐसा स्वागत 
अब तक किसी व्यक्ति का नहीं किया गया था। सुरेद्धनाथ बनर्जी के शब्दों में, 
“यह ऐसा स्वागत था जिसे देखकर राजे-महाराजे भी डाह करते |” इस अधिवेशन 
में बेगार की प्रथा का उन्मूलन, सूती कपड़े पर उत्पत्ति कर हटाने, स्वतन्त्र मेडीकल 
सविस की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए । एक अच्य प्रस्ताव द्वारा 
सरकार के उस आदेश का भी विरोध किया गया, जिसके द्वारा जनता द्वारा चाँदी 
के सिक्‍कों को स्वतन्त्र रूप से ढलवा सकने की व्यवस्था का निषेघ किया गया था । 
एक अन्य प्रस्ताव काँग्रेस ने न्याय तथा झासल विभागों को पृथक करने के लिए एक 
क्रियात्मक योजना बनाने के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति की । 


'कांग्रेस के अन्य अधिवेशन प्रतिवर्ष होते रहे। सन्‌ १६९०६ तक कांग्रेस के 
ह अधिवेशनों में प्रतिनिध्याताक संस्थाओं के विकास पर बराबर 
अन्य अधिवेशनों बल दिया जाता रहा, यद्यपि भब तक इसने स्वराज्य की माँग 
में स्वीकृत मुख्य को अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। इसके अतिरिक्त इसके 
' प्रस्ताव अधिवेशनों में अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किए गए .जो कि भारतीयों 
के जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित थे । इसके सन्‌ 

१८९३ के अधिवेशन में सन्‌ १८९२ के इण्डियन कौंसिल्स एक्ट की भी निन्‍्दा की 
गई । गोखले का मत था कि “व्यवस्थापिका सभाओं के सम्बन्ध में जो कानन बनाये 
गए थे, उनसे सुधार-योजना का उद्देश्य ही जानबवूक्त कर नष्ट कर दिया गया था (” 
दतवें अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत में बने कपड़े पर उत्पत्ति कर लगाये जाने का 


. 
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विरोध किया तथा एक प्रस्ताव द्वारा यह भी माँग की कि न्‍्याय-विभाग के उच्च 
अफसर बकीलों में से निश्ुक्त किये जावें। इसी अधिवेशन में उपनिवेज्ञों में बसे 
भारतीयों की स्थिति में उन्नति करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | सन्‌ १८६५ 
के अधिवेशन में इससे पिछले वर्ष केन्द्रीय कौंसिल में वकीलों के कानून के संशोधन 
करने के सम्बन्ध में पेश किए गए बिल की आलोचना की गई । इस संशोधन के 
स्वीकृत हो जाने पर बकीलों को जिलाधीशों तथा रेवेन्यू कमिश्नरों के आधीन रहना 
पड़ता तथा उन पर राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रतापृवंक काम करने पर रोक लग 
जाती । किसातों की कर्जदारी दूर करने के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ । कांग्रेस के तेरहवें अधिवेशन में, जो अमरावती में शंकरन नायर के सभा- 
पतित्व में हुआ, कुछ प्रतिगांमी कानूनों, जैसे बंगाल रेगुलेशन (सन्‌ १८१८), मद्रास 
रेगुलेशन (सन्‌ १८१६) तथा बम्त्ई रेगुलेशन (सन्‌ १६२७) को रह करने की माँग 
की गयी । इसी अधिवेशन में 'इण्डियन पीनचल कोड' की घारा १२४ ए तथा ५०५ 
में किये गये संशोधनों का भी विरोध किया गया । इसमें से पहली धारा राजद्रोह 
तथा दूसरी 'ूठी अफवाह फैलाने के सम्बन्ध में थी। पन्द्रहवें अधिवेशन (सन्‌ 
१८६६) में लाला लाजपतराय की प्रेरणा पर शिक्षा तथा उद्योग-धन्धों पे सम्बन्धित 
समस्याओं पर विशेष विचार किया गया तथा सोलहवें अधिवेशन (सन्‌ १६००) 
में दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किए जाने वाले हीन व्यवहारों 
का विरोध किया गया था। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न को जाने वाली 
नीति का विरोध किया गया। अगले वर्ष भी महात्मा गाँधी ने अफ्रीका में प्रवास 
करने वाले भारतीयों की ओर से प्रार्थी के रूप में उन पर किये जाने वाले अन्यायों 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इसी अधिवेशन में आसाम के चाय बागानों 
में काम करने वाले कुलियों की दशा में सुधार करने के सम्बन्ध में भो एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया। अठारहवें अधिवेशत (सन्‌ १६०२ में यह माँग की गईं कि 
हित में सेना पर होने वलि व्यय को केवल भारत पर न डालकर इंगलैंड तथा 
भारतवर्ष के बीच विभक्त किया जाना चाहिए। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के वेतन 
में वृद्धि हो जाने के कारण सैनिक व्यय में ७;८६४००० रुपये वापिक की वृद्धि का 
कांग्रेस ने विरोध किया । सन्‌ १६०४ में हुए बीसवें अधिवेशन में कर्जज की भारत 
विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। कांग्रेस ने बंग-मंग के विरोध में प्रस्ताव 
स्वीकत किया | इक्कीसवाँ अधिवेशन सन्‌ १६०५ में गोपाल कृष्ण गोखले के सभा- 
पत्ित्व में हुआ । इसमें यह माँग की गयी कि भारत की सरकार के शासन तर 
गतिविधि के सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद द्वारा समय-समय पर यह जाँच की जानी 
चाहिए तथा भारतीय श्ञाप्तन में सुधार कर जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। 
पू पक्ष बर्द तरकार ने बम्बई रेगुलेशन के अन्तर्गत नाद्व बन्धुओं को गिर- 
हु तार पक गई स्पष्ट कर दिया था कि ये कानून झप्ी जीवित थे तथा 
सरकार उनका मनमाना प्रयोग कर सकती थी । 
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इस अधिवेशन में सेना पर होने वाले व्यय तथा प्रवासी भारतीयों की हीन दा में 
सधार करते के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए । 


कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण 


यह पहले भी कहा जा चुका है कि कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन 
वायसराय लॉ डफरिन ने उसके शीश पर अपना वरद्‌ हस्त रक्‍्खा तथा प्रारम्भिक 
कुछ वर्षो में इसे सरकार का राहयोग प्राप्त रहा । द्वितीय अधिवेशन में सम्मिलित 
प्रतिनिधियों का स्वागत भी लार्ड डफरिन ने किया था। तीसरे अधिवेशन 
पर मद्गास में गवर्नर ने प्रतिनिधियों का राजभवन में सम्मान किया था तथा 
स्वागत समिति की मदद की थी।? परल्तु शर्म-शर्मेः कांग्रेस के सम्बन्ध में 
सरकार के रुख में परिवरतेव हृष्टिगोचर होने लगा ।ग्रृ० पी० के गवर्नर सर 
ऑकलेण्ड कॉल्विन कांग्रेस के अत्यन्त विरोबी थे तथा उनका कहना था कि यह 
एक खतरनाक संस्था है जो अपने आलोचनात्मक व्यवहार से राजभक्त लोगों तथा 
राष्ट्रदादियों के निमित्त एक गहरी खाई बना रही थी तथा जो जनता के बहुमत का 
समर्थन प्राप्त करने का क्ूठा दावा करती थी ।? १८८८ में यद्यपि उन्होंने इलाहाबाद 
में कांग्रेस अधिवेशन न होने देने के भरसक प्रयत्व किए पर उनको मुह की खानी 
पड़ी | सन्‌ १८६१ में नागपुर में जब कांग्रेत अधिवेशन हुआ तो कमिइन्तर मेक्डानल्ड 
ते कहा कि वह कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियीं को कोई महत्व नहीं देते 
थे | इसका मुख्य कारण यह था कि बारम्ब्रार इसके अधिवेशनों में शासन में सुधार 
तथा भारतीपों की सामाजिक तथा आ्थिक दशा में सुधार किए जाने के सम्बन्ध में 
काफ़ी बल दिया जा रहा था। लॉड डफरित, जिन्होंने भिंष्टर ह्यम को स्वयं परामर्श 
दिया था कि वह कांग्रेस का कार्यक्षेत्र कंबल सामाजिक भ रखकर राजनीतिक रखें, 
अब इसके कार्यों से भय खाने लगे । उनका कहना था कि एक समझदार मनुष्य 
यह कंसे सोच सकता है कि ब्रिटिश शासन, जो भारत की सुरक्षा एवं कल्याण के 
लिए ईइवर तथा सभ्यता के समक्ष उत्तरदायी है, किस प्रकार, शासन की 
बागडोर अत्यन्त अल्पमत्त (रॉंणा०3०००० ग्रंगणा9) को सौंप दे | सरकार तथा 
अंग्र जी समाचर-पत्र कांग्रेस को एक राजद्रोही संस्था घोषित करने लगे | कालान्तर 
में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इसके अधिवेशनों में दर्शक के रूप में, भी 
सम्मिलित होने पर मनाही लगा दी | सन्‌ १८६७ में ही “इण्डियन पीनल कोड! 
में भी राजद्रोहात्मक भाषणों तथा कार्यो पर नियंत्रण रखने के लिए संशोधन किए 
गए। धीरे-घीरे समाचार-पत्रों पर भरी प्रतिबन्ध लगा दिए गए तथा सरकार ते 
काँग्रेस के विरोध में मुसलमानों को संगठित होने की प्रेरणा दी । यद्यपि सन्‌ १८०५७ 
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के विद्रोह के पृर्व॑ तथा इसके पश्चात्‌ भारतीय मुसलमानों के प्रति सरकार नाराज 
रही थी, परन्तु जेसे-ज॑से कांग्रेस की शक्ति का विस्तार होने लगा, सरकार 
मुसलमानों के प्रति अपनी नीति परिवर्तत करने लगी। इस प्रकार स्पष्ट रूप से 
सरकार ने हिन्दू-मुसलम्ानों के मध्य फुट डाल कर फायदा उठाने की नीति अपनायी। 
प्रारम्भ से ही सरकार ने कांग्रेस के कार्यों को राजद्रोहात्मक समझ कर उसका दमन 
करना भारम्भ कर दिया । इस दमन के कारण भी राष्ट्रीय चेतना पर्याप्त मात्रा 
में फेली | इस प्रकार सरकार इस बात के लिए प्रवत्वशील रही कि जहाँ तक सम्भव 
हो राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डाला जाए । 
उदारवादियों की मनोवृत्ति 
कांग्रेस अपने प्रारम्भिक काल में पूर्णतया उदारवादियों के प्रभुत्व में थी । 
इनके विचार उम्रवादी अथवा क्रान्तिकारी बिल्कुल न थे, वरन्र्‌॒ यह ब्रिधिश सरकार 
के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करके वंधानिक साधनों द्वारा शासन में सुधार कराना 
चाहते थे । यह इस बात में विश्वास रखते थे कि इस्लेण्ड से सम्बन्ध रखे बिना 
भारत की राजनीतिक, आथिक अथवा सामाजिक उन्नति करना असम्भव होगा । 
इससे यह न समझ लेना चाहिए कि उदारवादियों में राष्ट्रीय चेतवा का अभाव था, 
इनमें देश-प्र म न था । यह लोग पक्के देशभक्त थे, परन्तु तत्कालीन परिस्यितियाँ 
ही ऐसी थीं कि इनके लिए किसी भी प्रकार के उम्र-साधनों का व्यवहार में लाना 
खतरनाक होता । सरकार प्रारम्भ में ही इनका दमन कर देती 


ब्रिदिश शासन तथा इस प्रकार सम्भवत्तः राष्ट्रीयया का घविकास इतनी जल्दी, 
के प्रति राज- इतना अधिक व हुआ होता। अधिकांश उदारवादी उच्च- 
भक्त होते हुए वंशीय थे तथा पारचात्य शिक्षा का उन पर बहुत अंश तक 
भी देशभक्त. प्रभाव पड़ा था । परन्तु इसके साथ ही वह अंग्रंजी शासन 


की बुराइयों से भी परिचित थे तथा उसे दूर कराने के लिए 
भी सरकार का ध्यान आकषित करते थे | इनके हृदयों में त्रिटिश शासन के प्रत्ति 
कृतज्ञता के भाव थे क्योंकि उसी के द्वारा उनमें शिक्षा का विस्तार हुआ था। इसी 
शिक्षा के द्वारा भारत में प्रजातन्वात्मक भावना फंली थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों 
की सामाजिक उन्नति तथा सांध्कृतिक उन्नति भी अंग्रेजों के सम्पर्क से हुई। 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का कहना था कि “इंगलेण्ड हमारा पथ-श्रदर्शक है ।” कांग्रेस 
के ६5वें अधिवेशन में सर फीरोजशाह मेहता ने कहा कि इग्लेण्ड तथा भारत में 
निकट सम्पर्क होना दोनों के ही लिए लाभश्रद है तथा चिरस्थायी रहेगा। सह 
लोग अंग्रेजी शासन को एक प्रकार का वरदान समभते थे जिसने भारत को अधोगति 
की दक्षा से उन्नति की दशा पर पहुँचाया तथा प्रतिनिष्यात्मक संस्थाओं की माँग 
अंग्रेजों के शत्रु होने के रूप में नहीं अपितु साम्राज्य के शुभचिन्तक होने के नाते 
करते थे । कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं की अंग्रेजी राजमुकट के प्रति इन्हीं 
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कारणों से गहरी भक्ति थी । कांग्रेस का प्रथम धविवेधन भो विक्टा स्‍्या वी जब 
जयकारों से समाप्त हुआ था । दादाभाई नौरोजी भो दाद्दा करते थे, आओ 
पुरुषों की तरह बोलें तथा यह घोषणा कर दें कि हम हर, से राजभमन है । 
सरकार की उदारवादियों की मतोवृत्ति तथा णासन के प्रत्ति शक्ति-मासना मे 
भली-भाँति परिचित थी। समय-समय पर उसने उदार्वादियों को वदनियों से 
सुशोभित किया | कुछ को गवनर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य सथा कुछ 
को अन्य उच्च पदों पर नियुक्त किथा। प्रकार इस ब्रातये अच्छो तरह परिसित 
थी कि वह विदेशी है तथा समय-समय पर उस इन्हीं कांग्रे मियों का मुह ताकना 
पड़ सकता था। संक्षेप में, सरकार ने रियात्रतों के द्वारा अनेक प्रतिभानम्पन्न 
भारतीयों को अपनी ओर आद्ठष्ट कर रखा था । हमारे लिए उन तत्कालीन नेतानों 
के लिए जिन्होंने पदवियाँ व उच्च पद ग्रहण किए, यह कहता गलत होगा कि बह 
पद-लोलुप थे तथा इसी कारण वह सरकार के प्रद्ंसापात्र बने रहना चाहते थ । 
वह इसे अपनी योग्यताभों तथा प्रतिभानी का उचित मूल्यांकन तमभने भर । 
उदारवादियों को अंग्रेजों दी न्यायप्रियता में अटूट विश्वास घा | डाक्टर 
पट्टामि सीतारमैय्या का कहना है कि उदारवादी नेता इस 
श्रेंग्रेजों की वात १२ विश्वास करते थे कि अंग्रोज न्यायत्रिय होते हैँ दथा 
न्यायप्रियता यदि उन्हें भारतीय समस्याओं का सही ज्ञान करा दिया जाए 
में विश्वास तो वे सच्चाई से कभी नहीं हंटेंगे ” रहीगतुल्ला सयानी ने 
सन्‌ १८६६ के अधिवेशन में घोषित किया था, “अंग्रेजों से 
से बढ़कर सच्चरित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाज्ष के नीचे नहीं बसती ।* 
फोरोजशाह मेहता भी इस बात पर विश्वाप्त रखते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय होते हैं 
तथा वह भारतीयों की माँगों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्णं विचार करेंगे । उदारवादियों 
को इस,बात पर विश्वास था कि भारत में भो वह अपने यहाँ जैती प्रजातान्त्रिक 
संस्थाओं की स्थापना करेंगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का कहना था, “अंग्रेजों के न्याय, 
बुद्धि तथा दया भावना में हपारा हढ़ विश्वास है। संसार की महानतम प्रतिनिधि 
सभा, संस्दों की जननी ब्रिटिश कॉमन्स सभा के प्रत्ति हमारे हृदय में बहुत श्रद्धा है। 
अंग्रेजों ने स्वेत्र ही प्रतिनिध्यात्मक आदर्श पर ही शासन की रचना की है |” 
कांग्रेस के जन्म के लिए भी उदारवादी अंग्रेजों के कृतज्ञ थे । सब १५६३ में कांग्रेस 
अधिवेशत के स्वागताध्यक्ष सरदार दयालसिह मजीठिया ने कहा था, “ 
में ब्रिटिश शासन को कीति का कलश है ,” 


माधवराव ने कहा. था कि कांग्रेस ब्रिटिश छा 


कांग्रेस भारत 

इसी प्रकार सब १८५७ में सर टी० 

सतत का सर्वोक्ष्च यश-शिखर तथा 

|. पढ़ा (6 शाष्टांओ एछ९०ए6 दवा 8856॥ 
॥7970798०0ए रिक्त ॥6ए छएण०्पात 
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कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप--उदारवादी राष्ट्रीयता | ३५ 


ब्रिटिश जाति का कीर्ति-मुकुट है । दादाभाई नोरोजी का तो अंग्रेजों की न्यायप्रियत्ता 
में इतना अधिक विश्वास था कि वह कहते थे कि एक समय जा जाएगा जब अंग्रेज 
भारत से स्वयं चले जावेंगे /? 


उदारवादियों ने कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में यह स्पष्ट घोषित कर 

दिया था कि उतका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना है। 

राजनीतिक सुरेखद्रनाथ बनर्जी ने इसी अधिवेशन में कहा, “'स्वशासन एक 

विचारधारा प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र 

को स्वयं ही अपने भाग्य का निर्णय करना चाहिए। यही 

प्रकृति का त्ियम है ।* उनका विश्वात्त था कि स्वशासन भारतीयों के लिए 

कोई नयी व्यवस्था नहीं तथा स्वतन्त्र संस्थाएँ देश को बौद्धिक तथा नैतिक संयम 

की सबसे अच्छी पाठ्शालाएँ होती हैं। इनके बिना स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन सम्भव 

नहीं ।१ इसी कारण प्रारम्भ में कांग्रेस देश में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना 
करने पर अधिक बल देती थी । 

बेधानिकतावाद प्रारम्भ के भारतीय राष्ट्रीय मान्दोलन की मुख्य विशेषता 

है । प्रारम्भिक कांग्रेसी इस बात मे विश्वास नहीं करते थे कि 

बेधघानिकतावाद यदि भारत अंग्रेजों से सम्बन्ध रकखेगा तो हानि उठावेगा । 

वह इसीलिए देश में प्रचलित संस्थाओं तथा व्यव्रस्था में 

आकस्मिक परिवर्तन न चाहते थे | वह क्रान्तिकारी साधनों तथा ऐसे प्रत्येक कार्य के 

विरोधी थे, जिसके कारण प्रचलित विधियों तथा नौकरश्षाही से इनका प्रत्यक्ष संघर्ष 

हो। हिंसा के प्रति उतके हृदय में घृणा की भावना थी । वह विद्रोह, विदेशी 

आक्रमण की सहायता तथा अपराध को आश्रय देने के घोर विरोधी थे । वह हमेशा 

ब्रिटिश ज्ञासन के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करते थे तथा हमेशा सरकार से सहयोग 

करने के इच्छुक रहते थे । वह चूंकि अंग्रेजों की न्यायश्रियता में विश्वास रखते थे, 

अतः वे सरकार का ध्याव भाषणों, याचना, स्मृति-पत्रों शिष्ट मण्डलों द्वारा 

आक्षषित करना चाहते थे | इसी उद्वं श्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार व संसद 
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३६ | भारत में राष्ट्रीय आन्दौलन 


को भारत का हृष्टिकोण समझाने के लिए कांग्रेस ने कई झिप्टमणए्टडल भेजे । सम 
श्यष९ में कांग्रेस ने एक ब्रिटिश समिति को स्थापना की तथा उसके संचालन के 
लिए ४५,००० रुपयों की राशि स्वीकृति की । सब १८६३ में ब्रिटिश बॉमस्स सभा 
के सदस्यों में भारत के राजनीतिक विक्रास के पक्ष में हलचल मचाने के लिर सर 
विलियम वेडरवने ने 'इण्डियन पालियामेंटरी #मेटी' को स्थापना की । पण्टित मदनस- 
मोहन मालवीय ने कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में निम्न शब्दों में उदारब्रारी साधनों 
की चर्चा की, “हमें सरकार से वार-वार निवेदन करना चाहिए कि वह हमारी माँर्गो 
पर शीघ्रता से विचार करे तथा फिर हम अपनी इन मुधार सम्बन्धी माँगों को 
स्वीकार कराने पर जोर दें .7 राजनीतिक सुधारों के लिए 
याचना तथा वह सरकार से याचना करने में किसी भी प्रकार की लज्जा 
प्रार्थना का अनुभव न करते थे | कारण कुछ लोग उदारबादियों की 

नीतियों को 'राजनीतिक भिक्षा वृत्ति की नीति! कहते थे । 

उदारवादियों का पमृल्यांकन 
भारत में राष्ट्रीय चेतना तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के जन्मदाता उदारवादी 
थे। गुरुपुख निहार्लावह का कहना है कि प्रारम्भ से ही कांग्रेस 
राष्ट्रीयता के ते “राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन, आवेदन ही 
जनक नहीं वरन्‌ भिक्षावृत्ति के वावजूद भी उन दिनों राष्ट्रीयजाग रण, 
राजनीतिक शिक्षा, भारतीयों को एक सूत्र में आवद्ध करने तथा 
उनमें सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में कठिन परिश्रम किया 
था ।” यद्यवि उनके साधनों का 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' कहकर उपहास उड़ाया 
जाता है, परन्तु जेमा पद्टामि सीतारमेय्या का कहना है कि उनका उपहास उड़ाना 
तो आसान है परन्तु जिस समय भारत के राजतीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदापंण किया 
उस समय वह ककेले थे। उन्होंने जो नीतियाँ अपनायीं, उनके लिए हम उनको 
कोई दोष नहीं दे सकते । उनका कहना है कि किसी आधुनिक इमारत की नींव. में 
छः: फुट नीचे जो ईंट-चूना और पत्थर गड़े हैं क्या उन पर कोई दोष लगाया जा 
सकता है ? क्योंकि वही तो आधार हैं जिन पर सारी इमारत खड़ी होती है। सवे- 
प्रथथ औपनिवेशक स्वशासन, फिर साम्राज्य के भन्‍्तर्गत होमरूल, उसके बाद 
स्वराज्य तथा सबके शी पर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक के बाद एक बच 
सकी हैं ।? 

उदारवादियों की एक महान्‌ देन यह भी है कि उन्होंने भारतीयों को राज- 
नीतिक शिक्षा प्रदान की | उन्होंने सर्वप्रथम प्रजातन्त्रात्मक 
अन्य सफलताएँ सिद्धान्तों का प्रसार किया। उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर 
हु अपने अधिवेशनों में विचार-विमश करके प्रबल जनमत संगठित 





 ॥एछवं.,, 0. 45. 
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कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप [ उदारवादी राष्ट्रीयता | ३७ 


किया । सन्‌ के १६६२ का इंडियन कौसिल एक्ट भी उनकी महाव्‌ सफलता है। यद्यपि 
यह भारतीयों को सन्तुष्ट न कर सका ; परन्तु फिर भी देश के वैधानिक विक्रास की 
ओर यह एक कदम था । 


इतना होने पर भी उदारवादियों में कुछ दुबंलताएँ भी थीं। वह ठीक-ठीक 

यह न समभ सके कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक 

इुबंलताएँ आधार क्या था | उनकी घारणा भी अञ्रामक थी कि ब्रिठेन 

का साथ करके ही भारत राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक 

उन्नति कर सकता है । वह ब्रिटिश शासन के बरदानों के प्रति 

कृतज्ञता तो प्रकट करते थे, परन्तु यह समझ सकने में असमर्थ रहे कि इंगलेड 

हर प्रकार से भारत का शोपण करना ही अपने हित मे समझता था । वह अंग्रेजों 

को सदा ही न्यायप्रिय कहते थे तथा उनका विश्वास का कि शासक इगलेड की ही 

तरह की प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की भारत में भी स्थापना करेंगे, परन्तु उनकी यह 

आशा कभी पूरी न हुई । सन्‌ १६१८ तक उनकी अनेक प्रार्थनाओं एवं याचनाओं के 

बावजूद भी अंग्रेजी शासन ने उन्तकी वंधानिक माँगों के प्रति कोई दिलचस्पी न 

दिखायी । उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया, वह अत्यन्त साधारण कोटि के थे 

तथा ब्रिटिश दासन पर उनका कोई प्रभाव न पड़ता था | वह शासन या विधियों से 

किसी प्रकार का संघर्ष न चाहते थे | गुरुमुख निहालसिह का कहना है कि तिलक 

तथा गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतन्त्रता प्राति के लिए वैय क्तिक 
त्याग करने तथा कष्ट सहने की शक्ति न थी । 3 


प्रारम्भिक देदभक्त 


दादाभाई नौरोजी को "भारत का वयोवृद्ध पुदपा (धात 0]तशछद्वा 0 

[709) कहा जाता है | प्रारम्भिक राष्ट्रनिमताओ में उनका 

दादाभाई नौरोजी महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म बम्बई के एक प्रतिष्ठित 
पारसी परिवार में चार दिम्वम्वर सन्‌ १८२५ को हुआ । दस 

वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता का देहावसान दह्ोने के कारण उनकी माता ने बड़े 
कृष्ठों से उच्च शिक्षा दिलाई | वम्बई के मुख्य न्यायाधीश सर एसंकिन पेरी चाहति 
थे कि दादांभाई इंगलैण्ड में वकालत की शिक्षा प्राप्त करें, परन्तु क्योंकि इनके 
परिवार के लोग पुराने विचारों के थे अतः यह इंगलेण्ड न जा सके । सन्‌ १८५० 
में वह एलफिस्टन कालेज में अध्यापक हो गये तथा इस पद पर सच १८४५६ तक 
रहे | इसके बाद वे एक पारसी कम्पनी की तरफ से इंगलेण्ड चले गये | वह कुछ 
दिनों बड़ौदा राज्य के दीवान भी रहे | तीस वर्ष की आयु से ही उन्होंने सार्वजनिक 
जीवन में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया | उनके सम्बन्ध में सर सी० वाई० चिन्तामणि 
का कहना है कि यद्यपि अपने देश का सार्वजनिक जीवन बौद्धिक दिग्गजों तथा 
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निःस्वार्थ देशभक्तों की आकाश गंगा से अलंकृत रहा है, परन्तु ख्तेमान समय में 
दादाभाई के समकक्ष कोई दूसरा नहीं हुआ ।? हे 

दादाभाई के सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र व्यापक था । उन्होंने तीस संस्थाजी 
तथा अनेक समाचार-पत्रों को जन्म दिया | उनका मुर्य उद्देश्य देश का राशनीतिक 
तथा सामाजिक सुधार करना था। सन्‌ १८६६ गें उन्होंने इंगलेण्ट में 'ईस्ट इण्डियन 
एसोसियशन' की स्थापना की । इसका उद्देष्य अंग्रेजी जनता को भारतीय समस्याओं 
पे परिचित कराना था। कांग्रेस से तो उनका सम्बन्ध उनके जन्मकाल से ही रहां। 
वह तीन बार सन्‌ १८८६, रै८६३, १६०६ में दाग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । वही 
सर्वप्रथम भारतीय ये जो "हाउस ऑफ कामन्स! के भी सदस्य निर्वाचित हुए । उन्होंने 
ही सर्वप्रथम सव्‌ १६९०४ के अधिवेशन में 'स्व॒राज्य' शब्द का प्रयोग किण तथा स्वदेशी 
का समर्थन किया । ला कर्जन के शासनकाल में भारत फी जो अधोगत्ति हुई उसकी 
उन्होंने कटु निन्‍दा की। उन्होंने अपनी पुस्तक 'पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश हल इन 
इण्डिया! में भारत में दरिद्रता के कारणों पर प्रकाश डाला । लाड्ड वेल्वी के सभा- 
पतित्व प्रें नियुक्त रॉयल कमीशन के समक्ष गवाही देते हुए उन्होंने भारत में विदेशी 
शासन की तीन आलोचना की त्तथा यह बताया कि इंगलेंड ने भारत का किस तरह 
मआथिक शोषण किया था| अपने जीवन के अन्तिम काल में वह इस बात के समर्थक 
हो गए थे कि जब तक भारत में स्वशासन की स्थापना नहीं होती, भारत उन्नति 


नहीं कर सकता है। गोखले के शब्दों में उनका जीवन देशभक्ति का सबसे उत्तम 
उदाहरण था | 


सर स्‌रेन्द्रनाथ वनर्जी भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के जनक कहे जाते हैं । 
उन्तीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत में उनसे प्रसिद्ध 

सर सुरेन्द्रनाथ अन्य कोई व्यक्ति न था। सर हेनरी काटन का कहना है, 
बनर्जो “शिक्षित वर्ग ही देश की बुद्धि तथा वाणी है | अब पेशावर से 
लेकर चटगाँव तक बद्भाली बाबू देश के जनमत पर शासन 

करते हैं तथा वर्तमान काल में सुरेच्द्रनाथ बनर्जी का नाम मुलतान तथा दक्षिण की 
जनता को समान रूप से उत्साहित करता है ।”* वह अत्यन्त प्रतिभा सम्पन्न व्यवित 
थे। सब्‌ १८६८ में वह इंगलेण्ड में सिविल सिस की प्रतियोगिता में सफल हुए, 
परन्तु बह अंग्रेज अफसरों के कृपा पात्र न थे । दो ही वर्षों के भीतर उन्हें सरकारी 
नौकरी छोड़नी पड़ी । उन्हें बाद में सरकार ने विलायत में कानून के अध्ययन की 
भी आज्ञा नहीं दी । बाद में दो लेफ्टीनेण्ट गवनेरों ने उनको नौकरी से हटाए जाने 
को सर्वेधा भन्यायपूर्ण घोषित किया । देश के लिए उनका सरकारी नौकरी से हटाया 


जाना एक प्रकार से वरदान ही था। सी० वाई० चिन्तामणि का कहना है, “शासन 
की हानि देश का लाभ बन गई १४३ | 
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नौकरी छोड़ने के उपरान्त कुछ समय तक उन्होंने विद्यापागर कालेज (जो 
उस समय मेट्रोपोलिटन इन्स्टीट्यूट के नाम से विख्यात था) में अध्यापकी की | बाद 
में उन्होंने रिपन कॉलेज (जो अब उन्हीं के नाम पर कर दिया गया है) की स्थापना 
की तथा उसी में वर्षों तक अंग्रेजी के प्राष्यापक रहे । 'वंगाली' का सम्पादन कर 
इन्होंने देश में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया | सब १८८३ में सरकार की 
आलोचना करने पर उन्हें दो मास का कारावास का दण्ड मिला जिससे जनता में 
उनका मात्र अधिक बढ़ गया । वह कांग्रेस्त के एक प्रपुख नेता थे तथा इगलैण्ड में 
कई बार उसके शिष्ट मण्डल के नेता होकर गए। वहाँ उन्होंने अपने भाषणों से 
इगलेंण्डवासियों का हृदय मोह लिया तथा वहाँ के शिक्षित-वर्ग में बह “इण्डियन 
स्लेडस्टन' के नाम से विख्यात थे। पद्टाभि सीतारमंया का कहना है कि काँग्रेस के 
मंच से उनकी जोशीली आवाज देश के कोने-कोने में गूंज जाती थी। भाषा के ऊपर 
भअधिका र, रचना न॑ैपुण्य, कल्पनाशीलता, उच्च भावुकता तथा वीरोचित हुँड़ार उनके 
भाषणों की विशेषता थी, जिसकी समता तो क्‍या निक्रटता तक पहुंचना भी असम्भव 
था ।7 मैकाले के समान ही उनकी स्मरण शक्ति भी विलक्षण थी । कांग्रेस के अध्यक्ष 
पद से भाषण देते समय वह मुद्रित प्रति को बिना देखे भाषण क्रिया करते थे तथा 
उसमें एक शब्द की भी गलती नहीं होती थी। उन्होंने सन्‌ १८७६ में 'इण्ड्ियन 
एसोशियेशन” की स्थापना की जिसका लक्ष्य आई० सी० एस० की परीक्षा में सम्मि- 
लित होने वालों की अवस्था २१ से १६ व कराने के लिए आन्दोलन करना था। 
शीघ्र ही यह संस्था एक राष्ट्रीय संस्था वन गणी । सन्‌ १८८६ में जब्र वह कांग्रेस में 
सम्मिलित हुए तो एक प्रकार से यह एसोसियेशन ही कांग्रेस थ॑ विलीन होगया। सन्‌ 
१६१७ तक वह कांग्रेस के प्रभावशाली नेता रहे तथा दो वार (सन्‌ १८६४५ तथा 
१६०३) काँग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । सनू १६०५ में बंग-विच्छेद के विरोत्र में 
आन्दोलन करने में उन्होंने प्रमुख भाग लिया तथा उन्होंने पुलिम ते डण्डे खाए। वह 
अपने दृष्टिकोण तथा कार्यो दोनों ही में नरम थे । उन्होंने कभी भी क्रान्ति का पक्ष 
नहीं लिया । अंग्रेजी सम्यता, संस्कृति तया संस्थाओं कै प्रति उनके हृदय में बड़ा 
प्रेम था तथा वे विश्वास करते थे कि इगर्लेंड के सम्पर्क से भारत को लाभ होगा। 
इसके साथ ही वह ब्रिटिश नौफरशाही की चूटियों से भी परिचित थे तथा इनके 
निवारण के लिए भी वह प्रयत्नशील रहे । उनका श्रमाव राजनीतिक नेताओं विशेष 
कर उदारवादियों पर बहुत अधिक था। उन्होंने ही सन्‌ १६१६ के माप्टेस्थू- 
चेम्सफोर्ड सुधारों को मानने के लिए उन्हें वाष्य किया। इसी वर्ष उन्होंने 
अखिल भारतीय लिंवरल फेडरेशन' का संगठन किया । सन्‌ १६१५ में इनकी मृत्यु 
हो गयी । 

हमारे राष्ट्र निर्माताओं में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम प्रथम श्रेणी के 
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नेताओं में गिना जाता है। उनका सारा जीवन अनने दे 
गोपाल कृष्ण. वासियों को ऊँचा उठाने में लगा रहा। १८ वर्ष पो लवस्या 
गोखले में उन्होंने अपने जीवन का प्रारम्भ एक लध्यापक के रूप 
में किया । २२ वर्ष की अवस्था में वह बस्बरई बिघान परिषद्‌ 
के सदस्य तथा ३६ वर्ष की आयु में काँग्रेस के अध्यक्ष (सन्‌ १६०५) निर्बाचित हुए । 
यह उनकी मेधावी बुद्धि तथा काम के प्रति लगन का परिचायक्र है। उन्हें देश के 
दीन-हीन किसानों तथा लोगों से बड़ा मोह था क्योंकि स्वयं उनता अपना प्रारम्भिक 
जीवन अत्यन्त कष्ट में बीता था | सन्‌ १६०७ की यूरत फूट के उपरान्त वह नरम 
दल के कर्णधार रहे तथा उनके जीवन काल में नरम व गरम दल के मेल के सारे 
प्रयत्न निष्फल रहे । वह एक कुशल वक्ता थे तथा इंगलैण्ड में वेल्वी कमीशन के 
समक्ष उन्होंने दक्षिण सभा का प्रतिनिधित्व किया। यह कमीशन सरकारी नोकरियों 
का भारतीयकरण करने तथा सेना के व्यय को कम करने के सम्बन्ध में उनके तक से 
अत्यन्त प्रभावित हुआ । सन्‌ १६०२ में वहू इम्रोरियल कॉौंसिल के सदस्य निर्वाचित 
हुए । सन्‌ १६० में उन्होंने 'सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोप्तायटी' की स्थायना की । 
इस संस्था का उद्देश्य ऐसे सावेजनिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना था जो भत्त्यन्त 
न्यून पारिश्रभिक पर मातृभूमि की सेवा, कठोर अनुशासन का पालन तथा साम्राज्य 
के प्रति राजभक्ति के हेतु चचनवद्ध हों | दक्षिण कफ्रीका में उन्होंने प्रवासी भारतीयों 
के हितों की रक्षा के लिए गांधीजी के साथ काम किया ) गांधीजी के सत्याग्रह 
आन्दोलन से भी वह काफी प्रभावित हुए थे । 
श्री गोखले अत्यन्त स्पष्टवादी थे । अपने विचारों को अत्यन्त संयत भाषा में 
प्रस्तुत करते थे तथा लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेते थे | वह भपने मत को 
जब तक कि उसकी सत्यता में उन्हें विश्वास न हो जाएं, तब तक प्रकट नहीं करते 
थे तथा एक बार किसी राय को कायम कर लेते थे तो अन्त तक उसी पर हृढ़ रहते 
थे। वह उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर प्रकार के साधनों के प्रयोग के पश्षपाती 
न थे, चरन्‌ वह प्रत्येक काये का आधार नेतिकता मानते थे । लॉड कर्जत उनसे बहुत 
प्रभावित था तथा उसने लिखा था, 'ईइवर ने आपको असाधारण योग्यताओं से 
विशृषित किया है तथा आपने उन योग्यताओं को देश के हित में प्रयुक्त किया है 
इंगर्लण्ड के प्रसिद्ध लेखक तथा एक समय ब्रिटेन में भारत-मन्त्री लॉड मोलें ने कहा 
था कि वह सरकार के आलोचक होते हुए भी एक राजनीतिक दिमाग तथा शासन- 
कार्य चलाने योग्य उत्तरदायित्व की भाववा रखते थे ।2 वेलेन्टाइन शिरोल, जिसमे 
अपनी पुस्तक “इण्डियन अनरेस्ट' में भारत के विरुद्ध बहुत विष उगला है, गोपाल 
कृष्ण गोखले का निम्न शब्दों में वर्णन किया है, “अधिक ध्यान देने योग्य चेहरा गोखले' 
सहोदय का था । वह चेहरा चौकन्ना, सुसंस्क्ृत तथा प्रतिभापूर्ण था । उनके सर पर 


] (0४०७७ 989 (॥ं्रग्शथां, 9.40. 
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महाराष्ट्र को लाल पगड़ी रहती थी ; मि० गोखले महाराष्ट्र ब्राह्मणों के उस कुल 
में उत्पन्न हुए थे जो अंग्रेजों के आने के समय दक्षिण पर शासन कर रहा था। 
वह शिक्षा की हृष्टि से जितने भारतीय थे, उतने ही पाइचात्य भी ।” सी० वाई० 
चिन्तामणि ने, जो उनके परम शिष्य थे, लिखा है, “उन्होंने मुझे यह गुरुमन्त्र दिया 
था कि देशभक्त उच्चकोटि का वीर है वह स्वयं आदर्श देशभक्त थे तथा हम लोगों 
की दृष्टि में उच्चकोटि के वीर थे । गोखले की मृत्यु के उपरान्त विचारकों ने उन्हें 
'छिपा हुआ राजद्रोही' कहा । कुछ अंशों तक यह ठीक भी है । उनमें मातृभृूमि के 
प्रति अटूट भक्ति तथा सत्य के प्रति अपरिम्िित निष्ठा थी। वह वैधानिकता को राज- 
नीतिक आन्दोलन की /लक्ष्य-रेखा' मानते थे, परन्तु उनकी भाषा में नर्मी तथा कभी 
भी खुल्यामद की वू देखने में नहीं आातो थी । देश के जिस अपमान को पूर्व-युग के 
कांग्रेसी नेता 'ईश्वर की इच्छा” कहकर टालने का प्रयत्न करते थे; गोखले का हृदय 
उस पर उबल पड़ता था ।” परन्तु इसके साथ ही “उनकी यह भी विशेषता थी कि 
वह अपने हृदय को मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देते थे, तथा हृदय की गर्मी मस्तिष्क 
तक पहुँच कर उनके व्यवहार तथा भाषण में एक ऐसा तेज उत्पन्न कर देती थी, 
कांग्रेस की राजनीति में एक नवीन बात थी ॥7 वह क्रियात्मक राजनीति में विश्वास 
रखते थे तथा 'भिक्षावृत्ति' के विरोधी थे। उनका कहना था “हम भिक्षुक नहीं हैं 
वरन्‌ एक विदेशी शासक के समक्ष अपने देश की जनता के राजदूत हैं जिसका लक्ष्य- 
अपने के हिंतों की रक्षा करना है । जब कजन ने शासन में कुशलता बढ़ाने की 
आड़ में राष्ट्रीय प्रगति में रोड़े भटकाने शुरू किए तो उनके देशभक्ति से भरे' हृदय 
पर चोट लगी । वंगविच्छेद की घटना ने उन्हें और भी विद्रोही बना दिया | इस 
अवसर पर उन्होंने अपने भाषणों में काफी उग्र व चुटीली भाषा का प्रयोग 
किया था । 
प्रारम्भिक देदभक्तों में फीरोजशाह मेहता का उल्लेख करना अत्यन्त माव- 
इयक है । इन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने एवं उन्हें स्वशासन के योग्य बनाने का 
अथक प्रयत्न किया। दादाभाई नौरोजी के प्रभाव से आपको 
सर फिरोजशाह देश्-प्रम की प्रेरणा प्राप्त हुई। देश के हित के लिये काप 
मेहता राजनीतिक दलों का होना आवश्यक मानते थे । उन्होंने के०' 
टी० तैलंग तथा बदरुद्दीन तैय्यवजी के सहयोग से “बम्बई 
प्रें सीडेन्‍्सी एसोसियेशन' की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख राजनीतिक 
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प्रश्नों पर जनमत जाग्रत करना था। सन्‌ १८६८ से आए मृत्यु पर्मे्त बरवई 
कार्पो रेघन के सदस्य रहे आप कांग्रेस के पंचम अधिवेशन के स्वागस समिति फ्े 
धध्यक्ष थे तथा १८९० में ६ठवें अधिवेशन के सभापति निर्बाचित्त हुए 

सर फीरोजशाह अंग्रेजों के परमभक्त थे | वह मानते थे छ़ि अंग्रेज जाति 
संसार की उच्चतम जाति है तथा उसी के सहयोग से मारतीर्यों की सांस्कृतिक 
आर्थिक उन्‍नत्ति हो सकती है । वह घरेलू उद्योग-बन्धों के पक्ष में थे। सन १९०७ 
के सूरत अधिवेशन के बाद वह्‌ कांग्रेस से अलग हो गए। यद्यपि उन्हें १६०६ में 
पुनः सभापति चूना गया पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्र बग्बई 
लेजिसलेटिव काउन्सिल, वॉइसराय कौंसिल तथा अन्य सा्वेजनिक सभाओं में आपके 
दिए भाषण अत्यन्त प्रभावोत्पादक थे । वे एक निडर भालोचक थे । लाई ददरफोई 
ने मैनचेस्टर गाजियन में लिखा कि, “अगर वह इगलण्ड में पैदा हुए होते तो 
प्रधानमन्त्री बन गए होते ।” 


इण्डियन कौोंसिल एक्ट, १८६२ 


जैसा कि ऊपर कहा जा घुका है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में 
एक नयी भावना जागृत कर दी । अब भारतीय यह समझने लग गए थे कि देश के 
शासन में उन्हें भी भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके साथ ही सरकार 
की दमनात्मक नीति में भी कोई परिवतेन नहीं हृष्टिगोचर हो रहा था। जनता को 
लुभाने के लिए सश्कार ने एक नयी योजना की आवश्यकता प्रद्गीत क्री भौर यह 
एक्ट इसी दिशा में एक कदम था । 
इस एक्ट के द्वारा फौंसिल के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या १२ से बढ़ा कर 
१६ कर दी गयी , इसी प्रकार बम्बई तथा मद्रास की परिषदों 
व्यवस्थाएिफा में आठ से वीस तक बढ़ाई जा सकती थी । संयुक्त प्रान्त की 
सभा का विस्तार कौंसिल की सदस्य संख्या १५ तथा बर्मा तथा पंजाब की नयी 
स्थापित कौंसिलों की सदस्य संख्या €£ रखी गयी। नए 
मनोनीत सदस्यों की यह संख्या भारत की विश्वालता को देखते हुए बहुत कम थी । 
कर्जन इस पक्ष में था कि अधिक सदस्यों से शासन खर्चीला हो जायगा तथा सदस्य 
अपना श्रम्त व्यर्थे वाद-विवाद में नष्ट करेंगे तथा छासन कायें कुशलता पूर्वक नहीं 
चलाया जा सकेगा | भव कॉसिलों में प्रश्नोत्तर करने की प्रथा भी लागू की गयी, 
परन्तु यह भधिकार वर्तमान प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित व था। कौंसिल 
में केवल वे ही प्रश्न पूछे जा सकते थे जो कि सूचनात्मक हों । प्रइन तभी पूछे जा 
सकते थे जबकि इस सम्बन्ध में सूचना दे दी गयी हो । प्रश्नों 
प्रश्नोत्तर का पर किसी प्रकार का वाद-विवाद नहीं हो सकता था+ इस 
अधिकार एक्ट ने बजठ पर सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने का 
अधिकार दिया। प्रत्येक सदरय को इसकी एक ध्रति कुछ दिन 
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पूर्व दे दी जाती थी | सदस्य इस पर अपने सुझाव भी दे सकते थे । परन्तु किसी 
भी कौंसिल में इसके किसी विषय पर सदस्यों में विभाजन 
बजट पर वाद- नहीं हो सकता था। सदस्यों के निर्वाचन की कोई स्पष्ट 
विचाद व्यवस्था एवट ने नहीं की। यह अधिकार गवनंर जनरल को 
दिया गया कि वह कौंसिल के अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति 
की प्रणाली स्वयं निर्धारित करें। यह अत्यन्त भ्रप्रजातान्त्रिक था। वास्तव में इस 
प्रशत को गवनर जनरल की इच्छा पर छोड़ देने का अर्थ कुछ 
सदस्यों की भीनथा। 

नियुक्ति इस एवट के सम्बन्ध में यह अवश्य कहा जा सकता 
है कि इसकी भाड़ में वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोलन को 
क्मजोर बनाने वा प्रय्त्त किया गया। फीरोजशाह मेहता का मत था कि यह 
विधेयक एक अत्यन्त सुन्दर 'स्टीम इंजन के समान था जिसमें से 'स्टीम' बनाने की 
आवश्यक सामग्री निकाल कर कुछ भनन्‍्य दिखावे को वस्तुएँ रख दी गई थीं। ला 
सेलसबरी एवं ग्लेडस्टन की आशा कि इसके द्वारा भारतीयों को शासन में वास्तविक 

एवं जीवित प्रतिनिधित्व मिलेगा, निराक्षा में बदल गई । 


लत अचल 
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उग्रवाद का प्रादुर्भाव 





राष्ट्रीय आन्दोलन में नयी प्रवृत्तियाँ--प्रारम्भिक वर्षों मे कांग्रेस की वागडोर 
सम्पूर्ण रूप से उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थी, जोकि अंग्रेजों फी न्याय-प्रियता में 
विश्वास रखते हुए वैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक-सुधार प्राप्त करना चाहते 
थ । परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा वोसवीं के प्रारम्भिक वर्षों में 
अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं, जिनके कारण कुछ भारतीयों की मनोवृत्ति व दृष्टिकोण में 
बिलकुल ही परिवर्तन हो गया तथा उन्होंने समा कि वेधानिक साधनों तथा 
शासकों की खुशामद से अब कोई फल न निकलेगा, तथा उन्हें स्वयं ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देनी चाहिए कि ब्रिटिश शासन मनोवांछित सुधारों के 
लिए बाध्य हो जाए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में एक नवीन बात देखने में 
थाने लगी । अब तक तो राष्ट्रीय भानदोलन में केवल मध्यवर्ग के शिक्षित लोग ही 
भाग लेते थे, परन्तु शर्नें: शर्नः यह आन्दोलन केवल मध्यवर्ग तक ही सीमित न 
रहकर एक जनवादी आन्दोलन का रूप लेने लगा । 
सन्‌ १८६२ के तुरन्त बाद ही, जबकि नवीन इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पारित 
हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उम्रवादी विचारधारा 
विचारों में का प्रादुर्भाव हुआा। कांग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं -गोखले, 
परिवतेन मेहता, वनर्जी भादि का विश्वास था कि सेवा, प्रार्थना तथा 
सहयोग को नीति का अवलम्बन करते हुए वह ब्रिटिश शासकों 
फी सहानुध्रत्ति प्राप्त कर लेंगे, परन्तु जब उन्होंने नवीन एक्ट को देखा तो वह स्वयं 
भी बहुत असन्तुष्ट हुए । कांग्रेस के भीतर बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक 
नवीच शक्ति का उदय हो रहा था तथा बंगाल में विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द 
घोष राजनीतिक गतिविधियों को एक नवीन दिशा देने के लिए प्रयत्नशील थे। इन 
लोगीं का मत था कि राजनीतिक सुधारों के लिए जिन साधनों का अब तक प्रयोग 
किया गया था, उनसे किसी भी प्रकार की सफलता की आशा करना नितान्‍्त 
ड्ड 
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हुए जिनके कारण जनमत नोकरक्ाही दा विरोध करने लगा | ्स काल में भारत में 
तीच वायसराय हुए--लॉड लैंसडाउन (सव्‌ १८८८-६४), लॉर्ड एल्गिन (सर १८६६४- 
६८) तथा लॉ्ड कर्जज सन्‌ (१८६६-१६०५) तथा इन तीनों ने जिन नीतियों 
को लागू किया, भारतीय उन्हें सहन फरने को तत्पर ने ये | इन तीनों 
वॉयसरायों के काल में शने:-शर्न: भारतीय जनता का यह विष्वोस कि अंग्रेज 
न्यायप्रिय होते हैं, खत्म होने लगा। यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी शासन की 
वीतियों का विरोध करने लगे । लॉड लेमटाउन के घासन काल 

लॉड लेंसडाउन में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सन्‌ १८६२ में स्पष्ट घोषणा 
कर दी कि शासन की प्रतिगामी नोति के, जिसका सम्बन्ध 

शिक्षा, स्थानीय स्वशासन तथा राजकीय सेवाओं से है, भयंकर परिणाम हो सकते 
हैं। इंडियन पब्लिक सविसिज कमीशन (सन्‌ १८८८) की रिपोर्ट ने मो भारतोयों को 
क्षुब्ध कर दिया जिसमें कि उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीयों की 
माँग के सम्बन्ध में कोई न्याय नहीं किया गया वरन्‌ उन्हें उल्दे हानि ही पहुँची । 
यद्यपि प्रान्तीय सेवाएं विशेषकर भारतीयों के लिए ही शुरू की गयीं पर वह सिविल 
सविस में उनके प्रति भेदभाव का उचित सुआवजा न था। लाड एल्गिन ने अपने 
कार्यकाल में जिस दमन-नीति का सहारा लिया, उपने भी 

लॉर्ड एल्गिन राजनीतिक क्षितिज पर काले बादलों के मेंडराने की सूचना 
दी । प्रशासनिक कार्यों में वह्‌ सर्वेदा अपने परामश्ंदाताओं 

पर निर्भर रहता था, तथा उसने स्वयं यह आनन्द चालूं से स्वीकार किया था कि 
उसे भारत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। सन्‌ १८६७ में भारतीय दंड 
विधान में दो नवीन घाराएँ १२४ ए तथा १५३ ए जोड़ दी गयीं। इसके द्वारा 
(जनता के अस्त्तोप को राजद्रोह का रूप इस नह बज का के पिता के पु पता सका सकती 
कठोर कारावास दण्ड दे देने से जनता दव जाएगी, परन्तु इसका प्रभाव उल्टा ही 
| पड़ा । उदारबादी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का इस सम्बन्ध में कहना था कि “तिलक के 
| मेरे हृदय में पूरी सहानुभूति है । ॥828 दुभावनाएं उनके साथ जेल के भीतर 
हैं तथा राष्ट्र रो रहा है।)एल्गिन के कौल>यें ही दामोदर तथा बालकृष्ण चाफेकर 
को प्राणदण्ड तथा दक्षिण में प्रभावशात्ये जमीदार नाद-बन्धुओं को देश निकाला 
देकर उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया, क्योंकि उनके ऊपर यह प्रस्देह किया 
गया था कि वह राजद्रोही है । इसके अतिरिक्त सत्‌ १८९६ में रुड़की को इंजीलियरिंग 
कॉलेज में शुद्ध ऐशियन प्रजाति के लोगों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया । सन्‌ १८६९८ 
में कांग्रेस सभापति आनन्द भोहन दोस ने इस बात पर आश्चये प्रकट किया 
कि एशिया की अशुद्ध जातियों को महत्व देता वर्णशंकरता को बढ़ावा देवा था, जो 
भारत सरकार की एक विशिष्ट नीति थी ।? इन सब घटनाओं ने यह स्पष्ट कर 


 झत0ज वां म्रा०पर्ला। 0 #76०000, 9. 272, 


उंग्रवांद का प्रादुर्भाव | ४७ 


दिया कि अंग्रेजी शासन भारत में किसी भी राजनीतिक सुधार के लिए तत्गर न 
था। इस सम्बन्ध में रमेशचन्द्र दत्त का कहना था कि “लोगों में असन्तोप की 
भावना उम्रतम होती जा रही थी तथा अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा समहृष्टि 
भावना में भारतौय जनता का जो विश्वास था, वह ऐसा हिल गया था, जैसा पहले 
कभी भी नहीं ।//! 
लौर्ड एल्गिन के बाद लॉडे कर्जन भारत के वायसराय बने। उन्होंने भी 
अपने पूर्व वायप्तरायों द्वारा चलायी गयी नयी नीति को जारी 
लॉर्ड कर्जज का रखा तथा उनकोीं साम्राज्यवादी नीति से अनेक लोग ब्रिटिश 
प्रतिगामीशासन शासन के तीन विरोधी बन गये । रमेशचन्द्र दत्त ने इण्डिया 
इन व्रिक्टोरियन एज में कर्जन के सम्बन्ध में लिखा है कि 
“उसमें कुछ ऐसी विशेषताओं का अभाव था, जिनके विना कोई भी व्यक्ति सफल 
शासक नहीं बन सकता | वह पक्का जोशीला साम्राज्यवादी था--उसे स्वराज्य की 
भावना से न कोई सहंनुभूत्ति थी, तथा न जनता के सहयोग में विश्वास था। वह 
ओजस्वी तथा महत्वाकाक्षी होने के साथ-साथ पूर्व में ब्रिटेन के बल, गौरव तथा 
व्यापारिक हितों की रक्षा का प्रबल पक्षपाती था। ““वह इस पूर्वीय विशाल जाति 
की भआाथिक उन्नति तथा राजनीति विकास का वैसा पक्षपाती नहीं था, जिमका उसे 
शासन करना था | उसका आदर्श था--तानाशाही शासन | इन्द्र विद्यावाचस्पति 
का तो कहना है कि “उसने भपत्ती असाधारण शक्तियों का अनुचित ढंग पर प्रयोग 
कर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वह कार्य किया, जो मुगल साम्राज्य के लिए भौरज्भुजेब 
ने किया था। उसने कठोर गाली देकर और कोड़े फटकार कर भारतवासियों को 
यह अनुभव करा दिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सेदार नहीं, वरन्‌ 
गुलाम हैं ।/? ! 
सन्‌ १६०४५ की कांग्रेस के अध्यक्ष योपलकृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जेन की 
विदाई के सम्बन्ध में कहा, “यह लोकोक्ति सर्वेया सत्य है. कि कभी-न-कभी प्रत्येक 
वस्तु का अन्त होता है । तभो तो लांडे कर्जेन की वायसरॉयल्टी का भी भन्‍्त हो 
गया। लम्बे सात वर्षों तक, सब अखें उस एक शक्तिसम्पन्न मूर्ति की ओर उठी रही 
हैं--कभी उन आँखों में प्रशंसा का भाव होता था, तो कभी आइचयें का । भधिकतर 
उनमें क्रोध तथा दुःख की भावना छिपी रहतो थी ॥ देशवासी उस मूर्ति की बोर 
देखने के इतने मंदी हो गए थे कि आज यह भनुमव करना कठिन हो गया है क्वि* 
सचमुच वह लम्बी यातना समाप्त हो गयी है । यदि हम लॉड कर्जन की उपमा 
इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें अपने देश के इतिहास में ओऔरज्धजेब के 
शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा ।” 
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केखद्रीकरण की नीति--लर्ड कर्जन ने प्रारम्भ से ही केन्रीकरण को नीति 
अपनायी । उसका यह विश्वास था कि भारतीयों में शासन की योग्यता का अभाव 


हैं तथा उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्र जो की नियुवित की | घासन में कुशलता 
'ज्ञाने के लिए नॉकरशाही की नियन्त्रण उसकी हप्टि में आवश्यक था। बह 





स्वजातोयता में विष्वास रखता था तथा उसका यह भी कहना था दि ”इश्बर ने 


को शासनाधिकार छाप वार उस सर्वोच्च सत्ता-- ईएवर के नियम का तिरकार 
करना है । ले ि ।7 लॉ कर्जत का सबसे पहला प्रह्मर स्थानीय स्वशासन की संस्थार्णों पर 
हुआ। इस प्रकार इन संस्थाओं ने लॉड्ड रिपत के काल में तथा उसके बाद जो भी 
प्रगति की थी, उस सब को ठेस लगी । लाई रिपन ने तो यह जाशा व्यक्त को थी 
कि ऐसी संस्थाएँ भारतीयों को स्वशासन को कला में अपेक्षित शिक्षण देगी, परन्तु 
कर्जन पक्का सांम्राज्यवादी था | वह भावी शासन में कुशलता लाने फे लिए तथा 
स्वतन्त्रता के लिए वर्तमान शासन की कुशलता की बलिदान करने के हेतु कदावि न 
था ४ उसका विश्वास था कि शासन में जन-उपक्रम को उत्साहित करने को कोई 
जावश्यकता नहीं तथा स्थानीय संस्थाएँ नोकरशाही के मधीन रहनी चाहिए। 
इसी उद्देश्य से सत्‌ १८६६ में 'छलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट (ए९०7४ 007909- 
40 &०५ 899) पास किया गया, जिसके द्वारा कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या 
७५ से घटाकर ५० कर दी गयी । सदस्य-संख्या में यह कमी इसलिए की गयी कि 
कॉरपोरेशन तथा उसकी समितियों में निर्वाचित भारतीय अल्पसंख्यक रह जाएँ तथा 
सरकारी सदस्यों का बहुमत हो जाय | सरकार के इस काये से जनता में तोद्न 


असच्तोष फैला तथा २८ भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र भी दे दिया, किन्तु सरकार पर 
इसका कोई प्रभाव न पड़ा । 





विश्वविद्यालयों का सरकारीकर य संस्थाओं पर सरकार का 
नियन्त्रण स्थापित करते के बाद कर्जन का ध्यान विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण 
को ओर भी आकर्षित हुआ। सन्‌ १६०४ ओर भी आकर्षित हुआ। सन्‌ १६०४ के भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट' के द्वारा 
विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्य-्संस्या कम करें दीं गंधी। होकेंट तथा अन्य 
_ प्रबन्ध-समितियों के संगठन में संशोधन किया गया | सरकार ने चिश्वविद्यालयों से 
सम्बद्ध विद्यालयों के निरीक्षण की व्यवस्था की तथा विद्यालयों को सान्यता प्रदात 
करने अथवा न करने का-मल्तिम--विशंय अपने हाथ. में रखा ॥ ऐसा होने से 
बात आग ॥ इस कृत्य ने शिक्षित भारतीयों को 


वायसराय का अभिप्राय विश्वविद्यालय-प्रणाली पर एक प्रहार करने का था 2 
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आफशियल सौक्ेटस एक्ट-- कलकत्ता कारपोरेशन 'एक्ट तथा 'इंडियत 
यूनिवर्सिटीज एक्ट” के अतिरिक्त लार्ड कर्जन के शासनकाल 'में एक अन्य विधेयक 
पारित हुआ, जिसने देशभक्त भारतीयों की भावनाओं पर कुठाराधात किया । 'यह 
था ऑॉफिशियेल सीक्रेट्स एक्ट' जो सन्‌ १६०४ में पास हुआ था। इस कानून ने 
सब्‌ १८८९ तथा १८९६८ के सरकारी गुप्त समितियों के कानून में सरकार को जो 
अधिकार प्रदान किये थे, उनमें वृद्धि कर दो । अब सैनिक ग्रुप्त बातों के अतिरिक्त 
कगाचा सतत मे प्रशार फरन कप आल लगा तय की सावंजनिक गुप्त बातों का प्रकाशन भी दण्डनीय दिया' 
के प्रति बन्देह अथवा घृणा उत्पन्न हो, अपराध घोषित कर दिया $ प्रति सह अथवा बृणा उपत की बर्सव कासित कर दिया गया। सतप मे गा उत्पन्न हो, अपराध घोषित कर दिया गया। सक्षेप में, 
केवल वही बातें भारतीय समाचार-पत्र तथा पत्रकार प्रकाशित कर सकते थे, जिन्हें 
संस्कार पसन्द करती हो । इस कानूत में सच्‌ १८६८ के कानून हारा दी गयी राज- 
द्रोह की परिभाषा में भी विस्तार किया गया ) 

भारतीयों के प्रति अविश्वास--यह पहले भी कहा जा घुका है कि लॉड 
क्जन का दृष्टिकोण सदा ही भारत विरोधी रहा ([)उम्तके हृदय में इस देद्य के प्रति 
रंचमात्र मी सहानुभूति त थी, जिसका वह शासक था। उसने अपनी वाणी तथा 
क्ृत्यों हारा सर्वदा ही भारतीयों के प्रति अपने अविश्वास की खुले तौर पर प्रदर्शित 
किया । सन्‌ १६०४५ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से/दिये गये 
दीक्षान्त भाषण में उसने भारतीयों के चरित्र पर गम्भीर आशक्षेप किये तथा प्यहाँ तक 
कह डाला कि “भारतवाणियों में सत्य के प्रति आध्या नहीं है, और वस्तुतः 
सारतव्षे में सत्य को-क्ी आदशे माना ही नहीं गया. है ।” उसने यहू भी'कहा कि 
पाश्चात्य देशों में नेतिक आचरण में सत्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया-है परन्तु 
पूर्वे के नैतिक आचरण में सत्य के स्थान पर मक्कारी तथा कूंटनीतिज्नता'का प्प्रचार 
है । कर्जेन के मत में भारतीय साहित्य में भी इसी 'बात की प्रतिष्ठा 'थी। इच् 
विद्यावाच पति के मतानुसार उपयोगितावाद तथा नास्तिकता के श्रवाह में बहते 
हुए योरोप के निवासी से सत्यमेव जयते” की परम्परा में पले हुए भारतीयों ने जब 
यह ममंभेदी आरोप सुना तो देश में एक क्षोभ की लहर-सी दौड़ गयी ।? स्थान- 
स्थान पर इस भाषण के विरोध में प्रदर्शन किये गए ॥ कर्जन ने भारतवासियों के 
आत्मसम्मान की अपने पैरों तले रौंदा तथा यह कह कर कि भारतोय राष्ट्र नाम 
को कोई वस्तु नहीं है, देश भर में ब्रिटिश दासन के विरुद्ध तीव्र भावना भरे दी। 
शासन की बागडोर लेते समय उसका यह हढ़ विश्वास था कि वह बिना किसी 
परेशानी के कांग्रेस को समांप्त करने में सफल होगा। उसका यह अभिमान भारतीयों 
में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करने में मधिक अंशों में सहायक रहा । 


बंगाल का विभाजन--भा रताय राष्ट्र विभाजन--भा रतीय राष्ट्रीता पर कर्जन सरकार का सबसे 


। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इत्तिहास, पृ० ६५ । 
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जबरदस्त प्रहार बंगाल का विभाजन था। सन्‌ १६०५ मे बंग-विच्छेद मत जो 
कानून बैंग्रेजी सरकार ने एक विप भरा त्तीर सवभकर फेंका था, वह परिणाम: 
अमृत्त का घड़ा सिद्ध हुआ . यद्यपि पर्जन वा उद्देश्य भारत में राष्ट्रीयता की भावना 
को कुचल देता था, पर उसके कृत्यो ने उल्टा ही प्रभाव दिखाया । एक दृष्टि से तो 
हम उसे भारत का महान उपकारक मान सकते हैं, क्योंकि यदि बह भारत के 
राजनीतिक वातावरण को इतना अधिक गर्म न कर देता तो मम्भवत: यहाँ राष्ट्री- 
यता की भावत्ता का प्रसार होने में कई दशक लग जाते तथा भारतवर्ष वी राजनीति 


इतनी शीघ्र शैशवावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश न कर पाती । 


बंगाल का विभाजन करते के पक्ष में सरकार का कहता था कि बंगाल 
प्रान्‍्त बहुत बड़ा हो गया था तथा सुशासन के लिए पह आवद्यक था कि उसका 
विभाजन दो भागों में कर दिया जाय । उस समय वंगाल प्रान्त भें उड़ीसा तथा 
बिहार भी सम्मिलित थे, तथा उसकी कुल जनसंख्या लगभग 5 कारोड़ थी। यदि 
प्रान्‍न्त के विभाजन की पृष्ठभूमि में केवल सुशासन का ही विचार 
विभाजन भाषा के आधार पर किया जाता तो सम्भवतः जनता इस विभाजन का 
इतना उग्र विरोध न करती . सुशासन के €िए विभाजन की बाड़ लेकर सरकार का 
वास्तविक उद्देश्य एक मुस्लिम बहुल प्रान्‍्त वा निर्माण करना तथा बंगाल में बढ़ती 
हुई राष्ट्रीयवा का गला घोंटना था 7 वह विभाजन के द्वारा बंगाल के हिन्दू वे 
मुसलमानों को पुथक्‌ करना चाहता था तथा इस प्रकार वह 'फूट डालकर शासन 
करने को नीति' को ही क्रियान्वित कर रहा था। ए० सी० मजुमदार का कहना है 
कि कर्ज ने 2 वेगे क्षपने पक्ष में करने के लिए पूर्वी बंगाल का दौरा किया 
तथा अपने भाषणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास्न किया कि पूर्वी बंगाल का 


निर्माण हो जाने के उपरान्त मुसलमान सुख से रह सकेंगे तथा समद्धशाली बन सकेंगे 
क्योंकि उन्तके ऊपर किसी भी अन्य जाति था प्रभुत्व न रह जायगा। 


होता अथवा यह 


बंगाल-विभाजन का विरोध करने के लिए शीघ्र ही बंगाल में आन्दोलन शुरू 

हो गया तथा यह शत: शर्ते: अन्य प्रान्तों में भी फेल गया । ७ अगस्त, सव्‌ १६०४ 
को कलकत्ते के टाउन-हॉल में विदेशी तथा विशेषतया अंग्रेजी वस्तुओं का सबल 
बहिष्कार करने की नीति अपनायी गयी, क्योंकि अंग्रेज जाति भारतीय समस्याओं के 
प्रति पूर्ण रूप से उदासीनता बरत रही थी तथा तत्कालीन सरकार जनमत को 
अवहेलना कर रही थी * सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा विपिनचन्द्र पाल इस आन्दोलन 
के भुख्य नेता थे। ऐसा अनुमान लगाया जांता है कि केवल बंगाल प्राच्त मं ह्दी 
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विभांजन का विरोध करने के लिए १००० से अधिक सभाएँ हुई । देश के कोने- 
कोने से वायसराय के पास इस आशय के स्मृति-पन्र भेजे गये कि विभाजन की 
योजना लागू न वी जाय | सत्तर हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना- 
पन्न ब्रिटेन की संसद के पास भी भेजा गया, परन्तु उसका कोई फल न निकला । 
लार्ड करन ने इस आन्दोलन को बनावटी तथा कुछ स्वार्थी लोगों के दिमाग की 
उपज बताया तथा १ सितम्बर, सन्‌ १६०५ को दी गयी विभाजन की घोषणा को 
१६ अवदूबर को कार्यान्वित कर दिया। इसका फल यह हुआ कि गोपालकृष्ण 
गोखले, जो उदारवादी माने जाते थे, उनमें भो जोश का संचार हुआ | उन्होंने भी 
बंग-विच्छेद की चर्चा करते हुए बनारस कांग्रेस सब्‌ (१६०५) में अध्यक्ष-पद से 
भाषण देते हुए कहा : 

“हमसमें से प्रत्येक के मन में सबसे पहले जो प्रइन घूम रहा है, वह बंग- 
विच्छेद का है। हमारे बंगाली भाइयों पर एक क्र रतापूर्ण अत्याचार किया गया है, 
जिसने सारे देश में शोक तथा विक्षोभ की ऐसी गहरी धारा वहा दी है, ज॑सी इससे 
पहले कभी नहीं देखी गयी थी । बंग-विच्छेद दी योजना अन्धकार में तैयार की 
गयी, और देश के अभूतपूर्व विरोध की उपेक्षा करके कार्यान्वित की गयी ! अंग्रेजी 
सरकार का यह काये वतंमान नौकरशाही हासन की घुराइयाँ का सबसे गनन्‍्दा 
दृष्टान्त है । इसमें लोकमत की घोर उपेक्षा की गयी है, इसके बारे में ऊँची 
अक्लमन्दी के हिमाकत भरे दावे किये गये हैं, इसके द्वारा जनता की प्रिय भावनाओं 
को कुचल कर रख दिया गया है और साथ ही न्याय का ढोंग किया गया है कौर 
इस कार्य से यह सिद्ध हो गया है कि वर्तमान अंग्र ज शासकों की दृष्टि में भारत की 
प्रजा कोई कीमत नहीं रखती है ।” 

जनता के व्यापक विरोध के फलस्वरूप सन्‌ १६११ में इस विभाजन को रह 
किया गया । 

- सेनिक नीति--लॉंड कज्जन की सैनिक नीति भी असन्तोषजनक थी । भारतीय 
साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिये उसने भारतवर्ष के चारों ओर के देशों से मंत्री 
स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा आवश्यकता पड़ने पर सेनिक कार्यवाही भी को, 
जिससे व्यय मे बहुत अधिक वृद्धि हुई तथा जिसका भार भारतीय करदाताओं को 
सहता पड़ा । उसकी सीमान्त नीति, तिब्बत तथा फारस की खाड़ी के सेनिक 
अभियान, चीन में फौज भेजना आदि कार्यों ने भारतीयों के मन में शासन को 
नीतियों के विरुद्ध तीत्र रोष पैदा किया । | 

दिल्‍ली दरबार--इन सब वातों के अतिरिक्त लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों से 


कर ला जी मे पक विद पा दिया, जियमे हवस > के रूप में वसूल किये गये धन का न्‍्री फिया। उसने १ जनवरो, 
सन १६८३ को दिल्‍ली में एक विराट दरवार किया, जिसमे एडवर्ड सप्तम को 
भारत के सम्राट होने की घोषणा की गयी । इस दरबार का आयोजन करके कर्जन 
अपने से पूर्व हुए गवर्नर-जनरलों को मात देना चोहता थाग उसने भपने दरवार को 
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लॉ लिटन के दरवार से अधिक झ्ञानदार तथा खार्चीला बनाने में कोई कसर न 
छोडी । इस दरबार का केन्द्रीय बिन्दु स्वयं लॉर्ड कर्जेन था । दस्यार की थाही झुर्सी 
पर बैठने पर उसकी भनोवृत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह अयबने को किगी 
'मुगल बादशाह से वम्म न रूमझता होगा इस दरवार था भारतीरों के हृदस प 
जो प्रभाव पड़ा, उसवत वर्णन करते हुए जालमोह्त घोष से सन्‌ १६०३ को काँग्र स 
में अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए वहा कि जनता ने इस दरबार का विरोध इस 
कारण नहीं किया था कि उसगे राजभत्ति वी वमी थो. बरन “हिज मंजेरटी के 
मन्त्रियों ने यदि अपने वत्तेब्य 4॥ पालन निया होता तथा भारत में दुमिक्ष-पीढ़ित 
निवासियों की दीन अवस्था का वास्तविक चित्र उनके स्तामने रखा होता, तो दबालु 
हिज मैजेस्टी स्वय भाज्ञा दे देते कि भूख से मरती हुई प्रजा पर ऐसे भडकीले तमाधे 
का बोक न लादा जाय ।” दरवार के अतिरिक्त एक करोड़ से भी अधिक राशि व्यय 
करके 'विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया | कर्जन को योजना तो यह 
थी कि 'मेमोरियल एक राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, परन्तु इसके सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि भारत मे “अँग्रजों के कारतामों की प्रदर्शनी थी ।" इप्तके निर्माण में राजा- 
'महाराजाओं व निर्धनों से चुमा घत “चन्दें' के नाम से अजित किया गया । शिक्षित 
भारतवाधियों ने इसे 'घन का अपव्यय! तथा भारत की राष्ट्रीयता का अपमान! 
कहा, परन्तु कर्जत पर सदा की भाँति किसी भी विरोध का असर न हुआ। 
शासन की ओर से अकाल तथा महामारी से पीड़ित जनता के कष्टों का 
निवारण करने के लिये जिस तीति को कार्थान्वित किया गया, उसने भी राष्ट्रीयता को 
जागृति में योगदान दिया । सरकार ने ऐसे समय में भी 
दु्िक्ष तथा. उदासीनता भ्रदर्शित की, जिससे जनता में धोर असन्‍्तोष 
'सहामारी.. फेला। सन्‌ १८६६-६७ में दक्षिण घोर दुभिक्ष से आक्रान्त हो 
उठा । सरवार ने जनता की सेवा करने के बजाय जिस मन्द 
गंति से अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया तथा लगान क्षमा कर, देने के सम्बन्ध 
में जो शिथिलता दिखायी, उससे जनता अपृंतुष्ट हुई तथा उसने सरकार को ही 
जनतो के कष्टों के लिये उत्तरदायी ठहराया । सन्‌ १६०० में वर्षा व होने के कारण 
पुनः दु्भिक्ष पड़ा जो पहले से भी अधिक भीषण था | सरकार ने जो भी सहायता 
देने 'का प्रयत्त किया, वह अपर्याप्त तथा आधे दिल से किया गया था । एक ओर तो 
दुभिक्षों के कारण प्रजा निर्धन होती गयी तथा दूसरी ओर'जमीन के लगातों में ' कमी 
होने के बजाय समय-समय पर वृद्धि होती रही | यही कारण 'था कि दु्भिक्षों का 
तांता लगा रहा । सरकार द्वारा नियुक्त 'फैमीन कमीशन' ने भी अपनी रिपोर्ट में यह्‌ 
स्वीकार किया कि बढ़े हुए लगानों से उत्पन्न हुई दरिद्रता के कारण ही भारतवर्ष 
के किसान जरा सी भी अनावृष्टि हो जाने के कारण भुखमरी के शिकार हो जाते :हैं। 
एक ओर तो दुभिक्ष' ही जनता को आक्रान्त किये हुए था कि पुना में सन्‌ 
१८६७ के निकट प्लेग फैला । सरकारी रिपोर्ट के आर्धार पर १,७३,००० व्यक्ति 
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इस. बीमारी के. कारण काल ,के ग्रास हो गये | सरकार ने यद्यपि संकट का सामना 
करने-में अपनी,ओर से, कोई कसर न उठा रखी, परन्तु जिन साधनों का. प्रयोग 
किया गया, उनसे जोगों की धामिक्र भावनाओं की-चोट पहुँची । महामारो का 
सामना करने के लिये सरकार ने जतता से कोई सहयोग न लिया. तथा केवल 
सरकारी आदमियों की नियुक्तियाँ की गयीं व सेना की सहायता ली गयी। इन 
लोगों को घर में घुसने, निरीक्षण करने एवं रोगियों को अस्पताल ले जाने के, 
अधिकार प्रदान कर दिये गये | ये तरीके जनता को पसन्द न आये। लोगों ने सैज्निकों 
को.घर में घुसने पर एतराज किय्रा उन्हें अजन्ती पत्नी या बच्चों का जबरदस्ती 
अस्पताल ले जाया जाना पसन्द तन था | इससे जनता की छूआहछूत सम्बन्धी, मास्य- 
ताओं की भी ठेस पहुँची । जनता सरकार के प्लेगनिवारण सम्बन्धी कार्यों से इतनी 
क़ुद्ध हुई कि पूना में प्लेल कमिह्नर मिस्टर रेण्ड तथा उनके सहयोगी सैनिक्र 
अधिकारी लेफ्लिण्ट आयस्टे को गोली मार दी गयी । गोली मारने वाले नवश्युवक. को 
बाद में फांसी की सजा दी गयी । इसी अवसर पर लोकमान्य तिलक ने. 'केसरी' में 
सरकार के प्लेग-निवारण के लिए उठाए गये कदमों का तीब्र विरोध किया. । 
परिणामतः सरकार ने तिलक के ऊपर रैण्ड के कत्ल के लिए उत्तेजना फैलाने का 
अपराध लगाया | इसके लिए तिलक को अठारह मास के कठोर कारावास का दण्ड 
दिया गया | तिलक. ने इस दण्ड के विरोध में प्रिव्री वॉसिल में अप्रील करने की 
अनुमति माँगी, पर वह प्रार्थता अस्वीकृत कर दी गयी । इसने सारे देश में. उत्तेजना 
फैला दी, क्योकि, तिलक अपने कार्यों से सम्पूर्ण भारत के नवयुवकों के हृंदय-हार 
बन चूके थे। अनेक नवयुवक केबल इसी वात के कारण उम्रवादी बन गये । 
सरकार की आर्थिक नीति भी भारतीयों के हित में न थी। जनता में 
यह भावना व्याप्त हो चुकी थी कि जिन कष्टों का सामना 
आर्थिक असन्तोष उसे करना पड़ा रहा है, वह केवल भारत के. सम्बन्ध में 
ब्रिटिश शासन द्वारा अपनायी गयी नीति का अनिवार्य परिणाम 
है | दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त, दीवशा एदुलजी वाचा आदि बव्रिद्वानों ने अपनी 
रचनाओं द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास. किया कि भारत में जो निरन्तर- निर्धेतता 
बढ़ रही. है, उसका एकमात्र कारण सरकार की.आशथिक नीति है। इस बात ने: 
जनता के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा के भाव भर दिये। कपास से बनी 
वस्तुओं पर पहले ५ प्रतिशत आयात-कर लगता था। ब्रिटिश व्यापारियों के. हितों. 
को ध्यान में रखते हुए यह घटाकर ३३ प्रतिद्यत कर-दिया गया । इसके. अतिरिक्त 
आरत में बने कपास के कपड़ों पर तथा 'तुल्यभरूत अन्त: शुल्क' (ट४६6-एश्य7९- 
छऋलं56 7009) .लगा दी गयी । इसका परिणाम यह, हुआ कि. भारत का कपड़ा 
मंहगा हो गया तथा विदेशों से.आने वाला कपड़ा सस्ता रहा. 
उद्योग. को विदेशी उद्योग से जबरदस्त प्रतिस्पर्बा करनी: पड़ी । 
उम्र -राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में 
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आन्दोलनों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया । राममोहन राग, 
घामिक एवं. दयानन्द, रामतीये, विवेकानन्द व एनी बोरेंट की दिक्षाओं ने 
सांस्कृतिक भारतीयों का ध्यान अपने गौरवपुर्ण अतीत की ओर आकधित 
पुनरत्यात.. किया । उम्रवादियों में थामिक भावना बहुत अंणों में विद्यमान 
थी तथा उन्होंने भारत के पश्चिधोकरण या घोर विरोध 
क्रिया | बाल गंगाधर त्तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचन्द्र पाल की उग्र 
राष्ट्रीय का आधार हिन्दू धर्म था। उन्होंने हिन्दू घर्म की आड़ लेकर उग्र 
राष्ट्रीयता के विचारों का प्रसार किया । वंकरिमचन्द्र चटर्जी के बन्देमातरम्‌' तथा 
आनन्दमठ' ने नवयुवकों में देशव्रेम की भावना भरने में सहायता पहुंचायी। 
रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने भी भारतीयों को अपने देश तथा संस्कृति पर 
अभिमान करने की प्रेरणा दी । पाइचात्य संस्कृति के प्रस्तार के द्वारा भारतीयों 
में जिस हीन भावना का विकास हो रहा था, उसे दूर करने में इन लोगों ने पर्याप्त 
सहायता दी तथा नवयुवक-वर्ग अब अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए कप्ट सहने 
तथा अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए घीरे-घौरे तत्पर होने लगा । 
ब्रिटिश शासन के काल में न केवल भारतवर्ष से ही भारतीयों के साथ 
दुष्येयहार किया जाता था वरत्र्‌ विदेशों में गोरे लोग 
विदेशों में भार- भारतीयों के साथ तिरस्कारपूर्ण एवं निन्दनोय व्यवहार करते 
तोयों के साथ. थे। दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य उपनिवेक्षों में भारतीयों को 
अभद्र व्यवहार पहले तो मजदूरों के रूप में ले जाया गया तथा बाद में उन्हें 
राजनेतिक तो क्या, सामाजिक अधिकार भी प्रदान नहीं 
किये । उन्हें अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों के अधीव जीवन-यापन करना पड़ता था। 
वह मताधिकार से वंचित थे, सड़क की पटरियों पर न चल सकते ये तथा रेल के 
डिब्बों में अंग्रेजों के साथ नहीं बैठ सकते थे । भारतीयों ने सोचा कि विदेशों में 
भारतीयों के साथ अमानवीय एवं बर्बरतापू्ण व्यवहार का मुख्य कारण यह है कि 
वे परार्ध न हैं इस बात ने उनके हृदय में विदेशी शासन के विरुद्ध घृणा का भाव 
भर दिया तथा वह अपने को अंग्रेजों के चंगुल से स्वाधीन करना चाहने लगे। शिरोल 
ने जो 'लन्दन टाइम्स के विशेष संवादवाता के रूप में लॉ्ड मिन्‍्टो के वायसराय- 
काल में भारत आया, इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीयों के साथ दक्षिण 
अफ्रीका तथा उपनिवेज्ञों में मानवोचित एवं न्‍्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाता 
था ।/ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 'निष्क्रिय विरोध आन्दोलन! 
. गंव वशुएकावां जात ॥9६ ०प्राभत० पगाती॥, था पातांधा ठ्वातपंट3 68 
88088 ठा एणपटश 5प७छ|००७०० जरा फ्रंफ़, ७ छेत७ "०65, 
प्राणा6 प्रक्या क्षाएं 0007७ "०0एाए, 90772 एाीशंए 6008 60 एफ, छू& ६ & 
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आरम्भ कर दिय्रा गया। भारत में इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए चन्दा 
एकत्रित किया गया तथा आन्दोलनकारियों की भूरि-भूरि प्रद्यंसा की गयी । 


कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्टीय घटनाओं ने भी भारतीयों में उग्र राष्ट्रीयया की 
भावना का संचार किग्रा | प्रारम्भ में लोगों का यह विचार 
अन्तर्राष्ट्रीय. था कि यूरोपीय गजेय हैं, परन्त इटली द्वारा अबीतीनिया 
घटनाओं का. (सन्‌ १८८६) तथा जापान द्वारा रूस के पराजित होने पर 
प्रभाव (सच १६०४-०५) लोगों की यह धारणा मिथ्या घोषित हो 
गधी। मिन्न, टर्की तथा क्रान्त आदि एशियाई राष्ट्र परतन्त्रता 
की नींद त्याग कर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये प्रयत्तनशील थे। भारतवर्ष भी 
निकटस्थ देशों के राजनीविक वातावरण से अछूनव ने रहा। इसके अतिरिक्त 
भारतवासी इप्त बात से भी प्रभावित हो चुके थे कि जावरान के निवात्ी क्‍योंकि 
उम्र राष्ट्रवादी हैं, इसी कारण वह एक बड़े देश रूप को पराजित करने में सफल 
रहे । इससे भारतीयों को प्रेरणा मिली तथा उनकी हीनता की भावना दूर होगे 
लगी । इसी समय इटली का एकीकरण हुआ । मैजिनी, गंरीवाल्डी तथा कावूर आदि 
के प्रयत्नों का प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा मैजिनी व गरोबाल्डी के सम्बन्ध में 
भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी गयीं तथा विदेशी पुस्तकों का भी अनुवाद किया 
गया । भारत के राष्ट्रीयतावादी नेताओं ने भी अपने देशवासियों को जाग्रत करने के 
लिए इटली का उदाहरण प्रस्तुत किया ।? भारतीयों के हृदय में इस प्रकार विदेषणी 
शासन का अन्त कर देने की भावना वलवती होने लगी । 
जहाँ इन अनेक कारणों से भारतीयों ये ब्रिटिश-बिरोधी भावनाएँ प्रवल 
होती जा रही थीं, वहीं नवयुवक-दर्ग में मब तक कांग्रेस ने जिस नीति का 
अवलम्बन किया था, उसके प्रति घोर अन्धविश्वास दृष्टिगोचर होने लगा था। उनका 
“विचार था कि भिक्षावत्ति अथवा प्रस्तावों द्वारा भारतीयों का था कि भिक्षार्वत्ति अथवा प्रस्तावों द्वारा भारतीयों का 





उदारवादियों के _ कोई हिंत न होगा, क्योंकि प्रारस्थिक वी कोई हित न होगा, क्योंकि प्रारम्भिक बीस वर्षों में कांग्रेस 


इस भमीति वा पालन करके लनता को किसी भी प्रकार के 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने में असमर्थ रहीयी 
दिलक, विपिनचन्द्र पाल व्‌ लाला लाअपतराय धावि के विपिनचन्द्र पाल व लाला जलाजपतराय धावि के 
वि गा जता करना हैं तो ब्रिटिश शासन के साथ अब तव 


साधनों में 
अविश्वास 
घारणा थी कि यदि हमें स्वराज्य प्र 


अपनायी गयी सहयोग देने की नीति का परित्याग करके स्वयं प्रयरमशील होने 
पड़ेगा । इसी वारण कांग्रेस ने सन्‌ १६०५ के अधिवेशन में विदेशी वस्तुओं वे 







हाँ की जनता के 


लाजपतराय व गोपालकृप्ण गोखले को इंगलंण्ड भेजा कि वह 
भारतीयों के कष्टों से अचव्गत वरा सकें, परन्तु वहाँ से लौटने पर लाल 
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लाजपतराय ते बताया कि इज्ुलैण्ड में भारतीयों के लिए कोई महानुभृति नहीं है 
तथा उन्हें आत्मनिर्भर होकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए तत्वर हो जाना भाहिए। 
उग्रवादी आरदोलन की प्रगति--उपसिवरणित कारणों से भारत में उम्रवादी 
राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ तथा छर्न: शर्ने: सारे देश में, विधेषफर सवयुवक-बर्ग में, 
विदेशी शासन के प्रति धुणा तथा स्वराज्य-प्राप्ति फे लिए प्राणों को भी उत्मगें कर 
देने की तीत्र भावना जाग्रत हो गयी। कांग्रेत के भीतर नी लोकमास्य तिलक, 
ग्््ि चन्द्र. पाल तथा लाला लाजपतराय के नेतृत्व में उग्र दल पनपने लगा । 
(3 महाराषू--महाराष्ट्र भारत का पहला प्रदेश था, ज॑ उम्र राष्ट्रीय भावना 
प्रथम प्रादुर्भाव हुआ। लोकमान्य तिलक के रूप में उसने एक आदश तथा 
कर्मठ नेता प्राप्त किया उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि, विद्वत्ता, धर्मंनिष्ठा तथा 
त्याग के द्वारा न केवल महाराष्ट्र के लोगों का ही दिल जीत लिया वरन्‌ वह सारे 
भारत के बेताज के सम्राट बन गये । सर वेलेन्टाइन दिरोल का मत है कि ब्रिटिश 
शासन के! विरुद्ध विद्वेष. फैलाने वालों में त्तिलक अत्यन्त भयंकर थे तथा प्रिटिश 
राजसत्ता के प्रति अभक्ति की प्रेरणा देने वाले तथा भारतीय भशाच्ति के जन्मदाता 
थे | सन्‌ १८८० में उन्होंने 'कैसरी (मराठी साप्ताहिक) तथा मराठा (अंग्रेजी. 
साप्ताहिक)/का प्रकाशन आरम्भ किया । राष्ट्रीय चेतता को फंलाने में इन दोनों 
वमाजा आओ ने: अल कि मत बट कस । वे कार्य किया। सन १८८३२ में उन्होंने 'केंसरी' तथा 
'मराठा' में कुछ लेख कोल्हापुर राज्य की तत्कालीन शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में 
प्रकाद्षित किये यद्यपि इन लेखों के लेखक तिलक या उनके सहयोगी आगरकर न थे 
परन्तु पत्रों का सम्पादक होने के. कारण इन दोनों को १०१-१०१ दित का कारावास 
का: दण्ड मिला,। इस कारावास के दण्ड से न केवल महाराष्ट्र के. लोगों की वरन्‌ 
सारे देश की जनता की आांखों में तिलक तथा उन्के सहयोगी का सम्मान बहुत 
अधिक, बढ़ .गया.। 
तिलक ने जनता में राष्ट्रीय चेतना फैलानें के लिए पत्रों का ही सहारा न 
लिया, वरन्‌ अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे साधत भी अपनाये जो देखते में राजनीतिक 
न थे ।:उन्होंने महाराष्ट्र के नवयुवकों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वाम्त तथा आत्म- 
बलिदान, की भावना जाग्रत करने के लिए गोवध निरोध समितियों, अखाड़ों व लाठी 
क्लबों-का संगठन किया:। इनः सब बातों के पीछे तिलक का मुख्य उद्देश्य यह था 
कि-नवयुवक अपने ऊपर निर्भर होकर स्वराज्य कीः प्राप्ति कर सकें और अंग्रेजों की 
कृपा पर न रहें | वह सन्‌ १८८६ में कांग्रेस में सम्मिलित हुये थे, परन्तु उस समय 
पनंग्रेस पर उत्तरवादियों का प्रभुत्व था तथा तिलक उद्दारवादी साधनों में आस्था 
नहीं रखते थे । सन्‌ १८६३ में उन्होंने गणपति आयोजन का उत्सव का आयोजन 
का किया । इसका उद्देश्य बज में घासिक था, पर उसके 
9५४ उत्सव मूल में राजनीतिक भावना सक्रिय थी । वह इस उत्सव द्वारा 
लोगों में मिल-जुलकर कार्य करने की प्रेरणा जाग्रत करना 
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चाहते,थे; | विद्यालयों में. भी उन्होंने गणपति. उत्सब ममाने की-प्रेरणा दी। इस 
उत्सव-के आयोजन में उन्हें पूरों- सफलता मिली.) इसः सफलला से प्रेरित होकर 
उन्होंते सन्‌ १८६५ में शिवाजी की स्मृति में शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। 
इस उत्सवः के आवोजन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था | वह जनता के सम्मुख 
इप्त उत्सव द्वारा उस भादर्श वीर पुरुष का उदाहरण उपस्थित 
“0 उत्सव करना- चाहते थे,, जिसने अपने शौय॑ द्वारा महाराष्ट्र को मुगल 
झ> सम्राट: के. विरुद्ध संगठित किया था तथा सफलतापुवेक एक 
स्वतेन्त्र महाराष्ट्र की.स्थापना की? थी । तिलक का उद्देश्य था कि लोग शिवाजी, 
के आदर्श को सामने. रखते हुए अंग्रेजों से मोर्चा लें तथा भारत को स्वतस्त्र करें। 
लाठी-प्रदर्शन; जुलूस, भाषण, कथाएँ आदि इन उत्सवों के मुख्यःकार्यक्रम थे । 


जिस समय तिलक गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आयोजन कर 

लोगों में राष्ट्रीय भावना का जागरण तथा अंग्रेजी शासन के विरोध में भारतीयों को 
संगठित होने का भाद्वान कर रहे थे, प्रकृति ने भी उनका साथ दिया । जब दुर्भिक्ष 
तथा प्लेग फंले तो सरकार में इनके निवारण में उदासीनता 

(५) क्ष तथा प्लेग. का परिचय दिया तथा जिम साधनों का प्रयोग किया, उनसे 
जनता और भी उत्तेजित हो गयी ॥ चाफेकर बन्धुओं ने जनता 

को हिंसा के लिए उत्साहित किया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध रोप को तीत्र किया । 
'सेडीशन कमेटी” की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने कुछ कविताएँ आदि पढ़ीं, 
जिनका आशय था कि “हम ज्ञत्रओं के रक्त से पृथ्वी रंग देंगे, यह शत्र हमारे धर्म 
का नाश करने वाले हैं, हम उन्हें मार भगायेंगे, हम उनको मार कर मरेंगे ।*''क्या 
आपको अपनी दासता पर लज्जा का अनुभव नहीं होता"'यह भेंग्रेज दुप्ट हैं, गायों 
तथा बछड़ों की हत्या करते हैं"*“*मर जाओ किन्तु भेंग्रेजों को मार दो"“*हमारा देश 
हिन्दुस्तान है, फिर यहाँ अंग्रेजों का राज्य वयों 7? तिलक मे दुर्भिक्ष के अवसर पर 
सहायता कोष की स्थापना की तथा सच््‌ १८६६ में कलकत्ता कांग्रेस में जनता को, 
यदि वह असमर्थ हो तो लगान भी न देने का आदेश दिया । इतना होते हुए भी 
तिलक की सबसे बंडी विशेषता यह थी कि उन्होंने जनता को हिसा का मार्ग अपनाने 
के लिए कभी भी प्रेरणा न दी। प्लेग के फैलने पर उन्होंने अपने जावन को संकट 
में' डाल कर जनता की सेवा की । ऐसे ही वर्तावरण में रण्ड तथा आयर््ट की हत्या 
कर दी गयी और चाफेकर बन्धुओं को गिरफ्तार करके फासी-की-सजा दी गयी । बन्ध॒ओं को गिरफ्तार करके क्रम दी गयी । 
“ हत हल्याओं का तिलक से सम्बन्ध न था तथा "केसरी! में 

घिलक की १८६७ प्रकाशित लेखों में उन्होंने उसका प्रतिवाद भी किया, परन्तु 
पक कोरावाय यात्रा अँग्रेजों ने तिलक को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया 

ई तथा भँग्रेजी पत्रों ने आतंकवाद को प्रोत्साहुन देने के अपराध 
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में उनके ऊपर मुफहमा चलाए जाने की माँग की । २७ जुलाई, सब १८७० को 
उनको गिरफ्तार करके एक भेंग्रेत नवयुवक स्ट्रेवी की झदालत में मुकहमा वलाकर 
१८ मास का सपरिथ्रम कारावास का दण्द दे दिया गया। इस दण्ठ पर सारे देश 
शोक प्रकट क्रिया गया तथा न कैवल महाराष्ट्र में ही बरन देश भर में उम्रबादी 
भावना तीज होने लगी । आ०४० 7 +्याताओ 99 
तिलक को प्रारम्भ से ही उदारवादी नीति में विश्वास न था * वह स्वराज्य- 
प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ तथा शक्तिणाली नीति अपनाना 
सुरत की फूट चाहते थे, परन्तु वर्योंकि कांग्रेस को प्रारम्मिक काल में बाग- 
डोर उदारबवादियों के हाथ में थी, इसलिए तिलक को विशेष 
सफलता न मिल पायी थी | सन्‌ १६०४ के सूरत मधिवेशन में उदारवादियों तथा 
तिलक और अन्य उम्नवादियों के मध्य तीज्र मंघर्ष हो गया, तथा उम्रवादी कांग्रेस 
से पृथक रहकर सन्‌ १६१४५ तक, जबकि वह पुनः कांग्रेस में शामिल हुए, काये 
करते रहे | श्रीमती ऐनीवीसेन्ट ने इसे कांग्रेम के इतिहास में 
१९०८ फा सबसे दुःखद घटना कहा है # सन्‌ १६०६ में, जब देक्ष में 
कारावास बंग-भंग विरोधी आन्दोलन तीत्र हो रहा था, तिलक को 
राजद्रोह के अपराध में बन्दी वना लिया गया। 'केसरी' में 
प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर पह मुकदमा चलाया गया था। वम्बई 
उच्च न्यायालय में तिलक ने अपने बचाव में २१ घण्टे १० मिनट तक स्मरणीय 
भाषण किया । उन्होंने 'केसरी' में प्रकाशित लेखों में सरकार द्वारा जो अनुवाद 
कराया गया था, उस पर आपत्ति की तथा कहा कि उन्होंने एंग्लो-इंडियन समाचार- 
पत्रों की आलोचना का प्रत्युत्तर मात्र देकर अपने सम्पादकीय कत्तंव्य का पालन 
क्रिया था । उनका कहना था कि वे अपने लेखों द्वारा सरकार को संकेत कर उसका 
घ्यात सुधार करने की ओर आकर्षित करना चाहते थे ; न्यायाधीशों ने तथा € में ७ 
जूरियों ने उन्हें भपरावी ठहराकर ६ वर्ष का कारावास दिया तथा १००० रुपया 
जुर्माना किया गया। निर्णय सुनाने से पहले जज ने जब तिलक को इस बार बोलने 
का अवसर दिया तो उन्होंने कहा 
“मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जूरी का निर्णय चाहे जो हो, मैं अपने 
आपको निश्चित रूप से निर्दोष मानता हूँ। विभित्र वस्तुओं के भाग्य का संचालन 
करने फे लिए उच्चतर शक्तियाँ हैं और ऐसा प्रतीत होता है फि जिस भादझे का मैं 
प्रतिनिधित्व करता हूँ, वह ईइवरेच्छा के अनुसार मेरे स्वतस्त्र रहने की भपेक्षा मेरे 
कष्टों से अधिक फली भूत होगा ।/ 
तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया । जेल में तिलक ने दो अत्यन्त प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लिखे--- गीता रहस्य” तथा '“द आर्कटिक होम आफ द वेदाज ।” इन ग्रन्‍्थों 
“] पूुठ्ण |एवंब ए।०08॥६ णि #०00079, 9. 465, 
2 व॥0ंका एऐंगा०४, 9. 56, 


न्‍ीललम ५ ५०२ ऋलकपमे अली, जनतभथ >न्‍+ ५ के 
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में तिलक की विद्वत्ता, ऐतिहाशिक घोध-प्रवृत्ति, विस्तृत ज्ञान तथा उत्कृष्ट बिचारों 


का ता परिचय मिलता है । 
.. तिलक के मॉँडले चले जाने के बाद महाराष्ट्र में उग्रवादी जान्दोलन धीमा 


पड़ गया | सरकार ने अपने प्रत्तिगामी कानूनों द्वारा भी जनत्ता 
होम-रूल आन्दोलन में आतंक फैला दिया । मॉडले से आमने पर उन्होंने श्रीमदी एनी 
बीपेन्ट के साथ 'होम-रूल भान्दोलन' में भाग लिया + उन्होंने 
तारा लगाया, “स्व॒ृतत्बता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा में उसे लेकर रहुँगा ."' 
तिलक के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी का कहना है कि वह हिमालय की 
त्तरह महाव्‌ तथा ऊँचे व्यक्ति थे तथा देक्ष-प्रेम की ज्योत्ति 
तिलक का व्यक्तित्व जगाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने स्थराज्य की प्राप्ति को 
तथा हृष्टिकोण अपना जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया | वे एक जन्मजात 
योद्धा थे तथा उनके जीवन का मुख्य उद्देह्य था--भारत की 
सोयी हुई आत्मा का गहरी निद्रा से जगा कर फिर से उसके जर्जर कलेवर में 
प्रणवाहिनी जीवतलधारा का संचार किया जाए, जिससे वह पुन! एक बार अपमसे 
गौरवश्ञाली अतीत को प्राप्त कर सके । तिलक सन्‌ १६०० से १६१८ तक भारतीय 
राजनीतिक क्षेत्र के एक महान देता थे तथा उनका जनता के ऊपर बहुत अधिक 
प्रभाव था। सन्‌ १९०८ में जिस समय उन्हें ६ बषे का कारावास दण्ड दिया गया 
तो देश में अनेक स्थानों पर जनता विक्षुब्ध हो गयी । वेलेन्टाइन ज्लिरोल का कहना 
है कि पुलिस का अच्छा प्रबन्ध होने पर भी “अभियोग के बाद कई बड़े दंगे हुए । 
कभी-कभी तो इन दंगों ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। कई बार तो आत्म- 
रक्षार्थ भीड़ पर यूरोपियनों को अपनी पिस्तौल तथा सेनिब-दस्तों को गोली चलानी 
पड़ती थी ,“' दंगों की गुरुता से इस बात का पता चलता था कि न केवल उच्च 
वर्गीय लोगों के ही ऊपर अपितु समाज के निम्व वर्गों के ऊपर'भी तिलक का कितना 
जीरदार असर था ।”? सी० व।ई० चिन्तामणि का कहना है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। जब कभी भी वह किम्ती वात के लिए तत्पर हो 
जाते थे तो फिर पीछे हटना उनके लिए असम्भव था । उन्होंने अपने विचारों एवं 
कार्यों के लिए अपने समकालीन राजनीतिज्ञों की तुलना में सबसे अधिक कप्ट सहे । 
चह भारत के पादचात्यीकूरण के विरोधी थे तथा घर्म में उनकी जसीम आस्था थी ) 
भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ एवं महान्‌ है, उसके वह उपासक थे। मारत 
को अपने गौरवपूर्ण अतीत से बतेमान अधोगति तक लाने के लिए वह अंग्रेजों को 
उत्तरदायी प्मझते थे। वेलेन्टाइव शिरोल? ने उन्हें नवीन राष्ट्रवाद (जिसका 
उद्देद्य हिन्दू धर्म था) का महान पुजारी तथा शासन के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वालों 
[. तीक्षा एग्राढ80, 9- 20 
2 (ांग्राद्क्षद्यां, 0, ९. ; ॥70ीश0 20005 शञा7०8 ह6 पाए, 0.]6-8 
3. वागपंथा एग्राल्श ए(- 40-4 
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में'अग्रदूत- कहा है। उप्तके अनुसार वर्तुत्तः तिलक ही भारतीय अध्यारित पे जम्मदाता 
थे । उनमें संगठन करने की अपूर्य क्षमता थी तथा जिस मोग्यता से उस्ोने गणपति 
उत्सव, शिवाजी उत्सव,तथा अन्य समितियों का संगठन करने भारत में राष्ट्रीस्ता 
की भावना फैलाने का अथक प्रयत्म किया, बसी योग्यता उसे समय के कियी नी 
राजत्तीत्तिज्ञ में. दिखायी नहीं देती । 

लोकमान्य, तिलक 'को आधुनिक भारत का कृष्ण मबबा फौडिस्य कहा गया 

है । उनके विचारों में लक्ष्य के न्याय्य होने पर सत्र साधन न्याय थे । भारत को 
स्वतन्त्र कराने के लिए वह प्रत्येक उपाय उचत मानते थे । तिलक का कहना था 
कि “महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं /” गीता का उदाहरण देते 
हुए उन्होंने कहा, “घदि हम स्वार्थ की भावनाओं से प्रेरित नहीं तो अपने गुगओं तथा' 
सम्बन्धियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा ।7 निलक ने इतना होते हुए भी 
हिंसा का, प्रचार नहीं किया परन्तु उन्होंने दूसरों को इस बात के लिए नहीं रोका कि 
'वे जनता को विदेशी शासम के प्रति-त भड़काएँ अथवा उनमें हिसा अथवा क्रारित का 
प्रचार न करें ।* वह यह समभते थे कि भारत की तत्कालीन' परिस्थिति ऐसी थी, 
जिसमें हिंसा कभी भी सफल न हो सकती थी । मि० सटिग्यू मे. उनके लिए कहा 
था कि भारत में केवल लोकमान्य तिलक ही वाघ्तविक्रता में उग्र राष्ट्रवादी थे ।* 
जेसा पहले भी कहा जा'चुका है कि तिलक कभी भी उदारवादियों के विचारों तथा 
साधनों सेः सस्तुष्ट न थे। वह राजनीतिक अधिकारों को भिक्षा के रूप में: प्राप्त नहीं 
करना चाहते थे वरन्‌ वह चाहते थे'कि कि लोग साहसी; निर्भय, स्वतन्त्र व आत्म- 
निर्भर बने. । उदारवादी नेताओं तथा उनमें' एक महान्‌ अन्तर यह भी था कि जहाँ 
उदारवादियों ने केवल वोणी का प्रयोग किया तथा वैयक्तिक त्याय करने से भागते 
रहे; चहाँ तिलक अपने विचारों तथा कार्यों के लिए वैयक्तिक त्याग करने को' सर्वथा 
प्रस्तुत: रहे । वह अपने अध्यवसाय, अनुराग, बलिदान, साहस: तथा हृढ़ निश्चय के 
बलः पर-अप्नने मार्ग, से कभी विचलित तः हुए | यही कारण था कि उन्हें अपने उद्देश्यों" 
में बहुत अंक्षों तक सफलता मिली । जनता ने उनका आदर-किया- तथा देशकक्तों के 
वह सिरमौर बत्ते । श्रीमती एनी बीसेंट का कहना है कि यदि-उस समय भारत की 
जनता में राजनीतिक चेतना पर्याप्त मात्रा में रही होती तो वह कॉमवेल के समान 
देश के -सफल नायक होतैे-॥£ 
व, 90. 46-47. 

2 गुरुमुख मिहालसिह, पृ० १६८। 
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महांराष्ट ने भाधुनिक काल में दो महावे राजनीतिशज्ञों को जन्म दिया-- 
तिलक तथा गोखले । इन दोनों के विचारों का तुलनात्मक 
बालगंगाधर तिलक अध्ययन करने पर पत्ता चलता है कि दोनों 'में बहुत 'भन्तर 
तथा ग्रोपालकृष्ण था । महात्मा गांधी ने स्वयं इन दोनों की तुलना करते हुए 
गीखले कहा था कि तिलक जहाँ हिमॉलय के सहश उच्च तथा अगम्प 
थे, वहाँ गोखले गंगा की निर्मेल धारा के सहश थे, जिसमें 
आंसानी से गोता लगाया-जा सकता है । इन दोनों के विचारों का स्पष्ठ तुलनात्मक 
अंध्ययन पद्दाभि सीतारंमैय्या ने प्रस्तुत किया है। उनका कहना है, '"गोखले 'नरम' 
थे तथा तिलक गरम । गोखले चाहते थे कि तत्कालीन विधान में सुधार कर दिया 
जाए, परन्तु 'तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। गोखले को नौकरशाही के साथ 
काम करना पड़ता था तो तिलक की नौऋरशाही से शिड़न्त रहती थी । गोखले कहुते 
थे, 'जहाँ सम्भव हो, सहयोग "करो; जहाँ आवश्यक हो,'विरोध 'करो । तिलक का 
भ्रुकाव अड़ंगा-तीति "की ओर ध्व । गोखले जहाँ शासन तथा उसके सुधार की ओर 
मुख्य ध्यान देते थे, वहाँ तिलक राष्ट्र तथा उसके निर्णय को सबसे मुख्य समभते 
थे। गोखले का आदेशे था प्रेम तथा सेवा, पर तिलक का आदर था सेवा प्षथा 
कष्ट सहना 4 गोखँले विदेशियों को जीतने' के उपाय करते थे, तिलक उनको “हटाना 
चाहते थे । गोखले दूंसरों की सहायता पर विश्वास रखते थे, तिलक स्वावलम्बन 
पर । ग़ोखले उच्च वर्ग तथा बुद्धिवादियों की ओर देखते 'थे, परन्तु तिलक 'सर्वे- 
साधारण तथा करोड़ों की ओर । गोखले का अखाड़ा था कौंसिल भवन तो तिलक 
को अदालत थी गाँव की चौपाल । गोखले अँग्रेजी में लिखते थे, परन्तु तिलक मराठी 
में। गोखले का उद्देश्य था स्वशासन, जिसे योग्य लोग अपने को आँग्रेजी की कसौटियों 
-पर कस कर- बनावें, परन्तु तिलक 'का उद्दे श्य था 'स्व॒राज्य', जो अप्रत्येक भारतवासी 
का जन्मप्रिद्ध अधिकार है तथा जिसे वह विदेशियों की'सहायता या बाधा 'की 
परवाह त करते हुए प्राप्त करना चाहतेथे। गोखले अपने समय के 'सांथ तथा 
उपयुक्त थे, तिलक अपने समय के आगे ।7 
बंगाल--वंगाल में आरम्भ से ही राष्ट्रीय चेतना भारत के अंन्य भागों से 
सर्वाधिक रही है, पंरंन्तु लॉर्ड कर्जत के शासनकाल में जो घटनाएँ घटीं, उनसे 
बंगाल का सुक्राव उम्रवाद की ओर अधिक हो 'गया । यदि कर्जेन ने भारत-विरोधी 
विचार न व्यक्त किये होते तथा भारतीयों की भावना का आदर किया होता तो 
सम्भवत्तः बंगाल का सुझाव उम्रवाद की ओर कदापि न होता ॥* बंगाल में यह 
उग्रवाद की जो लहर उठी, -वह केवल बंग-भंग के रह हो जाने 'पर'सन्‌ १६११ में 
ही रुकी । तत्कालीन विचारकों ने लॉर्ड कर्जंन को ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया 
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है। श्रीमती एनी वीसेंट वा मत है कि ”सॉँद कर्जन दारा बोए गए बीजों का 
अजगर के दाँतों की फसल के रूप में पकना निश्चित ही था ।”! गोखते का भी 
कहना है कि कर्जन के शासन के अन्तिम दिनों में जनता घोर सन्ताप की स्यिति 
में,थी । ेु 

यह पहले भी कहा जा घचुका है कि बंग-भंग का विचार केबल एक राज- 

नीतिक घूर्तता थी, जिससे बंगाल में उठती हुई राष्ट्रीयता की 
बंग-भंग विरोध लहर पर काबू पाया जा रके | यह पहले भी कहा 0, 

है कि जनता पूर्णरूप से कर्जन के हिन्दू व मुमलमानां में फूट 
डालने के इरादे को समझ घुकी थी तथा इसके विरोध में स्थान-स्थान पर जो 
आन्दोलन हुए, उनका सरकार ने केवल दमन ही किया। डॉक्टर जकारिया कत जा 
मत है कि 'यह कार्य अपने उद्देश्य तथा प्रभाव से एक घूर्ततापूर्ण काये था । 
बंगाली पत्रकार क्रृष्णकुमार मित्र ने अपनी 'संजीवनी' माक्िक पत्रिका में इस सम्बन्ध 
में लिखा कि यदि शासन बंगाल का विभात्रन करने को तैयार है तो देश भर से 
भषेग्रेजी माल का बहिष्कार कर द्विया जाए अ्रंग्रे जी माल के वहिष्कार की पृष्ठभूमि 
में यह धारणा थी कि उनके माल का प्रयोग न कर उन्हें इतनी अधिक हानि 
पहुँचाई जाए कि वह भारतीयों की भावना का अपमान न वरें। ७ अगस्त को 
बंगाल के प्रमुख जागीरदार कासिम बाजार के महाराज मणिन्द्रचन्द्र नन्दी के सभा- 
पतित्व में हुई एक विराट सभा में जनता ने प्रतिज्ञा की कि बह भविष्य में केवल 
देशी कपड़ों का ही प्रयोग करेगी । 

१६ अवदृबर, सन्‌ १६०५ को बंगाल के विभाजन की पूर्व योजना कार्यान्वित 
कर दी गई। पूर्वी बंगाल तथा आसाम के नये प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसमें 
बंगाल के पूर्वी भाग, ढाका, चटर्गाँव, राजशोही, माल्दा, तथा अिपुरा के राज्य 
ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा की घाटी के जिलों के साथ मिला दिये गये । इस भाग का एक 
पृथक्‌ लेप्टीनेण्ट गवर्नर नियुक्त किया गया शेष जिले बिहार तथा उड़ीसा के प्रान्तों 
के साथ बंगाल प्रास्त के नाम से रहे । इस विभाजत से एक महत्वपूर्ण बात यह हुई 
कि पूर्वी बंगाल में बंगाली भाषा की प्रभुता समाप्त हो गयी तथा कलकत्ता हाईकोर्ट 
का प्रभाव भी संकृचित हो गया ।१ इसी दिन सारे देश में बंगाल के विभाजन के 
विरोध में प्रदशन किया गया तथा सारे बंगाल में यह दिन उपवास तथा शोक-प्रदद्ये न 
का सनाया गया । इन्द्र विद्यवाचस्पति का कहना है कि इस दिन “घरों में चूल्हे 
ठण्डे रहे। उपवास कै ब्रती नर-तारी अने समीप की नदी या तालाब में समान करते 


[. 906 ए्06, “[॥6 ४९६0६ $0ज् एज एंपश्णा प़ढा० (0 7७९७ 490 (॥ 
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(09७ वाता8 एा०एट्टा। 0णएः ॥०९७००), 9. 26. 
2. पूर्वी बंगाल का लेफ्टीनेण्ट गवंनर सर वेम्प्लाइड फुलर तथा पश्चिमी बंगार 
के सर एन्ड्र फ्रथर नियुक्त हुए । 
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के लिए मांनो माता के अंग-भंग का जौ पाप हुआ, उसका प्राक्षालन करने गये । 
सबने एक दूसरे के राखियाँ बाँधकर प्रतिज्ञा की कि सिलकर स्वदेशों का व्यवहार 
तथा अँग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे, और तब तक आराम से न बँठेंगे, जब तक 
बंग-विच्छेद को रद्द न करवा लेंगे ।7 पेरिस के एक भवन के नमूने, 00७] [065 
प्ए॥॥065 पर एक 'फेडरेशन हॉल' का शिलान्यास किया गया जिप्तमें बंगाल के सब 
जिलों की मुर्तियाँ रखी जानी थीं तथा पृथक किये हुए जिलों की मूर्तियों को, फिर 
एक होने के दिन तक, ढका रखना था। बुनकर उद्योग की सहायता कै उह्दरय से 
सुरेन्द्रताथ बनर्जी ने एक राष्ट्रीय निधि को स्थापना की । इसके लिए सायंकाल को 
हुई एक सभा में ७०,००० रुपये सभास्थल पर एकत्रित हो गए । न केवल हिन्दुओं मे 
वरत्‌ पूर्वी बंगाल के अधिकतर मुसलमानों ने भी विच्छेद का विरोध क्िया। ढाका 
के नवाव ने कलकत्त की एक सभा में विच्छेद की निन्‍दा की तथा साव॑ंजनिक घोषणा 
की कि वह विभाजन को मुसलमानों के लिए भी अहितकर समभते हैं। बंग-विच्छेंद 
आन्दोलन राजनीतिक तो था ही, परन्तु इसने शीघ्र ही धार्मिक रूप भी धारण कर 
लिया । बंगवासियों ने इस विच्छेद को ऐसा समभा कैसे कसाई उनकी बंगमाता को 
छूरे से दो हिस्सों में काट रहा है। वे अपनी फरियाद लेकर काली के मन्दिर में 
पहुँचे तथा काली से माता के कष्टनिवारण की भीख माँगने लगे | संन्‍्यासी, गृहृस्थ, 
विद्यार्थी सब एकमत होकर 'वन्देमातरस॒” गाते फिरते तथा विदेशी कपड़ों की दूकान 
पर घरना देते या होली जलाते । शासन ने 'वन्देमातरम्‌' गीत पर प्रतिबत्व लगा 
दिया था आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार करना प्रारम्भ कर दिया | इससे उत्ते जना 
कम न हुई वरन्‌ अधिक बढ़ी तथा जब पूर्वी बंगाल के लेफ्टीनेंट गवेनर फ़ुलर ने कहा 
कि “हिन्दू तथा मुसलसान उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें से वह मुसलमान को 
अधिक चाहता था ।”2 तो जनता की भावनाएं बहुत अधिक आहत हुई । सकी 
ने दमन नीति अपनायी, परन्तु आग बुभने के बदले अधिक भड़की। अश्विनीक्षंकर 
दत्त जैसे स्वदेशी के प्रचारकों को देश्षद्रोह का अपराध लगाकर परेशान किया गया। 
दुकानों पर धरना देने वालों को कठोर दण्ड दिया गया, जिससे दूसरे वैसा ही कार्य 
करने से डर जावें । स्कूलों के अध्यक्षों को सरकार की ओर से आदेश दिए गए कि 
यदि उनके विद्यार्थी आन्दोलन में भाग लेंगे तो उन्हें सरकारी सहायता न दी जायगी । 
उनके विद्याथियों को छात्रवृत्ति के लिए प्रतियोगिता में बैठने का अधिकार न होगा 


लक... 


। भारतीय स्वाधीनत्ा संग्राम का इतिहास, पृ० १०३ | 
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६४ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


तथा विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें अंगीकार म क्रिया जायेगा ? कलकत्ते 3 'टटेट्सर्मना 
ने लिखा कि इन आदेझ्षों का प्रभाव उल्टा ही होगा तथा देश पर मरने वालों की 
एक सेना तैयार हो जायगी।? परकार के इन आदेणों के विपरीत आन्दोलन देकने 
के बजाय बढ़ता ही रहा ।£ अप्रैल रानू १६०६ गें बारीसल में बंगाल ता प्रान्तीय 
सम्मेलन के जिए एकत्रित हुए प्रतिनिधियों पर पुलिस ने हमला कर सम्मेसन को भंग 
कर दिया ४ पूर्वी बंगाल'वी सरकार ने मुसलमानों को प्रश्नय देने की जो नीति 
अपनायी तथा हिन्दुओं पर जो अत्याचार किए, उससे बंगाल में घामिक झगड़े शुरू 
होगये (० साम्प्रदायिक विप शासन की प्रत्येक शाखा में घुत गया । संक्षेय में, जैसे- 
जैसे सरकार ने दमत-नीति अपनायी, वंसे ही वऐ बंगाल में उग्र दल की बड़े बेग से 
वृद्धि हुईं । 
बंग-विच्छेद आन्दोलन ने व केवल बंगाल को वरव्‌ भारत को नेताओं के रूप 
मे दो अनुपम विभ्वतियाँ--विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोप प्रदान कीं . इनके 
भवतिरिक्त नवयुवक-वर्ग मे अन्य कई लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अथक 
प्रयत्त किया । इसमें से प्रसिद्ध हैं अरविन्द घोप के भाई वीरेन्द्र घोष, अश्विनीकुमार 
दत्त आदि । ह 
अरविन्द घोष का जन्म बंगाल के उच्च ब्राह्मण घराते में हुआ तथा -उन्होंने 
ह मन्चेस्टर, लनन्‍्दन तथा 'केस्ब्रिज मे शिक्षा पायी । वह इण्डियन 
'अरबिन्द घोष. सिंविल सविस की परोक्षा में भी भा गए, परन्तु कहा जाता है 
कि क्योंकि उनकी रुचि ब्रिटिश सरकार की सेवा करने की नहीं 
थी तथा उसके घरवाले' चाहते थे कि वह उच्च पद पर काम करें, फलतः अपनी 
इच्छा को पूरा करने के लिए वह घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूक कर अनुत्ती्ण हो 
गए यद्यपि राजनीतिकल-क्षेत्र में उन्होंवे बहुत थोड़े दिनों काम किया, परन्तु फर भी 
वह स्वतन्त्रता संग्राम के महाव्‌ सेनानी समझे जाते हैं। गुरुमुब॒ निहाल्सिह के मत 
में वह राजनीतिक आकाश में एक चम्कीले उल्हा के समान प्रकट हुए तथा लुप्त 
हो गए । कलकत्ते में चलायी गयी एक राष्ट्रीय संस्था के वह ब्रिन्सीपल बने तथा 
उन्होंने 'वन्देमातरम' पत्र प्रकाशित किया । श्री अरविन्द की घारणा थी कि राज- 
नीति धरम ४ का ही एक अंग है तथा धर्म का परित्याग मृत्यु से भी बुरा है। यही 
कारण था कि वह अपने समय के अन्य राजनी तिज्ञों से भिन्न थे तथा उनकी राजनीति 
धामिक भावनाओं से ओतओत थी । लोकमान्य तिलक की भाँति 'वह गर्भ थे, परल्तु 
उनकी गर्मी आध्यात्मिकता से ओतःप्रोत्त थी । गोखले तथा उन्तकी कोटि के राज- 
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नीतिज्ञों से उनका स्पष्ट विरोध था। बह यह मानने के लिए तत्पर न थे कि अंग्रेज 
रवभावतः स्वतन्त्रता प्रेमी अथवा उदार होते हैं तथा वह माँगने पर स्वराज्य दे देंगे 
राजनीति सें अरविन्द आपरलैण्ड की 'सिनफेन पार्टी' के कार्यक्रम में विश्वास रखते 
थे। कुछ आतंकवादी कार्यो के लिए उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया 
गया, परन्तु जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वह सिद्ध न हो 
सके और उन्हें छोड़ दिया गया | क्योंकि वह अंग्रेजों के चंगुल में पुतः न फेसना 
चाहते थे तथा उनकी वृत्ति आध्यात्म्य की ओर अधिक थी, भतः वह ब्रिटिश भारत 
त्याग कर घांडिचेरी चले गए और राजनीति से संन्यास लेकर वहाँ उन्होंने योग 
क्ाश्म की स्थापना की । ५ दिसम्व्रर, सन्‌ १६५० में उनकी मृत्यु हो गयी । 
विपिनचन्द्र पाल स्व॒राज्य की प्राप्ति के लिए उदारवादियों द्वारा प्रति- 
पादित साधनों से सहमत न थे। उन्होंने कांग्रेस में सन्‌ 
, बिपिनचन्द्र पाल १८८७ में प्रवेश किया। वह बहुत प्रभावशाली वक्ता तथा 
लेखक थे। उन्होंने 'न्यू इण्डिया” का सम्पादन किया तथा 
उनके लेख अरविन्द घोप के 'बन्देधातरम्‌' में भी प्रकाशित हुआ करते थे । वह 
तिलक तथा लाला लाजपतनाय के सहयोगी थे तथा उन दिलों गर्म दल की यह 
तमृत्ति 'बाल-लाल-पाल' के नाम से विख्यात थी। उन्हें बंगाल में तिलक का जोर- 
दार सेनापति भी कहा जाता था। सूरत-विच्छेद के बाद वह श्रथम महादुद्ध तक 
कांग्रेस से अलग रहे ; जनता के ऊपर उनका अपूर्व प्रभाव था तथा इसी कारण 
सरकार भी उनसे डरती थी। वह निष्क्रिय विरोध विचारधारा (98शं४० 
१९४५(४०९७ 50000]) के जन्मदाता थे तथा पूर्ण स्व॒राज्य में विश्वास रखते थे । 
उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भी भ्रमण किया तथा बहाँ के निवासी उनके भाषणों 
एवं लेखों से काफी प्रभावित हुए । वह गांधीजी की नीतियों में आस्था नहीं रखते 
थे। विपिनचन्द्र पाल ने औपनिवेशिक स्व॒राज्व को भी अव्यवहायें बताया । उन्होंने 
कहा कि हमें स्वतन्त्रता अंग्रेजों से दान के रूप में नहीं प्राप्त करनी है, अपने प्रयत्वों 
से प्राप्त करती है| उन्होंने इसके लिए जो सावन बताएं, वह भिम्त थे--स्व देशी 
का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, निष्क्रिय विरोध तथा सरकारी नौक- 
रियों का बहिष्कार । 
अरविन्द घोष, विपिनचन्द्र पाल आदि द्वारा स्थापित राष्ट्रोय दल को 
प्रारम्भ में क्रुफो सफलता मिली, परन्तु बाद में सरहार को दमन-तीति के लिए 
कार्य करना असम्भव हो गया । इपके अतिरिक्त बंगाल में शोध्र ही क्रान्तिकारी 
दल अस्तित्व में आ गया तथा इन लोगों के कार्य पृष्ठभूमि में पड़ गए । 
पंजाब - यह पहले भी कहा जा-चुका है कि बग-विच्छेद का प्रभाव केवल: 
बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा वरन्र॒ सारे भारत के राजनीतिक वातावरण पर 
हुआ । पंजाब के निवासी तिलक के व्यक्तित्व तथा केसरी? के लेखों से भी प्रभावित 
होक ए उमग्रवाद की ओर झुक रहे थे । यद्यपि, जेसा लाला लाजपतराय ने अपनी 
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आत्मकथा में लिखा है, “प्रारम्भ में पंजाब उस आस्दोचन से बहल कम प्रभावित 
हुआ, परल्तु शीघ्र ही ऐसे कारण उपस्थित हो गए, जिन्होंने उगल डाकू जातियों कै 
प्रान्त में असच्तोप की बहुत प्रचण्ड अग्नि उत्पन्न कर दी। उस अग्नि की ज्वालाएँ 
इतनी ऊँची उठीं कि कुछ समय के लिए अन्य सब प्रान्त ठण्डे प्रतीत होने लगे टस्‍ 
सन्‌ १९०६ के प्रारम्भ होते ही पंजाब के शानत वातावरण में भी गर्मी दीखने 
लगी । लाहौर में एक अंग्रेज पत्रकार ने अपने एक नोकर को गोली मार दी, तथा 
जब मुकहमा चला तो जूरी ने घोषित किया कि अंग्रेज ने जान-बूक कर हत्या नहीं 
की थी, वरन्‌ गोली अचानक चल गयी थी / जज ने हत्यारे को केवल छह मास 
कारागार का दण्ड दिया। रावलयडो स्टेशन पर भी अंग्रेज स्टेशन-मास्टर मे एक 
हिन्दू स्त्री के साथ, जो एक गाड़ी से उतर कर दूसरी गाड़ी की प्रत्तीक्षा कर रही 
थी, बलात्कार किया । जब उस पर गभियोग चला तो वह इसलिए छोड़ दिया 
गया कि जो कुछ हुआ था, रजामन्दी से हुआ था। पंजाब कोंसिल में रखने के लिए 
सरकार ने दो बिल भी प्रकाशित किए + पहला ब्रिल लायलपुर की जनींदारियों के 
सम्बन्ध में था । सरकार जमीन की शर्तों में कुछ ऐसे परिवतंन करना चाहती थी, 
जिससे जमींदारों को हानि होती | दुसरे बिल्व का उद्देश्य था क्रि पंत्ाव में खन्नी, 
बनिया आदि व्यापारी जातियों के लोग जाठ, अराई आदि कृषि प्रधान जातियों से 
भूमि न-क्रय कर सकें। इससे थी लोगों में उत्ते जना फैली, क्‍योंकि इन जातियों के 
ऊपर लोगों के करोड़ों रुपये ऋण थे तथा वह जमीन के अलावा अन्य किसी रूप 
में तहीं वसूल हे! सकते थे । इन बातों के अतिरिक्त जब सरकार मे 
जल-कर में वृद्धि करने का निश्चय किया तो उसने जलती भाग में घी का 
काम किया । इंधर सरकार तथा गोरे अखबारों की ओर से जो बातें प्रकाशित की 
जा रही थीं, वह भी क्षोभ उत्पत्त वरने वाली थीं। लाहौर का 'सिविल-मिलिटरी 
गजर्टा भारत के शिक्षित समाज को अंग्रंजी मुहावरेदार गालियों से विभूषित किया 
करता था ॥ अप्रैल, सत्‌ १६९०७ में जब सरकार ने “पंजाबी” अखबार के मालिक 
लाला जसवन्तराय तथा सम्पादक आठउवले को “पंजाबी” अखबार के मालिक लाला 
जसवन्तराय तथा सम्पादक आठवले को क्रमशः छह मास का कठोर कारावास तथा 
१०००) रु० जुर्पाना तथा छह मास्त का कठोर कारावास तथा २००) रु० जुर्माना 
किया तो लाहौर में बड़ा हंगामा फेला ।£ लाहौर में कई अंग्रेजों पर छूट-पुट आक्र- 
मण किए गए। उसी दिन सौभाग्यवश गोखले भी लाहौर पहुँचे । वहां जनता ने 
जोश तथा उत्साह के साथ उनका स्वागत किया तथा उससे प्रभावित हो गोखले ने 
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2. “पंजाबी” अखबार ने वेगार के मामले में एक सम्पादकोय टिप्पणी प्रकाशित 


की थी | एक सरकारी कमंचारी ने दो गाँव वालों से बलातू काम कराया तथा 
उस वेगारु के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गयी थी । | 
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भी कहा, “मैं अपने देशवासियों की महत्वाकांक्षा पर कोई सीमा-रेखा नहीं खींचना 
चाहता । हम अपने देश में वही दर्जा चाहते हैं जो दूसरों को अपने देझ्ष में प्राप्त 
है।” लाला लाजपतराय व अजीतरथिह ने सारे पंजाब में सरकार की कार्यवाहियों 
वी निन्दा की तथा सरकार ने जब और कोई उपाय न देखा तो सन्‌ १८१८ के 

पुराने तथा कुटिल कानून के अन्तर्गत दोनों को भारत से निर्वासित कर दिया । 
उप्र राष्ट्रवाद के विकास की कहानी अधूरी ही रह जाएगी, याद लाला 
लाजपतराय के व्यक्तित्व तया कार्यों की चर्चा न की जाय। 
लाला लाजपतराय सावंजनिक जीवन के क्षेत्र में लालाजी का प्रवेश एक धामिक 
तथा सामाजिक का्यंकर्त्ता के रूप में हुआ। उनके भक्त उन्हें 
पंजाब केसरी कहते थे तथा उनमें अनुपम बकक्‍तृता-योग्यवा, अथक परिश्रम करते 
की शक्ति तथा आश्चयंजनक निर्भयता थी। वह डी० ए० वी० कालेज के संस्थापकों 
में गिने जाते थे तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में दुर्मिक्ष-पीड़ितों, अनाथों, दलितों भादि 
की भलाई के लिए जो काये उन्होंने किया वह सवंबिदित है। वह सवप्रथम सन्‌ 
१८८८ में प्रयोग में हुए इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पंजाब के प्रतिनिधि 
के रूप में सम्मिलित हुए तया सब्‌ १६०४ में बनारस कांग्रेस के अवसर पर तिलक 
के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के युवराज का भारत में स्वागत का जोरदार 
विरोध किया । तब से वह भारतीय राजनीति के उच्च स्तर पर आ गए। कांग्रेस 
में उनकी भाषण-शक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब उसकी ओर से भारत के ऊपर 
प्रकाश डालने के लिए प्रतिनिधियों को भेजने का प्रइन भाया तो गोखले के साथ 
लालाजी भी मनोनीत किए गए । सी० वाई० चिन्तामणि ने उनकी वक्‍तृता शक्ति 
के बारे में लिखा है, “एक सावंत्रनिक वक्ता -के रूप में में लॉयड जाज॑ तथा 
लाजपतराय दोनों का एक साथ स्मरण करता हूँ । जनता के रोष को जाग्रत कर 
देने की दोनों में समाव क्षमता थी ।”” इंगलेड में लालाजी के भाषणों का बहुत 
बच्छा प्रभाव पड़ा तथा लौटने पर वह पुरी त्तरह से राजनीति में चुत गए। कलकत्ता 
में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुये अधिवेशन में मापका भुकाव अधिकतर 
* गर्म दल की ओर ही था, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वह दोनों दलो में सुलह कराने 
की भी चेष्टा करते रहते थे, जो उनकी बुजुर्गी का सबूत था | “उनका हृदय तिलक 
के साथ था, परच्तु दिमाग गोखले की ओर क्रुकता था,” और यही कारण है कि 
आवश्यकतानुसार वह दोनों दलों में समभोता कराते रहते थे ।/ लाला लाजपतराय 
का विश्वास था कि यदि भारत स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने पैरों 
पर ही खड़ा होना पड़ेगा । अपने विचारों तथा कार्यों के लिए उन्हें कठिन .बातना 
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2 इन्द्र विद्यावाचस्पति : मारतीय स्वाचीनता संग्राम का इतिहास, पृ० ११० । 
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सहनी पड़ी | सन्‌ १६०७ में उन्हें बिता किसी अरराध के देश से निर्वासित कर 
दिया गया । लौट कर आने पर मानहानि के लिए उन्होंने दो प्नों पर मुकदमा 
चलाया, जिसमें से एक लन्दन से प्रकाशित होता है । दोनों ही मुकद्व मों मे उनकी 
विजय हुई । सूरत-विच्छेद के उपरान्त यद्यपि उनका भकुकाव नम दल की ओर अधिय 
हो गया था परन्तु फिर भी सरकार उन्हें खतरनाक समझती थी। सरकार की 
नाराजगी के कारण प्रथम महायुद्ध के अन्त तक वह देश के बाहर अमेरिका में रहे । 
वहाँ से लौटने पर गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन में आपने भाग लिया, परन्तु वह 
गाँधीवादी नीतियों से सस्तुष्ट न थे। साम्प्रदायिक्त प्रइन पर भी आप उदारवादियों 
से सहमत न ये। सब १६२० में आप कांग्रेस-अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए । मांटफोर्ड- 
सुधारों के बाद वॉसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में उन्होंने “स्वराज्य दल” की नीति का 
समर्थन किया । 'साइमन कमीशन विरोधी आन्दोलन में भी आपने भाग लिया तथा 
लाहौर में जब आप प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे तो पुलिस की लाठवियों के प्रहार 
के कारण फिर अधिक समय तक जीवित न रह सके। अपने अन्तिम भाषण में 
उन्होंने कहा कि ' मुक्त पर किया गया लाठी का एक-एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के 
क्फन में कील बन कर रहेगा । उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी का कहना था, 
“भारतीय गगनमण्डल से एक महान्‌ नक्षत्र का लोप हो गया । उनकी मृत्यु से दुःखी 
होने के बजाय हमें उनके अदम्य साहुस, आदरणीय चरित्र, परिश्रम तथा देश-द्रेम 
के गुणों से प्रेरित होकर स्वराज्य-प्राप्ति के लिए .यथाशक्ति प्रयत्न करना 
चाहिये ।” 

कांग्रेस तथा उप्र राष्टुवाद--जिन कारणों से भारत में उग्रवादी विचारों 
का प्रसार हुआ, उसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। लाजपतराय अपने उदार- 
वादियों के साधनों में आस्था नहीं रखते थे तथा स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर 
स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहते थे । कांग्रेस के भीतर तिलक, विषिनचन्द्र पाल, लाला 
लाजपत्तराय आादि उम्रवादी नेताओं ने एक अलग पक्ष बनाया। गोखले का भी 
कहना था यदि अँग्रेजी शासन तथा कर्जन ने भारतीयों की भावना का ध्यान रखा 
होता तो इस पक्ष का प्रादुर्भाव ही न होता . इस सम्बन्ध में मि० नेविन्सन ने, जो 
“ मैनचेस्टर गाजियन” के संवादाता थे, कहा, 'लॉ्ड कर्जन के शासनकाल के अन्तिम 
तीन वर्षो में जनता में घोर उत्त जना आयी । सन्‌ १६०४ के निर्वाचन में इंगलेण्ड 
में लिबरल ब्ल की विजय ने जनता में कुछ आशा उत्पन्न की, परन्तु सरकार की 
नीति में कोई परिवर्तत न देखकर, शिक्षित वर्ग का अंग्रेजों की न्यायप्रियता से 
विश्वास हटने लगा। नवयुवक वेधानिक आन्दोलन पर, जिसका परिणाम बंगाल का 
विभाजन निकला, सन्देह करने लगे | इस प्रकार उम्र पक्ष को भारतोय राजनीति 
में जन्म मिला | प्रारम्भ में कांग्रेस के भीतर उम्रवादियों की संझ्या यद्यपि न्यूत 
थी, परन्तु फिर भी जनता की सहानुभूति प्राप्त थी। जनसाधारण के ऊपर तिलक 
[. कैशकर०ा : प6 रजत जा ॥ पाता॥, 9, 226, 
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तथा लाजपत राय का बहुत अधिक प्रभाव था । उम्रवादी इस बात के लिए प्रयत्न- 
शील थे कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन सम्बन्धी अपने हष्टिकोण में परिवरतंन लाए तथा 
सरकार के विरुद्ध सक्तिय-विरोध की तथा आत्म-निर्भरता की नीति अपनाए । 
उम्रवादियों को उद्योगपतियों का भी सहयोग प्राप्त था क्योंकि वह सरकार की 
भाथिक नीतियों से असन्तुष्ट थे । 
सव्‌ १६०४५ में जब कांग्रेस का इकक्‍्कीसवाँ अधिवेशन हुआ, बंगाल में विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन शुरू हो चुका था। लॉर्ड 
सन्‌ १६०५ की मिन्‍्टो, जो कुछ समय पूर्व वॉयसराय बनकर भाए थे, यह 
कांग्रेस भय करने लगे थे कि सन्‌ १६०६ की जनवरी में प्रिस ऑफ 
वेल्स के आगमन पर कहीं उम्रवादी विरोधी प्रदर्शन न करें । 
उन्होंने गोखले से इस सम्बन्ध में निवेदन क्रिया कि वह स्थिति को सेमालने का 
प्रयत्न करें । उम्रवादियों ने कांग्रेस में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी के 
प्रचार के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा । यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तथा कांग्रेस के 
अध्यक्ष गोखले ने भी स्वदेशी के सम्बन्ध में उत्कृष्ट वक्‍तृता दी। उन्होंने कहा, 
“मातृभ्ूमि के प्रति भक्तिभाव, जो स्वदेशी में सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित है, इतना 
गुरु गम्भीर तथा इतना उत्त जक है कि इसका विचार मात्र ही स्फुरित पैदा कर 
देता है, तथा इसका यथार्थ संस्पथ्शे व्यक्ति के मनःशिखर को उच्च से उच्च उठा 
देता है । आज भावश्यकता इस बात की है कि भारत में इस भक्ति-भाव का अमीर- 
गरीब में, राजा तथा रंक में, नगर तथा ग्राम में प्रचार किया जाए, जब तक हम 
में मातृश्ूमि गे सेवा करने: का भाव सर्वोच्च रूप में जाग्रत न हो जाए।” जिस 
समय प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर प्रदंन न करने के सम्बन्ध में बिचार किया 
गया, बंगाल के उम्रवादी प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया, परन्तु गोखले ने 
महाराष्ट्र तथा पंजाब के उग्रवादी नेताओं से प्रार्थना की कि वह बंगाल के प्रति- 
निधियों को राजी कर लें | गोखले ने स्वयं कर्जन के शासन की भौरंगजेव के शासन 
से तुलना की तथा बंगाल के विभाजन के विरोध में जोरदार भाषण देकर बंगाल के 
प्रतिनिधियों वो राजी कर लिया ॥ 
उम्रवादियों तथा उदारवादियों में परस्पर विरोध छान: घने: बढ़ता ही 
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ल्‍ गया । वंग-विच्छेद होने से बंगाल की राजनीति में उबाल 
कांग्रेस का फलकता आ गया। सब्‌ १६०६ मे कलकत्ता में जब कांग्रेस का बाईसबां 
अधिवेशन, सन. अधिवेशन हुआ तो उदारवादियों तथा उद्रवादियों दोनों में 
१६०६ काफी संघप रहा। सी० वाई० चिन्तामणि ने इस सम्बन्ध 
में लिखा-- हि 
“दोनों दलों (नरम तथा गरम) में जो मतभेद था, उसे निरन्तर वृद्धि 
होती गयी तथा सन्‌ १६०६ के शीतकाल तक यह ऐसा उम्र हो गया कि ८१ बष में 
वयोवृद्ध दादाभाई नौरोजी को इंगलंण्ड थे भारत बुचाकर अध्यक्ष बनाने के अतिरिक्त 
कांग्रेस का अधिवेशन करता असम्भव प्रतीत हो रहा था। द्ादाभाई की प्रभावपूर्ण 
अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, वह महान था, परस्तु विषय निर्वाचन 
समिति के बारे में कहा जा सकता है कि मैंते जितने अधिवेशन देखे हैं, वह उनमें 
सबसे अधिक कोलाहल तथा विद्रोह से पूर्ण था बुद्ध नेताओं के प्रति जो अभद्रता 
दिखे।ई गयी, उसे देखकर दुःख होता धा। अपहिप्णुता का बाजार गर्म था तथा 
बड़े से बड़े सम्मानित नेता यदि अपनी बात सुना सक्के तो केवल अपनी हढ़ता से 
अन्यथा वह सुना ही नहीं सकते थे। अन्त मे समभोता करना पड़ा और वह भी 
भारत के भीष्म पित्तामह (दादाभाई) के प्रभाव तथा प्रण्त्ध से ही हो सका । उस 
समय तो सम्भौता हो जाने के कारण कांग्रेस का अधिवेशन हूटने से बच गया, 
परन्तु परिणाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष उस समभोते की अपने अनुकूल 
व्याख्या करते रहे तथा पुराने नेताओं के विरुद्ध कठु आन्दोलन वर्ष भर होता रहा, 
जिसके नेता श्री तिलक थे ।7 
दादाभाई ने इस अधिवेशन की भष्यक्षता करते हुए दूरदक्षिता से काम 
लिया । वह यह समभते थे कि उम्रवादियों का पूर्णतया विरोध करना मूखेता होगी । 
उनके परिश्रम से उम्रवादियों के चार मुख्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गए ।* दादाभाई ने 
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2 सब १६०६ की कांग्रेस में जो चार प्रस्ताव स्वीकृत्त हुए वे निम्त हैं--- 

(अ) बहिष्कार--क्रयोंकि भारत की वर्तमान सरकार शासन-कार्य में प्रजा 
की सम्मति की कोई परवाह नहीं करती, इस कारण यह कांग्रेस बंग विच्छेद 
के विरोध के रूप में प्रारम्भ किए गए विदेशी वस्तु बहिष्कार आन्दोलन का 
समर्थन करती है। 

(ब) स्वदेशी--यह कांग्रेस देशवासियों से जोरदार अनुरोध करती है कि 
वह देश में तैयार की हुई स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार किया करें। 

(स) कांग्रेस को माँग है कि ब्रिटिश सरकार भारत में भौपतिवेशिक पर्धात 
की शासन प्रणाली-प्रचलित करे तथा उसके लिए कौच्न से शीघ्र कदम उठाए । 

(द) कांग्रेस सरकार शिक्षा सम्बन्धी नीति को अत्यन्त दोषपुर्ण समझती 
है तथा सरकार से अनुरोध करती है कि वह भारत की शिक्षा-पद्धति पर 


लगाए गए सरकारी प्रतिबन्धों को हटा कर उसे राष्ट्रीय रूप में व 
अवप्तर दे । ह बी 
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स्वयं कांग्रेस के मंच से 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग कर स्पष्ठ रूय में इसे भारत का 
अन्तिम राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया । अपने भाषण का प्रारम्थ उन्होंने इंगलैण्ड 
के प्रधानमन्ची सर हैनरी केग्बल बैनरमैन के इस प्रसिद्ध वाक्य से किया कि 
“सुराज्य किसी भी दश्शा में स्वराज्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता। उन्होंने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि केवल जनता के अपने स्व्तन्त्र शासन से ही देश के 
कष्टों का निवारण हो सकता है। इससे पूर्व कांग्रेस केवल सरकारी कर्मचारियों की 
खुशामद करके ही अधिकार प्राप्त करता चाहती थी, परच्तु दादाभाई ने एक दूरदर्शी 
ऋषि की भाँति समय की गति को पहचाना तथा नवयुक्कों के मन को जीत लिया । 
उन्होंने अपने भाषण में ग्लेडस्टन के शब्दों का भी प्रयोग किया, “स्वत्तन्तवता हमारे 
जीवन की श्वास है | हम स्वतन्त्रता चाहते हैं" **“हम दया की शिक्षा नहीं साँगते, 
हम न्याय चाहते हैं ।”7 
यद्यपि दादाभाई नौरोजी की दरदशिता से सद्‌ १९०६ की कांग्रेस में ही 
उम्रवादियों एवं उदारचादियों के मध्य सम्बन्ध-विच्छेद होते से बच गया, परन्तु 
बल बा दब गज गा हज ते लो 
सत््‌ १६०७ 2.02 ८ 
के लक्ष्य की घोषणा करवा सकने में समर्थ हुए थे, पर कांग्रेतत 
स्व॒राज्य के लिए आन्दोलन चलाने में असमर्थ रही । उदारवादी नेता सरकार की 
शक्ति का बिढोरा पीट कर कोई भी उत्तेजनापूर्ण कार्य धर करना चाहते .थे । उम्रवादी 
समभने लगे थे कि उदारवादी सरकार के विरुद्ध किसी थी प्रकार का सक्रिय 
आन्दोलन नहीं करना चाहते हैं) उमग्रवादी न केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार 
चाहते थे वरन्‌ वह तो सरकारी नौकरियों तथा संस्थाओं का भी बहिष्कार करना 
चाहते थे । इसी बीच लॉर्ड मिस्टो ने प्रशासनीय सुधारों के सम्बन्ध में घोषणा ऋरके 
दोनों पक्षों के विभेद को तीन्र कर दिया । उग्रवादी सूरत कांग्रेत का सभापति 
लोकमान्य तिलक को बनाना चाहते थे, परन्तु उदारवादी, जो कांग्रेस में बहुमत में 
थे, इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो गए | तिलक को संघर्ष में पड़कर समाप्ति निर्वाचित 
होना अच्छा नहीं प्रतीत हुआ । उन्होंने लाला लाबपतराय का नाम प्रस्तुत क 
दिया । लालाजी मांडले से तभी वापस लौटे थे। उन्होंने भी झगड़े में नहीं पड़ना 
चाहा तथा अपना नाम वापस ले लिया। फलतः इस कांग्रेस के अध्यक्ष राषप्तत्रिहारी 
घोष निर्वाचित हुए । उम्रवादियों ने इस निर्वाचन का विरोव किया। उनका विश्वास 
था कि पिछली काँग्रेस में बहिष्कार तथा स्वदेशी सम्बन्धी प्रस्ताव को उदारवादी 
मुलायम करना चाहते हैं। प्रारम्भ से ही कांग्रेस का अधिवेशन थधत्यन्त उत्तेजनापूर्ण 
वातावरण में शुरू हुआ । पहले दिन वी कार्यवाही में इतना शोर हुआ कि कायवादी 
स्थगित करनी पड़ी । अगले दिन तक सुलह के प्रयत्न जारी रहे, परन्तु कोई सफलता 
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न मिली । जिस समय अध्यक्ष सम्बन्धी प्रसटाव पंडित मोत्तीलाल मेहर ने किया सेथा 
रासविहारी घोष सभापति को गासन ग्रहण करने के लिए ब्ढ़े, पंदाल में घोर-गुल 
मच गया । तिलक ने इसका विरोध करते हुए वहा कि निर्याचन गलत हुआ द । वह 
मंच पर सभापति तथा सभापति के सामने रखी मेज के बीच सटे ही गए । उन्हों 
कहा, “मैंने अध्यक्ष वा चुनाव स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव भेता या, 5 
उपस्थित बरने आया हूँ ।” अध्यक्ष ने उसे सवेधघ घोषित दिसा तो तिलक 
रासबिहारी घोष से स्पष्ट कह दिया वि. “अभी आप चुने नदी गए हैं । 
प्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूँ।” पंडाल ग जितने प्रतिनिधि तथा दर्शक 
थे, रव खड़े हो 7ए--ज्योर तो मच ही रहा था, किसी के हाथ में छड़ो थी तथा 
किसी के हाथ में कुर्सी । इसी बीच मंच पर किसी ने एक मराठा चप्पल फेंकी जो 
सर फीरोजशाह मेहता के लगी । थोड़ी ही देर में पुलिस पंडाल में घुस आगयी। 
इसके बाद मरम दल के नेताओं ने पृथक्‌ एक 'कल्वेशन! किया तथा कांग्रेस का नवीन 
विधान बनाया, जिससे उग्रवादी उसके भीतर प्रवेश ही न कर सके । उम्र दल वाले 
कांग्रेस से पृथक हो गए तथा केवल सन्‌ १६१६ के बाद हो पुनः कंग्रेप के भीतर 
आए जब दोनों दलों के मध्य मेल स्थापित हुआ । 
सूरत अधिवेशन में जो विच्छेद हुआ, इसने सारतीय राष्ट्रीयता को बहुत 
, बड़ी चोट पहुँचायी । उम्रवादियों ने कांग्रेस से बाहर रह कर अपने कार्यों के लिए 
अंग्रेजों के घोर अत्याचार सहे | यह केचल परस्पर फूट का ही नतीजा था कि 
सरकार भी दमत की नीति जोरों से अपनाने लगी । एनी वीसेन्ट ने इस फूट के 
सम्बन्ध में कहा कि यह अत्यन्त दुःखपूर्ण घटना थी जिसने राष्ट्रप्ने मियों के मच्य 
विभेद पैदा कर दिया था तथा राष्ट्रीय संस्था को बदताम किया था .? 
अंग्रजी शासन तथा उप्रवाद--उदारवादी वयोकि वैधानिक साधनों में भास्था 
रखते थे, अतः शासन उतके आचरणों के प्रति सहिष्ण रहा, परन्तु जब देश में उम्र 
राष्ट्रवादिता की लहर उठ5 खड़ी हुई तो सरकार के लिए यह एक कुर्ेन की गोली के 
समान हो गए जिन्हें निगलता सरकार के लिए सम्भव नहीं था। उम्रवादियों का 
सामना करने के लिए सरकार ने दमन की दीति से काम लिया। इस कार्य में 
सरकार ने रूस के इतिहास से प्र रणा ली। रूस की सरकार यदि किसी व्यक्ति पर 
क्रान्तिकारी होने का लेशमात्र भी सन्देह करती थी तो उसे साइबेरिया भेज देती थी | 
यही नीति अंग्रेजी शासन ने भी अपनायी तथा क्रान्तिकारियों को निर्वासित करने 
लगी | समय-समय पर सरकार ऐसे कानून निर्माण करने लगी जिनसे लोगों को 
दण्ड दिया जा सके । “इण्डियन पीनल कोड में इसी उद्देश्य से धारा १९४ ए तथा 
१५३ए जोड़ी गयी । एक विशेष अधिनियम द्वारा प्रकारी कममचारियों को यह भी 
अधिकार दिया गया कि वह जिन राजनीतिक संगठतों को राजद्रोहात्मक समा, 
उन पर प्रतिवन्ध लगा दें । राजनीतिक अपराधियों के भापलों की संक्षिप्त सुनवायी 
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की भी व्यवस्था की गयी । सन्‌ १६०१ में लॉ्ड मिन्‍्टो ने सा्वजलिक सभाओं के 
नियमन * सम्बन्धी अध्यादेश को जारी करके सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा 
दी । सब्‌ १६१० में सरकार ने प्रेस एक्ट' भी लागू किया जिससप्ते प्रेस की स्वत्तन््रता 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 

सरकार की इन सब दमन-नी तियों के उपरान्त भी उम्रवादियों का जोश 
ठण्डा न पड़ा ' सरवार अब यह समभने लगी कि केवल वमन से काम न चलेगा । 
कुछ गतिविधियाँ ऐसी थीं कि सरकार डरने लगी थी कि कहीं उदारवादी भी उम्रवाद 
की ओर न कुक जाएँ। अब सरकार ने सोचा कि कुछ सुधार का आश्वासन देकर 
उदारवादियों तथा मुसलम्रातों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। यही कारण था 
कि सरकार ने सन्‌ १६०६ में “इण्डियन कौन्सिल्त एक्ट” पास क्रिया । यह सुधार 
“मिन्टो-मार्लो सुधार” के नाम से विख्यात है । उदारवादियों ने स्वशासन की ओर 
इसे एक पग समझा, परन्तु इस सुधार-योजना का सबसे बुरा पहलू था साम्प्रदाथिक 
प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचनों द्वारा भारतीयों में परस्पर फूट डालना । 

-उग्मवादियों के साधवं--उम्रवादी विचारधारा तत्कालीन उदारवादी 
विचारधारा के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह थी । उदारवादी तो यह समभते थे 
कि भारत अंग्रेजों के साथ मिलकर ही प्रगति कर सकता है; उनके भार्थिक तथा 
नैतिक हितों के लिए उनका अंग्रेजों से सहयोग करना आवश्यक है, परन्तु कुछ ऐसी 
राजनीतिक घटनाएँ घटीं जिन्होंने देश करा वातावरण विज्षुव्ध कर दिया । उम्रवादियों 
को महसूस होने गला कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और भिक्षा तथा बरदानों 
के रूप में अधिकार प्राप्त करना नितान्त भ्रामक है। उन्होंने देख लिया था कि 
उदारवादियों की फ्रार्थनाओं ने सरकार पर जरा भी असर न किया था। सरकारी 
कर्मचारी मनमाना शासन कर रहे थे तथा वह भारतीयों के हितों के संवंधा विरुद्ध 
था । इसी को ध्यान में रखते हुए लोकमान्य तिलक ने सच १६०७ में घोषणा की 
कि विदेशी शासन भारत के लिए एक अभिज्ञाप सिद्ध हुआ है तथा नोकरक्षाही के 
दबाने के लिए प्रबल आन्दोलन करना चाहिए। लोकमात्य तिलक ने एक बार 
मिस्टर नेविन्सन से, जो 'मेनचेस्टर गारजियन' के प्रतिनिधि ये, कहा : न 

“हमें हमारे उद्देश्यों के कारण नहीं, अपितु हमारे कार्य करने के साथ्नों 
के कारण उग्रवादी कहा जाता है - वास्तव में एक वहुत छोटी-सी संख्या है हु 

अंग्रेजी ज्ञान को पूर्णतया तथा तत्काल ही समाप्त कर देने की बात करनी हे 
उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । यह तो भविष्य में और बहुत आगे क्री वात है । 
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उदारवादियों का राजनीतिक लक्ष्य 'स्व॒राज्य' की प्राप्ति था, यद्यपि स्वराज्य को 
यह धारणा दादाभाई द्वारा घोषित स्वराज्य को भावना अथवा गोखले द्वारा समथित 
स्वायत्त-शासन की धारणा से बहुत अधिक भिन्‍न न थी, परस्तु बंगाल के उग्रवादी 
महारष्ट्र के उम्रवादियों से भिन्‍न थे तथा कहीं अधिक ऋक्रान्तिकारी थे । ब्रिपिनचन्द 
पाल का विश्वास औपनिवेशिक स्वराज्य में लेशमात्र भी नहीं था। वह एक एस 
स्वतन्त्र भारत में आस्था रखते थे जो अंग्रेजी शातन के अन्तर्गत न रहे वरवथ्‌ मित्र 
बन कर रहे । औपनिवेशिक स्वराज्य उनको हृष्टि में अव्यावहारिक था | बह भारत 
की स्वतन्त्रता भेंट के रूप में नहीं वरत्‌ विजय के रूप में प्राप्प करता चाहते थे। 
उनका कहना था, “यदि भाज अंग्रेज सरकार मुझसे कहे कि स्वराज्य ले लो तो ्म॑ 
कहूँगा 'आपकी भेंट के लिए घन्यवाद' पर मैं उसे लूंगा नहीं, जिसे में स्वयं अपने 
हाथों से प्राप्त न कर सका (! उनका यह कहना था कि “हम देश में ऐसे कार्य 
करेंगे, जनता को ऐसे साधत उपलब्ध करादेंगे, राष्ट्र की शक्ति को इस प्रकार 
सुसंगठित करेंगे, जनता में स्वराज्य की ऐसी भावना जाग्रत करेंगे कि हम किसी भी 
शक्ति को, जो हमारे विरोध में खड़ी हो, परास्त करने में सफल होंगे ।'/* 
अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूति के लिए, जिन साधनों का अवलम्बन 
उम्रवादियों ने किया, वे उदारवादी साधनों से भिन्‍न हैं। जहाँ उदारवादी ब्रिटिश 
जतता की जनतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों में विश्वास रखंते थे तथा समभते थे कि विशेद्ध 
वैधानिकवाद का ही आश्रय लेकर भारत को स्वत्तस्त्र किया जा सकता है, वहाँ 
उग्रवादी इस उपायों को अ्रामक समझते थे | वह यह समभते थे कि- वेधानिक 
उपायों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करते की जाशा रखना अपने आपको धोखा देना है। 
उनका कहना थ। कि क्योंकि भारत पराधीव था तथा सरकार जनका के प्रति अपना 
जरा भी उत्तरदायित्व नहीं समझती थी, अतः जनता की आरथना तथा स्मरण-पत्रों 
का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था। उदारवादियों क्री नीतियों को 
प्रायः वह “राजनीतिक-भिक्षावृत्ति” कहते थे । लाला लाजपत्तराय का कहना था कि 
हमें भिक्षा के रूप में स्वराज्य नहीं मिल सकता है। सन्‌ १६०४ में काँग्रेस के ववारस 
अधिवेशन में उन्होंते कहा, 'एक अंग्रेज को भिक्षुक से बड़ी घृणा तथा विरक्ति होती 
है। मेरे विचार में भिक्षुक है ही इस योग्य कि उससे घृणा की जाए। अतः हमारा 
कत्तेंब्य है कि. हम अब अंग्रेजों को दिखा दें कि हम भिक्षुक नहीं हैं। इसीलिए बह 
कहा करते थे, “हमारा आदरश भीख माँगना नहीं, वरन्‌ आत्मनिर्भरता है।” सर 
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हेनरी कॉटन ने अपनी पुस्तक 'स्यू इण्डिया! में उम्रवादियों के सम्बन्ध में ढीक हरी 
लिखा है कि “भारत में देशभक्तों का एक ऐसा भो दल है जो वैधानिक आन्दोलन 
को बेकार समभता है, तथा एक पूर्ण स्वतस्त्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का 
प्रचार करता है। उसका उद्देश्य भारत तथा इंगलेण्ड के सभी पारस्परिक सम्बन्धों 
को पूर्णतया समाप्त कर देना है /” जैसा पहले भी कहा जा चुफ़ा है, उदारवादियों 
ते निष्क्रिय प्रतिरोध! की नीति अपनायी । वहु बहिष्कार और स्वदेशी आमरदोलन 
आदि द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे । वहिष्कार का अथे उनकी 
दृष्टि में केवल विदेशी वस्तुओं का ही वहिष्कार न था, उनके कार्यक्रम में शासन से 
असहयोग, सरकारी नौ+रियों का बहिष्कार तथा उतवान्तियों का बहिष्कार भी 
सम्मिलित था। संक्षेप में, उम्रवादी एक अहिसात्मक तथा प्रभावशाली आन्दोलन 
द्वारा जनता में राष्ट्रीय जाग्रति पैदा करना चाहते थे । वह जनता तथा देश में 
प्रचलित इस विश्वास को कि उनके शासन सर्वाच्तर्यामी हैं तथा सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, 
समाप्त करता चाहते थे तथा वह लोगों में स्वतन्त्रताप्राप्ति के लिए एक असीम 
उत्ताह जाग्रत करना चाहते थे, जिसके लिए चाहे उन्हें कितना ही त्याग तथा 
, बलिदान क्‍यों न करना पड़े ४४ इस निष्क्रिय प्रतिरोध के सम्बन्ध में विपिनचन्द्र पाल 
ने कहा, “सरकार के कार्य की कई प्रकार से ठप्प किया जा सकता है, ऐसा सम्भव 
नहीं कि प्रत्येक डिप्टीमजिस्ट्रेट काम करने से इन्कार कर दे तथा एक व्यक्ति के 
त्यागपन्न देने पर उसके स्थान पर कार्य करने को दूपरा व्यक्ति न मिले, परन्तु यदि 
सारे देश में यह भावना हो जाए तो समस्त सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की जा 
सकती है'**हम हर उस मारतीय की स्थिति, जो सरकारी कर्मचारी है, ऐसी कर 
सकते हैं कि जेसे वह भारतीय चागरिक के सम्मान से तीचे गिर गया हो /* 
चहिष्कार तथा स्वदेशी आन्दोलन ने जनता में तयी चेतवा फुूक दी। यह 
आन्दोलन केवल एक उम्रवारी आन्दोलन ही नही रह गया वरन्‌ एक जनवादी 
बन गया | लाला लाजपतराय ने इस सम्बन्ध में कहा, “हम सरकारी भवनों से 
अपने सुखों को हटाकर जनता को मोवड़ियों की ओर फेरना चाहते हैं । जहाँ तक 
सरकार से याचना करने का प्रश्न है, हम अपने मुखों को बन्द करना चाहते हैं तथा 
उन्हें अपनी जनता से एक नयी अपील करने के लिए खोलना चाहते हैं। यही 
बहिष्कार आन्दोलर्न का मनोविज्ञान हैं, यही उसकी नैतिकता त्तवा आध्यात्मिक मद्दत्ता 
है ।” संक्षेप में उग्रवादियों ने यह दिखा दिया कि उनके पाप्त देश को स्वराज्य दिलाने 
के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम था ! यह केवल कुछ पागल नवधुवकों का हिसात्मक 
कार्यों द्वारा मातृभूमि को स्वतन्त्र करने का आन्दोलन मात्र न था, जैसा कुछ विचारों 
का मत है ।? यह कहना भी असंगत न होगा कि उम्रवादियों द्वारा चलाया गया 
बहिष्कार तथा स्वदेशी आन्दोलन बाद में महात्मा गांवी, द्वारा चलाये गये असहयोध 
[. (ए०6८व 5ए सवफरदा उपिवों : ४०ए7३ 7009, 79. 202-63, 
2. (००९८१ 959 (/४#7०/ ए7. 4-42« 
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आम्दोलन का बोजरूप था । उम्रवादियों के पास शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ भी थीं। 
यह भारत के नवयुवकों को विदेशी शिक्षा के कुप्रमाव से बचाता चाहते थे । उन्होंने 
एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनायी जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होने 
के साथ ही देश के हितों फे अनुकूल हो तथा नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का 
संचार करे। 

उम्रवादियों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इन्होंने राजनीति 
को धर्म के साथ समन्वित क्रिया । तिलक, अरविन्द घोष, विपिनचन्द्र पाल के 
विचारों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, परन्तु इन राजनीतिज्नों द्वारा राजनीति में 
धर्म का समावेश किया जाना कुछ अंशों तक ठीक भी प्रतीत नहीं होता है। यह 
भी एक कारण था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति मुसलमान उदासीन हो गये । अंग्रेजी 
सरकार ने भी मुसलमातों को हिन्दुओं की तानाशाही से वबकर रहते के लिए 
भरसक प्रेरणा दी। ऐसा होने से अंग्रेजों की फूट डालने की नीति सफल रही । 

ऋत्तिकारी विचारधारा--इस अध्याय के प्रारम्भ में ही इस वात की चर्चा 
की जा चुकी है कि उम्रवादियों में दो घाराएँ हो गयी थीं। एक तो बाल-लाल-पाल 
की जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति में आस्था नहीं रखते थे तथा निष्क्रिय 
प्रतिरोव के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे। ये सरकार के विरुद्ध अधिकारों की _ 
प्राप्ति के लिए संघर्ष छेड़ना चाहते थे, परन्तु यह संघर्ष भी शान्तिपर्ण होना था । 
इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हुए जिनका विश्वास उम्रवादियों के शान्तिपुर्ण 
संघ में नहीं था । ये हिंसा तथा आतंक के द्वारा शासकों को भयभीत कर भारत 
भें ब्रिटिश शासन को समुल नष्ट कर देना चाहते थे। जेसे-जेसे ब्रिटिश सरकार 
दमनात्मक नीति अपनाती, वैस्तें-वैसे इन क्रान्तिकारियों को हिंसा में आस्था हृढ़ 
होती जाती थी। इन कात्तिकारियों ने यूरोप के क्रान्तिकारियों की प्रणाली का 
अध्ययन किया था तथा रूस के गुप्त ऋत्तिकारी संगठत से अधिक मात्रा में प्रभावित 
हुए थे। सरकारी खजाने लूटने के लिए सशस्त्र डकती, हत्या या बमबाजी करना 
इनके कार्यक्रम में शासित था। 

 क्रान्तिकारी आन्दोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जिसके फलस्वरूप 

सन्‌ १८६६ में रेण्ड तथा आयस्ट की हत्याएँ हुईं । महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र में में क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा, वित्तायक 

ऋषन्तिकारी दामोदर सावरकर तथा उनके पभ्राता गणेश सावरकर तथा 

राष्ट्रवाद चाफेकर-बन्धु थे । उत्तका नारा था कि “फ्राण देने के पूर्व प्राण 

ले लो ।” ऐसा विश्वास किया जाता है कि रैण्ड की हत्या में 
इग्रामजी कृष्ण वर्मा का हाथ था ! बह इस हत्या के पश्चात्‌ लन्दन चले गये ।2 
सावरकर वन्धुओं ने अभिनव भारत समिति' वामक क्रास्तिकारी संस्था की स्थापना 
] रि, ख्वांव ईदुंशवावां, ०0. 2., 0. 63 ॥70 ७9. 22-23. 
2 गुरुमुख निहालासिह ; भारत का बृधानिक एवं राष्ट्रीय विकास, पृ० १८३ । 
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की शे सन्‌ १६९०६ में सावरकर लन्दन चले गये तंथा श्यामजी कृष्ण वर्षा का हाथ 
बेंटाने लगे । यह दोनों लच्दन पे अपने संदेश तथा साहित्य गणेश साथ रकर को भेजा 
करते. थे। सन्‌ १६०६ में उन्होंने गरोश सावरकर को पिस्तौलों का एक पासेल भी 
भेजा? परन्तु उसके पूर्व ही २ मार्च, सव्‌ १६०९ को गणेश सावरकर को सम्राट के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया ग्रया ) गणेश के विरुद्ध अभियोग 
यह था कि उसने 'लघु अभिनव भारत मेला' नामक शोष॑फ़ के अन्तर्गत सत्र १६०८ 
में एक जोशीली कविताओं का संकलन प्रकाशित किया । इस अभियोग का अन्तिम 
निर्णय बम्बई उच्च न्यायालय में किया गया तथा ९ जून को उन्हें आजीवन देश- 
निर्वापन का दण्ड दिया गया | सव्‌ १९०९ में विनायक दामोदर सावरकर को भी 
गिरफ्तार करके बम्बई भेजा गया । जिम्त जहाज से उन्हें भारत भेजा जा रहा था, 
उससे निकलकर दामोदर समुद्र में कूद पड़े तथा तंरते-तैरते एक फ्रांसीसी वन्दरगाह 
प्तार्रेलीज तक पहुँचे । वहाँ उन्होंने अन्तर्राष्वीय कानतुन के अन्तर्गत सुरक्षा की माँग 
की, पर उन्हें कैद कर अंग्रेजों के सुपुद॑े कर दिया गया । भारत में उन पर बम्बई 
की सरकार भी कुछ भीषण आतश्षेपों के लिए मुकहमा चलाना चाहती थी । प्रतिशोध 
के रूप में एक नवयुव॒क ने जैकसन को जिसने गरोश सावरकर पर अभियोग चलाए 
जाने की आज्ञा दी थी, २१ दिसम्बर, सन्‌ १६०६ को पिस्तील से मार दिया । इस 
कार्य के लिए सात व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा तीन को प्राणदण्ड 
मिला (2 अभिनव समिति की शाखाएँ सारे महाराष्ट्र में फंली हुई थीं, जिनमें 
नांसिक, खवालियर, सतारा आदि अ्रमुख थे । कान्तिकारियों के प्रभाव से तो गुजरात 
भी न बचा | नवम्बर, सन्‌ १६०९ में अहमदाबाद में लॉड तथा लेडी मिटो जिस 
गाड़ी में घुम रहे थे, उसे बम से उड़ाने का प्रयत्त किया गया, परन्तु यह प्रयास 


असफल रहा। 
बंगाल के विच्छेद की घोषणा से हो बंगाल में फ्रान्तिकारी भावना फंल 


गयी । बंगाल में इस दल के नेता वारीन्द्र कुमार घोष (जो 
मरबिन्द घोष के भाई थे) तथा भूपेन्द्र दत्त (स्वामी विवेकानन्द 
के एकमात्र छोटे भाई) थे। इस दल का प्रचार '“युगान्तर' 
तथा सन्ध्या' द्वारा होता था। बारीनद्र नाथ घोष ने सब १६०२ में ही स्वतन्त्रता 
के आदर्श के प्रसार के लिए प्रयत्त क्रिया | उनका यह हढ़ विश्वास था कि देश में 
बिना राजनीतिक प्रचार के कुछ न होगा तथा संक्रटों का सामना करने के लिए 
लोगों को भाध्यात्मिक शिक्षण द्वारा समर्थ बनाया जा सकता है ! स्वेसाधारण में 
धामिक एवं राजनीतिक प्रचार के लिए उन्होंने १४-१५ नवयुवक कार्यकर्ताओं को 


बंगाल 





। वही, प्रृ० १८४ । 

2 इ९वकांधंणा (0ग्राग्रां/66 (२०००६ 7- 9. 
३ उहछांवं., 90. 0. 

4 गुरुमुख निहालतिह : ए० १७६। 
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सन्‌ १६११ वो करांतिकारियों ने द्नेवली के जिला मजिस्ट्रेट मि० ऐश की हत्या 
कर दी | 
प्रारम्भ में पंजाब में राष्ट्रवादी आन्दोलन वैसा क्रांतिकारी नहीं था, जैसा 
पंजाब के लेप्टीनेंट-गवर्नर सर डेनिजल ने बताया था | बंगाल, 
पंजाब मद्रास तथा महाराष्ट्र की तरह यहाँ ग्रुप्त सम्रितियों का 
अभाव-तसा था, परन्तु सन्‌ १९०७ में सरदार अनीतासह, भाई 
परमानन्द तथा लाला हरदयाल ने ज्ञांत्तिकारियों का संगठन किया । 
म विदेशों में भारतीय क्रातिकारी--क्रांतिकारी आन्दोलन न केवल भारत 
में ही सक्रिय था वरन्‌ भारतीय क्रांत्तिकारी विदेशों में भी सक्तिय थे । इथामजी 
कृण्ण वर्मा की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । उन्होंने लन्‍्दत में इण्डियन इंगलैण्ड 
होमहल सोसाइटी” की स्थापना की तथा 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट” समाचार-पत्र 
का भी प्रकाशन प्रारम्भ किया । श्री एसत० आर० राना, जो पेरिस में बस गये थे, 
के सहयोग से दयामजी क्रृष्ण वर्मा ने ६ अध्यापक-वृत्तियाँ तथा ३ छात्रवृत्तियों की 
यवस्था की जिसका उद्देश्य यह था कि भारतीय नवयुवक विदेशों में शिक्षा प्राप्त 
व.रके स्वयं को राष्ट्रीय काये के लिए तैयार करें । वी० डी० सावरकर ने भी लन्दन 
पहुंचकर उनका हाथ बेंटाया। इण्डिया हाउस इनका कार्यालय था। 'होमरूल 
सोसायटी” के एक सदस्य ने भारतीय नवशुवकों को मृत्युदण्ड देने तथा उन्हें निर्वासित 
करने के विरोध में अंग्रेजों का रक्त बहाने का मिक्चय किया । इसका नाम मदनलाल 
ढींगरा था ।7 उसने १ जुलाई, सन्‌ १६०६ को भारतमन्त्री कार्यालय के ए« डी० 
सी० सर फ्रैस्मिस कर्जन को लन्‍्दन के इम्पीरियल इंस्टीट्यूट में गोली मार दी । 
इसके लिए ढींगरा को प्राणदण्ड दिया गया । 'इण्डिया होमरूल सोसायटी” भी छिन्न- 
भिन्न कर दी गयी । यूरोप में भी इ्यामजी के नेतृत्व में 
गूरोप क्रान्तिकारी सक्तिय थे। पेरिस की मेंडम कामा ने भी उन्हें 
| बहुत्त सहयोग दिया । यह “वन्देमातरम्‌” का सम्पादन करती 
थीं। यूरोप से क्रान्तिकारी भारतीय क्रान्तिकारियों को साहित्य तथा अस्त्र-शस्त्र भी 
भेजते थे । अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का 
संगठन करके सैन-फ्रौ सिस्को से सत््‌ १६१३ में गदर” समाचार- 
पत्न प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया। परिस्थितिवश कुछ 
दिनों बाद उन्हें स्वीट्जरलैण्ड चला जाना पड़ा, परन्तु गदर 
आन्दोलन में शिथिलता न आयी। वैलेन्टाइन शिरोल ने दो संस्थाओं-- यंग इण्डिय्रा 
एसोसियेशन' तथा “इस्डो-अमेरिकन एसोसियेशन” को भी तर्चा को है । इनमें से 
प्रथम तो एक गुप्त संस्था थी जिसका निर्माण आयरलंण्ड के क्रान्तिकारी दलों की 
पद्धति के आधार पर हुआ था, तथा दूसरी 'फ्री हिन्दुस्तान पत्र भ्रकाः 
थी | इन दोनों का सम्बन्ध भारत की क्ान्तिकारी संस्थाओं से था । 


अमेरिका 


शत्त करती 
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सुस्लिय सम्प्रदायवाद का उदय तथा भिण्ठो-मार्ले सुधार 





जहाँ भारतीय राष्ट्रीयता का उद्भव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में 
ब्रिटिश शासन का परिणाम था, वहीं भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का 
प्रवेश भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की देन था| कांग्रेस की स्थापना एक रक्षा- 
नलो के रूप में, किसी भाकस्मिक हिंसक विस्फोट से छुटकारा दिलाने के लिए की 
गयी थी, परन्तु काँग्रेस ने ही सरकार को नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। 
अंग्रेजों को यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि किसी चाल द्वारा राष्ट्रीयता की 
वेगवती लहर को रोक दिया जाय । अत: अंग्रेजों ने “फूट डाल कर शासन करने” 
की नीति को अपनाया । हिन्दू व मुसलमानों, दोनों के मध्य जो जातीय विभेद थे, 
उनका अंग्र जों ने लाभ उठाया तथा कालान्तर में ऐसी समस्याएं खड़ी कर दीं, 
जिनका, परिणाम भारत का विभाजन हुआ । यद्यपि कुछ अग्रेज लेखकों ने यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि साम्प्रदायिता की समस्या के लिए अंग्रेज बिल्कुल भी 
उत्तरदायी नहीं हैं, परन्तु उनका यह प्रयत्त सफल नहीं हुआ | कूपलंण्ड ने कहा था, 
“ब्रिटेन ने यह भाग न तो सुलगायी तथा न ही उसे जलाये रहने का दानवीय कार्ये 
किया ।”7 द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर गांधीजी ने इप सम्बन्ध में कह 
कि भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश आगमन की समकालिक थी । इससे 
पूर्व हिन्दू ब मुसलमान दोनों ही परस्पर मिलकर रहते थे तथा एक-दृपतरे के प्रति 
सहिष्णुता की भावना रखते थे । यद्यपि कभी-कभी दोनों में मतभेद हो भी जाता 
था, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करके मैत्री का एक “महा 
आदर्श उपस्थित किया था । अंग्रेजों ने अपने सम्पूर्ण विख्यात कौशल के साथ, जिसने 
भभी हाल तक उनकी कूटचीति को संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली बनाये रखा था, 
अपने आपको हिन्दू तथा सुसलमानों के मध्य खड़ा करके एक ऐसे सांप्रदायिक बिभुज 
की रचना की, जिसके भाधार वह स्वयं रहे ।“ जंसे-जैसे इस आधार में वृद्धि होती 
गयी, वैसे-वंसे हो दोनों भुजाओं के बीच भी भेद बढ़ता गया । 
पु टमफराब्ाबे ; वध6 तात॑धा शि०रएछाथा ((833-935), 9. 35. 
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८२ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


अंग्रेज जिस समय भारत भागे, उत्तर भारत में मुसलमानों वा साम्राज्य 
था । धीरे-धीरे मुसलमानों के हाथ से शक्ति निकल कर 
ब्रिटिश शासम में. अंग्रेजों के हाथ में आ गयी । ऐसा होने से मुसलमानों के 
घुसलसानों की. गौरव को घबका लगा तथा वह अंग्रेज़ों को अपना शरत्र, सम- 
अधोगत्ति भने लगे | ईस्ट इण्डिया कम्पनी को यह भय था कि कहीं 
मुसलमान अपने खोये हुए शासन की पुनः प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न न करें, इस कारण मुसलमानों का दमन करना प्रारम्भ किया | उन्हें उच्च 
पद से हटाना शुरू किया गया तथा सरकारी नौकरी से भी वंचित रखा गया। 
उनके प्रभाव को कम करने के लिए हिन्दुओं को प्रमुखता दी गयी । लॉड एलिनवरो 
का कहना था कि “यह जाति हमसे शत्रुता रखती है तथा इसी कारण हमारी नीति 
हिन्दुओं को सन्तुष्ट रखने की थी ।77 हिन्दुओं की राजभक्ति पाने के लिए अंग्रेज 
अधिक उन्मुख हुए। इसी कारण भारत में अंग्रेजी शासत का प्रारम्भिक युग 
'फँलो-हिन्दू सहयोग का युग कहा जाता हैं ।/ नोमन का भी मत है कि ब्रिटिश 
शासकों ने यह निश्चित कर लिया था कि उनकी नूतन शक्ति के विस्तार तथा 
अविच्छन्नता के हेतु एकमात्र उपाय मुसलमानों का दमन था तथा उन्होंने जान-बूझ 
कर ऐसी नीतियों का आश्रय लिया जिससे मुसलमानों में बौद्धिक जड़ता भा जाय 
तथा वह पिछड़े रह जाये ।* मुसलमानों ने स्वयं पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया 
तथा इसी कारण वह हिन्दुओं की तुलना में पिछड़े रह गये। भा्थिक क्षेत्र में भी 
मुसलमान बरबाद हो गये । हस्तकला-कौशल, कुटीर उद्योगों आदि के नष्ट हो जाने 
से काफी मुसलमान बेकार हो गये । उनको सरकारी या फौज में नौकरियाँ भो कम 
ही दी जाती थीं, इसलिए उत्तकी आशिक स्थिति दिन-प्रति-दिन गिरती ही गयी । 
सर विलियम हंटर ने सन्‌ १८७१ में उनकी दयनीय दशा के सम्बन्ध में लिखा, 
“अंग्रेजी शासत काल में वह एक विनष्ट जाति थे।” उन्होंने लिखा, “१७५ धर्ष 
पूर्व अच्छे घराने में पैदा हुए किसी मुसलमान का निर्धन होता कठिन ही था, 
अब उसका अमीर बने रहता असमभ्भव है ।* बंगाल में स्थायी बन्दोबर्त ने भी 
उत्तकी आथिक दक्शा गिरायी । 
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पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति भी कुछ अंशों तक मुसलमानों की अधोगति के 
लिए उत्तरदायी थी | बरबी तथा फारती के स्थान पर सन्‌ १८३३ में अंग्रेजी राज- 
भाषा हो गयी । नये विद्यालयों में भी इन भाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। 
इसके साथ ही पुरानी परम्परागत शिक्षा-संस्थाओं को भी कोई सहायता नहीं दी 
गयी । इनके चलाने के लिए देश में कुछ राजाओं तथा जमींदारों ने भूमि लगा रखी 
थी तथा उनकी आय से ही यह संस्थाएँ चला करती थीं। जो भूमि मन्दिरों या 
मसजिदों के अधिकार में शैक्षणिक उहेश्यों के लिए थीं, अंग्रेजों ने उन्हें अपने अधि- 
कार में कर लिया | इससे मकतब व पाठशालाएँ - अपाहिज हो गयीं | अंग्रेजों के 
प्रति विदह्वंष रखने के कारण, जैसा ऊपर भी कहा जा चुका है, मुसलमानों ने 
अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण न की । फलतः वह पिछड़े रह गये तथा बौद्धिक व्यवसाइयों, 
जैसे वकील, डाक्टर आदि में वह पीछे रह गये । इस प्रकार सरकार की शिक्षा 
सम्बन्धी नीति मुसलमानों में वेकारी की वृद्धि तथा उनके जीविका के लिए अन्यान्य 
मार्गों को बन्द कर देने # लिए उत्तरदायी थी। सेना के क्षेत्र में उनकी भर्तों बहुत 
कम होती थी तथा कला-कौशल के क्षेत्र में भी उन्हें पंगु तथा असहाय बना दिया 
गया था (? 
सरकार की नीतियों से मुसलमान भसतन्तुष्ट होने लगे । इसी समय बहावी 
आन्दोलन ने मुसलमानों में उत्साह की एक लहर पैदा कर दी 
सुसलमानों में तथा उनमें धामिक कट्टरता की भावना भरी :£ यद्यपि यह एक 
असंतोष धामिक भानन्‍्दोलन था जो अभरख से प्रेरणा ग्रहण करता था, 
परन्तु इसने धर्म की आड़ में मुतलमानों की संगठित किया 
तथा इसने प्रारम्भ में अंग्रेजों के विरुद्ध "जिहाद! कर दिया। बंगाल में कई क्ृपक 
विद्रोह हुए । गुरुमुख निहालविह के मत में वह आन्दोलन 'श्रोलेटेस्यित” तथा क्रान्ति- 
कारी था । इस आन्दोलन ने सबते पहले ब्रिटिश सरकार को एक भयंकर चुनौती 
दी | सन्‌ १८५७ के आन्दोलन में भी यद्यपि हिन्दुओं तथा मुसलमानों ने साथ-साथ 
भाग लिया था, परन्तु सरकार ने इसके लिए मुसलमानों को ही उत्तरदायी ठहराया 
था । विद्रोह के बाद भी सीमाप्रदेश में वहावियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध 
किया था । अंग्रेज सरकार ने दमन की नीति अपनायी, परन्तु वह मुसलमानों की 
साम्प्रदायिक भावना को, जिसका विकास हो चुका था, दवा न पायी । 
अलोगढ़ आन्दोलन ने मुस्लिम राजनीतिक चेतना के विकाक्ष में बहुत सहवीग 
दिया । इसके साथ ही इसझे संस्थापक सर संव्यद अहमद खां 
ने मुसलमानों तथा सरकार के वीच की दूरी को कम करने 
का प्रयत्व किया । सर संय्यद सरकार के न्याय विमाग में 
ऊँचे पद पर थे तथा कट्टर राष्ट्रवादों भी थे। उन्होंने धुत 


अलोगढ़ 
आन्दोलच 
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लमानों को अंग्रेजों की सहानुभूति पाने के लिए राजभक्ति-प्रदर्शन एक्रमात्र उपाय 
बताया । उन्होंने अलीगढ़ में ऐंग्लो-ओरियेन्टल कालेज की स्थापना की | उन्होंने यह 
सोचा कि मुसलमानों के हित में यह आवश्यक है कि वह अंग्रेजों से मिलकर कार्य 
करें | इसी बीच सन्‌ १८५७ के विद्रोह के समय जब यह विजनीर में क्मीन थे, 
उन्हें अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने का अवसर मिल गया। उन्होने विद्रोह के 
प्राणों की रक्षा की । अंग्रेज इनते बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने मुमलमानों को काँग्रेस 
से अलग रखने का प्रयास किया : मुस्लिम शिक्षित नवयुवकों पर उनका बहुत मधिक 
प्रभाव -था, अत: वह मुसलमानों को काँग्रेस से दूर रक़तने में राफल भी हो सके । 
उन्होंने मुस्लिम एज्यूकेशन कांग्र पर” की स्थायना को ; इसके अधिवेशन होते थे । 
राजा शिवप्रसाद के सहयोग से उन्होंने देशभक्त एसोसियेणत' की स्थापना की, 
जिसका उहेद्य कांग्रेस का विरोध करता था। इन लोगों ने कांग्रेस का इतना 
विरोध किया कि शीघ्र ही वह एक 'हिन्दू संगठन! कहा जाने लगा । 


सर संय्यद वे, ऐसे विचार प्रारम्भ से नहीं थे, जब से वह मुस्लिम ऐंग्लो- 
ओरियेन्टल कालेज के प्रथम भ्रिविपल मि० बैंक के प्रभाव में भाये उनके विचारों में 
मह॒ती परिवतेन होता गया । पहले तो वह कहा करते थे,'हिन्दू-मुसलमान भारतमाता 
की आँखों के दो तारे है |” उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का भी विरोध किया 
तथा यह घोषणा की थी कि अंग्र ज समभते हैं कि कोई भी भारतीय सज्जन नहीं हो 
सकता | उन्होंये विधान मण्डलों में भारतीयों के प्रवेश पर भी बल दिया। उन्होंने 
गुरुदासपुर में २९१ जनवरी, पन्‌ (८5४ को एक भाषण में कहा हिन्दू तथा मुसलमानों, 
दोनों को एक मन, एक प्राण हो जाना चाहिए तथा परस्पर मेत्रीभाव रखना 
चाहिए। उनका कहता था, 'यदि हम संयुक्त हैं तो एक-दूध्तरे को सँभाल सकते हैं ! 
यदि नहीं तो एक का दूसरे के विरुद्ध प्रभांव दोनों का ही अध:पतन तथा विनाश 
कर देगा ।7 

वयोंकि वह मुसलमानों के ऊपर लगे कलंक को कि वे अंग्रेजी शासन के 
दुश्मन है, मिटावा चाहते थे तथा सरकार के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित कर मुसलमानों 
| को सरकार का विश्वासपात्र बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ विचारों 
में एकदम परिवतेत कर दिया । मिस्टर बैंक के प्रभाव में आकर उन्होंने मुसलमानों 
को कांग्रेस से पृथक्‌ रहने की सलाह दी । विस्टर बैंक एक सफल कूठनीतिन्न सिद्ध 
हुए क्योंकि वह मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक कर उन्हें कमजोर कर देना चाहते 
थे। इसके अतिरिक्त ऐसा होने से हिन्दू व मुसलमानों में फूट पड़ जाने से राष्ट्रीयता 
की भावना का वेग कम हो जाता । मुसलमानों में अब तक यह विश्वास भी पैदा 
हो गया थी कि कांग्रेस के साथ रहने से उनकी मुक्ति सम्भव नहीं है। “वबर्ग-स्वार्थे, 
अविश्वास, जातीय घृणा, सरवार के कृपापात्र बनने की अभिलाषा तथा अपने पृथक्‌ 


न---त++++-त+ततन्‍नन्‍तन्‍क्‍म__..न्‍>हठ____तौ्.-ैन..0त0 


] गुरुमुख निहालसिह द्वारा उद्ध त, पु० २१४ । 


मुस्लिम सम्प्रदायवाद का उदय तथा मिण्टो-मार्ले सुबार [ ८५ 


अस्तित्व बनाग्रे रखने की भावना के कारण मुसलमानों सथा कांग्रेस के मध्य एक 
चौड़ी खाई दनी रही ।”? मिस्टर बैक ने सर सैथ्यद के हृदय में यह विश्वास पैदा 
कर दिया था कि आंग्ल-मुर्लिम गठवन्धन से उनकी स्थिति में सुधार होगा तथा 
यदि वह राष्ट्रवादियों के साथ मिले तो उनके कष्ठ बढ़ जायेंगे। यही कारण है कि 
सितम्बर, सब्‌ १८६१ में भ्रिसिपल बैक की मृत्यु पर सर जॉन स्ट्रेची ने लंदन 
'टाइस्स' में लिखा कि “यह एक ऐसे अंग्रेज का देहावसान है जो एक सुदूर देश में 
साम्राज्य-निर्माण के कार्यों में लगा था। उत्तकी मृत्यु अपने कर्तंव्ध-पथ पर खड़े एक 
सैनिक की भाँति हुई है [7? मिस्टर बैंक ने एक लेख में भेग्रेजों तथा मुसलपानों 
के गठबंधन की चर्चा करते हुए लिखा था, “कांग्रेत का उदहेश्य है कि देश की 
राजनीतिक प्रभुता अंग्रेजों के हाथ से हिन्दुओं के हाथ में आा जाय। मुसलगान 
इन माँगों से कोई सहानुभूति नहीं रख सकते" । मुसलमानों तथा अग्न॑ंजों के 
लिए यह अपेक्षित हैं कि इन जान्दोलनकारियीं से लड़ते तथा देश की आवश्यकताओं 
तथा परम्पराओं के बनुपयुक्त लोकतस्त्रात्मक शासन-प्रणाली को स्थापना को रोकने 
के उद्देश्य से परस्पर मिल जायें । इसलिए हम शासन के प्रति राजभक्ति तथा 
ऐँगलों- मुस्लिम सहयोग के समर्थक हैं ।/ श्री बेक ने ब्रिटिश संसद्र में सर चाल्स 
ब्रडलो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारत में प्रतिनिध्यात्मदः संस्थानों की स्थापना 
का प्रस्ताव किया गया था, के विरोध मे एक स्मृतिपत्र मुसलमानों द्वारा भिजवाया 
था, जिसमें कहा गया कि लोकतन्‍त्रात्मक सस्थाएँ भारत के अनुकूल नहीं पड़ेंगी, 
क्योंकि यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के समुदाय बसे हुए हैं । श्री बंक स्वयं एक दल लेकर 
दिल्‍ली गये तथा जामा मस्जिद पर वंठकर अन्दर आने वालों से यह कह कर कि 
हिन्दू गाय की कुर्बानी वन्‍द कराना चाहते हैं, प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर कराते 
गये ।£ सन्‌ १५६३ में 'मोहमडन ऐंग्लों-औरियन्टल डिफेन्स एसोसिय्रेसन” की स्थापना 
भी उनका विशेष हाथ था । इस संस्था के उद्ं इय निम्न थे : 

(१) साधारणतया भअंग्रंजों तथा विशेषतया अंग्र जी भासन की मुध्लिम जाति 
के विचारों के ,्रति जानकारी कराना तथा मुसलमानों के राजनीतिवा अधिकारों की 
रक्षा करना । 

(२) उन कार्यो का समर्थन करना, जिनसे भारतवर्ष में बंग्र जी! धामन 


हढ़ हो । 
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८६ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


(३) जनता में राजसक्ति की भावना जाग्रत करता । , 

प्रारम्भ में वो अंग्रेजी शासन ने हिन्दुओं को प्रधानता दी भी तथा कांग्रेस 

की स्थापना के प्रति भी रुच दिखायी थी, परन्तु शीक्ष ही 

शासन की नीति. कांग्रेस द्वारा शाप्तन की तीन आलोचना की जाने लगी तथा 
में परिवर्तन साथ ही प्रतिनिष्यात्मक संस्वाओं बी स्थापना की भी मांग 
वी गयी । सरबगर ने देखा कि यदि कहों मुस्लिम जाति भी 

कांग्रेस से मिलकर राष्ट्रीयता के रंग में रंग जायेगी तो उसके लिए बहुत कठिताई 
उत्पन्न हो जायेगी । राष्ट्रवाद के खतरे को हृष्टि मे रखते हुए उन्होंने यह सोचा क्कि 
मुसलमानों के साथ यदि वह गठबन्धनू कर ले तो बच्छा होगा । अब सरकार ऐंग्लो- 
मुस्लिम सहयोग पर बल देने लगी । कई अंग्रेज अधिकारियों ने मुसलमानों की 
मिलाने के लिए अनेक प्रयत्न किये । इनगें मिस्टर हेटर मुख्य थे। मिस्टर बैंक के 
सम्बन्ध में ऊपर ही लिखा जा चुका है किस प्रकार उन्होंने सर सैय्यद के विचारों 
में जबदेस्त परिवर्तेत करा दिया। मुस्लिम-संस्थाएँ भी वायसरायों तथा गवर्मरों को 
मान-पत्र देते समय यह ध्यान दिलाती थीं कि मुसलमान पिछड़े हैं तथा अधिक पदों 
पर इनकी नियुक्ति की जाय घीरे-धीरे मुसलमानों ने सरकार की सहानुभूति प्राप्त 
कर ली । सब्‌ १६०४ में ला कर्जन द्वारा बंगाल वा विभाजन भी एक मुसलमानी 
प्रान्‍्त की स्थापना की ओर प्रयत्व था, जिसके पीछे मुख्य उहँद्य वंगाल में बढ़ती 
हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना था । सरकार ने इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों 
के बीच फूट फेला कर अपने स्वार्थों की पूर्ति की। २८ मई सन्‌ १६०६ को लॉड्ड 
मिस्टो ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाड मोर्ले को लिखा, “जहाँ तक काँग्रेस का सम्बन्ध 
है ' यह आन्दोलन अधिक सीमा तक बिद्रोहात्मक है , तथा मुझे लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं कि भविष्य में इससे भय की सम्भावना होगी । इंधर मेंने इस विषय में बहुत 
विचार किया है तथा अस्त में इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्दी 
संस्था को स्थापना सम्भव है ।” उत्तर में श्री मोलें ते भी लॉर्ड मिण्टो का ६ जून 
को लिखा, "प्रत्येक व्यक्ति यह चेतावनी दे रहा है कि भारत में एक नयी भावना 
बढ़ती और फेलती जा रही है। लारेन्स, क्रिरोल, सिडनी लो सभी एफ ही राग 


अलाप रहे हैं ।"*" “** आपको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेमत के धिद्धान्तों पे मिबटना 
पड़ेगा (7 


सन्‌ १६०४ में बंगाल का विभाजन होगे पर उम्रवादियों की शक्ति बढ़ गयी | 
सरकार को ऐसा प्रत्तीत होने लगा कि वह उद्दधारवादियों को 

मुस्लिम शिष्ट-सण्डल तो संवेधानिक सुधारों का लालच दे दे । उसने मुसलमानों 
को भी उत्तेजित किया तथा देश की राजनीति से विरत करते 

का प्रयत्त किया । ३० जुलाई, सत्‌ १९०६ को अलीगढ़ के रईस नवाब हाजी 
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(३) जनता में राजमक्ति की भावना जाग्रत करना । 

प्रारम्भ में तो अंग्रेजी शासन ने हिन्दुनों को प्रदानता दी थी तथा कांग्रेस 

की स्थापना के पति भी रुचि दिखायी थी, परस्धु छोत्न ही 

शासन की नीति. कांग्रेस द्वारा शाप्तन की तीब्र आलोचना की जाने लगी तथा 
में परिवर्तन साथ ही प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं बी स्थापना की भी मगि 
की गयी । सरकार ने देखा कि यदि कहीं मुस्लिम जाति भी 

कांग्रेस से मिलकर राष्ट्रीयता के रंग में रंग जायेगी तो उसके लिए बहुत कठिनाई 
उत्पन्न हो जायेगी। राष्ट्रवाद के खतरे को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने यह सोचा कि 
मुसलमानों के साथ यदि वह गठबन्धनू कर ले तो अच्छा होगा । भव सरकार ऐंग्लो- 
मुस्लिम सहयोग पर बल देने लगी | कई अंग्रेज अधिकारियों ने मुसलमानों को 
मिलाने के लिए अनेक प्रयत्न विये । इनगें मिस्टर हेटर मुस्य थे। मिस्टर बैंक के 
सम्बन्ध में ऊपर ही लिखा जा चुका है किस प्रकार उन्होंने सर संय्यद के विचारों 
में जबर्दस्त परिवतेन करा दिया। मुस्लिम-संस्थाएँ भी वायसरायों तथा गवर्रों को 
मान-पत्र देते समय यह ध्यान दिलाती थीं कि मुसलमान पिछड़े हैं तथा भधिक पदों 
पर इनकी नियुक्ति की जाय घीरे-धीरे मुसलमानों ने सरकार की सहानुभूति प्राप्त 
कर ली | सच्र्‌ १६०४ मे लार्ड करन हारा बंगाल वा विभाजन भी एक मुसलमानी 
प्रान्‍्त को स्थापना की भोर प्रयत्न था, जिसके पीछे मुख्य उदूँश्य बंगाल में बढ़ती 
हुई राष्ट्रीयता की भावता को रोकना था। सरकार ने इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों 
के बीच फूट फंला कर अपने स्वार्थों की पूर्ति की । २८ मई सन्‌ १६०६ को लॉरड्ड 
मिन्‍्टो ने सेक्र टरी ऑफ स्टेट लार्ड मोर्ले को लिखा, “जहाँ तक काँग्रेस का सम्बन्ध 
है ' यह आन्दोलन अधिक सीमा तक विद्रोहात्मक है , तथा मुझे लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं कि भविष्य में इससे भय की सम्भावना होगी । इधर मेंने इस विषय में बहुत 
विचार किया है तथा अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि कांग्रेस की प्रत्तिद्वन्द्दी 
संस्था की स्थापना सम्भव है ।” उत्तर में श्री मोलें ने भी लॉड मिण्टो का ६ जून 
को लिखा, “प्रत्येक व्यक्ति यह बेतावनी दे रहा है कि भारत में एक नयी भावना 
बढ़ती और फंलती जा रही है। लारेन्स, क्रिरोल, सिडनी लो सभी एक ही राग 


अलाप रहे हैं।*"*- आपको वांग्रेस पार्टी और कांग्रेप के छसिद्धान्तों पे मिबंटना 
पड़ेगा ।*१ 


सन्‌ १६०४ में बंगाल का विभाजन होने पर उम्रवादियों की शक्ति बढ़ गयी। 
सरकार को ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह उदारवादियों को 

मुस्लिम शिष्ट-सण्डल तो संवैधानिक सुधारों का लालच दे दे । उसने मुसलमानों 
को भी उत्तेजित किया तथा देश की राजनीति से विरत करने 

का प्रयत्त किया । ३० जुलाई, सत्‌॒ १६०६ को अलीगढ़ के रईस नवाब हाजी 
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ओर बुराई करने की नीयत से, जो पहले से ही उनके मन में थी, उन्होंने मुसलमानों 
के बीच मतभेद का बीज थो दिया ।: 


मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन ही में बंग-भंग का समयंन और ब्रहि८ 
आन्दोलन का विरोध किया गया। मुस्जिम लीग के सत्‌ १६०८ * 
जो अमृतस्तर में हुआ, जातोय प्रतिनिधित्व को वृद्धि तथा प्रिवी कडित मे अंक 552 
तथा एक मुसलमान को शामिल करने की मांग की गधी। मुसलमानों के यह भरी 
मांग की क्वि सरकारी नौकरियों में उन्हें पर्याप्त स्थान दिये जाये। सन आय 
सन्‌ १६१० के अधिवेदनों में भी ये मांगें दोहराबी गयीं। ज्राम्प्रदायिकता की भावना 
को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भी पर्याप्त सहयोग द्विया | उन्होंने मुसल्नमानों 
को बढ़ावा दिया कि वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग करे। / रद 
मिल्टो-मोलें सुधार द्वारा हिन्दुओं तथा कांग्रेस क्षे अभाव को कमर करते लिए 
विधान-मण्डल में बुसलमानों को उनकी संस्या के अनुपात में अश्विक् स्थान दिया 
कल कक 0 2 न शन दिल्ली मे बआगाखा के सप्मापतित्व में 
0 0  पिज लो # क्शिंव वहीं होना चाहिए, 
नहीं तो सरकार उन्हें वापित्त ले लेगी | रद्द न 


कार 
के अधिवेशन में, 


66 
ब्य 


८८ | भारेत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


२० लाख भारतीयों को राजद्रोही बनने से रोफ लिया गया है । सेक्रेटरी बॉफ 
स्टेट ने भी लाँ्ड मिन्‍्टो को लिखा, आपगे मुसलमानों के सम्बन्ध में जो भी लिखा, 
वह समस्त दिलचस्पी से भरा हुआ है तथा इस बात का सेद है कि भे जलपान- 
पार्टी के समय उपस्थित न था ।” उन्होंने यह भी नहा, “समस्त काम उतना ही 
अच्छा हुआ है जितना हो सकता था औौर इसने निश्चित रूप मे आपके पद तथा 
अधिकार पर भुहर लगा दी है ।” लन्दन टाइम्स ने भी इगी दिन (१ अवटूबर) एक 
लेख में मुसलमानों की बुड्धिमता की सराहना की । मौलवी तुफायल अहमद ने लिखा 
है कि अंग्रेजी पत्र भारतीयों के एक राष्ट्र होने की बात से जलते थे तथा घर्म के 
आधार पर भारतीयों को भापस में लड़ाने और स्थायो शत्रुता उत्तन्न करने में उन्हें 
गयव॑ होता था ।? 


अंग्रेज शासकों ने मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध उभाड़ा तथा उनके 
प्रति सहानुभूति का बर्ताव शुरू कर दिया । इससे मुसलमान 
मुस्लिम लीग की नेताओं का उत्साह बढ़ा । उन्होने ३० दिसम्बर, सन्‌ १६६० 
स्थापना को मुस्लिम लीग की स्थापना की । इसके उद्देश्य निम्नलिखित 
थे; 
(१) भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति भक्तिभाव का संचार 
करना तथा उन सभी भ्रमात्मक विचारों का निराकरण करना, जो सरकार के 
तिशवयों अथवा कानून से पैदा हुए थे । 


(२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों व हितों की रक्षा तथा 
विकास एवं उत्की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं से त्रकार को परिचित कराते 
रहना । 


(३) उपरलिखित उद्देश्यों का खण्डन्त किये बिना, मुसलमानों तथा भारत 
की श्नन्‍्य जातियों के मध्य मेत्रीपूर्ण भावनाओं का प्रसार करना । 


लन्दन के टाइम्स” ने मुस्लिम लीग की स्थापना का स्वागत किया | अंग्रेज' 
अधिकारी-वर्ग मे इस सम्बन्ध में जो कार्य किया, उसका उल्लेख रेमजे मैकडॉनल्ड 
ते “दी एवेकनिंग आँव इण्डिया” में इस प्रकार किया, “कुछ एंग्लो-इंडियसन अधिका- 
रियों ने मुसलमान नेताओों को प्रे रणा दी, शिमला और लब्दन में षड़यन्त्र रचते रहे 
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2. रोहन मुस्तकवल, पृ० ३६३ | 


९० | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


था। विशेषकर इ गरलैंड की नीति ने तो उनकी कलई खोल दी ओर भारतीय 
मुसलमानों को अंग्रेजों की मित्रता का खोखलायन दीखने लगा । भारत के राष्ट्रीय 
पत्रों ने योरोपीय राष्ट्रों के दुः्यंवहार के कारण हुए टर्की के दुःख में जो प्रमधूण 
समवेदना प्रकट की, उसने भी मुसलमानों के हृदय को प्रभावित बिया।ं प्रथम 
बालकन युद्ध (सन्‌ १६१२-१३) में भारत के मुसलमानों ने डाबटर अन्सारी के 
नेत॒त्व में मरीजों तथा घायलों को सेवा करने के रेडक्रास का एक दल भेजा। बह 
अंग्रेजों को इस्लाम का शत्र्‌ समझ रहे थे | मुस्लिम लीग के भीतर मुहम्मद अली 
के नेतृत्व में एक उग्र दल पनप रहा था। यह कांग्रेत के साथ समझौता करना 
चाहता था। मुहम्मद अली ने अपने पत्र 'कॉमरेड' (अंग्रेजी) तथा 'हमदर्द! (उद्ृ) 
द्वारा मुसलमानों के मध्य राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की । उन्होंने संकुचित साम्प्रदायिकता 
तथा अंग्रेजी शासन के प्रति भक्ति प्रवशित करने की भी नोति का विरोब किया। 
मौलाना आजाद के 'अलहिलाल' ने भी राष्ट्रवाद, स्वतन्त्रता ओर त्याग के 
ऊँचे आदशों से भरे लेखों को छाप कर मुसलमानों के मन में परिवर्तत को भावना 
भर दी ! मुस्लिम लीग इस प्रभाव से अछूती न रह सकी । मार्च, सन्‌ १६१३ के 
लखनंऊ अधिवेशन में, जो सर इब्बराहीम रहीमुतुल्ला के सभापतित्व में हुमा, इसने 
अपने विधान में संशोधन किया | अब लीग का उदेश्य वर्तमान शासन-प्रणाली में 
व्यवस्थित सुधार, राष्ट्रीय एकता, भारतीयों में सावंजनिक भावना की वृद्धि तथा 
उद्द श्यप्राप्ति के हेतु अभ्य समुदायों के साथ सहयोग द्वारा वैध उपायों से स्वायत्त- 
शासन की प्राप्ति हो गया । धीरे-धीरे यह कांग्रेस से सम्पर्क बढ़ाने की इच्छा 
करने लगी । 
सिन्टो-मोलें सुधार 
सन्‌ १६०६ में ब्रिटिश संसद ने इण्डियन कौंसिल अधिनियम पारित किया 
जो मिन्टो-मोलें सुधार के नाम से भी विख्यात है। अंग्रेजी सरकार यह समभ रही 
थी कि भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयणा की जो भावना पनप रही थी, उसे दमन के 
द्वारा कुचला नहीं जा सकता | इसके साथ ही सरकार अब तक मुसलमातों में 
कांग्रेस के प्रति विद्वेंध फंला चुकी थी तथा उन्हें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग 
करने के लिए प्रेरित कर चुकी थी | लॉ मोर्ले ने जो सन्‌ १६०५ में उदार दल के 
सत्ताहढ़ होने पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, लॉर्ड मिन्‍्टो का ध्यान इस बात की ओर 
भी आकर्षित किया कि कांग्रेसी उदारवादियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय । 
वह सब बेवल एक नवीन अधिनियम के पारित होने से हो सकता था तथा इसी 
उद्देश्य से सन्‌ १६९०९ में अधिनियम पारित भी किया गया। संक्षेप भें, इस 
अधिनियम ने शासत-व्यवस्था में निम्न सुधार किये : 
(१) केन्द्रीय व्यवस्थापिवग-सभा का विस्तार किया गया । इसके अतिरिक्त 


] 0.[प. ५0॥8॥ : [भाव वा।(5  [एतांबा) (गाशएपंणान् & पिरध078- 
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सदस्यों की संख्या १६ से ६० कर दी गयी । इसके साथ ही प्रान्तीय कौंसिलों के 
भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी | बंगाल, मद्रास तथा बम्बई की 
कौंसिलों में २० से ५० तथा यू० पी० की १५ से ५० कर दी गयी । 

(२) व्यवस्थापिका-सभाओं में दो प्रकार के सदस्यों--मनोनीव तथा निर्वा- 
चित्त की व्यवस्था की गयी । मनोनीत सदस्य दो प्रकार के हो सकते थे--सरकारी 
तथा गैर-सरकारी | निर्वाचन के लिए म्युनिसिपेलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विश्वविद्यालय, 
चेम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यवस्थापिक संस्थाएँ आदि निर्वाचन-क्षेत्र धोषित की गयीं । 

(३) मुसलमानों को पृथक तथा अपन्ती संस्था के अनुपात से अधिक प्रति- 
निधित्व दिया गया | 

(४) व्यवस्थापिका-सभाओं के कार्य-क्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों 
को वाधिक बडट पर विवाद करने तथा उस पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकने का भी 
अधिकार प्रदान किया गया। सदस्यों को यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि 
वह सार्वजनिक महत्व तथा हित के प्रश्नों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें तथा वाद- 
विवाद कर सकें । सदस्य अनुपूरक अइन भी पूछ सकते थे। केन्द्रीय कौंसिल में 
गवर्नर किसी प्रस्ताव पर जनहित की भाड़ में प्रतिवन्‍्ध लगा सकते थे। 
व्यवस्थापिका-प रिषदों द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव से कार्यकारिणी किसी प्रकार 
बंघी न थी । 

(५) गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया कि वह मद्रास तथा वम्बई की 
कार्यकारिणी-सभाओं में सदस्यों की संख्या में ४ तक वृद्धि कर सके । 

(६) भारतीयों को अब यह अधिकार मिला कि वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 
इण्डिया कौंसिल तथा गवनेर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बन सके । दो 
भारतीयों को इण्डिया कौंसिल तथा एक को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किये 
जाने की व्यवस्था को गयी । 

इस अधिनियम के पारित होते समय ऐसा विश्वास किया जाता था कि 
भारतीयों को महत्वपुर्ण अधिकार प्रदान के जा रहे हैं परन्तु बाद में यह पता चल 
गया कि यह सुधार खोखले थे । इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन नियमों तथा 
उप-नियमों की रचना की गयी, वह सुधारों के आधारभूत सिद्धान्तों के बिलकुल 
विरुद्ध प्रतीत हुए तथा सुधारों का कार्यान्वयन असम्भव प्रतीत होने लगा। 
उदारवादी यह समझ गये कि कॉौंसिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कोई ऐसे 
अधिकार प्राप्त न थे कि सरकार के कार्यों को प्रभावित कर सकते | वास्तविक सत्ता 
सरकारी सदस्यों के हाथ में रही तथा प्रचलित नौकरशञाही ढाँचे में कोई भी परिवर्तन 
न हुआ । भारतीय नेताओं ने इस मधिनियम की तीत्र आलोचना की। सुरेन्द्रनाय 
बनर्जी ने कहा कि सुधारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए डिनर नियमों तथा 
उप-नियमों का निर्माण किय है, उसने ठो सुधार की योजना को ही नप्ट कर डाला 
है । उन्होंने प्रइन किया, “वया नौ+रशाही ने यथाशक्ति उन अधिकारों का प्रतिकार 
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कर अपना बदला लिया है जो सुधारों द्वारा होगें मिले हैं 2”! इस अधिनियम ने 
द्वारा धास्तव में कोई सुधार नहीं किया गया तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की 
तींव डाली गयी । व्यवस्थापिका राभाओं में विस्तार तो किया गया परन्तु उनकी 
असली प्रकृति में कोई परिवर्तत नहीं आया | व्यवस्थापिका-सभा एक्र दरबार के 
समान्त थी | सर बाल फ्रेयर ने लिखा है, “भारतीय सरकार अब भी पूर्ण रूप से 
एक निरंकुश राजसी दरवार के समान वनी रही जो राजा की भाँति दरवारियों से 
परामष्णे तो लेती है परन्तु उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं। इसके 
परिणामस्वरूप दरबारी असन्तुष्ट तथा वेचेन होने लगे तथा शासन संक्रोचपूर्ण तथा 
ढीला हो चला ।”£ वास्तव में इस एक्ट की पृष्ठभूमि में सरकार की यह नीति 
सक्रिय थी कि भारतीयों को बिना कोई विशेष अधिकार प्रदान किये अप्रत्यक्ष रूप 
में सरकारी कार्यो में उतका सहयोग लिया जाय। व्यवस्थापिका-सभाओं का 
कार्यकारिणी की नीतियों पर भी कोई अंकुश न था। वह कार्यकारिणी के हाथों 
में वृर्णूप से एक खिलौना थो तथा उनके कार्यों पर कोई प्रतित्रन्ध नहीं था। वह 
सरकार से प्रश्न पूछ सकती थी तथा सरकार भी उत्तर देने के लिए बाघ्य नहीं थी । 
वह बजट पर विवाद कर सकती थी, पर आय तथा व्यय का एक भी रुपया उसके 
नियंत्रण गें त था। सरकार मनोनीत-सरकारी तथा मनोनीत-गैर-सरकारी सदस्यों 
के वल पर जो नीति या कानून चाहती, उसे स्वीकृत करा सकती थी। इस वात 
पर गोखले ने केन्द्रोय कौंसिल में प्रकाश डालते हुए कहा था, “हम इस बात से 
भली प्रकार परिचित हैं कि यदि सरकार किसी विषय में अपना मार्ग निश्चित कर 
लेती है तो गेर-सरकारी सदस्य चाहे कुछ ही क्‍यों न कहें, वह मार्ग से जरा भी 
नहीं हटती है |” संक्षेप में, सुधारों ने भारतीयों के हाथ में कोई भी जिम्मेदारी 
नहीं सौंपी । लाडे मोलें ने अधिनियम के सम्बन्ध में ब्विटिश लोकसभा में कहा था 
कि यदि इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संप्दीय प्रणाली की स्थापना 
होगी तब मुझे ऐसे कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं ।” लाडे मिन्‍्टो तथा लाडे मोर्ले, 
दोनों ही भारत में प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली की स्थापना के विरुद्ध थे। मिनटों 
ने कहा था, “मैंने ऐसी चीज से जो उससे (संसद से) समानता रखती हो, मुंह फेर 
लिया था । हम संसद बिलकुल नहीं चाहते थे | हम कौंसिलें चाहते थे, पर ऐसी 
कौंसिलें नहीं जो संसदीय प्रणाली पर निर्वाचित हों ।” 

इस अधिनियम की सबसे बड़ी बुराई साम्प्रदायिक निर्वाचनों का आरम्भ 
था। इस योजना के राजनीतिक क्षेत्र में एक विष-बेल बो दी जिससे कालान्तर में 
अत्यन्त भयंकर परिणाम हुए। श्रो जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कबरी ऑफ इप्डिया 
में लिखा है, “यह भारत के भविष्य पर प्रभाव डालने वाली वस्तु थी। भविष्य में 
मुसलमान प्रयक्‌ मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े हो सकते थे तथा निर्वाचित हो 
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सकते थे । उनके चारों ओर एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दो गयी तथा उन्हें 
शेष भारत से पथक्‌ कर दिया गया। इस प्रकार परस्पर घुल-मिल कर एक ह्दो 
जाने की वह प्रक्रिया जो शताब्दियों से चल रही थी तथा वैधानिक प्रगति से 
लाजिमी तौर पर तेज हो रही थी, अब उलट दो गयी । यह दीवार प्रारम्भ में छोटी 
सी थी क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र संकुचित थे, परन्तु जैसे-ज॑से मताधिकार में वृद्धि होने 
लगी, यह दीवार बढ़ती गई तथा उसका सावेजनिक तथा सामाजिक जीवन के ढाँचे 
पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ा मानो सारे ढाँचों में घुत लग गया हो । इससे 
स्युनिसिपल तथा स्थानीय स्वशासन-संस्थाम्रों में जहर फैला तथा बहुत ही गलत 
ढंग का विभाजन हुआ" ० पृथक निर्वाचव-क्षेत्र मुसलभानों से शुरू हुए तथा 
बाद में दूसरे अल्प-संख्यकों और अन्य समुदायों में भी फेल गये ॥"/ ०० इनसे हर 
प्रकार की पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई तथा अन्त में भारतवर्ष के विभाजन की 
माँग की गयी |“ इन सब में ब्रिटिश सरकार का स्वार्थ निहित था। अधिनियम 
लागू होने से पृथकट्व की भावना को बढ़ावा मिला तथा राष्ट्रीय प्रगति रुक गयी । 
रेमजे मेकडॉतल्ड के अनुसार, “यह जनतत्त्रवाद तथा नौकरशाही के मध्य एक अबूरा 
तथा अल्पकादोन समझौता था +” डाक्टर रामानन्द भग्नरवाल के मत में यह सुधार 
'दयाशील तानाशाही की पराकाष्ठा कंभी हे जा सकते हैं। यह पराकाष्ठा इस 
कारण थी कि भारतीयों को बिना कोई उत्तरदायित्व सौंपे कृपालुता की नीति शिखर 
तक पहुँचा दी गयी । इन सुधारों का एक लाभ था । वह यह कि इसने भारतोयों 
को मूल्यवान प्रशिक्षण दिया जिसके बिना वह सन्‌ १६१६ के अधितियम के अन्तर्गत 
स्थापित व्यवस्थापिकाओं का पूर्णतया उपयोग करने में असमर्थ रहते। व्यापक 
दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह सुधार भारत को स्वशासत्र की ओर ले जाने के 
लिए आवश्यक तथा लाभदायक थे। यद्यवि इस सुधार ने संसदात्मक-प्रणाली को 
स्वीकार नहीं किया परस्तु यह संसदीय संस्थाओं को उम्त बिन्दु तक ले आये, जहाँ 
संसदीय दायित्व से मनाही नहीं की जा सकती थी ।* 
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सूरत-विच्छेद के बाद और होमरूल आन्दोलन के प्रारम्भ के बीच के समय 
में भारतीय राजनीतिक जीवन निष्प्राण रहा । मिन्‍्टोमोर्ले 
कांग्रेस में सुधार कार्यान्वित कर दिए गए थे। उदारवादी यद्यपि समभते 
उदारवादी थे कि यह सुधार उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार दिलाने 
का नेतृत्व में सफल नहीं हुए थे, परन्तु वह केवल सरकार की आलोचता 
मात्र करके चुप हो जाते थे । व्यवस्थापिका-परिषदों में भी 
निर्वाचित सदस्यों का कोई मूल्य नहीं था । दूसरी भोर उग्रवादी कांग्रेस से सम्बन्ध- 
विच्छेद कर चुके थे । सरकार की दमन-नोति के कारण तिलक मांडले में कंद थे 
और अरविन्द घोष पांडिचेरी में सन्‍्यासी का जीवन बिता रहे थे | बंगाल के बहुत 
से उदारवादियों को देश से निर्वासत की आज्ञा दे दी गयी थी, उम्रवादी नेताओं 
की अनुपस्थिति में कांग्रेस को बागडोर गोपालकृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
मदनमोहन मालवीय, तेजवहादुर सप्रू आदि उदारवादियों के हाथ में थी । ये भी 
यद्यपि सुधारों से असन्तुष्ट थे, परन्तु फिर भी सहयोग की भावना से इन्हें कार्यान्वित 
कर रहे थे | इसी बीच लाडे भिन्‍्टो के स्थान पर लाोर्ड हार्डिग्ज की वायसराराय-पद 
: पर नियुक्ति हुई । उन्होंने ऐसी नीति का प्रततिपादन क्रिया कि देश में शान्ति ही बनी 
रही ! बंगाल के विभाजन को दिल्‍ली-दरबार पर रह करने की घोषणा से भारतीयों 
को अपार सन्तोष हुआ । अपनी नीतियों से ही लांड हा्डिग्ज भारत को अंग्रेजों के 
पक्ष में युद्ध में खींच ले गये तथा सभी वर्ग के लोगों ने सरकार को युद्ध में विभिन्न 
प्रकार से मदद को । 
सत्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के 
दौरान में यह घोषणा की कि वे अपने साम्राज्य-विश्तार या अपने स्वार्थों के लिए 
युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अपितु “युद्ध में जर्मनी को हार विश्व में जनतस्त्रवाद की सुरक्षा 
६४ 
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के लिए आवश्यक है ॥” महात्मा गांधी ने भारतीयों को तन- 
युद्ध में सहयोग. मन-धन से युद्ध में सहायता देने की अपीच की । गांधीजी का 
यह हृष्टिकोण नैतिकता तथा उपकार की भावना पर भाधारित 
था | उन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया कि युद्धकाल भारतीयों के लिए 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन करने तथा उसे प्राप्त करने का स्वणिम अवस्तर था। उनका 
कहना था कि यदि ब्रिटेन की मदद तथा सहयोग से हमारी स्थिति सुधरनी थी तो 
यह हमारा कत्तंव्य था कि हम आवश्यकता के समय उनकी मदद करें ।! भारतीयों 
ने ब्रिद्ििश सरकार को इसलिए भी सहयोग दिया था कि युद्ध के उपरान्त ब्रिटिश 
सरकार उन्हें देश में स्वशासन की सुविधा दे । यह आशा स्वाभाविक भी थी । 
जनतन्त्र की सुरक्षा के लिए लड़े जाने वाले युद्ध का परिणाम जनतन्त्र का विस्तार 
होना ही चाहिए था । सुरेन्दवाथ बनर्जी ने कहा, “स्वशासन हमारी राजनीत्तिक 
भावनाओं का लक्ष्य था तथा इसमें हमारे संरक्षण की बात निहित थी । यदि हम 
साम्राज्य के स्वतन्त्र नागरिक होने के गौरव के अभिलाषी थे तो हमें साम्राज्य की 
रक्षा के हेतु लड़ना भी आवश्यक है ।£ परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई 
घोषणा नहीं की भौर इसके फलस्वरूप देश में असनन्‍्तोष को लहर फंल गई थी। 
यद्यपि भारतीयों ने अपार घन तथा जनवक्ति द्वारा अँग्रेजों की मदद की थी तथा 
तत्कालीन वायतराय लॉड हार्डिग्ज ने भी स्वीकार किया था कि भारत को युद्ध के 
प्रारम्भिक सप्ताहों में शाही सरकार ने लगभग चुस लिया था, इस पर भी 
भारतीयों की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की भावना का तिरस्कार किया गया! इसके 
परिणामस्वरूप, देश में 'होमहूल आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | स्वशासन की बढ़ती 
माँग ने देश में राष्ट्रीयवा की भावना को और अधिक बलवती किया । 


एक और दृष्टि से विश्व-युद्ध ने भारतीयों में स्वतन्त्रता की भावना का 
संचार किया । हमारे देशवासियों ने भी युद्ध में भाग लिया तथा युद्ध सम्बन्धी 
कार्यो से उन्हें दूसरे देशों में भी जाना पड़ा। विभिन्न देक्षों में उन्होंने देखा कि 
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स्वशासन का क्या मूल्य होता है | युवक-पतनिकों के हृदय मे भी भारत को स्वसन्त् 
देखते की आकांक्षा जाग्रत हुई, क्योंकि युद्ध के बीच वह परतन्त्र राष्ट्रों की वया 
: दुदंशा होती है, इसे देख चुके थे । जनरल सर जेम्म बिलोक ने अपनी पुस्तक “विद 
द इण्डियन्स इन फ्रान्स” में लिखा हैं, “अब वह दिन बीत गये जब हम अपने 
साम्राज्य के एक विद्ञाल भाग को अन्धकार में रख सकते थे; अब प्रकाश फंल रहा 
है, तथा महायुद्ध ने उसे एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जो कभो सम्भव न 
था 7 परन्तु सबमें महत्वपूर्ण वात यह थी कि युद्ध के मध्य किसी ने भी स्वतन्त्रता 
की न तो मांग की तथा परिस्थितियों को छघ्यान में रख कर न ही किसी नवोन 
ऋन्ति का सूत्रपात किया । 
होमरूल आन्दोलन 
लोकमान्य तिलक के जेल से छूट भाने तथा ऐनी दीसेल्ट के राजनोतिक क्षेत्र 
से कुद पड़ने पर भारतवर्ष के राजनीतिक वातावरण में गर्मी जा गयी । लोकमान्‍्य 
तिलक ने १३ अप्रैल, सन १६१६ को होमछझल लीग की स्थापना की । जेल से मुक्त 
'होने पर अभिनन्‍्दन के छूप में क्ृतज्ञ देशवासियों ने उनको एक लाख झुपये 
की जो थेली भेंट की थी, उसे उन्‍होंने लीग को दे दिया। होमरूल लीग का 
उहंश्य तथा विधान वही रखा गया जो काग्रेंस का था । उसके तुरन्त बाद 
'ही तिलक महाराष्ट्र के दोरे पर मिकल गये तथा नगर-तगर व गाँव-गाँव में जाकर 
अपना सन्देश सुनाने लगे । इसने देश भर में लोगों के हृदय में नवीन भावना का 
संचार किया । ' 
लोकमान्य तिलक द्वारा होमरूल की स्थापना के ६ मास परचात्‌ श्रीमती 
ऐसी बीसेन्ट ने होमरूल लीग नाम की दूसरी संस्था का आयोजन किया । अत्र तक 
श्रीमत्ती ऐनी बीपेन्ट थियोसोफिकल सोसायटी की नेता के रूप 
ऐची बेसेन्ट . में विख्यात हो चुकी थीं। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पुरी तेयारी 
के साथ प्रवेश किया। मद्रास स्टेण्डड' पत्र लेकर उन्होंने 
उसका 'नाम, 'स्यू इण्डिया” रख दिया तथा 'कामन वोल' साप्ताहिक द्वारा वह देश के 
लोगों को जगाने लगीं। उनका कहना था, “मैं भारत में एक वैत्तालिक का काम 
कर रही हूँ तथा सब सोने वालों को जगा रही हूँ ताकि वह उठ बंठें तथा अपनी 
मातृभूमि के लिए काम कर सकें।* सारे देश में थियोसोफिकल सोसायटी की 
शाखाएँ थीं, वे होमझूल लोग के कार्यालयों का काम देखने लगीं ।वह एक प्रखर 
बुद्धि की महिला थीं तथा उनकी भाषण-शक्ति बड़ी जोरदार थी; बतः वह कांग्रेस 
तथा जनता के बीच शीघ्र ही लोकप्रिय हो गयीं। सन्‌ १६१४ में कांग्रेस के मद्रास 


]. थीणां68 ऐ88॥६ ; 8070 07 पा66७, 00. 66-67. 

2 पु द्या क्षा विर्तीका ए0ग्रनणा छथेताहु एप थे पा 8669878 80 पढ&. 
(69 089 ७४8/6 बात जण गि गधा प्रणताहाबा65,72 (0४००१ ७५ 
(0१०६; ० प्ांश07५ ० [वादा 'िद्काणाओंई (०ए७४७॥, 9. 07) 


प्रथम महायुद्ध के बीच राजनीति तथा मांटैग्यू रिपोर्ट | १७ 


अधिवेशन में ही, जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश ही क्रिया था, भावपुर्ण तथा भोजस्वी 
भाषा में घोषित किया । 
भारत आ। साम्राज्यवारद के शिशुगृह में एक शिशु की भाँति नहीं रहना 
चाहता तथा न ही वह अपने खुन तथा आाँसुओं के बदले में स्वतन्त्रता की मुद्रा की 
प्राथना करता है। वह राष्टू की हैसियत से साम्राज्य से न्याय चाहता है तथा 
स्वत्तन्‍न्त्रता को अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समभक्त कर माँगता है । इस विपय में 
किसी प्रकार का भ्रम न होना चाहिए |” 
श्रीमती ऐनी बीसेन्ट ने होमरूल आन्दोलन की प्रेरणा भायरलैण्ड के आन्दो- 
लन से ली थी | उन्होंने इस तके का कि भारतवासी स्वयं शासन करने योग्य नहीं 
हैं, खण्डन किया । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस होमरूल आन्दोलन 
शुरू करे | उनका यहं भी ध्येय था कि युद्धकाल इस वेघानिक आन्दोलन के लिए 
सर्वंथा उपयुक्त था, परल्तु कांग्र स के नरम दल के नेता किसी भी प्रकार के झआान्दो- 
लन का सूत्रपात करने से क्रिकक रहे थे । ऐसा देखकर उन्होंने मोचा कि औप- 
निवेशिक स्वशासन के लिए पृत्रक्‌ संगठन का निर्माण करना चाहिए। श्रोमती ऐनी 
बीसेन्ट ने काँग्रेस के 'तरम” तथा “गरम दल में भी समझौता कराने का प्रयास 
किया । य्यपि वह उम्रवादियों को तो प्रभावित कर पायीं पर नरम दल वालों पर 
उनका विशेष प्रभाव न पड़ा । जब तक गोखले जीवित रहे, उन्हें अपने प्रयत्न में 
सफलता नहीं मिली । फरवरी, सब्‌ १६१६ में उनकी मृत्यु हो गयी । उसके ६ मास 
बाद सर फीरोजशाह मेहता की भी मृत्यु हो गयी । इसम नरम दल वाले हतोत्साहित 
हो गये । उनके श्रयत्न से कांग्रेस के सद्‌ (६१४ के अधिवेश्ञन में एक संशोधन पास 
किया गया जिससे उम्रवादी पुनः कांग्रेस के भीतर आा सकें तथा सन्‌ १६१६ में दोनों 
दलों में पुनः ऐक्य स्थापित हो गया । 
श्रीमती .ऐनी बीसेन्ट का उद्देश्य भारत को जगाना था। उन्होंने भायरलेण्ड 
के आन्दोलन की तरह ही एक चार सूत्रीय कार्यक्रम रखा । इस कार्यक्रम के 
निम्त भाग थे--(१) स्वदेशी ; (२) वहिष्करर ; (३) राष्ट्रीय 
ऐवी बोसेंन्ट के शिक्षा, तथा (४) स्वराज्य । श्रीमती ऐसी वीसेन्ट का होमछल 
उद्दे श्य आन्दोलन एक वैधानिक आन्दोलन था । वह देख रही थीं कि 
यदि उम्रवादी, जो कांग्रेत के वाहर थे, यदि आतंक#वादियों 
के साथ मिल जायेंगे, जो देश में जोर पकड़ रहे थे तो अंग्रेजों के लिए एक 
संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो जायगी | वह यह चाहती थीं कि देझ्य की राजनीति 
को उम्रवाद की ओर भुकने से रोका जाय।, डॉक्टर जकारिया का कहना है 
; हु “उनकी योजना उप्रवादी राष्ट्रोय व्यक्तियों को क्रास्तिकारियों 
होमरूल लीग से मिलने से रोकता था ।” वह बह- विश्वास करती थीं कि 
का फार्यक्रम ब्रिटिज्ष साम्राज्य की रक्षा के लिए यह आवश्यक था कि 
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजों को मदद दी जाय तथा 
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स्वशासित भारत साम्राज्यवाद के लिए अधिक सहायक ही सक्रेगा। उनकी बह 
भाकांक्षा थी कि इंगलेंड तथा भारत एक-दूसरे को समर्के, एक-दूसरे के समीप 
आयें। वह इस बात पर भी बल देती थीं कि अंग्रेजों के लिए यह बुद्धिमानी की 
बात होगी कि वह भारत को स्वराज्य देकर सन्तुप्ट कर दें ॥! 

श्रीमती ऐनी वीपेन्ट का विचार था कि स्रशासन भारत का अधिकार है । 
उनका कहना था कि भारतवर्ष के पुत्रों ने अपना रक्त तथा वीर पुत्रियों ने आँसू 
इसलिए नहीं बहाये है कि बदले में उसे स्वतन्त्रता मिले, मधिक्रार मिले। यह 
सौदेबाजी नहीं है । भारत एक राष्ट्र की हैसियत से साम्राज्य 3) जनता के बीच 
न्याय पाने के अधिकार का दावा करता है। भारतवर्प ने इसे युद्ध के पूर्व मांगा 
था, भारत इसे युद्ध वेः वीच माँगता है, भारत इसे युद्ध के वाद मंगिगा, परन्तु 
बह इसे एक पारितोषिक के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में मांगता है ।* श्रीमती 
ऐनी बीसेन्ट में होमरूल के लक्ष्य त्था दादाभाई के स्वराज्य के लक्ष्य में कोई भी 
अन्तर न था। कॉमन वील' के प्रथम अंक में ही उन्होंने अपने लक्ष्य की व्याख्या 
निम्न शब्दों में की : 

“राजनीतिक क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ग्राम-परिपदों, डिस्टिक्ट तथा स्युनिसिपल 
बोर्डों, तथा प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा, एक राष्ट्रीय संसद तक, जो शाक्तियों में 
उपनिवेज्ञों के स्वशासित विधान-मण्डलों के समान हो, पर स्वशाप्तन की स्थापना 
करना है | हमारा लक्ष्य यह भी है कि जब इम्पीरियल पालियामेंट का अधिवेशन 
हो तथा उसमें साम्राज्य के स्वशासित राज्यों के प्रतिनिधि भाग लें, तब भारतवर्ष 
को भी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए ।7२ 

सन्‌ १६१७ में होमरूल आन्दोलन अपने चरमोत्कर्षं पर पहुँच गया। 
यद्यपि यह एक वेधानिक आन्दोलन था तथा इसके नेताओं ने शास्तिपूर्ण मार्ग 

ठ का अवलम्बन किया था परल्तु इसने देश में एक नई जागृति 
आन्दोलन का तथा हलचल पैदा कर दी । श्री जवाहरलाल नेहरू का कहना 
दसन है, "देश के वातावरण में एक बिजली-सी दौड़ रही थी तथा 
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प्रथम महायुद्ध के बीच राजनीति तथा मांटेग्यू रिपोर्ट | ६६ 


रहे थे तथा ऐसी आशा कर रहे थे कि भविष्य में इसका परिणाम कुछ होगा ।”' 
सरकार इस आन्दोलन से घबरा उठी तथा उसने इसे कुचल देने का निश्चय किया। 
तिलक तथा ऐनी बीसेन्‍्ट के कार्यो पर सरकार की कड़ी नजर रहने लगी । सन्‌ १६१६ 
में तिलक से वर्ष भर तक शान्‍्त रहने तथा २०,००० रुपये का एक व्यक्तिगत बीौंड 
भरने तथा इतनी ही रकम की दो जमानतें देने को कहा गया । वम्बई हाईकोटट में 
अपील के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट की आज्ञा रद्द कर दी गई । इसके अतिरिक्त होमरूल 
आन्दोलन के प्रचार को रोकने के लिए सरकार ने 'प्रेस एक्ट! का प्रयोग किया। 
कॉमन वील' तथा 'स्यू इण्डिया से २०,००० रुपये की जमानत माँगी गई तथा वह 
र८ अगस्त को जब्त भी कर ली गई तथा दुवारा १०,००० रुपये की जमानत 
मांगी गई | आन्दोलन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । वह दबने के बदले उमड़ता 
ही गया । सन्‌ १९१७ के प्रारम्भ में सरकारी आज्ञापत्र नं० ५५६ के अनुसार 
विद्यार्थियों को राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया गया तथा होमखल 
सभाभों मे उनका उपस्थित रहना वर्जित कर दिया गया। प्रांतीय गवनंरों में 
होमरूल के प्रचार को निरुत्साहित करने के हेतु भाषण दिये तथा आन्दोलन के 
नेताओं को चेतावनी दी। मद्रास सरकार ने श्रीमती ऐनी बीसेन्ट तथा उनके 
सहयोगियों, बी० पी० वाडिया तथा जी० एस० भरन्डेल, को नजरबन्द केरने का 
आदेश दिया | इससे सारे देश में रोप फेल गया तथा देश भर में इसके विरोध में 
सभाएँ की गयीं । जुलाई भें अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटी ने भी ऐनी बीसेन्ट तथा 
उनके सहयोगियों की नजरबन्दी की निन्‍दरा की । उसने तिलक की प्रेरणा से वायसराय 
तथा भारतमन्त्री का ध्यान सरकार को दमनकारी तथा प्रतिक्रियावादी नीति के 
सम्बन्ध में आकर्षित किया तथा स्व॒राज्य की बहुत बड़ी किह्तत प्रदान करने की माँग 
की । इसके अतिरिक्त सरकार को यह चेतावनी भी दी कि यदि तुरन्त कार्यवाही न 
गई तो भर्ंतोष तथा अशान्ति वढ़ जायेगी । वह राष्ट्रीय नेता जो अब तक होमखूल 
से पृथक्‌ थे, उन्होंने भी होमरूल लीग की सदस्यता ग्रहण की। तिलक ने भी फौरन 
सत्याग्रह करने का प्रस्ताव किया । 

। मांग्टेयु घोषणा 


इसी बीच राजनीतिक घटनाचक्र तेजी से घुम्नता गया। मेसापोटामियन 
कमीदन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने इंगर्लण्ड तथा भारत में खलबली मचा दी तथा 
भारतीय राजनीतिक सुधारों को विशेष समर्थन तथा बल मिला : लॉर्ड हाडिग्ज 
की सरकार तथा भारतमन्ली, चेम्वरलेन ने जिस अकार युद्ध का संचालन किया 
था, कमीशन ने उनकी तीव आलोचना की | चेम्बरलेन 

क्रमश: उत्तरदायी. ने आलोचनाओं के फलस्वरूप त्यागपत्र दे दिया तथा मंटिस्यू 
शासप का क्षकेत को नियुक्ति भारतमन्त्री के पद पर हुईं । अनेक कार्यों में व्यस्त 
रहने पर भी उन्होंने भारतीय नीति की नयी घोषणा का 


यू ग्रुरुमुख निहालसिह, पू० से२०। 


१०० | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


मसविदा तैयार करने का काम अपने हाथ मे ले लिया तथा ऐनी बीसेन्ट को छोड़ने 
के, लिए भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया | २० अगस्त को मांटेग्यू ने हाउस 
ऑफ कॉमस्स में घोषणा की : 

"साम्राज्य सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत 
है, यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतोयों को अधिकाधिक साथ लिया 
जाय तथा स्वशासनीय संस्थाओं का क्रमश: विकास किया जाय ताकढि ब्रिटिश 
पाम्राज्य के अन्त्मंत भारत में क्रमश; उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो 
सके ।” उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति की प्रगति क्रमशः कई किश्तों 
में होगी 

मांटेग्यु ने.यह भी घोषणा की कि वह स्वयं भारतीय नेताओं तथा सरकार 
से राजनीतिक प्रश्नों पर परामशे करने के लिए शीघू ही भारत आवेंगे। मांटेग्यू 
की इस घोषणा का भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में पर्याप्त प्रभाव हुमा। 
सुरेद्धनाथ बनर्जी ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि इस घोषणा ने विद्रोहियों का 
मुह बंद कर दिया क्योंकि यह पुरानी सरकारी नीतियों से नितान्त भिन्न थी। 
उन्होंने यह भी लिखा कि अब तक की सरकारी घोषणाएं भूठे आश्वासनों की गन्ध 
से भरी थीं परन्तु अब भारतीय इतिहास के पृष्ठों में एक नये अध्याय की रचना 
होने, वाली थी.। १ नवम्बर, सनू १६१७ में मांटेग्यू ब्रिटिश सरकार के अन्य 
प्रतिनिश्चियों सहित दिल्‍ली आये । इस अवसर पर लोकमान्य तिलक तथा श्रीमती 

ऐनी बीसेन्ट ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया तथा 

मांदेग्यू की भारत- आगामी कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने का निमंत्रण 
यात्रा दिया ; मांटेग्यू का भारत आना एक दृष्टि से अच्छा रहा। 

इस समय युद्ध चल रहा था तथा भारत में स्वशासत के लिए 
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आन्दोलन भी । उनकी घोषणा तथा भारत-आगमन का फल यह हुमआ कि भारतोय 
राजनीतिश्ञों का ध्यान संवैधानिक सुधारों की ओर लग गेया। मंटिस्यू ने बड़े गरव॑ 
से कहा, “युद्ध के अत्यन्त संक्रटपुर्ण समय में मैंने भारत को ६ महीनों तक श्ान्त 
रखा है तथा राजनीतिज्ञों को अपने मिशन के अतिरिक्त किसी कोर ध्यान नहीं 
देने दिया । 

इस दौरान एक भोरे महत्वंप्रृंण घटना येह हुई कि 


ऐनी धीसेन्ट, श्रीमती ऐनी बीसेन्ट कांग्र स-अध्यक्ष चुन ली गयीं | यहूँ उनके 
कोंग्रेस अध्यक्ष. स्वशासंन के लिए किये गए झ्ानंदार संघर्ष का उपयुक्त 
पुरस्कार था । 


कांग्रेस-लीग समभौता--ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को अपने पक्ष में 
मिलाने के लिए जिन कुत्सित चालों का उपयोग किया, उनकी चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है परन्तु मुसलमानों में भी शीघ्र ही राष्ट्रीयतावंदी भावना जाग्रत हो गयी । 
मुस्लिम लोग का नेतृत्व भी सन्‌ १९१२ के वाद नवयुवकों के हाथ में आा गया। 
यद्यपि उन्होंने लीग का उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना ही रखा पंरनतु 
कुछ ऐसी घटनाएँ हो गयीं जिनसे वह भी स्वशासन की माँग करने लेगी महायुद्ध 
में टर्की का सुल्तान जो संसार के मुंसलमोौनों का। खलीफा था, जर्मनी का मित्र थीं। 
बिंटिंद शासन ने उसंके विरुद्ध श्रव के विद्रोहियों से सहानुभूंति प्रकट बी । भारतीय 
मुर्सलमानों में अर्स्तोप को रोकेने के लिए सरंकार ने घोषणा की कि मिन्र-राष्ट्र 
अरब के धाभिक स्थानों पर हमला न करेंगे, परन्तु इससे भी मुसलमानों की सन्तोष 
न हुआ । राष्ट्रीय नेताओं ने उसका लाभ उठाया तथा उन्होंने स्वशासन की माँग पर 
मुसलमेनों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की । इसके मतिरिक्त उस समय 
नये वायसराय लॉड हाडिग्ज की कांग्रेस के प्रति मेल-जोल की नीति के कारण 
मुसलमानों में पृथ कतांवादी तस्वों का जोर नहीं रह गया । संन्‌ १६११ में वंग-भंग 
की घोषणा से भी मुमलमातने अँग्रेजों से रुप्ट हुए क्योंकि उनका कहना था कि उनसे 
परामर्श नहीं लिया गया था। इन संव कारणों से मुँमन्नमानों में जो असंतोप फैला 
तो वह राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित होने लगे । मौजोना आजाव, मुंहंम्पंर्दनली 
जिन्ना, हकीम भअजमलखा ज॑से लोगों के हाथ में मुंस्लिम क्षीग वी बागडोंर थी। 
इंसके व्यापंक हृष्टिकोण ने संकुचित साम्प्रदायिकतावाद की नीति से मुस्तलमानों का 
घ्यान राष्ट्रीयतावाद की ओर आाकपित किया । 
मौलाना आजाद की गश्भीर विद्वत्ता की घाक न केवल भारत में, अपितु 
पुरे इस्लामी जगत में फेल चुक्की थी । उन्होंने यद्यपि लड़ाइयों में जिनमें टर्की घिर 
गया था, गहरी रुचि ली, फिर भी उनका मार्ग पुराने मुस्लिम 
भौलाना जाजाद. नेताओं से भिन्न था। उनके व्यापक बुद्धिसंगत हप्टिकोण ने 
उन्हें पुराने नेताओं के सामन्‍्ती, संकुचित, थ्रामिक तथा 
पृथकतावादी हृष्कोण से अलग रखा तथा उन्हें सिर से पैर तक भारतीय राष्ट्रवादी 


१०२ | भारत में राष्ट्रीय भान्दोलन 


बना दिया ।! सन्‌ १९१२ में उन्होंने ठदू साप्ताहिक “अलहिलाल” का प्रकाशन 
आरम्भ किया तथा मुस्लिम लीग की अनुदार तथा बराष्ट्रीय नीतियों को क्षालोचना 
की । मेहता तथा पटवर्द्धान का मत है कि 'अलहिलाल' ने मनुप्यों के मस्तिष्क को 
भय तथा निराशा से मुक्त करने मे सहायता प्रदान की तथा उन्हें आशा तथा साहस 
के उच्च धरातल पर ला खड़ा किया ।”* उनकी रचनाओं ने सरकार को रुप्ट कर 
दिया । उनके पत्र से जमानतें माँगी गयीं तथा सन्‌ १६१४ में उनका प्रेस जब्त कर 
लिया गया तथा सन्‌ (६१६ में उन्हें चार दर्ष के लिए अन्तर्तामित कर दिया गया । 
इस समय तक मौलाना मुहम्मदअली अपने उद्ू पत्र 'हमदद तथा अंग्रेजी 
पत्र 'कामरेड' द्वारा राष्ट्रीयतावादी प्रचारों के लिए प्रसिद्ध हो 
मौलाना सुहम्सद- चुके थे। यह भॉक्सफोड में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे तथा 
अली तथा इस्लाम के प्रति हृढ़ आस्था रखते थे । बंग-विभाजन के उप- 
शौकतभली .रान्त अँग्रेजों की नेकनीयती पर से उनका विश्वास हट गया । 
टर्की के पक्ष में भी उन्होंने भान्दोलन किया । सब्‌ १६१५ 
में युद्धक_ाल के लिए उन्हें अपने भाई शौकतअली के साथ अन्‍्तर्वासित कर दिया गया । 
श्री मोहम्मदअली जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग को कांग्रेस के निकट लाने का 
प्रयास किया तथा उसे साम्प्रदायवादों तथा पृथकवादी तत्वों से छुटकारा दिलाने 
ह का प्रयत्न विया । उनके हो नेतृत्व के कारण मुस्लिम लीग ने 
मोहम्मदअली सन्‌ १९१३ के लखनऊ अधिवेशन में ओपनिवेशिक स्वराज्य 
जिन्ना का अपना लक्ष्य घोषित किया । इस समय सर आगाखाँ लीग 
के अध्यक्ष थे । उन्हें यह राष्ट्रीयवावादी नीति पसन्द न थी ; 
बतः उन्होंने सन्‌ १६१४ में अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरान्त लीग 
की बागडोर जिन्ना साहब के हाथ में आ गयी । 
मौलाना शिबली नौमानी सर संय्यद के सहयोगी थे। जब सर सैय्पद 
ममत्रदायिकता की ओर उन्मुख हो गये तब मौलाता नौपानी को यह नीति पसन्द 
जल न आयी तथा उन्होंने उनकी कठोर आलोचना की । उन्होंने 
सौलाना शिबली अपनी लेखनी द्वारा मुसलमानों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने 
नोमानी की साहसिक चेष्टा की । .वह यह न चाहते थे कि मुसलमान 
केवल कांग्रेस के भालोचक बनें। उन्होंने & अक्टूबर, सन्‌ 
१६१७ के लखनऊ के 'मुस्लिम गजर्टा में लीग की राजनीति पर विचार करने के 
उपरान्त लिखा---वृक्ष की पहिचान उसके फल से होती है। यदि हमारी राजनीति 
में गम्भीरता होती तो हममें संघर्ष के लिए उमंग और कष्ट तथा त्याग के लिए 
तत्पर रहने को भावना अवश्य जागृत हुई होती ।” 
मुस्लिम लीग की नीतियों में घने: शर्नें: जो परिवर्तन हो रहा था, कांग्रेस 
[ काशाए ; ॥)500ए6८४ 0 ]709, 79. 289. 
2 6 एकापाएाओ। परापक्षा26, 9. 22, 
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ने उसका स्वागत किया । सन्‌ १६१३ की कांग्रेस में टर्की तथा फारस के सम्बन्ध 
में एक प्रस्ताव भी पास किया गया जिनमें दोनों देशों के प्रति 
कांग्रेस-लोग सम-.. सद्भावना प्रकट की गयी। धीरे-धीरे कांग्रेस तथा मुस्लिम 
भोता, सन्‌ १६१६ लीग अपने दृष्टिकोणों में नजदीक आने लगीं । सन्‌ १६१४ 
में मुस्लिम लीग में राष्ट्रीयतावादियों का जीर हो गया। 
इस परिवर्तन से ऐंग्लो-इण्डियन समाचार-पत्र विचलित हो उठे , उन्हें यह धांका 
होने लगी कि जिस विभेद की नीति को अपवाकर वह लाभ उठाना चाहते थे कहीं 
वह भसफल नहीं हो जाय तथा कालान्तर मे भारत मे अंग्रेजी राज्य समाप्त हो 
जाय । राष्ट्रवादी नेता इस वात्त के लिए प्रयत्नशील थे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता में 
वृद्धि हो तथा दोनों ही जातियां परस्पर मिलकर सामान्य राजनीतिक लक्ष्य की भोर 
शक्तिशाली पग उठावें तथा ऐसे महानू भारत का निर्माण करें जो अशोककालीन 
भारत से कहीं अधिक महत्तर तथा अकवरकालीन भारत से कहीं अधिक वुह्त्तर 
हो । सन्‌ १९१५ तक मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी मुसलमानों ने प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया था तथा इसी वर्ष होने वाले अधिवेशनों में उसने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की 
आमन्त्रित किया । इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय 
तथा सरोजिनी नाइडू आदि लोग अधिवेशन में सम्मिलित हुए। मिस्टर जिप्ता ने 
इस अधिवेशन में भारत के लिए राजनीतिक सुधारों के लिए एक समिति निर्षाण 
की योजना प्रस्तुत की जो काँग्रेस के साथ मिलकर काम करें) यह योजना स्वीकृत 
हो गयी । इसके परिणामस्वरूप, सन्‌ १६१६ में संयुक्त कांग्रेस लीग योजना तैयार 
हुई जो 'लखनऊ पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १६१६ में लखनऊ नगर में 
काँग्रेस तथा लीय के अधिवेशन एक ही समय में हुए । दोनों अधिवेशनों ने फांप्रेंस 
लोग योजना को स्वीकार क्रिया तथा उसे सरकार के विचारार्े प्रस्तुत किया। 
गुरुसुख निहालतिह का कहता है, “इस प्रकार भारत की दो बड़ी जातियों ने और 
दो बड़ी राजनीतिक संस्थाओं ने एक 'कार्यक्रम' अपनाया और इस छझ़उप में उनके 
हारा, विशेषकर उसी वर्ष नरम तथा उग्र पक्षों में ऐक्य हो जाने पर ब्रिटिश भारत 
की राजनीतिक हृष्टि से जगी हुई सारी जनता का प्रतिनिधित्व हुआ ॥2 
लखनऊ में कांग्रेस तथा लीग में समझौता हुआ, उसमें दो बातें मुख्य थीं । 
प्रथम, लोग ने कांक के समान ही भारत को उक्तरदायित्वपूर्ण सासन देने की माँग 
का समर्थन किया। द्वितीय, कांग्रेस ने समझौते के तौर पर मुसलमानों की, राष्ट्र के 
अन्य भागों से पृथक्‌ राजनीतिक सत्ता स्वीकार की । इससे पूर्व कांग्रेस का यह दावा 
था कि वह सम्पूर्ण भारतोय राष्ट्र का प्रतिनिधित्य करती है। बव इस (पृवर्दा द्वारा 
कांग्रेस ने यह मान लिया कि मुसलमानों दे राजवीतिक अधिकार पृथक हैं तथा उनका 
प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भी पृथक है यह संस्था मुस्लिम लोग मान ली गयी ।* 


॥ भारत का वंधानिक एवं राष्ट्रीय विकास, पृ० ३०४। हु 
2 इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का इतिहास, पृ० १४६६ 
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यह समभीता सरलतापूर्वक नहीं हुआ । सी० बाई० चिन्तामणि, मदनमोहन 
मालवीय आदि कई नेता इस समभौते को सन्देह की दृष्टि से देखने थे, परन्तु काग्र स 
के अधिकतर नेता चाहते थे कि वह उत्तरदागित्यूणं घासन की मांग को देश की 
सर्वेसम्मत माँग के रूप में सरकार के सामने पेश करें। यह अभिलाया अपने 
आप में शुभ थी, परन्तु श्री जिन्ना बहुत चतुर थे। बह समझ गये 
कि उत्तरदापित्वपूर्ण शासन की माँग को सर्वेसम्मतत बनाने के लिए कांग्रेस कुछ 
कीमत भी दे देगी तथा वह सौदे के लिए तंयार हो गये। श्री इन्द्र विद्यावाचस्पत्ति 
का कहना है, “कांग्रेस के उस सभय के नेताओं ने सप्रका था कि जो 'पंवट वन 
रहा है, वह सौदे का अन्तिप्त अध्याय है, पर वस्तुतः वह केवल पहला अध्याय 
निकला और उसके अन्तिम अध्याय का शीर्षक बना पाकिस्तान ।! संल्षैप में 
कांग्रेस ने इस पंक्‍्ट द्वारा स्वीकार किया : 


(१) भारतीय राष्ट्र के दो भाग हैं--एक मुस्लिम दूसरा गर-मुस्लिम । 


(२) प्रतिनिधित्व की मात्रा निरिचत करने के लिए साम्प्रदायिकता को 
आधार माना जं सकता है। 


(३) भारत में मुसलमानों का विशेष महत्व है तथा इसलिए उन्हें अपनी 
जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार देना उचित है। 


'पक्ट' के अनुसार मुसलमानों का पंजाब व बंगाल में बहुमत था तथा वहां उन्हें 

क्रमण: ४०९७ तथा ५०% स्थान देना स्वीकार किया गया, परन्तु जिन प्रास्तों 

' में वह अल्पमत में थे, वहाँ उनक्ने साथ विशेष रियायत की 

सुसलसानों को. गयी । यह नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट हो जायगा। 

प्रतिनिधित्व यद्यपि उनकी कुल जनसंख्या समस्त भारत की २४% थी १९ 
उन्हें ३३:३% प्रतिनिधित्व मिला । 
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इस समभोौते की शर्तों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांगग्रेम ने 
गीग को सन्तुष्ट करने के लिए तथा उसका सहयोग पाने के लिए भारतीय 
राष्ट्रीय का ध्यान न रखते हुए उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान कीं । इस योजना से 
यद्यपि थोड़े-से समय के लिए हिन्दुू-मुस्लिप एकता स्थापित हुई पर कालान्तर में 
दोनों जातियों के मध्य वर बढ़ता ही गया । भविष्य में सरकार ने इस 'पैक्ट' को 
ह्टी मांटफोडे-सुधार का आधार बना लिया, परन्तु जिस औपनिवेश्विक स्वराज्य की 
माँग की गयी थी, उस पर ध्यात न दिया। कांग्रेस ने दि संयुक्त निर्बाचन 
पद्धति पर बल दिया होता तो भारत का विभाजन न होता | 

काँग्रेस-लींग योजना--क्रांग्न स-लीग पंक्‍्ट द्वारा संवेघानिक सुधारों की जो 
योजना बनी, उसके मुख्य उपबन्ध निम्न थे! 

(१) प्रान्तों को यथासम्भव प्रद्माचन तथा वित्तीय क्षेत्र में केद्रीय नियन्त्रण 
से स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए 

(२) केन्द्रीय तथा व्यवस्थापिका-सभाओं के ४/५ सदस्य निर्वाचित तथा 
१/५ मनोनीत होने चाहिए 
ह (३) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के कम से कम आधे सदस्य अपनी- 
अपनी व्यस्थापिका-सभाओं के निर्वाचित प्दस्पों द्वारा निर्वाचित हों । 

. (४) जब तक कौंसिलों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर गवनेर-जनरल 
अथवा सपरिषद्‌-गवर्नर अपने निषेघाधिकार का प्रयोग न करे, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
सरकारों को उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। 

(५) केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा को भारत सरकार के सैनिक, वेदेशिक 
तथा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, जिनमें युद्ध-घोषणा अथवा संधि 
करना भी सम्मिलित है, कोई अधिकार न होना चाहिए 

(६) भारतमन्त्री के भारत सरकार से वे ही सम्बन्ध होने चाहिए जो 
ओऔपनिवेशिक मन्त्री से उपनिवेशों की सरकारों के साथ होते हैं । 

नाइनटीन सेमोरेण्डम--यह मेमोरेण्डम कांग्रेस-लीग समझोते का आधार था 
जिसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के १६ सदस्यों ने अक्टूबर, सन्‌ १६१६ में लॉड 
चेम्सफोर्ड को पेश किया । इसमें से मुख्य पंडित मदनमोहन मालवीय, सर तेज 
बहादुर सप्र तथा श्री जिन्‍ना थे | इस 'मेमोरेण्डम' में कहा गया था 

“भारत को एक अच्छे शासन की आवश्यकता नहीं है, वरत्‌ उस सरकार 
की आवश्यकता है जो जनता को मान्य हो तथा जिसका जनता के श्रति उत्तर- 
दायित्व हो । यदि युद्ध के बाद भी व्यावहारिक रूप में भारत की स्थिति उसी समान 
रहती है, जो युद्ध के पूवं थी तो समान संकट के विरुद्ध भारत तथा इंगलेण्ड के 
समान प्रयत्नों का अपूर्ण आशाओं की दुःखदावी स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य कोई 


परिणाम नहीं होगा 
] (ए०फ्रांक्षार्त ; [॥८ पतशा शि0907 (833-935), 9. 48. 


१०६ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


इस मेमोरेण्डम में यह प्रस्ताव किया गया कि प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सभी 
कार्यकारिंणी-परिषदों में आधी सदस्य-संख्या भारतीयों की होनी चाहिए तथा सभी 
व्यवस्थातिका-सभाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए ; जनता के 
मताधिकार को विस्तृत कर देवा चाहिए ; अल्प-संस्यकों को उचित प्रतिनिधित्व 
मिलसा चाहिए ; भारतमन्त्रो शी परिषद्‌ समाप्त कर देनी चाहिए ; प्रान्तों को 
स्वायत्तता मिलनी चाहिए तथा भारत को सम्पूर्ण रूप से स्थानीय शासन प्राप्त द्वीना 
चाहिए । इसी मेमोरेण्डम में इप बात पर भी बल दिया गया कि सेना में भारतीय 
तवयुवकों को वही सुविधाएँ मिलती चाहिए जो यूरोवियनों को मिलती हूँ । 

सांटफोडे-पोजना 

मांटेग्यू के २० अगस्त, सन्‌ १६१७ को घोषणा तथा राजनोतिक नेताओं 
तथा भारत सरकार से वार्ता करने के लिए उनके भारत आने की चर्चा ऊपर 
की जा घुकी है। जिस समय मांठेग्यू वे भारत के लिए प्रस्थान किया था, उन्होंने 
चोषणा की थी ; 

“मेरी भारत-यात्रा का तात्पय यह है कि हम कुछ करने जा रहे हैं। में 
इगलैण्ड को खाली हाथ या कोई साधारण वस्तु देकर नहीं लौट सकता । जिस 
वस्तु को लेकर में लौटूगा, उससे नये युग का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा 
मेरे प्रयत्त निष्फल होंगे। उस वस्तु को भारतवर्ष के भावी इतिहास की कू जी के 
समान होता चाहिए ।” 

मांटेग्यू के भारत आने का मुख्य प्रयोजत यह था कि वहू किस प्रकार काम 
करना धाहते थे कि “मानों सुधारों की सारी योजना भारत सरकार द्वारा ही 
बनायी गयी ,/ परन्तु भारत में उन्हें वायसराय की कार्यकारिणी-परिषद के 
सदस्यों, प्रान्तीय शासनों के अध्यक्षों, विशेषतया पंजाब के प्तर मायकेल ओो' डायर 
तथा मद्रास के लेफ्टिनेंट पैंटलेण्ड तथा अन्य योरोपीय अधिकारियों से सहयोग पाने 
में कठिनाई हुई | उन्हें अपनी योजना में अमेक परिवतेन करने पड़े | भारत सरकार 
को प्रसन्‍त करने के लिए प्रान्तीय स्वायत्तता पर प्रतिबन्ध लगाये गये अथा प्रान्तीय 
जनता की प्रदान किये जाने वाले उत्तरदायित्व को घटा दिया गया । गवर्नरों को 
आइवासन दिया गया कि उच्च पदों पर पहुंचने के लिए उन्हें उचित अवसर प्रदान 
किये जायेंगे तथा उन्हें संरक्षण मिलिगा, जिससे मन्त्रिगण उनके कामों में हस्तक्षेप 
न कर सके | सिविल-स्विस द्वारा उन्हें आइवासन दिया गया कि उनके वेतन में 
वृद्धि हो जायगी। रिपोर्ट में राजाओं के नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना की भी सिफारिश 
की गयी । जब अन्तिम रूप से द्ासन में सुधार करने सम्बन्धी योजना सामने आयी 
तो उसमें मौलिक योजना की उस भव्यता का अभाव था जिसे बनाये रखने के 
हैतु मांटिग्यू उत्सुक थे |? 

3. स्‍407व87%6 : थैग वावाबा फधाए, 9, 4, 
2 गुरुमुख निहालसिह, पृू० ३३१। 


प्रथम महायुद्ध के बीच राजनीति तथा मांटेग्यू रिपोर्ट | १०७ 


भारत में संवंधानिक सुधारों से सम्बन्धित योजना ८ जुलाई, सन्‌ १६१८ 
को प्रकाशित हुई | इसके चार मुख्य सिद्धान्त थे : 
मुख्य सिद्धान्त (१) स्थानीय स्वराज्प के क्षेत्र में पूर्णतया जनता का 
नियन्त्रण हो । 
(२) प्रान्‍्तों में भी थोड़ी मात्रा में उत्तरदायित्वपुर्ण शासन का सिद्धान्त 
ग़ू क्रिया जाय | 

(३) केन्द्रीय सरकार यद्यपि पूर्ण रूप से ब्रिटिश लोकसभा के ही प्रति 
उत्तरदायी बनी रहे तथा उसके अधिकार सभी विपयों पर सुरक्षित रहें, परन्तु 
व्यवस्थापिका-सभा का आकार बढ़ाकर उस्ते अवसर दिया जाय कि वह सरकार को 
प्रभावित कर सके । 

(४) भारत सरकार पर भारतमन्त्री के नियन्त्रण में आवश्यक शिथिलता 
कर दी जाय । 

मांटेग्यू रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि केन्द्रीय शासन के 
ढाँचे में कोई परिवर्तेन किया गया तो संकट उपस्थित ही सकता है तथा सरकार 
की कार्यकुशलता में कमी आयेगी । इस रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया 
कि भारत में घशिक्षितों की संख्या मधिक थी तथा उन्हें उत्तरदायी शासन के लिए 
शीघ्र शिक्षित करता आसान काम न था। इसके अतिरिक्त भारतीयों में भाषा, धर्म 
तथा जाति की हृष्टि से भी मतभेद था | इस रिपोर्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचतों का 
भी विरोध किया गया, फिर भी इसने साम्प्रदायिक निर्वाचनों को न केवल 
मुसलमानों तक ही सीमित रखा वरन्‌ सिवखों के ऊपर भी लागू ढ्रने की सिफारिश 
की । इस प्रकार यद्यपि रिपोर्ट ने कांग्रेसलीग योजना की कुछ बातों को अपनाया 
पर अन्य बातों को अत्यन्त कान्तिकारी समझ कर छोड़ दिया गया । 

इस रिपोर्ट के प्रकाशन से भारतीय राजनीतिज्ञों को घोर निराया हुई। 
लोगों के हृदयों में होमरूल भानन्‍्दोलन से जो आश्षा जाग्रत हुई थी, दह स्वप्न-मात्र 
निकली । तिलक ने कहा कि यह योजना किसी भी दक्षा मे स्वीकार करने लायक 
नहीं थी । ऐनी बीसेन्ट ने कहा कि इंगलंण्ड द्वारा इस योजना को प्रस्तुत करना 
अनुचित है तथा भारत का इसे स्वीकार करना नितानत अनुचित एवं असम्मानीय 
है । प्रो० जितेम्द्रलाल बनर्जी के अनुर.र वे सुधार अनुदार, अवकचरे, अपर्याप्त तथा 
निष्फल ये | डाँ० सुब्रह्मण्यम ऐयर ने देशवासियों को सलाह दी कि उन्हें जो क्षफीम 
दी जा रही है, उसका स्पर्ण भी न करे । 

अगस्त सन्‌ १६१८ में इस योजना पर विचार करने के लिए वम्बई में 
कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उग्रवादी इस बोजना का पूर्णतया 
विरोध करना चाहते थे, परन्तु उदारवादी इससे वचना चाहते थे | वह यह समझते 
थे कि यदि इसका व्रोध किया गया तो सरकार इन सुधारों को लागू करना 
स्थगित कर देगी। उनका विचार था कि कुछ न मिलने से कुछ मिलता हितकर है। 


१०८ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


उम्रवादियों तथा उदारवादियों, दोनों के मध्य इस प्रकार पुनः मतभेद हो गया। 
मुस्लिम लीग ने भी इस सुधार-योजना का विशेष किया । 

उदारवादियों वो क्योंकि मांटेग्यू रिपोर्ट की सच्चाई, सहानुभूति तथा उसके 

उद्देश्यों पर पूर्ण विश्वास था, अतः उन्होंने उग्रवादियों के 


उदवारवादियों विपरीत इन सुधारों को प्रपतिणील ठथा तात्विक कहा तथा 
का कांग्रेस से जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वह इन पर विचार करने के 
अलग होना लिए वांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भी सम्मिलित नहीं हुए 


तथा उन्होने अपना एक स्वतन्त्र दल बनाने का निश्चय 
किया । गुरुमुख निहालसिह का कहना है कि इसके लिए तीन बातें उत्तरदायी थीं : 

(१) मॉडरेटों या तरम लोगों को विश्वास था कि कांग्रेस में होमरूल के 
समर्थकों की प्रधानता थी जिन्होंने अपने आपको सुधारों का विरोधी प्रकट कर 
दिया था; अतः वह नहीं चाहते थे कि इन सुधारों पर बिना विचार किये ही कांग्रेस 
उसे ठुकरा दे । यद्यपि बाद में कांग्रेस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया गया, उसे 
देख कर कुछ मॉडरेट नेताओं ने अनुभव किया कि उन्होंने भूल को थी । 

(२) नरमवादियों का कांग्रेस से अलग होने का कारण मनोवैज्ञानिक भी था। 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दीनशा बाचा भादि नेता वृद्ध हो गये थे तथा उन्हें यह आशा न 
थी कि भारत श्षीघत्र ही स्वशारुन प्राप्त कर लेगा; अत: वह उत्तरदायी शाप्तन के 
आरम्भ की चर्चा के आगे झुक गये । क्योंकि वह अधिक प्रतीक्षा न कर सकते थे, 
अत्त: उनकी ओर जो भी मित्रता का हाथ बढ़ाया गया, उन्होंने उसे थाम लिया । 
वह तीज प्रगति से भी भयभीत थे तथा देशवासियों की च्रुटियों तथा दुबंलताओं से 
परिचित थे तथा धीरे-धीरे बढ़ना चाहते थे । 

(३) उन्हें सरकार को सचाई पर विश्वास था । उन्हें यह देखकर दुःख होता 
था कि कांग्रेसी नेता, सरकार को नीति तथा भावना में जो परिवतेन हुआ था, 
उनकी ओर ध्यान दे रहे थे ।? 

उपयुक्त कारणों से नवम्बर, सन्‌ १६१८ में उदारवादियों ने कांग्रेस को छोड़ 
कर 'नेशनल लिबरल फेडरेशन' की स्थापना की । उन्हें ऋमिक संवैधानिक सुधारों: में 
अधिक विश्वास हो गया था तथा उन्होंने नवीन सुधारों के अनुसार नवम्बर-दिसम्बर, 
सत्‌ १६२० के निर्वाचनों में भाग लिया, यद्यपि महात्मा गाँधी ने देश में असहयोग- 
आन्दोलन छेड़ रखा था । 


१. वही, पृ० ३८५-८६ | 
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भारतीय शासत अधिनियम, सन्‌ १६१६ का मुख्य आधार सांटेस्यू-चेम्सफोर्ड 


प्रतिविदद था। इस अधिनियम के प्रस्तावना में मांटेग्यू की घोषणा के सारांश 
को दोहराया गया । इप्त अधिनियम में चार मूलभूत सिद्धान्तों का निरूपण क्रिया 
गया था। ये सिद्धान्त भिम्नलिखित थे! : 


ः 


(१) “जहाँ तक हो सके, स्थानीय संस्थाओं में जनता का पूर्ण अधिकार 
हो | उनका नियन्त्रण उसी के द्वारा हो भौर बाह्य नियन्त्रण 

भूल भाधार से उनको अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 

ओर उदहश्य (२) प्रान्तों- में आंशिक उत्तरदायित्व का सूत्रपात किया 
जाय-ओर ज॑से-जैसे स्थिति उपयुक्त बने, उन्हें पूर्ण उत्तर- 
दायित्व दे दिया जाय ; 


() प्रश०. ाठप6 ४९, 8$ 7 85 ए0जं000, ०0779/९6 709 प्रोंध 
ढणाएते मर 00% 909468 बात 6 द्वा्ट॑०॥ 905506 ॥74९79670070९ 
जि शा 0 0प्रश॑भं(6 ००7०0, 

(0) 7#6 ए/0शंए708 806४ ६76 तंएगवांग्रड वी १गंए) (6 ध्यावेंदा/ 8095 
॥0फ्रह्मा'व5 6 एछा0876885ए8 788॥528009 ० ९5907596 (0ए९८77607 
शा0पांव 9९ ६८९0, 

(गा) प्र (0एशशआमद्यां 6 वावीब गराएडा एट्शवहां। ए09 7859008- 
छा8 ६0 एथकिए67, बात 98४8 5परी 785907579/79, ॥5 8ए7079 
[0 85587थच! -ऋादा।दा$ एराएड[ उध्याथंए॥ 795059परकषओ एऊत्य0ग्रह ७एटए- 
708, 07 ॥#6 (रहिए 0[क्‍98 छाह्ा2865 089७ 60 96 स#7000080 78 970 ए॥8- 
0358,, 0 (॥6 पर्वत धढ वातीया 7,6ट8्रारट एठपशाएो 580प्राठ?! 
ए6 ढलाद्रा220 दावे प्रब्वतंद प्रणा8 एढफा०्शा४इइए० बाते 5 0979007व- 
(65 0 गरघ्रष्मठंतटु (50एथप्रापवगां 8८78३६६ँं, 

(९) प्ञा छाणफएणाणार 0 6 शिल्ट्ठ०॑ंपड ०737805 8 ए०प्राा0 ० 
एकणॉब्मिर्ा छाव॑ $हछशंशए ० डॉंडा9 0ए४/ 792 (0५४67777278 07 ॥70|2 
बात॑ ?०जशा।एंगी (50ए९पराप्रष्णा %रप्चछ 96 7९80:, 
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(३) भारत सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगी, परन्तु केन्द्रीय 
विधान-मण्डल का विस्तार किया जायगा ताकि थ्ासन-व्यवस्था पर उनके प्रभाव 
में वृद्धि हो सके ; 

(४) गृह सरकार (पस्रणगा० 50ए०्णागाक्या।) के नियन्त्रण में शिविली- 
+ १ 

१. भारतीय शासन अधिनियम, सन्‌ १६१९ की विशेषताएं 

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं : 

(१) प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी शासत -द्वेथ शापन-व्यवस्था ; 

(२) अनुत्तरदायी केन्द्रीय शापन ; 

(३) विकेन्द्रीकरण 

(४) गृह सरकार के नियन्त्रण में शिविलीकरण 

(५) निर्वाचन तथा मताधिकार ; 

(६) प्रयोगकालीन तथा संक्रातिकालीन उपाय 

(७) शक्ति-विभाजन 

(८) द्विस्रदनात्मक केन्द्रीय व्यवस्थपिका का निर्माण । 

इस अधिनियम के द्वारा प्रान्तीय शासन आंशिक रूप से व्यवस्थपिका 
के प्रति उत्तरदायी बनाये गये। इसके अनुसार प्रान्तीय प्रशासन को दो भागों 
में विभाजित किया गया--हस्तान्तरित विषय (ए7श्ाइथश्ि।86 $009|००४७) 

और रक्षित विषय (२०४७४९१ 87००७) | हस्तान्तरित 
प्रान्तों में आशिक विषयों को लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया जो व्यवस्था- 
उत्तरदायी शासन पिका के प्रति उत्तरदायी होते थे । रक्षित विषयों को कार्य- 
कारिणी-परिषद्‌ के सदस्यों के मधीन रखा गया, जो गवनेर 

के प्रति उत्तरदायी थे और व्यवस्थपिका के नियन्त्रण से मुक्त थे। इसी व्यवस्था 
को द्वेघ शासन-व्यवस्था (0एथ०ाए) के नाम से पुकारा गया। इस शासन- 
व्यवस्था में विधान-सभाओं का स्वरूप अधिक लोकतंत्रात्मक बताया गया। 


उनमें अब निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया तथा उसके अधिकारों में वृद्धि 
की गयी । 


भारतीय शासन अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता प्रान्तों में हे घ शासल- 
व्यवस्था की स्थापता थी। दंध झासन-व्यवस्या (एप्रदाणाए) के माध्यम से 
हो आंशिक उत्तरदायी शासत्र की स्थायत्रा को गयी थी। सम्राट की धोषणा में 
यह सरष्ट ही था कि उत्तरदायी सरकार को प्राप्ति धीरे-धीरे 

हैंध शासन- क्रमिक विकास द्वारा की जायगी । इन हृष्टिकोणों के प्रकाझस- 
व्यवस्था का कारण यह विश्वास था कि भारतीय लोग हासन- 
प्रबन्ध की जटिलताओं को समभने तथा शासन-उत्तरदायित्व 

के योग्य नहीं हैं। इसलिए आन्तीय शासव-व्यवस्था को दो भागों में बाँठ दिया 


करण 
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गया . कम महत्वपूर्ण विषयों के शासन-प्रबन्ध का भार भारतीय लोकप्रिय मन्त्रियों 
पर छोड़ दिया गया और मुख्य विपय गवनेर को कार्यक्रारिणी-परिपद के 
सदस्यों के पास ही रहे। हस्तान्तरित विषयों के लिए मंत्री व्यवस्थापिका के 
प्रति उत्तरदायी थे । 


इस अधिनियम ने केन्द्रीय शासन को यथापूर्व केन्द्रीय विधान-मण्डल के 
प्रभाव से मुक्त रखा | यद्यपि व्यवस्थापिका-सभा का विस्तार कर दिया गया ओर 
उसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गयी जिससे वह सरकार को अधिकाधिक प्रभावित 
कर सके, परन्तु इसके विपरीत गवर्नर-जनरल को भी कुछ विशेष अधिकार प्रदान 
कर दिये गये । यदि गवर्नर-जनरल यह समभता कि भारतवर्ष अथवा उसके किसी 
भाग की सुरक्षा, शान्ति अथवा उसके हितों के लिए किन्‍्हीं विशेष विधियों की 
आवश्यकता थी तो वह उन्हें अपने विशेषाधिकारों से, बिना व्यवस्थापिका की 
सहमति के लागू कर सकता था। शतः यह स्पष्ट ही है कि इस अधिनियम के 
अन्तर्गत केन्द्र में यथापुर्वं अनुत्तरदायी शासन ही बना रहा । 

इस अधिनियम ने केन्द्रीकरण की नीति को, जो लार्ड कज्ंन के जमाने से 


चली आ रही थी, समाप्त कर दिया। प्रशासन तथा राजस्व सम्बन्धी कुछ विपय 
केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण से हटाकर प्रान्तीय शासन के 


केन्द्रीकदरण से नियन्त्रण में दे दिये गये । अब प्रान्तीय बजट केन्द्रीय बजट से 
विकेन्द्रीकरण पृथक्‌ कर दिया गया तथा माय की कुछ मरे प्रान्तों को सौंप 


दी गयी । प्रास्तों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का 

अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि उन पर कानूनी तौर पर भारत सरकार की 

प्रभुता यथापूर्व बनी रही तथा प्रान्तीप शासन के लिए भारत सरकार ब्रिटिश शासन 

के प्रति उत्तरदायी भी बनी रही परन्तु फिर भी इस विकेन्द्रीकरण के फन्नस्वरूप कुछ 

क्षेत्रों में प्रान्‍्तों को काम करने का अधिकार मिला। संरक्षित विषयों में प्रान्तों पर 
भारत सरकार का ही नियन्त्रण बना रहा | 

प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन में प्रस्तावित परिवतनों को लागू करने के लिए 


ग्रह सरकार द्वारा प्रान्दीय सरकारों पर आवश्यक ढील डालने की सिफारिश 
मांटफोड्ड रिपोर्ट ने की थी । जिस समय यह अधिनियम बना, 


गृह-शासन के यद्यपि भारतमन्त्री को वैवानिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
नियन्त्रण का आया तथा वह अब भी भारत के प्रशासन के निरीक्षण, 
शिथिलीक्वरण नियन्त्रण _ तथा निर्देशन! के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति 


उत्तरदायी बना रहा, परन्तु यह भाशा ब्यक्त की गयी कि 
कार्यरूप में हस्तान्तरित विषयों के सन्वन्ध में वह हस्तक्षेप न करेगा। यह भी 
परम्परा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि यदि किसी विषय पर भारत 
सरकार तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सहमत हो तो यृह सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप 
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न करेगी । इस प्रकार परम्पराओं की बुद्धि क॒ साथ श्वर्ने: दर्नः इस नियन्त्रण में 
शिथिलीकरण होता था । 
इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात्त किया । नवीन निर्वाचिन- 
नियमों के अनुसार अब भारत की वयस्क्र जनता के लगभग 
निर्वाचन तथा दस प्रतिशत को मताबिक्रार मिला। मिन्टों-मो्ले सुधार के 
मताधिकार अन्त्गंत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो विधि 
अपनायी गयी थी, वह अब पंजाब में सिक्खों के लिए, तीन 
प्रान्तों को छोड़ब.र अन्य प्रान्‍्तों में योरोपियनो के लिए, दो प्रान्तों में ऐग्लो-इण्डियनों 
के लिए, तथा एक प्रान्त में ईसाइयों के लिए भी लागू कर दी गयी। यद्यपि 
मांटफोडे रिपोर्ट ने साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली को अराप्ट्रीय विघटनकारी तथा 
भयावह घोषित विया था, परन्तु इस अधिनियम ने इसको हटाने के बजाय और 
गढ़ा दिया | यह मध्नियम मांटेग्यू की घोषणा में उल्लिखित वायदों को कार्यरूप में 
परिणत करने का प्रथम प्रयास था ' यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था तथा 
इनके अनुसार, जैसा लॉड मेरटत का कहना था। कि स्वेच्छातन्त्र तया लोकतस्त्र 
उस समय तक साथ-साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे, 
प्रयोगकालीन जब तक लोकतन्त्र स्वयं चलना न सोच ले तथा अकेला 
तथा संक्रान्ति- चलने के विश्वास योग्य न हो जाये। इस अधिनियम के 
कालीन उपाय अनुसार ११ वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की 
जानी थी जो यह जाँच करता कि नवीन अधिनियम के अन्तर्गत 
क्या उन्नति की गई है तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन के लक्ष्य की ओर अच्य कोई 
प्रगति की जा सकती है अथवा नहीं । इस प्रकार स्वशासन की दिशा में यह एक 
प्रयोग था तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर एक कदम । 
इस अधिनियम ने वह विषय जो अस्तर्प्रान्‍्तीय हित्तों से सम्बन्धित थे, केन्द्र 
के अधीन रखे तथा जो प्रान्तीय विषयों से विशेष सम्बन्ध 
प्रान्त व केनच्र रखते थे, प्ांतों के अन्तर्गत रखे। प्रान्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत 
के पथ्य शक्ति स्थानीय शासन, जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, साव॑जनिक 
विभाजन कार्य, शिक्षा (कुछ अयवादों को छोड़कर), सिंचाई, अकाल- 
पीड़ित सहायता, राजस्व-कऋर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस 
तथा न्याय-व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया । केन्द्र के अन्तगंत बेदेशिक विषय, 
सेना, रेल, डाक व तार, आयकर, मुद्रा, टंक़ण, व्यापार, जहाजरानी, सार्वजनिक 
प्रेरणा, चुंगी तथा महसूल व दीवानी व फौजदारी कानून रखे गये। इस्त प्रकार 
प्रान्तीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थायन प्रान्तों को सौंप दिया गया, यद्यपि 
परोक्ष रूप में अब भी भारत सरकार क्षम्पुण भारत के लिए कानून निर्माण करने की 
क्षमता रखतो थी : 
सन्‌ १६१६ के अधिनियम ने एकपदनात्मक केर्द्रीय विधान-मण्डल को 
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द्विसदनात्मक स्वहूफ दे दिया । अतः केन्द्रीय विधान-मण्डल के दो सदनों--केन्द्रीय 

विधान-सभा तथा राज्य-परिषद्‌ का निर्माण किया गया। 

द्विसदनात्नक केन्द्रीय विधान-प्रभा में १४५ सदस्य थे, जिसमें १०३ का 

व्यवस्थापिका निर्वाचन होता था और शथेष मनोनीत होने थे । मनोनीत 

का निर्माण सदस्यों में २७ सरकारी तया १७ गैर-सरकारी होने थे । 

ठीक इसी प्रकार १०२ निर्वाचित सदस्यों में से ५१ सामान्य 

चुनाव-क्षेत्रों, ३२ साम्प्रदायिक चुनाव-क्षेत्रों तथा २० विशेष चुनावक्षेत्रों से चुने 

जाने थे । 

२. ग्रह सरकार (प्न०76 (60एशग्रा०7() 


भारत में अंग्रेजों से पहले आने वाले शासकों (मुस्लिम) भौर अग्न॑जों में 

अन्तर था । मुस्लिम भारत में आकर बस गये भीर उन्होंने भारतवर्ष को ही 

अपना मुल्क बना लिया। परन्तु अंग्रेजों ने भारत को अपना 

गृह सरकार मुल्क नहीं बनाया ओर वे विशुद्ध उपनिवेशवादी और साम्रा- 

की व्याख्या ज्यवादी थें , उन्होंने हमेशा भारत का अधिक से अधिक 

शोषण करने की नीति अपनायी और वे ब्रिटिश सरकार 

और संसद के प्रत्ति स्वामिभक्त रहे ! इसीं आधार पर भारतीय शामत को दो 

भागों में विभाजित किया गया और उसका एक भाग इ'गलैण्ड में कार्य करता 

था तथा दूपरा भारत में। शाप्रन का इन दो भागों में विभाजन आग्न॑जी 

साम्राज्यवाद की विशेषता थी । इगलंण्ड में जो भारतीय शासन का स्वरूप था, 

. उसका संयुक्त नाम गृह सरवार' (घणगा6 60एध्याषथा) दिया गया। गृह 

'सरकार के ४ भद्भ थे-सम्राट, मन्त्रिमण्डल, संसद, भारतमन्त्री और भारत- 

कौंसिल [॥रतां5 0०ए्ण) । भारतीय शासन का दूसरा क्रियाशील स्वरूप 
भारत में था और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें थीं । 


(अ) भारतमन्त्री (४०००५ रण 88906 #07 ॥708) 
भारत मन्त्री के पद का प्रादुर्भाव सनू १५५४८ में हुआ था, जब ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को समाप्त कर भारत का प्रश्मासन प्रत्यक्ष रूप से 


भारतसन्त्री के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया । भारतमन्त्री ब्रिटिश 
पद का प्रादुर्भाव संसद और मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था भर्बात्‌ वह 
व प्रकृति. ब्रिटिश कॉमन्ध-सभा के वहुमत दल का क्रियाशोल सदस्थ 


होता था। इससे यह स्पप्ट है कि भारतमन्त्री अपने कार्यो 
के लिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री, संसद और क्राउन के श्रति उत्तरदायी था | वह संसद 
का एक अशभिकर्त्ता मात्र होता था । 
सन्‌ १८४८ के पूर्व जो कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड कफ कन्ट्रोल 
करते थे, वे समी भारतमन्त्री को दें दिये गये । 
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सन्‌ १६१६ के अधिनियम ने भारतमन्त्रों के सम्बन्ध में एक असंगति कौ 

दूर कर दिया । सन्‌ १६१६ के पहले भारतमन्त्री का चेतन तथा उम्रके विभाग 

पर होने वाले खर्च की व्यवस्था भारतोय खजाने से होती 

वेतन सम्बन्धी थी। यह एक विरोधाभास और असंगति थी । ब्रिटिश मन्वि- 

परिवतेन मण्डल के सदस्य और उसके विभाग का खर्चा और उस्तकी 

व्यवस्था भारतीय कोप से हो, यह विशुद्ध साम्नाज्यवादी 

दृष्टिकोण था, परन्तु सन्‌ १६१६ के अधिनियम ने यह व्यवस्था कर दो कि 

“भारतमन्त्री का वेतन, उसके उपमन्त्रियों का वेतन और उसके विभाग के अन्य 

व्यय भारतवर्ष की श्लाय में से चुकाये जाने के बजाप संसद द्वारा प्राप्त राक्षि 
से चुकाये जा सकते हैं और भारतमन्त्री का वेतन इसी प्रकार चुकाया जायगा 

इस परिवतंत का एक परिणाम यह हुआ कि अब ब्रिटिश्ष संसद भारतीय 

मामलों में अधिक दिलचस्ती लेने लग गयी । गृह सरकार 

परिवर्तत का के विभागों के बजट पर जब्र राशि स्वीकृन होती थी तब 

स्वाभाविक संसद भारतीय मामलों की खोजवीन करने लगी । 


परिणाम इस अधिनियम ने भारतमन्त्री के वेवानिक अधिकारों में 
कोई परिवर्तेत नहीं किया । वह अब भी भारत के प्रशासन पर 
अधिकार “अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण” दाक्ति रखता था भर्थात्‌ 


उसे भारतीय शासन के सम्बन्ध में व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थीं । 
वह दासन और सेता के सम्बन्ध में भारत सरकार को भादेश दे सकता था तथा बिना 
उसके आदेश के भारत सरकार की युद्ध तथा शान्ति की घोषणा आदि का अधिकार 
नहीं था । उसी के परामशे पर सम्राट्‌ प्रमुख अधिकारियों, ज॑से गवर्नर-जनरल, 
उसकी कार्यकारिणी-परिषद्‌ के सदस्यों, प्रान्तों के गव्ेरों तथा उनकी कार्य क्रारिणी 
के सदस्यों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भॉडीटर जनरलों, लोक-सेवा-आयोग 

के सदस्यों भादि की नियुक्ति करता था। सिविल-सविस की 


अधीक्षण, नियुक्तियाँ, सेवा की छात्तों आदि पर उसका पूर्ण अधिकार 
निदेशन व था। भारतमंत्री को भारत सरकार के राजस्व से सम्बन्धित 
नियंत्रण सभी बातों, सम्राट्‌ की सम्पत्ति, शासन के ऋण, शाही नौक- 


रियों के वेतन भादि प्रश्तों पर निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्ति 
थी , भारत सरकार के प्रशाप्तन से सम्बन्धित रखने वाले सभी निर्णयों में उसकी 
स्वीकृति आवश्यक थी तथा सरकार सभो महत्वपूर्ण प्रस्ताव तथा विधेयक उसके 
पास स्वीकृति के लिए भेजे जाते थे। केन्द्रीय व्यवस्थापिका की सभी कार्यवाहियों 
में भारतमन्त्री की स्वीकृति तथा पुष्टि भावश्यक थी तथा वह उसकी किसी भी 
कार्यवाही को रह कर सकता था। गवनंर-जनरल सपरिषद्‌ उसके सभी आदेझ्षों को 
मानने को वाध्य था । क्योंकि गवर्नर-जनरल भारतमन्त्री के अधीन था, इसी 
कारण गवर्नर-जनरल के अधीन सारा शासन भी भारतमन्त्री के अधीन भा जाता 
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था । गवर्नर-जनरल अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत जो कार्य करता था, उन पर 


भी भारतमन्त्री की स्वीकृति आवश्यक थी । 
सन्‌ १६१६ के अधिनियम के अन्तर्गत भारत मन्त्री को यह अधिकार प्रदान 


शक्तियों के किया गया कि वह अपनी शक्तियों के उपयोग के सम्बन्ध में 
सम्बन्ध में मिमी बेसायें । इन नियमों को ब्रिटिश संसद के दोनों सदमों 
की स्वीक्षति प्राप्त करना आवश्यक था । 
उपरोक्त अधिकारों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सनू १६१६ के 
अधिनियम की व्यवस्था भारतमन्त्री को भारत के शासन का स्वामी बना देती है, 
परन्तु एक क्षेत्र में भारतमन्त्री की सत्ता में शिथिलीकरण हुमा 
भारतमन्त्री फी था | एक्ट को विश्लेपताओं के भध्ययन्न से हमे पता चलता 
सत्ता में है कि प्रान्तों में भांशिक उत्तरदायी व्यवस्था के फलस्वरूप 
शिधथिलीकरण देध शासन-व्यवस्था की स्थापना की गयी। प्रान्तीय शासन में 
हस्‍्तांतरित विषयों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट था कि जहाँ तक 
सम्भव होगा, भारतमन्त्री उस क्षत्र में हस्तक्षेप नहीं व-रेगा, परन्तु फेवल साम्राज्य 
के हित की रक्षा का प्ररंन उठने पर वह हस्तक्षेप कर सकेगा । 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका के विस्तार और उसके शासन पर बढ़े प्रभाव के 
फलस्थरूप भी भारतमन्त्री की सत्ता के शिधिलीकरण की भपेक्षा थी । 
थोड़े शब्दों में भारत-सचिव ब्रिटिश संसद का अभिकर्त्ता था जिसके माध्यम 
से ब्रिटिश क्राउन भारत पर अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं का सफल भ्ायोजन 
करती थी । वह प्रत्यक्ष रूप से भारतीय शासन और राजस्व के कार्यों का स्थामी 
था और अप्रत्यक्ष रूप से वह व्यवस्थापन और प्रान्तों के हस्तांतरणीय विपयों पर 
भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखता था| वह एक कड़ी थी जिमके द्वारा ब्रिटिश संसद भारत 
की शासन-व्यवस्था क्वा कार्य करती थी । 
(ब) इण्डिया कॉंसिल 
भारतमन्त्री-पद की स्थापना सन्‌ १८४५८ में हुई थी । उसकी सहायता के 
लिए एक इण्डिया कौंसिल की स्थापना की गयी थी तथा इसके संगठन में समय- 
समय पर परिवतेन किये गये । १८६६ में इसमें रिक्त स्थानों 
संगठन के भरने का एकमात्र अधिकार भारतमन्त्री को प्रदान किया 
गया था तथा सदस्यों का कार्यकाल जीवनपयंन्त न होकर २० 
बपे कर दिया गया था। सन्‌ १६०७ में इसकी संख्या १० व १४ के बीच कर दी 
गयी तथा कार्यकाल ७ वर्ष कर दिया गया | सन्‌ १६१६ के भारत घाप्तत अधिनियम 
ने इण्डिया कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटा कर ८ तथा १२ के बीच कर दी। 
इसमें कम से कम आठ सदस्य ऐसे होने थे, जो नियुक्ति से पूर्व भारत में १० वर्ष 
नौकरी कर चुके हों अथवा रह चुके हों । अब सदस्यों का कार्येकाल ५ वर्ष कर दिया 
गया । भारममंत्री को इसकी कार्यप्रगाली के सम्बन्ध में नियम बनाने के अधिकार दे 
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दिये गये । यह भारतमन्त्री की एक सलाहकार-परिषद थी 

सलाहकार- परन्तु कुछ विषयों में भारतमन्त्री इसके बहुमत निर्णयों को 

परिषद्‌ मानने के लिए बाध्य था । भारत के राजस्व के किसी भाग के 

व्यय, भारत सरकार की ओर से किसी अनुवन्ध के करने तथा 

अखिल भारतीय नौकरियों पर उसका पूरा अधिकार था, परस्तु देशों राजाओं से 

सम्बन्ध, युद्ध, तथा संधि एवं साम्राज्य सुरक्षा सम्बन्धों प्रश्नों पर भारतमंत्री 
स्वविवेकानुमार निर्णय ले सकता था । 

भारतीयों को इण्डिया कौंसिल सदेव ही भअप्रिय रही । इपके अधिकांश 

सदस्य प्रतिक्रियावादी थे तथा उन्हें भारत के राष्ट्रीय जीवन में होने वाले परिवर्त॑नों 

अथवा शासन में अपेक्षित सुधार करने का कोई ध्यान नहीं 

आलोचना रहता था। वह हमेद्या ऐसे मराथिक तथा राजनीतिक कार्य 

करते थे जिनमें उनके साम्राज्य का हित था। यदि कभी 

भारतमंत्री, कोई उदारवादी विचार रखता तो कौंसिल के सदस्य उनके विपरीत 

ऐसे परामर्श देते थे जो किसी प्रकार के सुधारों को कार्यान्वित करने के पक्ष में 

न होते । सन्‌ १६०७ में मोले ने इस कौंपिल में दो भारतीयों--कै० जी० गुप्त 

तथा सेय्यद हुसेन बिलग्रामी को रखा। सन्‌ १६१७ में चेम्बरलेन ने एक तीसरे 

भारतीय को भी कौंसिल का सदस्य बनाया। क्योंकि भारतीयों की संख्या इसमें 

बहुत कम रहती थी, अतः वह इसके किसी भी निर्णय पर प्रभाव डालते में असमथथे 

रहते थे । 
(स) भारत का हाई कमिश्नर 

सन्‌ १६१६ के भारत-शासव-अधिनियम के ॥रित होने के पूर्व भारतमंत्रो 

भारत सरकार की ओर से अनेक काये अभिकर्त्ता की हैसियत से करता था अर्थात्‌ 

भारतमंत्री भारत सरकार के लिए सैनिक व नागरिक वस्तुओं की खरीद, भारत 

के अवकाश-प्राप्त अफसरों की पेंशने देना तथा भारतीय 

पद को सृष्टि विद्याथियों को देखभाल सम्बन्धी कार्य करता था। माल के 

खरीदने के सम्बन्ध में भारतमंत्री पर यह आरोप लगाया 

जाता था कि वह सदा: अपने देश का हो हित देखता था। यद्यपि भन्य देक्षों से 

भारत को श्रेष्ठ तथा सस्ती चीजें मिल सकती थीं, परन्तु वह सब सामान इंगलैण्ड 

से खरीद कर अंग्रेज उद्योगपतियों की सहायता करता था। अब नये अधिमियम के 

अनुस्तार एक हाई कमिइनर के पद की सृष्टि की गयी । इसकी नियुक्ति सपरिषद्‌ 

गवने र-जनरल द्वारा होती थी तथा इसका वेतन भारत के कोष से दिया जाता था। 

अब इसे ही अभिकरण सम्बन्धी कार्य सौंप दिये गये। यर्यापि इसका कार्यालय लन्दन 

में होता था परन्तु यह पूर्ण कप से भारत सरकार के अधीन 

कत्तंव्य था । इसका मुख्य कतंव्य ठेके देना, भारतीय ट्रेड कमिश्नरों 

के कार्यो की देखभाल करना आदि थे | वह भारतीय 
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विद्याथियों की देखभाल करना आदि थे | वह भारत सरकार के एजेंट के रूप में 
भारत के लिए विदे्यों से सामान भी खरीदता था। 
४. भारत सरकार 
सन्‌ १६१६९ के शासन-भअधिनियमों ने दे.न्द्रीय शासन की प्रकृति में कोई भी 
परिवर्तत न किया । यद्यपि केन्द्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर दिया गया 
परन्तु गवनंर-जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति नहीं अपितु 
ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे । मांटफोर्ड रिपोर्ट में केन्द्रीय शासन के 
संगठन का आधारभूत सिद्धात्त यह बताया गया था कि “भारत सरकार पूर्णतया 
ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा तथा मुख्य-मुख्य बातों में इसका प्रभुत्व तथा 
अधिकार तब तक असीमित रहना था जब तक प्रान्तों में किये गये नवीन परिवर्तनों 
का क्‍या प्रभाव होता है, यह न पता चल जाय । इस बीच भारतीय व्यवस्थापिका- 
परिषद्‌ का विस्तार होना था तथा इसे अधिकाधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाया जाना 
था, तथा शासन-प्रबन्ध पर प्रभाव डालने के इसे अधिक से अधिक थवसर प्रदान 
किये जाने थे ।” इस प्रकार यद्यपि केन्द्रीय व्यवस्थापिका मिन्‍्टो-मोर्ले सुधार के 
अन्तर्गत संगठित व्यवस्थापिका से अधिक लोकततन्त्रात्मक थी, परन्तु वयोंकि कार्य- 
पालिका पर नियन्त्रण करने का इसे कोई अधिकार नहीं प्रदान किया गया, अत; 
भीरतीयों के मत में यह अनुचित था । 
(अ) गवर्नर-जनरल 
भारत की समस्त कार्यकारिणी शक्ति सपरिषद्‌ गवनंर-जनरल में निहित 
थी । इस नवीन »धिनियम ने गवर्नेर-जनरल को स्थिति में कोई परिवत्तंन नहीं 
किया । भारत की शान्ति एवं सुव्यवस्या के लिए वह भारतमन्त्री तथा ब्रिटिश संसद 
के प्रति उत्तरदायी था। अपने विशेषपाधिकारों, कार्यवालिका, व्यवस्थापिका तथा 
वित्तीय शक्तियों के कारण वह एक तानाशाह कहा जा सकता था। साइमन कमीशन 
ने अपनी रिपोर्ट में गवने र-जन रल के लिए कहा “वह अत्यन्त उत्तरदायी, ऐश्वयंबान 
तथा - उल्लेखनीय पद सुशोमित करता था तथा शासन का 
अत्यन्त उत्तरदायी भार वहन करने में प्रत्यक्ष एवं वेयक्तिक रूप से उस पर ऐसा 
एवं महत्वपुर्ण पद हि किक ्तिि 
भार था, ज॑सा ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य किसी प्रतिनिधि पर 
नहीं ” जब लाडं लेन्सडाउन की भारत के गवर्नर-जनरल के पद पर नियुक्ति हुई तो 
८ फरवरी, सन्‌ १८८८ को उसने अपनी माता को लिखा, “मुझे इंगलंण्ड से बाहर 
नौकरी के लिए अत्यन्त अनुपम, उत्तरदायी तथा प्रतिष्ठित पद दिया जा रहा है ।” 
गवर्नर-जंनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रवानमन्त्री की सलाह पर होती 
थी तथा इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री मारतप्रन्त्नी से भी सलाह 
नियुक्ति, कार्यकाल, ले लेता था | ऐतवा होने से यह न॒ समभना चाहिए कि भारत 
वेतन आदि के गवर्न र-जनरल का पद कोई दल्लीय पद होता था । इ गलेएड 
में सरकार बदलने के वाद भी गवर्नेर-जनरल अपने कार्यकाल 
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के लिए अपने पद पर बनां रहता था । गवर्नेर-जनरल की नियुक्ति ५ वर्ष के लिए 
होती थी, परन्तु यह कार्यकाल उसे २,५६००० रू० वापिक वेतन व रहने के लिए 
निवास-स्थान मिलता था, बढ़ाया जा सकता था | तथा १,७२,००० रु० वापिक 
विभिन्‍न भत्तों के रूप में मिलता था। 
गवनर-जनरल को पूरे भारतीय प्रशासन पर निरीक्षण, निर्देशन तथा 
जियस्त्रण' का अधिकार प्राप्त था। देश के सैनिक तथा नागरिक शासन का 
संचालन वही करता था तथा बंगाल, बम्बई व मद्रास के गवरनंरों को छोड़कर मन्य 
प्रान्तों के गवनेर तथा उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, हाईकोर्ट के न्यायाघीण, 
एडवोकेट-जनरल भादि की नियुक्ति उसी की सिफारिश पर 
कार्यपालिका होती थी । केन्द्र व प्रान्तों की उच्चस्तरीयष सेवाए' उसके 
शक्तियाँ नियन्त्रण में थीं तथा परिपदों के अन्त्गंत विभिन्न विभागों के 
सचिवों का कत्तंठ्य था कि वह गवर्नर-जनरल को अपने विभा- 
गीय कार्यों से सूचित रखें | गदनर-जनरल वेदेशिक तथा राजनीतिक विभाग पर 
नियन्त्रण रखकर अन्य देशों के साथ भारत का सम्बन्ध नियन्त्रित करता था तथा 
देशी रियासतों को अपने अंकुश गें रखता था। वह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से 
बाहर था तथा क्षमादान का अधिकार भी उसे प्राप्त था। वह पदवियाँ आदि भी 
प्रदान करने का अधिकार रखता था। 
गवनेर-जनरल को अत्यन्त विस्तृत विधायिका शाक्तियाँ प्राप्त थीं। उस्ते 
व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की बंठकें बुलाने, स्थगित करने 
विधायिका तथा उनको भंग करने का अधिकार था। वह व्यवस्थापिका- 
शक्तियाँ सभाभों के कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकता था | वह दोनों 
सदनों में भाषण दे सकता था तथा जिसके लिए वह सदस्यों 
की उपस्थिति आवश्यक घोषित कर सकता था। उसकी पूर्व भनुभति के बिना कुछ 
विषयों पर प्रान्‍्त अथवा कैन्द्रीय व्यवस्थापिका में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता था | वह किसी भी विधेयक की, जिसे व्यवस्थापिका ने अस्वीकृत कर 
दिया हो, यह घोषित करके कि वह भारत की शान्ति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक 
है, कानून बना सकता था तथा किसी. भी प्रइन, पूरक प्रइन अथवा विधेयक को 
शान्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तुत होने से रोक भी सकता था। बिना उसकी 
स्वीकृति के केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा पाश्ति कोई विधेयक 





१ जिन विषयों पर केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं में विधेयक 
प्रस्तुत करने के पूर्व गवर्मेर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी, वह निम्न हैं : 

वह विधेयक अथवा प्रस्ताव जिनका प्रभाव ब्रिटिश संसद के किसी कानन 

पर पड़ता हो, अथवा किसी देन्‍्द्रीय कर्जे, महसूल तथा कानून पर, सम्राट की 


सेना हे देशी नरेशों के सम्बन्ध पर, अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिकारों पर 
पड़ता हो । 
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कानून का रूप नहीं ले सकता था। वह विधेयकों को अस्वीकृत अथवा पुनविचार के 
लिए वापस भेज सकता था अथवा सम्राट की स्वीकृति के लिए रोक सकता 
था। आपत्तिकालीन स्थिति में वह विना व्यवस्थापिका का परामश लिए ही 
अध्यादेश जारी कर सकता था जो कानूत्त के समान ही प्रभावी होते थे। यह छह 
मास की अवधि के लिए जारी किये जा सकते थे, परन्तु आवश्यकतानुसार ये पुन: 
भी जारी किये जा सकते थे । इस प्रकार न केवल केन्द्रीय वरव प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका-सभाओं द्वारा पास प्रस्तावों अथवा विधेयकों पर भी उसे अन्तिम शक्ति 
प्राप्त थी । 
गवर्नर-जनरल को वित्तीय शक्तियाँ भी भत्यन्त व्यापक थीं । बजर प्रस्तुत 
करने के पूर्व उसकी अनुमति आवश्यक थी। कौन से विपय 
वित्तीय मतन-सापेक्ष्य हैं, अथवा कौन निरपेक्ष, इनका भी निर्णय गवर्नर 
जनरल ही करता था । मत-निरपेक्ष मदों पर व्यवस्थापिका 
में विवाद करने के लिए भी गवनंर-जनरल की अनुमति आवश्यक थी | यह मद 
बजट की लगभग ८०% थीं अर्थात्‌ वजट की बहुत बड़ी राशि को गवर्नेर-जनरल 
बना व्यवस्थापिका के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार खर्च कर सकता था। वह 
व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या कटी हुई अनुदान-माँगों को प्रमाणित क्र यथापूर्वे 
कर सकता था। 
भारत के गवनेर-जनरल को अधिनियमों ने इतने विशेषाधिकार प्रदान किये 
थे कि वह इंगलंण्ड के प्रवानमन्त्री अथवा अमेरिका के 
गवर्नर-जनरल राष्ट्रपति से भी अधिक व्यापक शक्तियों का प्रयोग कर सकता 
एफ स्वेच्छाचारी था । उसके सम्बन्ध में कहा जाता था, “इंगलंण्ड का सम्राट 
शासक राज्य करता है, पर शासन नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति शासन 
करता है पर राज्य नहीं करता, फ्रान्स का राष्ट्रपति न राज्य 
ही करता है और न शासन ही करता है, परन्तु भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल राज्य 
भी करता है तथा शासन भी ।” यद्यपि उस पर ब्रिटिश संसद भारतमन्त्री के द्वारा 
नियन्त्रण रखती थी, परन्तु फिर भी उसको इतने विस्तृत अधिकार प्राप्त थे कि बह 
एक वैधानिक शासक की अपेक्षा एक स्वेच्छाचारी शासक वन गया था। उसका 
परामर्श देने के लिए एक कार्यकारिणी-परिपद्‌ थी परन्तु यह भी गवरनर-जनरल के 
हाथों में एक खिलोना मात्र थी। गवनेर-जनरल . उसके परामछां को ठुकरा सकता 





] व्यय की निम्त मदों पर व्यवस्थापिका-सभा को मत देने का अधिकार न था : 
ऋण का सूद, वह व्यय जिसकी राशि कानून द्वारा निर्वारित हो, उन 
अधिकारियों की पेंशनें अथवा वेतन जिनकी स्वीकृति सम्राट द्वारा या उसकी 
अनुमत्ति से भारतमन्त्री द्वारा की गयो हो, चोफ-कमिश्नरों या जुडीशियल 
कमिएनरों का वेतन, तथा वह व्यय जिन्हें सपरिषद्‌ गवर्नर-जन रल न था मिक, 
सेना सम्बन्धी अथवा राजनीतिक घोषित किया हो । 
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था। प्रेसीडेण्ट लॉवेल ने गवर्नर-जनरल की शक्तियों के गम्बन्ध में लिखा था, रूस 
के जार और भारत के गवर्नर-जनरल अथवा वायसराय कभी-कभी वर्तमान विश्व 
के महाव्‌ तानाशाह फहे गये हैं |? उसकी कार्यपालिका कौर विधायिका सम्बन्धी 
शक्तियाँ इतनी अधिक थीं कि वह केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासनों पर पूरा मंकुश 
रखता था। वह देशी रियामतों तथा सम्राट के मध्य सम्बन्ध जोड़ने की एक 
आंखला भी था ' रेम्जे मेवडानॉल्‍ड की यह उक्ति गवर्नर-जनरल अथवा वायसराय 
के सम्बन्ध में उपयुक्त ही प्रतोत होती है कि “वायसराय तीन महत्वपूर्ण कार्यों का 
सम्पादन करता है। वह सम्राट का प्रतिनिधि है, वह गृह सरकार छा प्रतिनिधि है 
और वह शासनाध्यक्ष है 
(ब) गवर्नर-जनरल की कायकारिणी-परिषद्‌ 
गवर्न र-जनरल को प्रशासन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक 
कार्यकारिणी-परिषद्‌ होती थी । इसके प्दस्यों की नियुक्ति भारतमन्त्री के परामर्श 
परन्तु सम्राट्‌ द्वारा होती थी । सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष 
नियुक्ति, था, परन्‍्तु उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती थी। प्रत्येक 
फार्य-फाल सदस्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका के किसी न किसी सदन का 
'पददेन! सदस्य होता था, परन्तु वह व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी नहीं थे । यदि उनके विरुद्ध वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तब 
भी वे अपने पद पर स्थिर रह सकते थे। गवर्नर-जनरल तथा प्रधान सेनापतति को 
छोड़कर प्रत्येक सदस्य का वेतन ८०,००० प्रति वर्ष होता था। सन्‌ १९१६ के 
अधिनियम के अनुसार इसके संगठन में कुछ परिवर्तन किये गये । इसके अनुसार 
यद्यपि सदस्य-संस्था निश्चित नहीं की गयो परन्तु यह नियम बनाया गया कि 
इसमें कम से कम तीन सदस्य ऐसे हों जिन्होंने १० वर्ष भारत में सम्राट्‌ की सेवा 
में व्यतीत किये हों । सभी सदस्यों के भारतीय होने पर भी कोई रोक नहीं थी ४ 
-[ “गुफ ठठसत्ताण-तठतानण ० ए6७:0०9५ ० ॥90ठ08 870 (6 (शक 0 
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3 इस सम्बन्ध में ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी का यह मत था कि “सरकारी कमें- 
चारियों में से लिये गये का्यंकारिणी-समिति के सदस्य, जैसे-जैसे समय व्यतीत 
होगा, योरोपियनों की अपेक्षा अधिकतर भारतीय ही होने लगेंगे ।” 
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भारतीय-शासन अधिनियम, सन्‌ १६१६ | १२१ 


भारतीय उच्च न्यायालयों का १० वर्ष का अनुभव रखने वाले वकील कानून सदस्य 
भी बचाये जा सकते थे। साधारणतया सिविल-सविस के वयोवृद्ध अधिकारी ही 
कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किये जाते थे । 


कार्यकारिणी-परिषद्‌ के सदस्य 'पोर्टफोलियो” पद्धति से कार्य करते थे । 

प्रत्येक सदस्य के अधीन एक या अधिक विभाग कर दिये जाते थे। परिपदों के 
' मध्य विभागों का वितरण गवनंर-जनरल करता था। अपने- 
कार्ये-प्रणाली अपने विभाग से सम्बन्धित मामले प्रत्येक सदस्य स्वयं 
स्वतंत्रतापुर्वक निपटा लेते थे तथा अन्य महत्वपूर्ण विपय अथवा 

वह विषय, जो प्रान्तों से सम्बन्ध रखते थे, गवंनर-जनरल की सलाह से निवटा 
लेते थे । वह कार्य जो भत्यधिक महत्व के होते थे, अथवा जिनका प्रभाव दो अथवा 
उससे अधिक विभागों पर पड़ता था, वह पूरी कार्येकारिणी-परिपद्‌ के समक्ष उपस्थित 
किये जाते थे | कार्यकारिणी-परिषद्‌ की बेठकें सामान्यतया सप्ताह में एक बार 
होती थी | यह गवर्नर-जनरल द्वारा बुलायी जाती थीं तथा वह ही इनकी अध्यक्षता 
करता था । उनकी भनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त उपसभापति बैठकों का 
सभापतित्व करना था । बैठकों का कार्यक्रम भी गवनेर-जनरल ही निश्चित करता 
था। परिषद्‌ के निर्णय बहुमत द्वारा लिये जाते थे। यदि गवर्नेर-जनरल किसी 
निर्णय को देश की सुरक्षा तथा शान्ति के लिए आवश्यक समभता था तो वह उसे 
रह भी कर सकता था अथवा उनके प्रतिकूल कार्य कर सकता था। गवर्नर-जनरल 
एक प्रकार से पूरी परिषद्‌ का स्वामी था तथा इसके सदस्य गवर्नर जनरल के 
अनुचर । परिषद्‌ के सदस्य यद्यपि व्यवस्थापिका के किसी पदेन सदस्य होते थे 


तथा प्रश्नों आदि का उत्तर देते थे परन्तु वह व्यस्थापिका के नियन्त्रण से वाहर थे । 
(स) केन्द्रीय व्यवस्थापिका 


सन १६१६ के शासन अधिनियम ने भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 

के सम्बन्ध में अनेक परिवर्तन किये । इसमें अब जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों 

की संख्या में वद्धि करके इसे अधिक लोकतन्त्रात्मक बनाने का प्रयत्न किया गया । 

केन्द्रीय विधान-मण्डल के अब दो सदन भी कर दिये गये--राज्य-परिषद तथा 
विधान-सभा । 

यह केन्द्रीय-विधान-मण्डल का उच्च सदन था | इसकी स्थापना का मुख्य 

उद्देश्य यह था कि क्योंकि निम्न सदन में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत कर 

दिया गया था, अतः सरकार इस वात की इच्छुक थी कि 

राज्य-परिंबद्‌ एक कुबीनतन्त्रीय सदव स्थापित कर दिया जाये जिसे निम्न 

सदन ह प्रतिभार के रूप में प्रयोग किया जा सके । इसके 

लिए ऐसे लोगों को निर्वाचक समूह में रखा गया जो कुछ विशेष तथा निहित स्वार्थो 

का प्रतिनिधित्व करते हों। इसमें ६० सदस्य होते थे जिसमें से ३४ प्रत्यक्ष 
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निर्वाचन द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर घुने जाते ।” अविश्विष्ट सदस्यों में से एक 
की नियुक्ति गवर्नर जनरल सभापति के रूप में करता था तथा १६ मनोनीत-सरकारी 
तथा ६ मनोनीत गर-सरकारी सदस्य होते थे । 
राज्य-परिषद्‌ के लिए अत्यन्त संकुचित मताधिकार रखा गया। यह ऊँचा 
सम्पत्ति सम्बन्धी अहँताओं पर भावारित था । इसके लिए केवल वही मतदान करने 
के अधिकारी थे, जो १०,००० रु० से २०,००० रु० वापिक आय पर कर देते हों 
अथवा ७५० रु० से लेकर ५,००० रु० तक वापिक भूमि-कर देते हों । इसके 
अतिरिक्त निम्न व्यक्तियों को भी मताधिकार दिया गया था : 
(१) वह व्यक्ति, जो नगरपालिकाओं, जिला-बोर्डों अथवा केन्द्रीय सहफारी 
बैंकों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष रह चुके हों । 
(२) भारत की किसी व्यवस्थापिका के सदस्य रहे हों । 
(३) सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय! अथवा 'शम्शुल-उलेमा' आदि पाडित्य 
सम्बन्धी उपाधियों से विभूषित किये गये हों । 
स्त्रियों को राज्य-परिपद्‌ के मताधिकार से बंचित रखा गया था। इसके 
अतिरिक्त इसकी जो अहँताएं रखी गयीं, उनसे कैवल धनिक अथवा जमींदार-वर्गे 
का ही इसमें प्रतिनिधित्व रह गया तथा बुद्धिजीवी अथवा सार्वजनिक व्यक्तियों की 
इसमें उपस्थिति सम्भव न थी । 
विधान-सभा की सदस्य-संख्या १४५ रखी गयी थी, जिसमें १०४ निर्वाचितः 
तथा ४१ मनोनीत होने थे। मनोनीत सदस्यों में से २६ सरकारी तथा शेष गैर- 
सरकारी होने थे । सरकारौ-पनोनीत पदस्यों में कार्य कारिणी- 
विधान-सभा परिषद्‌ के अधिकांश सदस्य, सचिवालय के प्रमुख अधिकारी 
तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे । गैर- 
सरकारी के अन्तगंत उन सभी वर्गों तथा हितों के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे 
जो निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर सकते थे। उदाहरणाथे, जमींदार 
तथा व्यापारी-वर्ग । ॥ 
विधान-सभा के लिए राज्य-परिषद्‌ की तुलता में मताधिकार व्यापक था । 
असेम्वली के लिए मत्ताधिकार के लिए तिम्तलिखित कहुताओं में से किसी एक का 
होना आवश्यक था : 
(१) कम से कम २,००० रु० से लेकर ५,००० २० वाधिक आय पर कर 
देना । | 
(२) ५० रु० से १५० रु० तक वाधिक भूमि-कर देना । 


! इन ३४ सदस्यों में से २० साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, १० मुस्लिम क्षेत्रों से, 
१ सिक्ख तथा ३ यूरोपियन क्षेत्रों से होने थे । | 


2 इन सीटों का बेँटवारा इस प्रकार था -गैर-मुस्लिम निर्वाचित ५२, मुस्लिम 
३०, सिवख २, यूरोपियन ६। | 
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(३) कम में कम १५ रु० से २० रु० वाधिक म्युनिस्तिपल-कर देना। 
(४) १५० रु० से अधिक किराये के मुल्य वाले मकान का स्वामी होना या 
किरायेदार होना । 
विधान-सभा का अध्यक्ष प्रथम चार वर्षों के लिए तो गवर्नर-जनरल द्वारा 
मनोनीत होना निश्चित हुआ था तथा उसके वाद वह विधान-समा द्वारा निर्वाचित 
होना था । 
कैन्द्रीय व्यवस्थापिका सम्राट के विशेषाधिकारों के अतिरिक्त पूरे ब्रिटिश 
भारत के लिए विधि निर्मित कर सकती थी, परन्तु वास्तव में कुछ अन्य प्रति- 
* बन्ध भी इसकी विधि-निर्माण-शक्ति पर लगे हुए थे। इसे 
व्यवस्थापिका के ब्रिटिश - संसद की विधि को, जो भारत के ऊपर लागू होती 
अधिकार थी, संशोधित अथवा रद्द करने का अधिकार न था । वह 
ः बिना भारतमन्त्री के अनुमोदन के ऐसा कोई कानून नहीं 
पारित कर सकती थी जो किसी उच्च न्यायालय का उन्मूलन करता हो | कुछ 
विषयों पर व्यवस्थापिका . में प्रस्ताव उपस्थित करने के पूर्व गवर्नेर-जनरल की 
पूर्व अनुमति आवश्यक थी । वे विषय निम्नलिखित हैं : 
४ (१) सार्वजनिक ऋण, राजस्व-कर अथवा भारत के राजस्व-कर पर 
अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में ; 
(२) ब्रिटिश भारत की-जनता की धामिक तथा सामाजिक परम्पराओं के 
सम्बन्धों में ; 
(३) सम्राट की सेना, नौ-सेना अथवा वायु-सेना के अनुगासन भादि के 
सम्बन्ध्र में ; 
(४) विदेशी झ्ासकों अथवा देशी राज्यों से सरकारी सम्बन्धों के 
विषय में । 
गवनर-जनरल की पूर्व अनुमति के. विना केन्द्रीय व्यवस्थापिका में निम्न 
विषयों पर कोई विचार नहीं किया जा सकता था ६ 
(१) किसी प्रान्तीय विषय अथवा उसके किसी भाग पर जो अधिनियम द्वारा 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका के अन्तगंत कानून बनाने योग्य न ठहराया गया हो । 
(२) प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के किसी कानून को रद्द करना अथवा उसे 
संशोधित करना । 


(३) गवने र-जनरल के किसो अधिनियम को रह करना अथवा उसमें संघो- 
घन करना । 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका के वित्तीय अधिकारों पर भी अनेक प्रतिवन्ध थे । 
कुछ विषय ऐसे भी थे जिन पर व्यवस्थापिका को मतदान करने का कोई अधिकार 


नहीं था तथा इन पर गवर्नेर-जनरल की आज्ञा ही अन्तिम दब्द होता था। यह 
विषय निम्न हैं : 


- (१) ऋण का सूद तथा डुबती हुई राशि पर कोई कर । 
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(२) इम्पीरियल सबविस, चीफ कमिश्तर, जुडीशियल कमिश्नरों आदि का 
वेतत तथा पेंशनें । 
(३) राजनीतिक विभाग, फोज तथा ईसाई धर्म पर ख्च की जाने वाली 
रकमें । े 
यदि मत-सापेक्ष्य-ब्यय की क्रिसी मद को व्यवस्थापिका-सभा अस्वीक्ृत्त 
कर दे अथवा कम करदे तो गवर्नर-जनरल को अधिकार था कि वह उन्हें 
आवश्यक घोषित कर अपने विशेषाधिकारों से यथापूर्व कर दे। यह अधिकार 
गवर्नर-जनरल का 'पुनःस्थापन का अधिकार कहलाता था । 
सन्‌ १६९१६ के अधिनियम के अन्तगंत दोनों सदनों के मधिक्रार समान 
थे | यह सामान्यतया प्रचलित परिपाटी के प्रतिकूल थे जिम्के अनुसार उच्च 
सदन केवल एक विचारणीय सदन होता है जिप्तका मुख्य कार्य निम्न सदन के 
निशचयों पर पुनविचार करना होता है। दोनों' सदनों में क्रिसी एक में कोई 
विधेयक पहले प्रस्तुत किया जा सकता था। केवल वित्तीय विवेयक निम्त सदन 
में सर्वप्रथम प्रस्तुत किये जाते थे तथा मत-सापेक्ष्य विषयों पर मतदान का अधि- 
कार केवल निम्न सदन को प्राप्त था । 
कार्यकारिणी यद्यपि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी परन्तु फिर 
भी कार्यकारिणी को प्रभावित करने का अधिकार उसे प्राप्त था। यह कार्यकारिणी 
हे के सदस्यों से प्रइन अथवा पूरक-प्रशन पूछ सकती थी।॥ सरव.र 
कार्यक्षारेणी को की नीतियों की निन्दा कर सकती थी। महत्वपूण प्रश्नों पर 
प्रभावित करते. 'कार्य-स्थगन' प्रस्ताव भी रखा जा सकता था । व्यवस्थापिका 
का अधिकार सरकार की नोतियों में परिवर्तत करने के हेतु सुझाव रख 
रख सकती थी तथा सरकारी नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शित 
करने के लिए वह किसी विभाग को आशिक माँगों को अस्वीकार कर सकती थी 
अथवा उसमें कटौती कर सकती थी । 


४. प्रान्तीय शासन 

“प्रान्त ही वह क्षेत्र है, जहाँ उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक 
प्रयोग किये जायेंगे,” ज्वाइस्ट रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्टतया अंकित था। मांट्फोडे- 
घोषणा ओर सन्‌ १९१९ के अधिनियम में भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 
भारतीयों को प्रान्तीय शासन के क्षेत्र में उत्तरदायित्व प्रदात किया जाय। यह 
उत्तरदायी शासन क्रमिक विकास द्वारा दिया जाय । इसी का परिणाम प्रान्तों में 
निया जाने वाला आंशिक उत्तरदायित्व था। प्रान्तों में दिया जाने वाला आंशक्षिक 

उत्तरदायी शासन, सच्‌ १६१६ के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 
[ “लूफह एश6जाएड३ धार तगातवां। 7 ज़ींजा कल लांच 005०॥.]| 6 %तात5 
6 एा0्ड्राढ्र्ए6 ॥०४[8व07 ० 765छणाभंणौन& ए०5शप्राथा। शा०ग्पात 
एछ6दिापशा, 7 (3णा ७७००7.) 
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-मांटफोडे-रिपोर्ट में इस बात पर प्रथम बार बल दिया गया कि भारतीयों 
को भी शासन में भाग लेने का अवसर मिले। इसके लिए केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा का विस्तार और प्रान्‍्तों में दंघ शासन (0एशआणाए) एक प्रगतिशीव कदम 
था । क्योंकि भारत की जनता अत्यन्त अशिक्षित थी तथा निर्वाचक अनुभवहीन थे, 
यह तक दिया गया कि निर्वाचित व्यवस्थापिका-लभा सभी विषयों के सम्बन्ध में 
उचित प्रकार से अपना उत्तरदायित्व न निभा सकेगी और इसलिए कुछ ही विषयों 
में उत्तरदायित्व प्रदात किया जाय। द्वघ - शासन-व्यवस्था इसी तक का परिणाम 
थी । हं ध शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय विषयों का विभाजन दो श्रेणियों -- 
रक्षित (२०४७४४००)१ और हस्तान्तरित (उ7आ5इशि०व) में कर दिया गया।॥ 
रक्षित विषय गवनंर के शासकीय सलाहकार सदस्यों के अधीन भौर हस्तान्तरित 
विषय लोकप्रिय मन्त्रियों के हाथों में रखे गये । शासकीय सलाहकारों की-नियुक्ति 
सम्राद्‌ द्वारा होती थी और वे प्रान्तीय व्यवस्थापिका के मनोनीत सदस्य होते थे 
तथा मन्त्रियों की नियुक्ति विधान-सभा के सदस्यों में से गवर्नर करता था । 


ऐसा निश्चय था कि हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध का शासन-प्रबन्ध 
लोकप्रिय मन्त्री करेंगे और वे अपने कार्यों के लिए प्रान्तीय विधान-सभा के प्रति 
उत्तरदायी रहेंगे, परन्तु रक्षित विषयों के लिए उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं थी । 
वे कुशल सिविल-स्विस के लोगों द्वारा शासित थे, जिन्हें सम्नाट्‌ द्वारा नियुक्त किया 
जाता था। वे अपने कार्यों के लिए विधान-सभा के प्रति नही अपितु गवर्नर, गवर्भर- 
जनरल, भारतमन्त्री और ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। यदि निलिप्त 
हृदय से आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था ही होती तो भी वह भारतीयों के 
असन्तोष के अन्त का कारण होता, परन्तु विषयों का विभाजन भी एक कूटनीतिक 
चाल थी । विषयों का विभाजन इस दृष्टिकोण से किया गया कि शासन में गतिरोध 
पैदा हो जाये और गवनर को मनमानी करने का मोका प्राप्त हो जाये । कहने का 
तात्पयं यह कि विषयों का विभाजन बेढंगा और स्वेच्छाचारी था ।? उदाहरणार्थ, 
कृषि की हस्तान्तरित विषय घोषित किया गया परल्तु सिंचाई एक रक्षित विपय था; 
जबकि इन दोनों विषयों में घनिष्ठ सम्बन्ध था। भौद्योगिक विकास के मन्त्री के 


 रक्षित विषय तिम्न थे : न्याय, पुलिस, जेल, भूमि तथा राजस्व-कर, कृषि 
सम्बन्धी ऋण, अकाल पीड़ित सहायता (बम्बई को छोड़कर), व्यावसायिक 
कारखाने, श्रमिक विवाद, जंगल, सिंचाई, नहर तथा जलविद्युत शक्ति। हस्तां- 
तरित विषय : सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वायत्त-संस्थाएं, शिक्षा 
(विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य शिक्षग-संस्थाएँ छोड़कर), कृषि, मत्स्य-उत्पादन 
सहकारी समिति, आबकारी, भोद्योगिक विकास, चिकित्सा इत्यादि । 
2 प्रान्तों में द्वेघ शासन की असंगतता, अवांछनीयता और भसफलता का विस्तृत 
वर्णन इसी अध्याथ के अन्त में किया गया है। यहाँ इसका संकेत भर किया 
गया है । 
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श्रमिक विवादों तथा भौद्योगिक बीमों या मोद्योगिक मवन-निर्माण के ऊपर कुछ भी 
अधिकार म था | इससे यह स्पष्ट था कि एक विभाग और दूसरे विभाग के मध्य 
संघर्ष की काफी सम्भावना थी | इसके अतिरिक्त पूरे प्रान्तीय शासन के लिए 
सम्मिलित अर्थ-कोष का सिद्धान्त अपनाया गया । इसमें रक्षित तथा हुस्तान्तरणीय 
विषयों के बीच वित्तीय-विभाजन किस प्रकार होना था, यह स्थिति भी गतिरोध 
पैदा करने वाली थी । राजस्व के वित्तण के लिए यह सुकाव दिया गया कि 
यह परिषदों तथा मन्त्रियों द्वारा “सामान्य बुद्धि तथा तकंसंगत आादान-प्रदान की 
सरल प्रक्रिया” द्वारा सम्पन्न होगा और गदि इन दोनों के वीच मतभेद उत्वन्त हो 
जाये तो यह काम गवनंर पर छोड़ दिया जाय । सामान्यतया रक्षित विभागों के 
खर्चों को प्राथमिकता दी जाती थी तथा मन्त्रियों के पास धन की कमी थी, अतः वे 
अपने कतंव्यों की पूत्िि कुशलतापूर्वेक नहीं कर सकते थे | गवनेर भी इस के लिए 
स्वतन्त्र था कि वह मन्त्रियों के परामर्श को माने या नहीं माने | मन्त्री भी अपने 
का में पूरी दिलचस्पी नहीं लेते थे क्योकि वे जानते थे कि उनके मधीन इम्पीरियल- 
सर्विस $ सदस्यों पर उत्तको कोई अधिकार नहीं है । न मनन्‍्त्री इनका पद-परिवर्तंव 
कर सकते थे भौर न पदोन्नति | यहाँ तक कि भनुष्ला तनात्मक कार्यवाही भी मन्दत्रियों 
के अधिकार के परे की वस्तु थी। रक्षित तथा हस्तान्तरित विषयों के विभागों के 
बीच कोई प्रत्यक्ष पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था। ऐसा होने के कारण ज्ासन में 
गतिरोध स्वाभाविक था और 'उत्तरदायित्व' भी आंशिक था । 


गवर्नर 


गवर्नर प्राव्त का मुख्य शासक था तथा वह सम्राट का प्रत्तिनिधि था । 
सरकार के दोनों पक्षों--रक्षित तथा हस्तान्तरित के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में 
वह एक झूंखला था। बह संरक्षित विषयो' का प्रशासन एक 
गवनेर, एक. कार्यकारिणी-परिषद्‌ की सहायता से करता था। इसके सदस्य 
श्खला सम्राट द्वारा पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते थे परच्तु 
प्रत्यक्ष रूप में इनकी नियुक्ति में गवर्नर का बहुत अधिक हाथ 
रहता था। कार्यकारिणी के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे । 
यदि किसी विषय पर कार्यकारिणी में पक्ष तथा विपक्ष में समान मत हो तो गवर्नर 
निर्णायक-मत का प्रयोग कर सकता था तथा शज्ञान्ति व सुरक्षा की आड़ लेकर यह 
कार्यकारिणी के निश्चयों को ठुकरा भी सकता । इनके वेतन पर भी व्यवस्थापिका 
का कोई नियन्त्रण न था। वह इसमें कोई कमी नहीं कर सकती थी । 


हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध मन्त्रियों की सलाह से गवर्नर करता था। 
इस अधिनियम में मन्त्रियों की कोई संख्या नहीं निश्चित की गयी थी, परन्तु बढ़े 
प्रान्तों में तीन तथा छोटों में दो होने थे । इनको नियुक्ति गवर्नर व्यवस्थापिका के 
निर्वाचित सदस्यों में से करता अथवा उनको करता जो छह मास के भीतर ही 


भारतीय-शासन अधिनियम, सन्‌ १६१६ | ११७ 


: ग्यवस्थापिका के सदस्य हो जायें। मन्त्रियों की नियुक्ति करते 

गवर्भर ओर समय गवनर को इस वात पर अवश्य ध्यान देना था कि जिन्हें 

भसन्त्री वह मन्त्री नियुक्त करना चाहता है, वह व्यवस्थापिका का 

| विश्वास प्राप्त करने में समर्थ होगे अथवा नहीं तथा अपने 

दायित्व का निर्वाह वह ठीक प्रकार कर सकेंगे या नहीं ? मन्त्री गवर्नर के प्रसाद- 

पर्यनत अपने पदों पर आसीन रह सकते थे तथा गवनेर उन्हें बिना किसी कारण पद 

पर से हटा सकता था। मन्त्रियों को वही वेतन मिलता था जो कार्यकारिणी के 

सदस्यों को, परन्तु मन्त्रियों के वेतन में व्यवस्थापिका कटौती कर सकती थी तथा 

वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे । व्यवस्थापिका अविद्ववास का प्रस्ताव 
पास करके उन्हें अपने पद से हटा भी सकती थी । 

गवरने र-जनरल जिस प्रकार से एक स्वेच्छाचारी शासक था, उसी प्रकार 

गवनेर भी अपने क्षेत्र में पूरा स्वेच्छाचारी था। वह न केवल कार्यकारिणी के सदस्यों 

| तथा मन्त्रियों की इच्छा की अवहेलबा कर सकता था वरन्‌ 

गवनेर की वह व्यवस्थापिका पर भी अपना अंकुश रखता था। वह 

शक्तियाँ व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत रक्षित विषयों के किसी विधेयक 

को प्रमाणित कर कानून बना सकता था । किसी विधेयक को 

अधिनियम बनाने के लिए उस पर उनके हस्ताक्षर ही काफी थे, यद्यवि इन 

अधिनियमों पर सम्राट की अनुमति आवश्यक होती थी । गवनंर व्यवस्थापिका के 

किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता था । कुछ विषयों पर 

व्यवस्थापिका में विधेवक उपस्थित करने से पूर्व गवनंर की स्वीकृति आवश्यक होती 

थी । गवर्नर अध्यादेश भी जारी कर सकता था। वित्तीय क्षेत्र में भी उसके अधिकार 

: अत्यन्त विस्तृत थे। वह रक्षित विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका द्वारा किसी 

घटाई या रह की गयी माँग को यथापूर्व कर सकता था। हस्तान्तरित विषयों के 

. सम्बन्ध में भी वह. किसी भी व्यय को शान्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक 

घोषित करके प्रमाणित कर सकता था, चाहे व्यवस्थापिका उसका विरोध ही वयों न 

करती हो 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका 

मांटफोडं-रिपोर्ट ने द्वि-सदसात्मक विधान-मण्डलों के विचार _की मान्यता 

नहीं दी थी । इस कारण प्रान्तों में एक-सदनात्मक विधान-मण्डल थे । अब वह पहले 

जैसी व्यवस्थापिकाओं की तरह कार्यकारिणी के हाथों की कठपुतली नहीं थीं, वरन्‌ 

उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत रखा गया। प्रान्तीय विधान-मण्डलों का 

आकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न था, परन्तु यह उपवन्बित किया गया कि 

उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को संख्या कम से कम ७०% तथा सरकारी सदस्यों 

की अधिक से अधिक २०% हो । गवर्नर को कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को भी 

मनोनीत्त करने का अधिकार प्राप्त था। कार्यकारिणो के सदस्य परदेन सदस्य होते थे । 


१२८ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


आगे की तालिका से विभिन्न प्रान्तीव विधान-मण्डलों को रचना के बारे में 
जानकारी हो जायगी : 


2 अब बल्ब कक अल ज हज अब हारा एन 
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यद्यपि मताधिकार का क्षेत्र, सन्‌ १६१९ के अधिनियम के अन्तगंत 

मिनटों -मोर्लें सुधार से व्यापक कर दिया गया परन्तु फिर भी यह अत्यन्त 

संकुचित था । सन्‌ १६२० में ब्रिटिश भारत में वयस्क जन 

मताधिकार तथा संख्या के वेवल ६ प्रत्तितत लोगों की ही मताधिकार प्राप्त 

निर्वाचन था । मतदाताओं को अहंताएँ विभिन्न प्रास्तों में भिन्न-भिन्न 

थीं। सामान्यतया नगर-निर्वाचन-क्षेत्रों में केवल वही मत- 

दाता हो सकते थे जो कम से कम २,००० र० वाषिक आय पर भायकर देते थे, 

अथवा ऐसे मकान में रहते थे जिसका किराया ३६ रु० वार्षिक हो या जो कम से 

कम २ रुपया वाषिक म्युनिसिपल कर देते थे। देहाती निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाता 

वह होते थे जो कम से कम १० से ५० रुपये तक वाधिक शभ्ूमि-कर देते थे । 

जमींदार-निर्वाचन-क्षेत्रों में जो लोग एक निश्चित राशि प्रति वर्ष भूमि-कर देते हों, 

वह मतदाता हो सकते थे। पंजाब में यहु ५०० ₹० थी तथः 

संकुचित संयुक्त प्रान्त में ५,००० रुपया । विश्व-विद्यालय-निर्वा चन-द्षेत्रों 

सताधिक्षार में ७ वर्षो के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट या ५ वर्ष के एम० ए० तथा 

विश्वविद्यालयों के. 'फेलो' भी मतदाता हो सकते थे | कहीं- 

कहीं सैनिक सेवा भी मतदाता होने के लिए एक अहंता थी तथा पंजाब व मध्य 
प्रात्त में गाँव के मुखिया तथा नम्बरदार मतदाता हो सकते थे । 

यद्यपि मांटफो्ड-रिपोर्ट ने साम्प्रदायिक निर्वाचक-मण्डलों की आलोचना 

की थी क्‍योंकि यह विभिन्न वर्गों में द्वेष को वृद्धि करते थे, अल्पसंख्यक वर्ग की 

अनुन्नत दशा में कोई परिवर्तत नहीं करते थे, चागरिकता की 

सास्प्रदायिक श्रेष्ठ भावना के विकास सें बाधा उत्पन्न करते थे तथा 

निर्वाचक-पण्डल . उत्तरदायी शासत के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देते 

थे, परन्तु फिर भी रिपोर्ट ने न केवल मुध्॒लमानों के लिए ही 


भारतीय-शासन अधिनियम, सन्‌ १६१६ | १२६ 


इसे कायम रखने की सिफारिश की वरन्‌ सिकखों पर भी इसे लागू किया। जब 
अधिनियम के अच्तगंत नियम बने तो उन्होंने भारतीय ईसाई, योरोपियनों, एंग्लो- 
इण्डियनों को भी पृथक निर्वाचन-मण्डल प्रदान किये । इसके अतिरिक्त मद्रास में 
अब्राह्मणों तथा बम्बई में मरहठों के लिए भी संरक्षण प्रदान किया गया । विभिन्न 
व्यापारिक एवं. औद्योगिक हितों तथा विश्वविद्यालयों को भी प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया गया। नगरु-क्षेत्रों व देहाती क्षेत्रों में भी विभेद किया गया | व्यवहार 
में इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित विधान-मण्डल अलोकतन्त्रात्मक ही थे। 
सरकारी तथा मनोनीत सदस्यों के साथ साम्प्रदायिक तथा विशेष हितों का प्रति- 
'निधित्व करने वाले सदस्य मिल जाया करते थे तथा ऐपा होने से विधान-मण्डल में 
.अनुदार तत्वों का आधिपत्य हो जाता था । 
प्रान्तों के विधान-मण्डलों का कार्यकाल तीन वर्ष था परन्तु गवर्नर उनको 
उनकी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर सकता था अथवा विशेष परिस्थितियों 
में उनका कार्यकाल अध्कि से अधिक एक वर्ष बढ़ा सकता था । 
कार्यकाल गवनेर को ही सदन की बंठकें बुलाने तथा उन्हें स्थगित करने 
| का भी अधिकार था। गवर्नर को प्रथम चार वर्षों के लिए 
विधान-मण्डल के अध्यक्ष को नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त था तथा उपाध्यक्ष 
के निर्वाचन पर स्वीक्षृति प्रदान करमे का अधिकार था । 
यद्यपि इस अधिनियम के विधान-मण्डलों को विस्तृत क्रिया तथा कार्य- 
पालिका के एक भाग पर नियन्त्रण रखने का भी अधिकार प्रदान किया परन्तु विधान- 
मण्डलों की व्यवस्थापन शक्तियों को गवर्नर के विशेषाधिकार 
शक्तियाँ तथा प्रमाणीकरण की श्वक्तियों ने बहुत ही परिधित कर दिया । 
शान्ति व सुरक्षा की आड़ में गवनेर किसी भी विधेशक पर 
विचार रोक सकता था । कुछ विषयों पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व 
स्वीकृति भी आवश्यक थी । बजट का भी अधिकांश भाग मत-निरपेक्ष था तथा 
गवनंर बजट में व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत अयवा कम की गई माँध को यथापूर्व॑ 
कर सकता था। आपत्ति-काल में गवर्नर बिना व्यवस्थायिका के अनुमोदन के ही 
किसी व्यय को अधिकृत कर सकता था । * 
हद ध शासन-प्रणाली (29०7५) 
सन्‌ १६१६ के भारतीय शासन अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तों में हंथ शासन- 
व्यवस्था की स्थापना भारत में उत्तरदायी शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मार्ग 
चिन्ह भवश्य है। तत्कालीन परिस्थितियों में यह व्यंवस्था एक बेजोड़ प्रयोग थी । 
मांटेग्यू चेम्सकोर्ड रिपोर्ट के निर्माताओं को यद्यपि यह आशा थी कि द्वेबतस्त्र के 
प्रयोग द्वारा भारत का राजनीतिक विदास होगा तथा भारतीयों में नौकरश्याही के 
साथ सहयोग करने की भावना जाग्रत होगी । भारतीयों में बढ़ते अपन्तोष को रोकना 
भी ब्रिटिश सरकार के लिए आवश्यक था और इस हृष्टि से भी आंशिक उत्तरदाधित्व 
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देने का विचार अद्वितीय था | यह शासन-व्यवस्था भारतोय आन्तों में १६ वर्षों तक 
रही पर राजनीति के क्रियात्मक क्षेत्र में इसे असफलता ही प्राप्त रही । यदि इसके 
भाधार में ब्रिटिश कूटनीतिज्ञता नहीं होती भौर आंधिक उत्तरदायी शासन देने का 
निश्चय होता तथा विषयों का विभाजन वैज्ञानिक होता तो इसकी सफलता में किसी 
को सन्देह नहीं हो सकता था, परन्तु यह शासन-प्रणाली “सेद्धान्तिक, निमित एवं 
व्यावहारिक रूप में अत्यन्त दोषपु्ण तथा प्रतिवन्धों से आच्छादित थी ।” यह “स्पष्ट 
रूप से एक दुर्वोध, असाध्य एवं जटिल प्रणाली है जिम्तका कोई ताकिक आधार नहीं 
है, जिसका उद्गम अनुरूपता एवं समझौता ही है मोर जो परिवर्तन एवं अवस्थान 
के एक उपकरण मात्र ही रक्षणीय है ।? इस व्यवस्था का विरोध केवल भारतीयों 
ते ही नहीं किया अपितु ब्रिटेन में भी आलोचनाओं के स्वर सुनाई पड़ते थे। अल 
ऑफ बकिनहेड ने इस सम्बन्ध में कहा, "द्वंघ शासन के सिद्धान्त के प्रति मैं स्वयं 
सदेव हो बड़ा शंकित था। मुझे तो यह एक प्रकार को आडम्वरपूर्ण गतिरोधक 
व्यवस्था प्रतीत होती है | 
हू घ शासन प्रणाली की आलोचना के पूर्व यहाँ पर संक्षिप्त में इस व्यवस्था 
के प्रादुर्भाव के कारणों, इसका अर्थ और उद्देश्य जान लेना आवदयक है और इन्हीं 
तथ्यों के सन्दर्भ में &घ शासन-व्यवस्था का आलोचनात्मक अध्ययन संगत होगा । 
सन्‌ १६१७ में सम्राट की घोषणा में दूं ध शासन-व्यवस्था के प्रादुर्भाव का 
प्रथम संकेत दिखाई देता है। सम्राट की घोषणा का यह लक्ष्य था कि भारतीयों 
को शने: शर्नें: शासन में उत्तरदायित्व प्रदान किया जाये। 
हंघ शासन- ज्वाइन्ट रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया कि प्रान्त ही वह 
प्रणाली का क्षेत्र है, जहाँ उत्तरदायी सरकार को प्राष्ति के लिए प्राथमिक 
प्रादुर्भाव प्रयोग किये जायेगे ।” अत: सन्‌ १६१६ के अधिनियम में 
इन दोनों हष्टिकोणों को साकार रूप प्रदान कर दिया गया । 
इस प्रकार द्वंध व्यवस्था या भांशिक उत्तरदायित्व प्रदान करने की पृष्ठभूमि में 
उत्तरदायित्व प्रदान किया जाय” की विचारधारा और ज्वाइन्ट रिपोर्ट का मत था। 
ज्वाइन्ट रिपोर्ट में लिखा गया था कि-- 
“सरकार को तुरन्त ही पूर्ण उत्त रदायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता 
ओर ऐसा करता विपत्ति को आमन्त्रित करना है; ओर यदि हमारी योजना को 
महत्वपूर्ण बनाना है तो तुरन्त ही कुछ उत्तरदायित्व सौंपना भी आवश्यक है। हमें 
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यह विश्वास है कि शासन की इन समस्याओं का इसके अतिरिक्त कोई अन्‍य हल 

नहीं कि प्रान्तीय सरकार के काये का विभाजन दो भागों में कर दिया जाये | एक 

तो लोकमत के नियन्त्रण में रहे और दूसरा क्षमी सरकार (ब्रिटिश) के नियन्त्रण 
में रहे । 2 

उपरोक्त तथ्यों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि आच्तों में है घ शासल- 

व्यवस्था का सूतपात कंसे हुआ । इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ 

विषयों में भारतीयों को प्रान्तीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार 

उहू श्य. प्रदान किया जाय । दव ध शाप्तत-व्यवस्था की परिभाषा निम्न 

शब्दों में की जा सकती है : “दो पदाधिकारियों द्वारा दोहरा 

शासन जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो, दध शासन-व्यवस्था कहा 

जाता है ।” सन्‌ १६१६ के अधिनियम के अनुसार द्वध शासन की स्थापना प्रान्तीय 

क्षेत्रों में की गई। प्रान्तोय विषयों का रक्षित विषय ([२९5७:४०१) और हस्तांतरणीय 

विषयों में विभाजन कर दिया गया । जैसा उल्लेख किया जा 

व्याख्या चुका है कि रक्षित विषयों का शझासन-अवन्ध गवर्नेर को 

कार्यकारिणी-परिषद्‌ के सदस्यों के द्वारा होता था जो गवनेर, 

गवर्नेर-जनरल और भारत-सचिव के प्रति उत्तरदायी रहते | केवल हस्तान्तरणीय 

विषयों के शासन-प्रबन्ध में उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। 

हंध शासन ये विषय लोकप्रिय मन्त्रियों के अधिक्रार के होते जो अपने 

की रचना कार्यों के लिए प्रान्‍्तीय विधान-सभाओं के प्रति उत्तरदायी 

होते । ये मन्त्री विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य होने थे । 

देघ शासन--आलो चना -- भारतवर्ष में द्वघ शासन-प्रणाली सत्र १६२८ 

से १६३० तक चली परन्तु इस प्रयोग को एक असफलता ही बताया गया है। 

यह अपने मुख्य लक्ष्य भर्थात्‌ प्रास्तों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की 

स्थापना करने में असफल रही ! ब्रिटिश लेखकों ने हंध शासन की अप्तफलता का 
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श्रेय काँग्रेस तथा उ५के स्वराज्य-इल पर रखा। उनका कहना है कि स्व॒राज्य दल 
की अड़ गा-तीति ने दिरतर गतिरोब पैदा किया जिससे ही यह प्रयोग असफल रहा 
परन्तु आजोचनाओं के इन स्वरों में सत्यता का लेक्षमात्र भी नहीं ! वास्तव में हँ घ 
शासन एक जटिल एवं कूटनीतिक चाल थी। भारतीयों बे भुलावा देने के लिए 
एक मुगतृष्णा थी, एक मायाजाल था, एक दुरूह का के लिये अनुपयुक्त प्रणाली 
थी। यह सैद्धान्तिक, निर्माणात्मक और व्यावहारिक हृष्टिकोण से दोपयुक्त प्रणाली 
थी | इसका वास्तविक उहेश्य भारतीयों को आंशिक उत्तरदायी शासन प्रदान करना 
नहीं, अपितु उनके अप्तन्तोष को समाप्त करना था । 
दघ शासन व्यवस्था की आलोचना निम्नलिखित शोपंकों के अन्तर्गत की 
जा सकती है: 
हूं वध शासन-प्रणाली सेद्धान्तिफ हृष्टिकोण से दोपयुक्त थी ; एक ही प्रान्त 
की शाप्तन-व्यवस्था को दो भिन्न और अलग-अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर 
देने से शासन में गतिरोब ही पेदा होगा । यह सवंविदित तथ्य 
सिद्धान्त: है कि शासन के विभिन्न विभाग एक-दूसरे पर आश्रित होते 
दोषपुर्ण हैं। वे सनी आपम में मिलकर पूर्णता का निर्माण करते हैं, 
परन्तु हं घ शावन-प्रणाली इस तथ्य की अवहेलना करती थी । 
हस्तान्तरित और रक्षित विपयों के शासन का दायित्व दो अलग-अलग श्षक्तियों को 
सौंपा गया। ये शक्तियाँ अलग-अलग और विरोबी उदृब्यों से अनुप्राणित थी । एक- 
दूसरे के बीच सहयोग का प्रशन हो पेंदा नहीं होता था, भतः सम्पूर्ण शासन में 
एकरूपता सम्भव तहीं रही और ग्वरनेर को स्वेच्छारिता को बहुत अधिक अवसर 
प्राप्त होता रहा । इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए सर रेजीनाल्‍ड कोड़के ने कहा, 
“दुंघ शासन एक प्रकार की वर्णसंकर व्यवस्था है जो कभी सफल नहीं हो सकती, 
क्योंकि किसी देश अथवा प्रान्त के शासत का संचालन दो पृथक एवं स्वतस्त्र सन्च्रि- 
मण्डलों द्वारा सफलतापूर्वक नहीं क्रिया जा सकता ॥7 
हँघ शासन-व्यवस्था के अन्तगंत विषयों का विभाजन दोषपुर्ण और भवांछनी य 
था,। मत्न्रियों को ऐसे विभाग दिये गये थे जो अपने में पूर्ण 


विषयों का नहीं थे । अतः उन्हें किसी भी काये को पूरा करने के लिए 
विभाजन अव्याव-. कार्यकारिणी-परिषद्‌ के शदस्यों और गवनर पर निर्भर रहना 
हारिक, दोषपूर्ण ता था। श्री के० वी० रेड्डी (जो मद्रास प्रान्त में मंन्‍्त्री थे) 


ओर जवांछनीय ने अपने विभाग को अपंग्रता का वर्णन इन शब्दों में किया था, 
'मैं वत-रहित उन्नति एवं प्रगति का मन्त्री हूँ, और आप यह 
जानते ही हैं कि प्रगति एवं उन्नत्ति अधिकांश रूप से वनों पर ही आधारित है। 
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भारतीय शासन अधिनियम, १६१६ | १३३ 


व्यवसाय और व्यापार का मन्त्री हूँ परन्तु फैक्टरी पर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं क्योंकि 
वह एक सुरक्षित विषय है, और बिना फैक्टरी के व्यवसाय और व्यापार की कल्पना 
ही व्यर्थ है। में क्षि-मन्जी हूँ परन्तु सिंचाई पर मेरा नियन्त्रण नहीं। आप समझ 
सकते हैं कि इसका तात्पये क्‍या है--मैं व्यवसाय और. व्यापार का भन्‍्त्री हूँ, परन्तु 
विद्युत-दक्ति पर भो मेरा कोई अधिकार नहीं ।/? 
इससे यह स्पष्ट है कि इतने अस्वाभाविक और अव्यावहारिक विभाजन से 
शासन को सुचारु छूप से नहीं चलाया जा सकता था । हां, यदि कार्यकारिणी- 
परिषद्‌ के सदस्यों और मन्तियों में सहयोग होता तो शायद हूं घ शाप्तत का प्रयोग 
सफलता प्राप्त कर जाता, परन्तु सहयोग की अपेक्षा असम्भवं थी क्‍योंकि ब्रिटिश 
नौकरशाही के अफसर और लोकप्रिय मन्त्रियों के हृष्टिकोणों में मौलिक विरोध था । 
केवल इतना ही नहीं, अपितु हस्तान्तरित विषयों को हेय दृष्टि से देखा 
जाता था। 
कार्यकारिणी-समिति के सदस्यों को मन्त्रियों से अधिक महत्व और प्रतिष्ठा 
प्राप्त थी । समिति के सदस्यों को प्रत्येक कार्य में प्राथमिकता 
हस्तान्तरित प्राप्त होती थी । श्री सचिद्ध सिन्हा ने लिखा है, “काये- 
विषयों की. कारिणी का नवीनतम सदस्य अनुभवी मन्त्री से ज्येष्ठ समका 
महत्वहीन दशा. जाता था ।” 
स्वर अधिनियम हमें ऐसी व्यवस्था थी कि उप-सभापतति 
और भअर्थ-विभाग का अध्यक्ष कार्यकारिणी-तम्मेिति का सदस्य ही हो सकता था। 
किसी भी मन्‍्त्री को इन पदों के सुशोभित करने का अधिकार नहीं था । 
इस अधिनियम ने गवनरों को हस्तान्तरित विभागों के क्षेत्र में भी इतने 
व्यापक अधिकार प्रदान कर दिये कि वह मन्त्रियों के परामर्श की अवहेलना कर 
स्वेच्छांपूर्ब॑ंक कार्य करते थे । इस प्रकार शासव की वास्तविक 


गवर्तरों की शक्ति तो मन्त्रियों के हाथ में न होकर गवर्नर के हाथ पें थी, 
स्वेच्छाचारी हाथ में थी, यद्यपि मन्त्री अव्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
शक्तियाँ रखे गये । इस प्रकार मन्त्रियों को व्यवृस्थापिका को भी असन्न 


करना पड़ता था तथा गवर्नर को भी । इसके अतिरिक्त मन्त्री 
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१३४ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


सरकारी गुट पर अधिक निर्भर रहते तथा बह व्यवस्थापिका के प्रति वास्तविक रूप 
से उत्तरदायी नहीं रह सकते थे । कारण यह था कि सरकारी मनोनीत सदस्य तथा 
गैर-सरकारी-मनोनीत सदस्यों को साम्प्रदायिक तथा विशेष हित्तों का प्रतिनिधित्व 
करने वालों का सदा ही सहयोग मिल जाता था इस प्रकार 
सन्त्रियों का. वह अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेप्टा करते थे । मन्दत्रियों 
सरकारी गुट वो अपने कार्यो के लिए सदा ही इस गुट वा समन प्राप्त 
पर निर्भर करना आवश्यक होता था। इस्त प्रकार वह सरकार को भी 
रहना प्रमन्न कर सकते थे तथा अपने पद पर भी बने रह सकते 
थे | परिणामत: मन्त्री व्यवस्थाधिका के प्रत्ति विल्कुल भी 

उत्तरदायी न थे । 
संयुक्त उत्तरदायित्व के अभाव में भी मन्त्रिमण्डलात्मक-शासन सफलता 
नहीं प्राप्व कर सकता है वर्षोंकि गवनेर अयबने मन्त्रियों को किसी दलीय आधार पर 
नहीं नियुक्त करता था, अत: मन्त्री एक दल के नहीं होते ये 


संयुक्त उत्तर- तथा इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। 
दाथित्व का कभी-कभी गवनेर दो विरोधी दल के लोगों को मन्त्री बना 
अभाव देता था जिससे वह एक 'टीम' के रूप में काम न कर सकते 


थे | वास्तविकता त्तो यह है कि मन्त्री अपने-अपने विभागों 

के अध्यक्ष होते थे तथा उप तरह मन्त्रि-मण्डल के सदस्य नहीं होते थे, जिपत प्रकार 

मल्त्रि-मण्डलात्मक-प्रणाली में सब मस्त्री एक इकाई के रूप में काम करते हैं। 

कभी-कभी तो विधान-मण्डल में मन्‍त्री ही आपस में विरोधी विचार प्रकट करने 

लगते थे । 

वित्तीय अंसगतियाँ भी मन्त्रियों को पूर्ण दायित्व प्रदान नहीं करती थीं । 

पूरे प्रान्त का बजट एक ही होता था तथा दोनों के बीच 

वित्तीय उसका प्रतिस्थापन कार्यकारिणी तथा मन्त्रियों के बीच विचार- 

असंगतियाँ विमशे द्वारा होता था तथा यदि दोनों किसी समझौते पर त 

पहुँचु पाते तो गवर्नर ही यह कार्य करता था। गवन॑र इस 

मामले में अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से अधिक सहानुभूति रखता था । क्योंकि 

मस्त्रियों का वित्त-विभाग पर कोई नियंत्रण न था, अतः उन्हें कार्यकारिणी-परिषद्‌ 

के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। मन्त्री, जिनके अधीन मुख्यत्या राष्ट्र-निर्माण का 

कार्य था, धन के अभाव में अपने कार्य सम्पन्न नहीं कर पाते थे । कीथ का मत है 

कि “जब मन्त्रियों को कोष के ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार ही नहीं था 
तो उत्तरदायी शाप्तन की बात करना निरथ्थक था।” 

वास्तव में आशिक प्रबन्ध के बिना मन्त्रियों को दशा अत्यंत शोचनीय थी । 

इस सम्बन्ध में सर मोहम्मद फकरुददीन ने कहा था, “बिना धन के मुझे योजना 

तैयार करने वाले एक साधारण कर्मचारी के समान ही समझ्तिए, और जब वह्‌ 


भारतीय शासन अधिनियम, १६१६ | १३५ 


(योजना) तैयार हो जाती है तो वित्त विभाग को यह अधिकार होता था कि घन 
के आधार पर उसे समाष्त कर दे |? 
हंध शासन की असफलता का एक मुख्य कारण यह भी था कि मन्त्रियों 
_ को अपने अघीन कर्मचारियों पर भी कोई नियंत्रण न था। मन्त्रियों के मीन अनेक 
विभागों के सचिव सिविल-संविस के होते थे, जो भारतमन्त्री के नियंत्रण में थे । 
इस अधिनियम ने सिविल-सविस के अधिकारियों के हितों की रक्षा का भार गवरनेर 
पर सौंपा । इस प्रकार उनकी नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थाना- 
सन्‍्त्री तथा न्तरण पर मन्त्रियों का कोई नियंत्रण नहीं था। जहाँ मन्त्री 
सिविल-सरविस अपने विभाग के लिए व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी था, 
चहाँ, क्योकि अधीनस्थ अधिकारियों पर अधिकार नहीं था, 
इसलिए वह अपना उत्तरदायित्व पुरी तरह नहीं निभा सकता था। उसे, यदि 
अधिकारीगण आज्ञा का उल्लंघन करें तो दण्डित करने का भी अधिकार नहीं था । 
इसी कारण भी हँध शासन-प्रणाली अप्फल सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त के० वी० 
पुन्रह्या (&. ए,. एपरंशा) का यह मत भी सही है कि मन्त्रियों और सिविल- 
सबविस के आपसी सम्बन्ध ऐसे नहीं थे, जैसे होने चाहिए थे। दोनों के हष्टिकोण 
एक दूसरे के प्रतिकूल थे । ५ 
उपरोक्त आलोचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट ही है कि 6 घ शासन-व्यवस्था 
अपनी रचता में भारी-भरकम और प्रणाली में पेचीदा थो। श्री के० बी» पुन्निद्या 
के अनुसार “द्वंध गासन-प्रणाली एक अनोखा प्रयोग था। इसका मुख्य प्रयोजन 
व उहँ श्य भारतीयों को उत्तरदायी शासन की कला में प्रक्षिक्षण देना था । निःसन्देह 
इसके निर्माता इस प्रणाली के दोषों और कमियों से परिचित थे परन्तु वे सोचते 
थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में उससे अधिक अच्छा कोई अन्य विकल्प नहीं था” 
हदध शासन-व्यवस्था भनुत्तरदायी सरकार का एक विलक्षण उदाहरण 
थी। इसके द्वारा उत्त रदायित्वयुक्त शासन की कला में प्रशिक्षण देना अयुक्तिसंगत 
था। यह केवल दिखावा मात्र और भारतोयों को दिया जाने वाला ज्ञानदार भुलावा 
था। स्वयं अंग्रेजों ने इस व्यवस्था का विरोध किया। लॉड कर्जन ने इस सम्बन्ध 
में कहा था-- 


“मुझे दंघ शासन से घृणा है ॥? 
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हक, 


असहयोग आन्दोलन 





प्रथम विश्वयुद्ध में मित्र-राष्ट्रों की भारत ने भरसक सहायता की । यह 
सहायता केवल घन से नहीं थी अपितु तन और मन से भी थी । ऐसा अनुमान 
लगाया जाता है कि इसों भारतीय नरेशों ने कम से कम् दस करोड़ रुपये दिये ; 
केन्द्रीय भारत सरकार के कोष से १ करोड़ ८५६ हजार चंदा दिया गया तथा भारत 
के बाहर भेजी गयी सेनाओं का खर्च लगभग डेढ़ अरब पौंड 

भारतीयों हारा भी भारत ने पहा 7? युद्ध के लिए ६५३,३७४ भारतीय 
प्रथम महायुद्ध सैनिक बाहर भेजे गये ।१ भारतीयों ने तन, मन और घन से 
में योगदान जो यह सहायता की, इसके बदले में उन्हें विश्वास था कि 
अँग्रे ज सरकार कुछ राजनैतिक अधिकार प्रदान करेगी । मिन्र- 

राष्ट्रों ने युद्ध में केवल जनतन्त्र की रक्षा तथा निबंल जातियों को स्वशासन प्रदान 
करने की भावना से भाग लिया था | भारत को भी विश्वास था कि अंग्रेज शासक 
जब इन उद्देश्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो वे भारत के साथ सहानुभूतिपूर्वक 
बर्ताव करेंगे, परन्तु जब नवम्बर, सन्‌ १६१८ में युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसा 
प्रतीत हुआ कि युद्धकाल में भारत के साथ जो विनय-नीत्ति भ्रग्रेजों द्वारा अपनायी 
गयी थी, बेवल कूटनीति थी । युद्ध की समाप्ति पर जब देशभक्तों ने कहा 'यदि 
इंगलेण्ड भारत की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो उसका परिणाम बुरा होगा ;' प्रयाग 
के 'पायोनियर' ने सम्पादकोय लेख में लिखा, “क्या थहु लोग समभते हैं कि वह 
ब्रिटिश केसरी, जो अभी-अभी संसार के महाद॒ विश्वयुद्ध में से विजयी होकर निकला 
है, ऐसी फजूल घमकियों से डर जायगा ?” ऐसी गवित मनोवृत्ति कुछ न 





। चन्दे, ऋण, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट द्वारा दी गयी सहायता इन राशियों से 
अलग है । ह 

2 इनमें से लगभग ३०,००० मारे गये, ६०,००० के लाभग घायल हुए, ७५०० 
बन्दी बनाए गए तथा ५००० लापता समझे गये । 


१३६ 


असहयोग आन्दोलन | १३७ 


कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती थी । 

युद्ध तथा इसके अतिरिक्त युद्ध में 'भात्मनिर्णय के सिद्धान्त! का प्रति- 

राष्ट्रीयता पादन किया गया। इस सिद्धान्त के अन्तगंत कुछ नवीन राज्यों 

की स्थापना की गयी तथा चीन एवं मध्य पूर्व के कुछ राज्यों 

में राष्ट्रीयवा की भावना का संचार हुआ । इस प्रभाव से भारत भी न बच सका । 

महात्मा गाँधी ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नई गति प्रदान की तथा 

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप तथा कार्यक्रम एकदम बदला | 

भारत नें युद्ध में जो आशिक सहायता दी, उपस्तकी चर्चा ऊपर की जा चुकी 

है । जनता की आध्िक दशा युद्धोपरान्‍त बहुत ही खराब हो गयी। यू तो अंग्रेजों 

की आर्थिक नीति सदा से ही भारत के हित की विरोधी रही 

आर्थिक थी, परन्तु युद्ध का बहुत ही घातक प्रभाव हुआ । अनाज की 

दुरावस्था भी देश में कमी हो गयी क्योंकि जो भी अन्न उत्पन्न हो रहा 

था, उसका अधिकांश भाग सेनाओं के लिए भेजा जा रहा था। 

सेना में भर्ती होने के कारण खेती का काम करने वालों की कमी हो गयी थी तथा 

इसका भी कुछ प्रभाव अन्नोत्पादन पर पड़ा । सरकारी आँकड़ों के अनुसार अनाज के 

मूल्य में लगभग ६३५ वृद्धि हो गयी थी । कपड़े के मूल्य में भी बहुत वृद्धि हो गयी 

थी | मेहगाई के अतिरिक्त अन्न तथा कपड़ा दुर्लभ भी होगया था तथा पुजीपति बहुत 

अधिक मुनाफा ले रहे थे । सरवर ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तथा भनेक 

स्थानों पर भूखी-नंगी जनता ने विद्रोह तथा हड़ताल कर दी । अनेक जगह बाजार 

लूट लिए गये | चम्पारन तथा खेड़ा की स्थिति विशेषतया खराब हो गयी । पू जीपति 

भी, जो बहुत अधिक धन कमा रहे थे, सरकार की कुदृष्टि से न बचे। सरकार ने 

अतिरिक्त लाभ-कर' लगाकर पूजीपतियों से धन वसुल करना शुरू कर दिया। संक्षेप 

में युद्धोपरांत, भारत का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट के तेज बुखार' से गुजर रहा था। 

जहाँ आथिक कठिय्राइयों से जनता परेशान थी, वहीं रोग तथा अकाल ने भी 

जनता को ग्रस्त कर दिया । सन्‌ १६१७ में ठीक वर्षा न होने 

प्लेग तथा से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी तथा तदुपरान्त प्लेग, 

इनपलुएंजा मलेरिया, इनपलुएंजा तथा हैजा फैल गया। अनुमान लगाया 

जाता है कि लगभग ८ लाख व्यक्ति प्लेग से तथा ८० लाख 

इनफ्लुएंजा से मरे | सरकार ने इस ओर कोई विज्ञेप ध्यान नहीं दिया तथा जनता 
में सरकार के प्रति असन्तोष की भावना बढ़ने लगा ! कल 

सरकार ने महायुद्ध के लिए धन तथा सेना के सिपाही भरती करने! के लिए 

! मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश मि० कोल्डस्ट्रीम ने लिखा, युद्ध ऋण 

उगाहने के लिए तथा सैनिकों की भर्ती के लिए जो उपाय काम में 2 गये, 

वह बहुधा अनधिक्ृत, आर्पात्तजनक, अत्याचारपूर्ण तथा सरकार की इच्छा क 


विरुद्ध थे । दूर के जिलों में वे लोगों को असह्य थे ॥ गज 
((0787९55 ?प7]80० [74 ए9 (:०07)786 [८०7००, ५०, 4, 7. 
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जो मीति अपनायो, वह अत्यन्त दोपपूर्ण थी। लोगों को 
महायुद्ध पे लिए दवाकर घन वसूल किया जाता था तथा गविन्गाँव घूमकर 


सेना तथा धन मनुष्यों को जबरदस्ती सेना में मरती किया जाता था। सर- 
एकत्रित फरने कार इन्हें 'दवाव तथा समम्ाने” की नीति कहती थी परन्तु 
की नीति वास्तव में यह अत्याचार था । भागे चलकर सरकार की इन 


नीतियों से बहुत अप्तन्तोप फैला। जब भारतीयों ने देखा कि 
अंग्रेज किसी भी प्रकार से राजनीतिक अधिकार प्रदान करने को उद्यत नहीं थे । 
इसके साथ ही युद्धोपरान्त सेना के बहुत-से लोगों को पदों से अलग कर दिया गया । 
लोगों को जीवन व्यतीत करने में कठिनाई होने लगी । धीरे- 
सेना से छेटवी. धीरे जनता के मन में यह भावना भर गयी कि सरकार स्वार्थी 
थी तथा काम निकल जाने पर उसे जनता की चिन्ता बिलकुल 
नहीं थी । 
उपरिवर्णित कार्यों से जनता में सरकार के विरुद्ध जो असन्तोप को भावना 
भरती जा रही थी, उसे कुछ राजनीतिक कारणों ने ओर भी तीज फर दिया। 
लॉ चेम्सफोर्ड ने राजनीतिक आन्दोलन, चाहे वह किसो 
सरकारी दसन- प्रकार का हो, कुचल डालने की पूरी चेष्टा की। सेडीशन 
चक्र एक्ट तथा प्रेस एक्ट का मनमाना प्रयोग किया गया। ऐनी 
वीसेन्ट की नजरबन्दी त्था अली-बन्धुओं के विरुद्ध सरकार 
की कार्यवाही से भी जनता सरकार से रुष्ट थी। बंगाल में नौकरशाही का दमन- 
चक्र तीव्र असन्तोष की भावना पैदा कर रहा था तथा पंजाब में माइकेल ओ' डायर 
सारी राजनीतिक हलचलों को कुचल डालने में प्रयत्तशोल था । उसने तिलक तथा 
विपिनचन्द्र पाल के पंजाब में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। देश के अन्य 
भागों में भी राजनीतिक उत्तेजना फल रही थी। 
भारत की जनता ने ब्रिटेन को युद्ध में इस आक्षा से सहायता दी थी कि 
उसे स्वशासन प्रदान किया जायगा, परन्तु युद्ध के उपरान्त ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि सरकार अपने वायदों से पीछे हट गयी थी। मांटफोडे- 
भांटफोर्ड-सुधारों रिपोर्ट वे प्रकाशन ने देश के राजनीतिक क्षेत्रों में घोर 
से निराशा निराशा का संचार किया । अब यह प्रतीत होने लगा था कि 
जिस उहंइय से भारत ने युद्ध में सहयोग किया था, वह 
बेकार हो गया था । 
जिस समय युद्ध चल रहा था, सरकार ने भारतीय मुसलमानों को यह 
आश्वासन दिया था कि न तो टर्की साम्राज्य का विघटन किया जायगा और न ही 
खिलाफत का अन्त किया जायगा। इसी आश्वासन के ऊपर 
खिलाफत-प्रश्न मुसलमानों ने सरकार को सहायता प्रदान की थी परल्तु 
सीवसे की सन्धि ने यह प्रदरशित किया कि सरकार ने मुसलमानों 
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को धोखा दिया था तथा वह टर्की साम्राज्य का विघटन करने तथा खिलाफत को 


समाप्त करने पर तुली हुई थी | इससे भारत के मुसलमानों को गहरा धक्का लगा 
तथा उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का सूत्रपात किया । 


रोलठ एक्ट 


अंग्रेजी सरकार ने जब देखा कि जनता न तो सुधारों से झ्ान्‍्त हो रही थी 
तथा न ही दमन से, तो उसे एकाएक दबाने के उद्देश्य से १० दिसम्बर, सन्‌ १६१७ 
को इंगलेण्ड की हाईकोर्ट के जज सर सिडनी रोलट की बध्यक्षता में एक कमेटी 
नियुक्त की गई जो यह जाँच करती कि भारतवर्ष में किस प्रकार तथा किस सीमा 
तक क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्बन्धी षड़यन्त्र फैले थे तथा उनको दबाने के लिए 
कैसे कानूनों की आवश्यकता थी । इस कमेटी के नियुक्त करने का मुख्य कारण यह 
था कि 'भारत-रक्षा कानतुन'! की अवधि समाप्त होने को थी तथा सरकार श्ञीत्र ही 
समस्त क्रान्तिकारी एवं विध्वंसात्मक कार्यवाहियों का सामना करने के लिए अपने 
को तैयार कर लेना चाहती थी । कमेटी ने लगभग चार महीने जाँच की तथा वह 
केवल दो प्रान्तों-पंजाब तथा बंगाल में गयी । यह सारी जाँच केवल उस कागजी 
सामग्री पर हुई जो सरकार ने उसके सामने उपस्थित की थी। १६ अप्रैल १६१८ को 
सर रौलट ने अपनी रिपोर्ट भारतमन्त्री को पेश की तथा उसी दिन वह भारत में 
भी प्रकाशित हुई । रिपोर्ट में भारत के देशभक्तों के कार्यों को बड़े उग्र रूप में सित्रित 
किया गया तथा जो परामश दिये थे, वह उग्रतम थे । समिति का विचार था कि 
प्रचलित फौजदारी कानूनों द्वारा क्रास्तिकारी आन्दोलनों को कुचलता संभव नहीं 
था। इसका पहला परामश्श यह था कि एक ऐसा कानून बताया जाय जो युद्ध 
समाप्ति पर 'भारत-रक्षा-कातूनत! का काम दे सके तथा दूसरा परामश फोजदारी 
कानून में ऐसे स्थायी परिवर्तत करने का था जिससे राजनीतिक आन्दोलन का 
सरलता से दमन किया जा सके | सरकार द्वारा इस परामर्श के आवार पर जी 
विधेयक बनाये गये, वह 'रौलट बिल कहलाये | ६ फरवरी, १६१६ 000 
विलियम विच्सेट ने बिलों को कौंसिल में पेश किया तो सरकार ने देखा कि न कैव व 
कौंसिल के बाहर , अपितु अन्दर भी कड़े विरोध का भाव विद्यमान था । 


कांग्रेस ने भी सन्‌ १६१८ के दिल्ली अधिवेशन में रौलट विल का विरोध 
किया । यह अधिवेशन २६ दिसम्बर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के समीपतित्य 
में हुआ था तथा इसके स्वागताध्यक्ष हकीम अजमलखाँ थे। रॉलट कमेटी को रिपोर्ट 
के सम्बन्ध में कहा गया कि वह भत्यन्त प्रध्िक्रियावादी है; तथा यदि उसका 
प्िफारिशों को स्वीकार किया गप्रा तो शासन-सुधारों को व्यावहारिक हा टन 
कठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी | उदारवादियों तथा समचार-पत्रों ने मा है विधेयों 
का विरोध किया | सी० वाई० चिन्तामणि ने लिखा है इन दोनी विन 5५ का 
विरोध परिषद्‌ के गर-सरकारी भारतीय सदस्मों, निर्वाचित सदस्यों, नामजद 
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सदस्यों, सबने समान रूप से किया परन्तु सरकार अपनी बात पर कड़ी रही तथा 
तनिक भी नहीं हटी ,”? 

रोलट एक्ट माचे सन्‌ १६१६ में स्वीकृत हुआ तथा इसकी अवधि तीन वर्ष 
रखी गयी । इस वीच इसका श्रयोग नहीं हुमा तथा इसने महात्मा गाँधी क्रो अपना 
असहयोग आन्दोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। इस एक्ट के द्वारा सरकार 
राजनीतिक आन्दोलन तथा राज्य के विरुद्ध किसी भो कार्य का दमन कर सकती थी 
तथा बिना मुकदमा दायर किये किसी भी व्यक्ति को बन्दी बना सकती थी। इससे 
एविडेन्स एक्ट' की वह धारा भी समाप्त करदी गयी जिसके अनुसार किसी पुलिस 
अधिकारी के सम्मुख दी गयी गवाही सफाई ही गवाही वहीं मानी जा सकती थी ।* 

गाधीजी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 

_रौलट एक्ट ने भारतीय राजनीति मे एक नवीन युग का सूत्रपात किया। 
महात्मा गांधी जनवरी,सन्‌ १६१४ में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन चलाकर 
तथा पर्याप्त र्याति प्राप्त कर भारत आये थे । उनके अहिसक आन्दोलन ने जो 
सफलता प्राप्त की थी, उसकी न केवल देश वरन्‌ विदेशों में भी चर्चा हो रही थी । 
श्री पोल का कहना है, गाँधीजी अफ्रीका से अपने साथ जीवन का विधिष्ट दर्शन 

तथा एक ऐसी राजनीतिक टेकनीक लाये थे, जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी! १ 

उन्होंने अहमदाबाद जेल के निकट सावरमती स्थान पर अपना आश्रम बनाया । 

इस समय तक गाँधीजी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशंसक थे, तथा उनका कहना था कि 
इसके कुछ ऐसे आदर्श हैं जिनके प्रति भुके प्रेम हो गया है। उन्होंने गोपालक्ृष्ण 
गोखले को अपना राजनीति युए बनाया तथा राजनीतिक क्षेत्र में उससे ही मार्गे- 
दर्शन प्राप्त किया । गोखले ने गांधीजी को यह परामशें दिया था कि राजनीति में 
भाग लेने से पूर्वे उन्हें भारतीय राजनीति का गम्भीर अध्ययन करना चाहिए । 
उन्होंने लगभग दो वर्ष सारे भारत का भ्रमण किया । इस काल में देश की राजनीति में 
उन्होंने कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था, परस्तु सन्‌ १६१७ में ही उन्हें ऐसा अवसर 
_ मिल गया। अप्रैल मास में जब वह चम्पारन में पहुँचे तो किसानों ने उनके सामने 
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छ्षिकायतें रखीं | वहाँ नील की खेती होती थी । परन्तु अब बाजार में रासायनिक 

ढंग से बने सस्ते रंग मिलने के कारण नील की खेती लाभप्रद 

चंम्पारन नहीं रही थी । इस बीच लगान में वृद्धि करदी गयी तथा 

जहाँ रोपकों के अस्थायी पट्टे थे, उनसे एक मुश्त स्कम की 

मंगे की गयी । इसके अतिरिक्त किसानों से अन्य अवैध रकमें बलातू ली 

जाती थीं। गाँधीजी ने सारे मामले की जाँच शुरू की। सरकार ने उन्हें जिला 

छोड़ने की आज दी, जिसकी उन्होंने उपेक्षा की तथा जो बाद में वापस ले ली गयी । 

गाँधीजी की छानबीन के फलस्वरूप सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की जिसके एक 

सदस्प गाँधीजी भी थे इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सब्‌ १६१८ में 'चम्पारन 

ऋ्रषक एक्ट' बना ॥ इस प्रकार गाँधीजी चम्पारन के किसानों के कष्ट दूर करने में 

सफल रहे १ इसी बीच अत्तिवृष्टि के कारण खेड़ा में फसलों को क्षति पहुँची थी । 

वेहाँ गांधीजी ने 'कर नहीं! आन्दोलन चलाया । जब प्रार्थनाओं तथा निवेदनों का 

कोई फल न हुआ तो उन्होंने सहयोगियों तथा पट्टोदारों को 

खेड़ी में प्रंथभ सत्याग्रह करने की सर्लाह दी । यह भारत का पहला सत्याग्रह 

सत्याग्रह आन्दोलन था । इसी आन्दोलन में वह सरदार बललभमाई 

आन्दोलन पटेल के सम्पर्क में भी आये। खेड़ा आन्दोलन से देश के 

किसानों में जागृति फैली तथा प्तावंजनिक जीवन में भी नयी 

शक्ति तथा साहस का संचार हुआ । इसी वर्ष महमदावाद के मिल मजदूरों ने भी 

गाँधीजी से सहायता को प्रार्थना की | मिल मजदुर भपने वेतन में वृद्धि के हेतु 

आन्दोलन कर रहे थे | गाँधीजी ने मालिकों से कहा कि वह 

अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांगें पूरी करें, परन्तु जब मालिकों ने इस पर 

कोई ध्यान न दिया तो उन्होंने भामरण अनशने शुरू कर 

दिया । चौथे ही दिन मालिकों ने गाँवीजी को शर्तें मान लीं तथा मजंदूरों के 

वेतन में ३५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। 

गांधीजी ने देश में अपने कार्यो से पर्याप्त ख्यात्ति प्राप्त कर ली थी तथा 

देश की निगाहें उन्‍्हीं की ओर लगी थीं। इसी बीच रोलट 

रौलट एक्ट एक्ट पास हुआ । इससे उनकी अंग्रेजी शासन के प्रति राज- 

प्रोघ भक्ति की भावता को ठेस लगी तथा वह शासन-विरोबी 

हो गये। उन्होंने एक्ट की तीज्र निनन्‍्द्रा की तथा जनता 

से कहा कि वह सत्य तंथा भहिसा द्वारा इस कानुन की अवज्ञा का प्रण करें। जिस 

समय 'ऐक्ट पास हुओ, गांवीजी मद्रास में थे तया श्री राजगोपालाचारी के यहाँ 

ठहरे हुए थे । एक स्वप्न में उन्हें सत्याग्रह करने का विचार आया तथा उन्होंने 

दूसरे दिन प्रात:काल श्री राजगोपालाचारी से कहा, “पिछली रात मुर्के स्वप्न में 
विचार भांया कि हमें सारे देश से सावंजनिक हड़ताल करने को कहना चाह्त 


। गुरुमुख विहालसिह, पृ० ३२६२-६३ । 
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सत्याग्रह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, हमारा रांबपं पवित्र है तथा मुझ यह उचित 
प्रतीत होता है कि उसका भारम्भ आत्मणुद्धि के किसी कार्य से किया जाय । अतः 
सारे भारतवासी इस दिन अपना काम-काज छोड़कर उपयास तथा प्रार्थना करें। 
श्री राजगोपालाचारी तथा अन्य लोगों ने इसका समर्थन किया तथा एक पत्र गांबीजी 
ने सत्याग्रह का विचार जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया । फेवल लिब्ररल पार्टी के 
लोगों को छोड़कर सर्वत्र सत्याग्रह दे; विचार वा स्वागत किया गया। उनका कहना 
था कि सत्याग्रह देशहिंत के लिए घातक होगा तथा ऐनी वीसेन्‍्ट ने गांघीजी को 
'राजनीतिक बच्चा' कहकर उनके कार्यक्रम का उपहास क्रिया। लोकमान्य तिलक 
ने गांधीजी के इस आन्दोलन का स्वागत किया । गांधीजी के सत्याग्रह मान्दोलन के 
विचार ने स्वामी श्रद्धानन्द जो अब तक राजनीति से पृथक 
सत्याग्रह का. रहते ये तथा उसे अवमरवादिता की नीति ममभते थे. को भी 
शुभारम्भ आकपित किया । मुसलमानों ने भी इस आन्दोलन में सहयोग 
दिया तथा जब सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ गया तो उसमें हिन्दू 
तथा मुसलमानों के बीच बच्घुत्व की ऐसी भावना देखने में मायी, जेगी पहले कभी 
भी नहों देखी गयी थी । 
रौलट एक्ट के विरोध में ३० मार्च, सन्‌ १६१६ को देश भर में दुकानों 
तथा कारखानों में हड़ताल करने की घोषणा की गयी तथा यह भी कहा गया कि 
सब लोग एक दिन का उपवास रखकर अपने हृदय को शुद्ध करें, परन्तु बाद में 
हड़ताल का दित्त बदल कर ६ अप्रैल कर दिया गया। इस परिवतंन की सूचना 
देर में निकली | इसी बीच दिल्‍ली में ३० मार्च फो ही सत्याग्रह कर दिया गया । 
वहाँ एक जुलूस निक्राला गया जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्द कर रहे थे। दिल्ली 
रेल्वे-स्टेशन पर झगड़ा हो गया तथा रेलवे पुलिस द्वारा दो आदमियों की गिरफ्तारी 
से लोगों में क्रोध फल गया। अन्त में भीड़ पर गोली चलायी गयी । बाद में टाउन 
हॉल के सामने भी जनता पर गोली चली । इसके फलस्वरूप ८ व्यक्ति मरे तथा 
अनेक घायल हुए । ६ अप्रैल को देश भर के अन्य नगरों में हड़ताल हुई तथा भंगड़े 
हुए । दिल्‍ली के लोगों ने वहाँ स्थिति शञान्त करने को गांधीजी को बुलाया । सरकार 
ने उतके दिल्ली तथा पंजाब-प्रवेश पर रोक लगा दी, परन्तु गांधीजी ने इसकी 
अवहेलना की । गांधीजी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार करके बम्बई वापस भेज 
दिया गया। १० अप्रैल, सन्‌ १६१६ को गांधीजी की गिरफ्तारी से अहमदाबाद में _ 
हड़ताल हुई तथा झगड़ा हो गया | कई बार भीड़ पर गोली भी चली तथा १२ 
अप्रैल को सेनिक घोषणा जारी की गयी, जो दो दिन बाद वापस ले ली गयी। पंजाब 
में जलियाँवाला बाग हत्याकांड भी रौलट एक्ट के फलस्वरूप हुआ । १८ अप्रैल को 
गांधीजी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। गांवीजी ने आन्दोलन का प्रारम्भ करते 
समय लोगों को अहिंसक रहने को कहा था। सत्याग्रह प्रारम्भ होने से पहले 
4. >ऋणवश फपुएयर (प्रपराह७) (066० ३२०१०, 9, 3. 
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संत्याग्रही की शपथ में भी यह उपवन्ध था कि सत्याग्रही सत्य का अनुकरण करेंगे 
तथा किसी की जान तथा माल को हानि न पहुँचायेगे, परन्तु जब सरकार का दमत- 
चक्र शुरू हो गया तथा सहनशीलता की सीमा हो गयी तो जनता द्वारा उसका 
जवाब दिया जाना स्वाभाविक हो था। गांधीजी ने आन्दोलन का सारा दोप अपने 
सर पर ले लिया तथा इस बात की घोषणा की कि आन्दोलन का प्रारम्भ एक भारी 
भूल थी। प्रायश्चित के स्वरूप उन्होंने ३ दिन का उपवास भी रखा तथा जता 
से भी एक दिन का उपवास रखने को कहा |? 


जलियाँवाला बाग हत्याकांड 

रौलट एक्ट के विरोध में देश भर में भान्‍दोलन हुए, परन्तु पंजाब की 
स्थिति गम्भीर हो गयी । पंजाब में अंग्रेजी सरकार के काले कारनामों ने सन्‌ १८५७ 
में जनरल नील द्वारा किये अत्याचारों को भी मात कर दिया । ६ अप्रैल की हड़ताल 
पंजाब के सभी नगरों में शान्तिपुर्वंक मनायी गयी । पंजाब के गवर्नर पर माइकल 
ओ' डायर के अभिमान को इससे ठेस लगी । वह समझता था कि उसकी सरकार 
पंजाब को राजनीति से अछूता रखने में सफल हुई थी ! ७ अप्रैल को डायर ने 
पंजाब विधान-परिषद्‌ में घोषित किया : 

“इस प्रान्त की सरकार का यह हढ़ निश्चय है तथा यह नि३ुचय भविष्य में 
भी बना रहेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था जो युद्धकाल में सफलतापूर्वेंक कायम रखी 
गयी थी, वह शान्तिकाल में भंग तहीं होगी । इसलिए भारत रक्षा एक्ट के अन्तगंत 
लाहौर तथा अमृतसर के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है" रौलट 
एक्ट के विरुद्ध" लाहौर तथा अमृतसर दोनों ही स्थानों में जो प्रदर्शन हुए हैं 
उनसे स्पष्ट है कि अनभिज्ञ तथा सहज-विश्वासी लोगों को किस प्रकार सरलता से 
बहकाया जा सकता है। जो लोग उनको बहकाने वाले हैं, टन पर एक विकट 
उत्तरदायित्व है” जो लोग तक॑ के स्थान पर अनभिज्ञता से अपील करते हैं, 
उनकी भी एक दिन खबर ली जायगी ।/* 

सरकार ने गांधीजी तथा अन्य नेताओं के पंजाब में घुसने पर रोक लगा 
दो । १० अप्रैल, सन्‌ १६१६ को अमृतसर के डिप्टी-कमिश्तर ने डॉक्टर किचलू 
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तथा डॉक्टर सत्यपाल को, जो प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, अपने बंगले पर बुलाकर 
पकड़ लिया और धमंशाला नामक स्थान पर नजरत्रन्दर रखने का आदेश दिया। 
इन दोनों के निर्वासन पे सारे छहर में उत्तेजना फल गयी , लोगों ने हड़ताल करदी 
तथा एक जलूस बनाकर उन्हें छोड़ने की माँग करने डिप्टी-कमिश्नर के मकान की 
ओर बढ़े । हंटर कमेटी का कहता है कि “भीड़ के पास लाठिया अबबा कोई अर 
लड़ने की चीज नहीं थी तथा उसने रास्ते में योरोपियनों के माथ कोई छेड़-छाड़ 
नहीं की ॥ रास्ते में रेल के पुल के पात्त पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। इससे 
जनता क्रोधित हो गयी तथा ह॒त्या-लुटमार शुरू कर दी। रास्ते में दो योरोपियनों 
को पीटा गया। नेशनल बैंक पर आक्रमण कर उमके अंग्रेज मेनेजर की हत्या कर 
दी गयी, टाउन हॉल तथा सावंजनिक इमारतों भें आग लगा दी गग्मी तथा एक 
ईसाई प्रचारिका मिस शेरवुड को अधघमरा करके एक गली में छोड़ दिया गया । 
ऐसा अनुमान अगाया जाता है कि सैनिकों की गोली से मरे लोगों की संख्या 
लगभग १० थी ॥ 
११ अप्रैल को अमृतसर में पुलिस तथा मिलिटरी का पहरा था। स्थान- 
स्थान पर तोपें खड़ी थीं | शहर में जाने वालों पर कठोर प्रतिवनन्‍्ध था। हहर 
भर के पानी के नल तथा विजली के कनेक्शन बन्द कर दिये 
हत्याकांड गये । १२ अप्रैल को अनेक गिरफ्तारियाँ की गयीं तथा जनरल 
डायर ने एक घोषणा द्वारा समस्त भीड़ें तथा सभाएँ वर्जित 
करदीं, परन्तु व्यवहार में यह घोषणा जनता के मध्य प्रचारित नहीं की गयी । 
हंटर कमेटी का कहना है : “यह प्रकट नहीं होता कि उस घोषणा के प्रकाशन के 
लिए क्या व्यवस्था की गयी।'!'***' जिन स्थानों पर घोषणा (जो अंग्रेजी में थी) पढ़ी 
गयी, उसका नवशा देखने से प्रत्यक्ष है कि शहर के बहुत बड़े भागों में घोषणा नहीं 
पढ़ी गयी ।* दूसरी ओर १२ अप्रैल की शाम को यह सार्वजनिक सूचना दो गयी 
कि १३ तारीख की शाम को बाग में एक सभा होगी । जनरल डायर ने सभा को 
रोकने का प्रबन्ध नहीं किया वरन्‌ सभा का आरम्भ होते ही फौजी गाड़ियों तथा 
संनिकों सहित पहुँचकर बिना चेतावनी दिये, जब तक गोलियाँ समाप्त न हो जाएँ, 
गोली चलाने की भाज्ञा दे दी । वेलेन्टाइन शिरोल का कहना है कि गोली १०० गज 
की दूरी से चलायी गयीं। डायर के अनुसार लगभग ६००० आदमी थे तथा दूसरों 
का कहना है कि १०,००० आदमी थे | गोलियाँ दस मिनट तक चलती रहीं तथा 
कुल १६५० फायर किये गये । सरकारी आँकड़ों के अनुसार ३७६ व्यक्ति मरे तथा 
१२०० घायल हुए । क्‍योंकि वाग के चारों ओर दीवार थी तथा उसके छोटे से 


॥ वयाह [)80वद्ाड तुणा॥ ९००७ १०७०५, 9. 22 
2 उपयुक्त रिपोर्ट, पृु० २६। 
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रास्ते पर सैनिक खड़े ये, अंतः उन्हें भागने का भी अवसर न मिला ।? शिरोल ने 
यह भी लिखा है कि यदि डायर का स्वयं हंटर कमीशन के सामने दिया गया बयान 
न होता तो यह समभा जा सकता है कि ऐसा सिविल-सत्ता के अचानक लुप्त हो 
जाने के कारण किया गया परन्तु डायर के कथन से पता लगता है कि उसने 
जानबूक कर ऐसा निर्णय किया। हंटर कमेटी के सामने डायर ने कहा था कि मैं 
तो एक फौजी गाड़ी लेकर गया था परन्तु वहाँ जाकर देखा तो बाग के भीतर वह 
घुस ही नहीं सकती थी । इस कारण उसे बाहरु छोड़ देना पड़ा। उसने यह भी 
कहा, “मेरी मंशा तो अमृतसर वालों को सबक देने की थी ।” दर्शकों का रुयाल है 
कि मरने वालों की संख्या १००० से कम नहीं थी । यह घटना अत्यन्त नृशं सतापुर्ण 
तथा भयावनी थी , उसे दीनबन्धु एन्ड्र ज के छाब्दों में 'कत्लेआम' कहना ही ठीक 
होगा । इलाहाबाद की एक सावंजमिक सभा में पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी 
बहुत आलोचना की । उन्होंने कहा कि सरकार ने घायलों का भी कोई प्रबन्ध नहीं 
किया तथा “कफ्यू आर्डर! के कारण उनके घर वाले भी उनकी सेवा को नहीं आ 
सके तथा मैदान में ही घायल पड़े बहुतों ने दम तोड़ दिया ।2 उन्होंने कहा कि जिस 
प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था थी, उसमें फौरन ही परिवतंन होता आवश्यक था ।* 
जलियाँवाला हत्याकांड के उपरान्त पंजाब के ५ जिलों में माशंल लॉ घोषित कर 
; दिया गया | जनता को जनरल डायर के सैनिक-राज में ऐसी 
साशंल लॉ सजाएँ दी गयीं जो न वहीं देखने में आयों, न सुनने में । 
अमृतसर के तलों का पानी बन्द कर दिया गया तथा, बिजली 
'काट दी गयी । सैनिक अधिकारियों की ओर से जो आज्ञाएँ प्रचारित को गयीं, उनमें 
से कुछ निम्नलिखित थीं : 

(१) जिस गली में मिस शेरतुड पर आक्रमण हुआ था, वहाँ लोगों को बेंत 
मारने के लिए टिक्टिकी लगा दी गयी तथा भाज्ञा प्रचारित की गयी कि जो भी 
भारतीय उस गली से निकलेगा, वह पेट के बल रेंग कर जायगा, खड़े होकर नहीं । 

4. (॥|#० ; ॥09--0!6 & २९७, 9.0. 77-78. 
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(२) बाज्ञा दी गयी कि जब कभी भी कोई अंग्रेज अधश्विकारी किसी 
भारतवासी के सामने से गुजरे तो वह उसे फोरन सलान करे, परन्तु ध्यवहार 
में प्रत्येक भ्ेग्रेज को सलाम वरना पड़ता था तया न करने पर दण्ड या गिरफ्तारी । 

(३) स्कूल या कॉलेज के छात्रों के लिए यह आज्ञा थी कि वह फौजी अफ- 
परों के सामने दिन में चार बार विभिन्न स्थानों पर हाजरी दें । 

(४) मामूली से मामूली वात पर बेंत लगाये जाते श्रे। ३० बेंत लगाना 
तो साधारण बात थी । यदि कोई मार खाते-खाते बेहोश हो जाता था तो भी 
पिटता रहता था । 

(५) शहर के सब वकीलों को स्पेशल कान्सटेव्ििल वनाकर रात-दिन काम 
लिया जाता था । 

(६) गिरफ्तारी, हथकड़ी-बेड़ी तथा विवा भोजन जेल को कोठरी में बन्द 
कर देता आदि साधारण दण्ड थे जिन्हें प्रत्येक अफप्र विना किसी रोक-टोक् के दे 
सकता था । 

(७) अदालतें भंग करके सैनिक ढंग से स्पेशल ट्रिब्युनल बनाएं गए जिनकी 
मौज ही कानून था । इनके द्वारा किए गए किसी दण्ड की अपील नहीं हो 
सकती थी । 

यह मार्शल लॉ ६ जूव तक्र जारी रहा। हत्याकांड तथा मार्शल लॉकी 
प्रतिक्रिया में सारे देश में असन्तोष प्रतट किया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में सरकार 
के कार्यों को निन्दा की जाने लगी । रवीद्रनाय टंगोर ने पंजाब सरकार के इस 
बबंरतापूर्ण कार्य के विरोध में सर! को पदवी त्याग दी 7 श्रीमती ऐनी बीसेन्ट ने 

] श्री रवीद्धत्वाथ टेगोर ने अपने पत्र में लिखा--- 


पंजाब में हमारे भाइयों ने जो अपमान तथा कष्ट सहे हैं, उनके 
. समाचार, रोधक प्रतिबन्धों की दीवार मे से रिस कर भारत के प्रत्येक भाग में 
पहुँच गये हैं, उनके कारण हमारे देशवासियों के हृदय में जो व्यापक रोष व्‌ 
वेदना हुई है, उसकी हमारे शासकों ने उपेक्षा की है। सम्भवतया उन्होंने अपने 
आपको इस बात की बचाई दी है! उन्होंने (अपनी दृष्टि से) श्ासितों को 
हितकर पाठ पढ़ाया है '*“यह जानकर कि हमारे निवेदन निरथंक हुए हैं ओर 
प्रतिकार का मनोवेग हमारी उस सरकार के, जो अपनी भौतिक शक्ति तथा 
तेतिक परम्पराओं के अनुरूप उदारता प्रदर्शित कर सकतो थी, उत्कृष्ट राज- 
नैतिक हृष्टिकोण को जागृत किए हुए हैं, मैं जो कम से कम कर सकता हूँ, वह 
यह है कि मैं सारे परिणामों को और उनकी जोखिम को अपने ऊपर लूँ और 
अपने ऐसे करोड़ों देशवासियों के, जो आतंक और हतबुद्धि से मुक हो गये हैं, 
विरोध को व्यक्त करूँ 
, अब यह समझ भा गया कि सम्मान के प्रतीक, अपमान में असंगत 
सन्दर्भ में हमारी निर्लेज्जता को संतुष्ट कर देते हैं और मैं स्वयं विशिष्ट गौरव 
से विहीन होकर अपने उन देशवासियों के बराबर खड़ा होना चाहता हूं, 
[00700 
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केहा---/हन्टर कमेटी के सामने सैनिक अधिकारियों के बयानों को पढ़कर मुझे 
अत्यन्त दुःख हुआ है ॥ उन्होंने अपने मुह से जो कुछ स्वीकार किया है, बेल्जियम 
में जमेनवासियों ने उससे अधिक कुछ नहीं किया ।”” देश के राष्ट्रवादी पत्रों ने 
माँग की कि सर माइकल ओ डायर तथा माशंल ला के अत्याचारपूर्ण प्रशासन के 
लिए उत्तरदायी अन्य लोगों पर अभियोग चलाया जाय | मॉडरेटों ने भी पंजाब की 
भातंकवादी नीति तथा राजनीतिक सुधारों की ओर प्रतिक्रियावादी भाव के कारण 
सरकार की कठु आलोचना की ।? मदनमोहन मालवीय ने अपने सहयोगियों के 
अथक प्रयत्न के फलस्वरूप पंजाब की घटनाओं के सम्बन्ध में छान-बीन की । 
उन्होंने इसके सम्बन्ध में ६२ सूक्ष्म त्तथा अन्तर्भेदी प्रश्न तैयार किये तथा भारतोय 
विधान-परिषद्‌ के कार्यवहक को सूचना दी, परन्तु गवर्नर जनरल ने उन्हें प्रस्तुत 
करने की भाज्ञा नहीं दी । देश के प्रत्येक कोने-कोने से पंजाब की घटनाओं की जाँच 
के लिए माँग की गई | अन्त में सरकार ने एक जाँच कमेटी की नियुक्ति की, जिसके 
अध्यक्ष लॉर्ड हन्टर थे। इस कमेटी के अन्य सदस्य थे--मि० जस्टिप्त रैकिन, मि० 
राइस, मेजर जनरल सर जार बेरो, मि० टामस स्मिथ, सर चिमन लाल सीतलवाड, 
साहबजादा सुल्तान अहमद तथा प॑ जगतनारायण । कांग्रेस ने 
हन्दर कमेटी भी पृथक्‌ एक समिति पंडित मोतीलाल नेहरू तथा पं० 
मदनमोहन मालवीय की नियुक्ति की जो तथ्यों की जाँच करे। 
हन्टर कमेटी मे मार्च, सन्‌ १६२० में अपनी रिपोर्ट दी । इसी बीच भारत सरकार 
ने उन अधिकारियों को, जिनके व्यवहार के सम्बन्ध में हन्टर कमेटी को जाँच करनी 
थी, अभियोज्यत्ता से बचाने के लिए भारतीय विधान-परिपद्‌ में एक विधेयक 
“इण्डेम्निटी बिल! प्रस्तुत किया। गेर-सरकारी सदस्यो ने इस विधेयक को स्थगित 
करमे को कहा क्योकि हन्टर कमेटी की नियुक्ति हो चुकी थी, परन्तु सरकार के 
सरकारी सदस्यों के वोटों से विधेषक पारित हो गया । जब हन्टर कमेटी की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई तो सरकार को अपने मुह से अपने अधिकारियों की नृपंशता स्वीकार 
करनी पड़ी । भारत मन्‍्त्री ने भी लिखा-- 
“हन्टर कमेटी ने जो उदाहरण दिए हैं, उनके आधार पर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि पंजाव में फौजी कानून के प्रशासन में, साधारणतया तो 
नहीं किन्तु दुर्भाग्य से बहुत सीमा तक काफी, एक ऐसी जातीय भावना ने काम 


जिसको उनकी “कथित” तुच्छता के कारण ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं, जो 
किसी भी मानव-शरीर के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन्हीं कारणों ने मुझे श्रीमान्‌ 
से उचित आदर के साथ यह कहने को विवद्य किया है कि मुझे सर” की 
उपाधि से छूटकारा दे दिया जाय । 
(पढ [एतांधा &ग्राएश। रिह्ग्टां86६, 920, 99. 50-54.) 
].. पुर एी50णकश5 कापणाए एणागयग[९6 रि०८०04, 9. 425. 
2. गुरुमुख निहालसिह, पृ० ४१६॥ 
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किया है जिसका उद्देश्य भारतीय समाज का अपमान करना तथा उसे कष्ट पहुँचाना 
था। बहुत से अवसरों पर अन्याय किया गया तथा ओभीचित्य भौर मानवताओं की 
मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया । 


रिपोर्ट के आधार पर सर माइकेल भा डायर को वे दाग मुक्त कर दिया 
गया | जनरल डायर को पदच्युत किया जाकर उसके दोप को केवल 'निर्णय की 
भूल' कहा गया। रिपोर्ट में उसके व्यवहार को एक 'घुद्ध, निष्कपट परन्तु 
अआमाकान्त कतंव्यभावना' कहा गया , ऐंग्लो-इण्डियन प्रेस ने उसे “ब्रिटिश्ष राज्य 
का रक्षक' कहा। उसके प्रशंसकों ने उसे २०,००० पौण्ड की एक थली तथा 
सम्मान की तलवार' भेंट की । प्रोफेसर सूद के मतानुमार, “प्रजा की ओर से कोई 
उत्तेजना पैदा किए बिना यह एक ऐसा कत्लेआम था जो ब्रिटिश शासन के लिए 
सदेव कलंक का टीका होगा ॥? 


अमृतसर कांग्र स, सन्‌ १६१६ 


पंजाब में हुए हत्याकाण्ड से जनता का असन्‍्तोष चरम सीमा पर था। इस 
बीच कांग्रेस महासम्रिति ने निश्चय किया कि उस <र्ष अधिवेशन अमुतसर में 
किया जाय । इसके स्वागताध्यक्ष स्वामों श्रद्धानन्द तथा अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 
निर्वाचित हुए। मार्शल लॉ की रक्तरंजित कहानियों ने सारे देश्ष में उत्तेजना तथा 
पंजाब के साथ सहानुभूति भर दी थी । सभी प्रान्तों से देशभक्त कांग्रेस अधिवेशन 
में भाग लेने के लिए पंजाब दौड़ पड़े । अमृतसर कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि 
भारत में इतनी चेतना उत्पन्न हो गयी थी कि यदि उसके एक अंग पर चोट पहुँचेगी 
तो दूसरा अंग भी तिलमिला उठेगा । इसी कांग्रेस में देशबन्धु चित्तरंजनदास पहली 
बार सम्मिलित हुए त्था अपनी अपरितित कमाई छोड़कर वह देश सेवा की कंटीली 
भाड़ियों के बीच आ खड़े हुए | उनका कहना था कि इस बीच सम्राट ने प्रिन्स 
ऑफ वेल्स को भेजने तथा अपराधियों को मुक्त करने की जो घोषणा की थी, यह 
भी एक भाँसा था तथा हमें पंजाब पर किये गये अत्थाचारों का मु हतोड़ जवाब देना 
चाहिए। गांधीजी ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस से मिकल जाने की धमको देकर एक 
प्रस्ताव स्वीकृत कराया जिसमें जनता की ओर से जो हिसात्मक कार्यवाहियाँ हुईं 
थीं, उसकी निन्‍्दा की गयी थी, परन्तु इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया गया 
कि बहुत अधिक उत्त जित हो जाने पर ही जनता क्रोध से पागल हो गयी थी । 
इसी कांग्रेस में मास्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर भी विचार हुआ । चित्तरंजनदास तथा 
अन्य लोग इन सुधारों को ठुकरा देना चांहते थे, परन्तु गांधी जी उनके (जो भी 
सुधार हुए थे) सम्बन्ध में सरकार से सहयोग करने के पक्ष में थे । चित्तरंजनदास ने 
प्रस्ताव पेश किया था कि “सुधार-कानुन अपूर्ण, असन्तोषजनक तथा निराश्ाापूर्ण 


] 4. #, कब : वाव॑त्ाा 008परपंगगद 72९ए2९0०फुणाला शात वश्ञांगादों 
॥0ए९॥6॥, 0. 9[. 
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है,” परन्तु बाद में गांधीजी के कहने से निम्न शब्द और जोड़ दिये गये कि “जब 
तक अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाती, लोग सुधारों को इस प्रकार काम में नहीं 
लायें जिससे भारत में झोन्न पूर्ण उत्त रदाथी शासन की स्थायना हो सके । लोकमान्य 
तिलक ने भी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ दिनों पहले 
दिया था कि कांग्रेस प्रतियोगी सहयोग” (2659०णार्मए४७  00-07श्वांण) 
की नीति अपनावे, अर्थात्‌ सरकार जितना हमारी ओर आये, उतना ही हम उसकी 
भोर बढ़ । स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य वयोवुद्ध नेता भी समभौते में 
लगे रहे थे । इसी कांग्रेस में इस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद दक्षंकों तथा प्रति- 
निधियों ने कई बार गगनस्पर्शी घ्वनि से "महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाये । 
इसके पश्चात्‌ भी यह नारा कक्षुण्ण रहा है। इसी अधिवेशन में नवयुवक कार्ये- 
कर्त्ताओं ने लोकमान्य तिलक से एक सीधा प्रश्न किया, “आप कहते हैं कि अब आपका 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं और आप कुछ विश्वाम करना चाहते हैं। ऐसी दशा में हमारा 
मार्ग-प्रदशंन कौन करेगा ?” लोकसान्य तिलक ने उत्तर दिया, “अब गांधी राष्ट्र का 
सा्गे-प्रदर्शंक होगा, वही भावी नेता है ।” 
खिलाफत-प्रदन 

खिलाफत के मामले से यद्यपि भारत का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, फिर 
भी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में इसके समावेश हो जाने का कारण यह 
हुआ कि जो मुसलमान नेता भारत के राष्ट्रीय जागरण से सहानुभूति प्रकट करते थे, 
वही खिलाफत आन्दोलन के भी सूत्रधार थे । हक्कीम भअजमलखाँ, डॉक्टर अन्सारी, 
अली-बन्धु (शौकतअली तथा मोहम्मदअली), मौलाना आजाद भादि कांग्रेस में भाग 
लेने वाले मुसलमानों के मत में खिलाफत का प्रइन एक धामिक तथा राजनीतिक 
प्रएन था । प्रथम महायुद्ध में टर्की ने मिन्न-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। 
धुद्ध में हार जाने पर 'सीवर्स की सन्धि! द्वारा टर्वी की सीमाएँ काट-छाँट 
दी गयीं ।थुस यूतान को सौंप दिया गया तथा टर्को साम्राज्य के एदियाई 
प्रदेशों को ब्रिटेन तया फ्रान्स ने लीग ऑफ नेशन्स के आाज्ञा-पत्रों की आड़ में 
परस्पर बाँट लिया । इसके अतिरिक्त मित्र-राष्ट्रों ने एक हाई-कमीशन की नियुक्ति 
की जो प्रत्येक दृष्टिकोण से टर्को का शासक था तथा सुल्तान के कोई अधिकार नहीं 
रह गये । अंग्रेज सरकार पहले दिये गये आइवासन से कि युद्ध के वाद भी टर्की के 
सुल्तांन की घामिक सत्ता छीनी नहीं जायगी पीछे हट गयी | महायुद्ध के समय 
भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु इंगलेण्ड के प्रधानमन्त्री लॉयड 
जाज ने यह स्पष्ट घोषणा को कि टर्की को उसके एशिया-माइनर तथा थुसतके 
प्रसिद्ध समृद्धिशाली द्वीपों से वंचित न किया जायगा, परन्तु जिस समय युद्ध समाप्त 
हुआ, अंग्रेज सरकार ने इस घोषणा को मान्यता प्रदान नहीं की । भारतीय मुस- 
लमानों को इस विश्वासघात से ठेस पहुँची तथा देश में खिलाफत आन्दोलन का 
सूत्रपात हुआ खिलाफत के समर्थकों की माँग थी कि “टर्की साम्राज्य का संघारण 
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किया जाय तथा ऐहिक तथा आध्यात्मिक संस्था के रूप खिलाफत का अस्तित्व 
बना रहे ।” 


गांधीजी ते प्रारम्भ से ही अपने को खिलाफत आन्दोलन के साथ रखा था। 

२४ नवम्बर, सन्‌ १६९१६ को उनके सभापतित्व में अखिल भारतीय सम्मेलन 
हुआ। इसे गांधीजों ने हिंदू-मुसलानों के मध्य मंत्री 

गांघीजी तथा बढ़ाने, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में मुसलमानों को सहानुभूति 
खिलाफत प्राप्त करने का एक स्वणिम अवसर समझा तथा हिन्दुओं 

से भी कहा कि मुसलमानों की सहायता्थं खिलाफत सम्बन्धी 

अहिंसात्मक आन्दोलन में सम्मिप्तित हो जायें। प्रसिद्ध मार्येंप्रमाजी नेता स्वामी 
श्रद्धानन्द ने भी इस सम्मेलन को कार्यवाहियों को पूर्ण सहयोग दिया। 
गांधीजी की सम्मति से १९ जनवरी को डॉक्टर अस्सारी के नेतृत्व में एक 
दिष्ट-मण्डल भी वासराय से भिला। इस शछिप्ट-मंडल ने वायसरायथ को इस 
बात से अवगत कराया कि भारत के मुसलमान खिलाफत के 

शिष्ट मण्डलों को प्रइत पर चिन्तित थे। वायसराय का उत्तर मुप्तलमानों को 
असफलता संतोपजनक न लगा । वायसराय ने यह कहा था कि खिला- 

फत के सम्बन्ध में केवल इंगलंण्ड के ही हाथ में निर्णय करना 

तथा इसमे अन्य मित्र-राष्ट्रों की सहमति की भी जरूरत थी । इसी बीच इंगलंण्ड के 
प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने कि टर्की का केवल अपनी ही भूमि पर प्रश्ुत्व 
स्वीकार किया जायगा, अन्य प्रदेशों पर नहीं, मुसलमानों को उत्तेजित कर दिया । 


समस्त भारतवर्ष के मुसलमानों ने २९ मार्चे, सन्‌ १९२० को मातम का दिन 
मनाया तथा उपवास तथा हड़तालें कीं । 


मार्च, सत्‌ १९२० में एक शिष्ट-मंडल मौलाना मोहस्मदअली के नेतृत्व में 
इंगलेण्ड भी गया। यद्यपि इस शिष्ट-मंडल को भारतमंत्री श्री मांटेग्यू का समर्थन 
प्राप्त था, फिर भी इसे अपने ध्येय में कोई सफलता न मिली । खिलाफत भान्दोलन 
दाने: शने: तीन्र हो गया। सिन्ध तथा सीमाप्रान्त के कुछ मुसलमानों ले घोषणा कर 
दी कि सरकार की मुस्लिम-विरोधी नीति के कारण भारत अब 'दारूलहब 
(दत्र का देश) हो गया है तथा यहाँ के मुसलमानों को हिजरत 

हिजरत कर सुस्लिम देश में चला जाना चाहिए। अनुमानतः जुन से 
अगस्त, सन्‌ १६२० तक लगभग १८ सहस्त्र मुसलमान भारत 

छोड़कर अफगानिस्तान चले गये । अफगानिस्तान की सरकार इतने हिजरतियों को 
आश्रय देने की स्थिति में नहीं थी । धीरे-धीरे वहाँ मुहाजरीनों (हिजरतियों) की 
संख्या बढ़ती गयी तथा लोग भूखे तथा सर्दो से पीड़ित होकर मरने लगे । ऐसी 
स्थिति में अफगानिस्तान की सरकार ने हिजरतियों का आना रोक दिया तथा जो 
लोग अफगानिस्तान पहुँच चुके थे, उनमें से भी बहुत-से अनेक दु:ख उदाकर अत्यन्त 
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खराब श्वस्था में वापस आये / ऐसा कहा जाता है कि पेशावर से काबुल तक की 
सड़क वृद्ध पुरुष तथा स्त्री, वच्चों आदि की लाक्षों से पट गयी थी जो रास्ते के 
कष्टों को बर्दाइत नहीं कर पाये थे ॥* 

इसी बीच जलियाँवाला हत्याकांड सम्बन्धी हण्टर रिपोर्ट भी प्रकाशित हो 
चुकी थी । जैसा कहा जा चुका है, सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्र कोई 
उचित कार्यवाही नहीं की । इससे गाँधीजी के हृदय को आघात लगा। उन्होंने 

सोचा कि जो परिस्थितियाँ थीं, उनमें सरकार के विरुद्ध 

गाँघीजी क्‍यों भसहयोग आन्दोलन शुरू कर देना ही कठिनाइयों को दूर 

असहयोगी बने ? करने का एकमात्र हल था। गाँवीजी ने असहयोग की नीति 

क्यों अपनायी, अथवा गाँवीजी के हृदय में जो सरकार से अब 

तक सहयोग करते आये थे, अप्तहयोग करने की भावना क्‍यों जागृत हुईं, इस सम्बन्ध 

में उन्हीं के शब्दों को 3द्धूत करना उचित होगा । गाँधीजी ने निम्न शब्द सन्‌ १६२२ 
में श्री क्षमफील्ड की अदालत में कहे । 

“मुझे सर्वप्रथम आघात रौलट एक्ट से लगा जिसका निर्माण जनता की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए विया गया था | मुझे अपनी अन्‍्तरात्मा ने 
प्रेरणा दी कि इसके विरुद्ध तीतच्र आन्दोलन करना चाहिए। इसके बाद मेरे सम्मुख 
पंजाब के भत्याचार आये जो जलियाँवाला वाग के कत्लेभाम से शुरू हुए तथा पेट के 
बल चलने के भादेक्षों, खुले-आम कोड़े लगाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य 
अवर्णनीय अपमान तथा (ररकारी के साथ समाप्त हुए । मैंने यह अनुभव किया कि 
ब्विटिश प्रधानमन्त्री टर्की की स्वाधीनता तथा इस्लाम के धामिक स्थानों की 
स्वतन्ब्ता के विषय में दिये ग्ये आश्वासन कदाचित कभी पुरे न होंगे; परन्तु मित्रों 
की भविष्यदाणी तथा डरावनी चेतावनी के वा भी संत १६१६ की अमृतसर 
काँग्रेस में सरकार से सहयोग करमे तथा मांटफोड सुधारों को कार्यान्वित करने के 
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लिए लड़ा, केवल इस आश्या थे. साथ कि ब्रिटिश प्रधानमन्त्री भारतीय मुसलमानों 
से की गयी प्रतिज्ञा क्षीत्र पूरी करेंगे, पंजाब के घाव भर जायेंगे, तथा सुधार चाह 
वह कितने ही अपूर्ण तथा असन्तोपजनक क्यों न हों, भारत करे जीवन में आशा का 
एक युग प्रारम्भ करेंगे, परन्तु यह आशा फलीभूत न हो सकी । खिलाफत प्रतिज्ञा के 
पूरा होने की कोई भाषा नहीं थी । पंजाब के अपराधों पर लीपापोती की गयी 
अधिकांश अपराधियों को दण्डित भी नहीं किया तथा वह अपने पदों पर भी पूवबत्‌ 
बने रहे | कुछ भारतीय कोप से पेंशन लेते रहे तथा कुछ को पारितोपिक तक दिया 
गया ! मैंने यह भी अनुमान लगाया कि सुधारों ने हृदय-परिवर्तत किया, वरव्‌ वह 
भारत के आधिक शोषण तथा दासता को स्थायी रखने के साघन तथा उपाय थे ।” 
कांग्र स की नीति में परिवर्तन 

महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित असहयोग आन्दोलन तथा सत्याग्रह के 
सिद्धान्तों को कांग्रेस ने प्रारम्भ में आसानी से ग्रहण नहीं किया था । जिस समय 
असहयोग आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव अ्रस्तुत क्रिया गया, उदारवादियों ने इसका 
विरोध किया क्योंकि वह एकमात्र वेघानिक आन्दोलन ही उचित समभते थे । उनका 
मत था कि असहयोग की भावना यद्यपि उत्कट देशभक्ति पर आधारित थी, परन्तु 
इसके साथ ही विदेशी शासन के प्रति घृणा भी इसका मूलाघार था और यह घृणा 
असहंयोगियों को उत्तेजना प्रदान कर सकृती थी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का मत था कि 
असंहयोग आन्दोलन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता 
था, क्‍योंकि जनता स्वयं आपसी हिंसा तथा घ॒णा द्वारा आपस में ही भअसहयोग कर 
रही थी ।! ऐनी बीसेन्ट का भी कांग्रेस पर विशेष प्रभाव था। वह असहयोग 
आन्दोलन का विरोध करके प्रतिक्रियावादी सिद्ध हुई । उनका कहना था कि यह 
“भारतीय स्वतन्त्रता को सबसे बड़ा घकका” "एक मूखंतापूर्ण विरोध तथा सम्य 
जीवन के विरुद्ध संघ की घोषणा” था ।? सर नरायण चन्द्रावरकर ने इन साधनों 
को बेकार बताया जो केवल अराजकता फैलाते तथा सर दांकरन नैय्यर ने भी 
गांधीजी के साधनों को एक हवाई स्वप्न बनाया । तिलक का विश्वास था कि ऐसा 
संतपन साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक व्यर्थ ढहको सला था । 

असहयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधि- 
वेशन सितम्बरं, सन्‌ १६२० में बुलाया गया। लाला लाजपतराय इसके सभापति 
थे । इसके पूर्व ही देश में जनमत जाग्नत करने के लिए गांधीनी तथा अली-बन्धुओं 
ने देश के बड़े भाग का दौरा किया | इस समय महात्माजी तथा अली-बन्धुओं की 
] विशाणा ग॥ ०४02, 9. 302, 
2. वैगगांर 865थाई [76 उ्रोतक ० ॥708, 99. 09-26. 
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जो एकता प्रारम्भ हुई, वह “आगामी कई वर्षो तक राजनीति का एक मुहाविरा बनी 
रही । वह तब तक जारी रही, जब तक अली-भाइयों का इस्लाम-प्रेम उनके देशप्रेम 
पर हावी नहीं हो गया ।! कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को एक 

विशेष कलकत्ता. दृष्टि से हम अमृतसर कांग्रेस का ही उत्तराद्धा कह सकते हैं 
अधिवेशन, १९२० क्योंकि अमृतसर में कांग्रेस की नीतियों पर गांधीजी की जो 
हल्की छाप लगी थी, वह कलकत्ता में बहुत गहरी हो गयी । 

महात्मा गांती ने असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव स्वयं उपस्थित किया था । यह प्रस्ताव 
बहुत लम्बा था । पंडित मदनमोहन मालबीय, विपिनचन्द्र पाल, चित्तरंजनरास, ऐनी 
बीसेन्ट, जिन्‍ना आदि तथा तिलकवादियों ने जिनका नेतृत्व खारपड़े कर रहे थे 
(क्योंकि तिलक का देहावसान १ अगस्त, सन्‌ १६२२ को हो गया था) प्रस्ताव का 
जोरदार विरोध किया । विचारकों का ऐसा मत है कि यदि तिलक जीवित होते तो 
वह इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते, क्योंकि जब गांधीजी ने असहयोग-नीति का 
पुरा विवरण प्रकाशित किया था, तिलक के क्रान्तिकारी हृदय को बड़ा आनन्द 
आया था | यद्यवि वह गांधीजी से एक बात में, अर्थात्‌ स्वराज्य के साथ खिलाफत 
को शामिल करने के विरुद्ध थे, तथा उन्होंने गांधीजी को आश्वासन भी दिया था 
कि वह यथाशक्ति अप्तहयोग आन्दोलन बढ़ाने में सहायता देंगे | पण्डित मोत्तीलाल 
नेहरू तथा अली-बन्धुओं ने प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया , प्रस्ताव प्रस्तुत करते 
समय गांवीजी ने कहा, “अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसक्ते साथ सहयोग सम्भव 
नहीं । बिना स्वराज्य के पंजाब तथा खिलाफत की भूलों की पुमरावृत्ति को नहीं 
रोका जा सकता ।” इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से “प्रगतिशील अहिसात्मक असहयोग” 
की नीति अपनाने को कहा । उन्होंने यह भी कहा, “अंग्र ज खूनी हाथों से एक भी 
भेंट स्वीकार करने के पूर्व उनको पश्चाताप करना पड़ेगा ।” अब माँटफोडं -सुधारों 
के प्रति भी उनका हष्टिकोण बदल चुका था , उन्होंने कहा, “स्वराज्य व्यवस्थापिका- 
सभाओं द्वारा प्राप्त करना है या बिना उसके यह जानते हुए कि अंग्रेजी सरकार 
को अपनी भूलों पर कोई दुःख नहीं है, हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि नवीन 
व्यवस्थापिका-म्रभाएँ हमारे स्व॒राज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगीं।” स्वराज्य की परि- 
भाषा सै उनका तात्पयं ऐसे राष्ट्र से था जिसके द्वारा “हम अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
अंग्रेजों से स्वतन्त्र अथवा श्रंग्रेजी राष्ट्रमंडल में समानता के आधार पर बनाये रह 
सकते हैं ।? लाला लाजपतराय, जो इस कांग्रेस के सभापति थे तथा अभी हाल में अमे- 
रिका से बौटे थे, भी अपने आपको पूरी तरह पूर्ण असहयोग के पक्ष में न ला सके । 
गांधीजी के कार्यक्रम की कुछ बातों, जंसे वद़ीलों से वकालत छुड़वाना या विद्यार्थियों 


। इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारब्रीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृ० २२६ | 
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से विद्यालय छूड़वाना आदि से वह सहमत नही थे | देशवन्धु चित्तरंजनदास कोंमिल 
के बहिष्कार के विरुद्ध थे। उन्होंने तथा विपिनचन्द्र पाल ने कुछ संशोधन भी 
प्रस्तुत किये परच्तु गांघीजी ने उन्हें स्वीकार न किया। मतदान में श्रस्ताव के पक्ष में 
२७१८, तथा विरोध में १८५५ बत पड़े तथा प्रस्ताव के पास होने के सम्बन्ध में 
चित्तरंजनदास ने यह शंका प्रकट की कि खिलाफतवादियों ने पंडाल में घुसकर गांवी- 
वादियों का बहुमत बढ़ा दिया था । 

गांधीजी के प्रस्ताव को जो सारे असहयोग आन्दोलन तथा सत्याग्रह 

आन्दोलन की नींव बना, यहाँ अविकल हूप में उद्धूत करना 
गाधीजी का अप्रासंगिक नहीं होगा । 
प्रस्ताव “बयोंकि खिलाफत के प्रइन पर भारत और ब्रिटेन 
दोनों देशों की सरकारें भारत के मुसलमानों प्रति अपना फर्जे 
भदा करने में पृणतया असफल रही हैं, तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जान बूककर 
मुसलमानों को दिये हुए वायदों को तोड़ा है, और क्योंकि प्रत्येक गैर मुस्लिम भार- 
तीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आयी हुई धामिक विपत्ति को 
दूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे । 

“और क्योंकि अप्रैल, सन्‌ १६९१९ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों 
सरकारों ने पंजाब की निरपराध जनता की रक्षा करने में और उन अफपरों को 
सजा देने में, जो पंजाब की जनता के प्रति असभ्य व धर्मविरुद्ध सैनिक-आचरण करते 
के दोषी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है, और क्योंकि उन दोनों सरकारों ने सर 
माइकेल भो' डायर को जो अफसरों द्वारा किये गए बहुत-से अपराधों के लिए स्वयं 
प्रत्यक्ष रूस से उत्तरद।यी था, और जिससे जनता के दुःखों की सरासर अवहेलना 
की थी, बरी कर दिया है, और क्योंकि इंगलेण्ड को लॉडं-सभा में हुए वाद-विवाद से 
भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का अभाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया है भौर 
पंजाब में सुसंगठित ढंग पर आतंक तग्रा त्रास फेलाया गया है, और क्योंकि वापराय 
की सबसे ताजी घोषणा इस बात का प्रमाण है कि खिलाफत व पंजाब के मामलों 
पर तनिक भी पछ॑तावे का भाव नहीं है, अतः कांग्रेस की राय है कि जब तक उक्त 
दोनों भूलों का सुधार नहीं क्रिया जाता, राष्ट्रीय सम्मान की मर्पादा को कायम 
रखने के लिए तथा भविष्य में इस प्रक्रार की भूलों को दुहराने से बचाने के लिए 
उपयुक्त उपाय केवल स्वराज्य की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय है कि 
जब तक उक्त भूलों का सुधार न हो जाय और स्व॒राज्य की स्थापना न हो जाय, 
भारतवासियों के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है कि वे गांधीजी 
द्वारा संचालित क्रमिक गहिसात्मक असहयोग की नीति को स्वीकार करें और 
अपनाएं : 

“और क्योंकि इसका आरम्भ उन लोगों को ही करता चहिए, जिन्होंने 
अब तक लोकमत को वनाया है और उनका प्रतिनिधित्व किया है और वयोंकि 
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सरकार अपनी शक्तियों का संगठन लोगों को दी गयी उपाधियों तथा सम्मान से, 
सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलों, तथा अपनी अदालतों और ऋफसिलों द्वारा करती है, 
ओर क्योंकि अदालतों को चलाने में यह वांछनीय है कि कम से कम खतरा रहे और 
अभीष्ट उदंइय की सिद्धि के लिए केवल आवश्यक त्याग कराया जाय, यह कांग्रेस 
आ्रहपू्व क परामशे देती है कि-- 

“(क) सरकारी नौकरियों तथा अवेतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया 
जाय, और स्यूतिसिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय सभाओं में जो लोग नामजद किये 
हों, वे त्यागपतन्र दे दें ।” 

“(ख) सरकारी दरबारों, स्वागत-समारोहों, तथा सरकारी अफपरों द्वारा 
किये गये या उनके सम्मान में क्रिये गये अन्य सरकारी तथा अद्ध-सरकारी उत्सवों 
में भाग लेने से इन्कार किया जाये ।” 

“(ग) सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले व सरकार द्वारा नियन्त्रित 
स्कूल पथा कालेजों के छात्रों को घीरे-घीरे निकाल लिया जाय । उनके स्थान में 
भिन्‍न-भिन्‍्त प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल तथा कालेजों की स्थापना की जाय । 

“(घ) ब्रिदिश अदालतों का वकीलों तथा मुवविकलों द्वारा धीरे-धीरे बहि- 
पष्कार हो, और उनकी मदद से खानगी झगड़ों को तय करने के लिए पंचायती 
अदालतों की स्थापना हो ।" 

. “(च) फौजी, क्‍लर्की तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी 
करने के लिए भरती होने से इन्कार करें .” 

“(छ) नयी कौंसिलों के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी 
से वापस ले लें और यदि कांग्रेस की सलाह के बावजुद कोई उम्मीदवार चुनाव 
के लिए खड़ा हो तो मतदाता उप्ते वोट देने से इन्क्रार कर दें।” 

“(ज) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय ।” 

“और क्योंकि असहयोग को अनुशासन और आत्मत्याग के साधन के रूप 
में पेश किया गया है, जिसके बिना कोई राष्ट््‌ सच्ची उन्‍्तति नहीं कर सकता, 
और क्योंकि असहयोग के सबसे पहले दौर में हो हर स्त्री या पुरुष तथा बालक 
को इस प्रकार के अनुशासत और आत्मत्याग का अवसर मिलना चाहिए, कांग्रेस 
यह सलाह देती है कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्चों को अपनाया जाय, 
और क्योंकि भारतीय श्रम तथा प्रबन्ध से चलने वाली भारत की वर्तमान मिलें 
देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सुत और कपड़ा तैयार नहीं कर सकठों, 
और न ही इस बात की कोई सम्भात्रना है कि एक लम्बे समय तक कर सकें, 
कांग्रेस यह सलाह देती है कि प्रत्येक घर में हाथ की कताई को फिर से तथा 
देश के उन असंख्य जुलाहों द्वारा, जिन्होंने पुराने तथा सम्मानित पेशे को उत्साह 
न मिलने के कारण छोड़ दिया था, हाथ की बुनाई को पुनः जीवित करके बढ़े 
पैमाने पर वस्त्रों की उत्पत्ति को तुरन्त ही बढ़ाया जाय” 
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कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसम्बर, सद्‌ १६२० में नागपुर में हुमा । 
इसमें अनुमानतः सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या २०,००० थी। 
इसमें विशेष कलकत्ता अधिवेद्न में स्वीकृत गांबीजी का 
तागपुर अधिवेशन, असहयोग प्रस्ताव पुनः विचारार्थ उपस्थित किया गया तथा 
सन्‌ १९२० भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। इस प्रकार इन्द्रजी के 
शब्दों मे “असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव, जो कलकत्ते के अधि- 
वेशन से पुवं केवल एक हाथ भर का इशारा था, अधिवेशन के पश्चात्‌ उठती हुई 
आँधी के रूप में परिणत होकर नागपुर के अधिवेशन के समय देशव्यापी झंक्रावात 
का रूप घारण कर रहा था ।7 
असहयोग योजना का विरोध नागपुर कांग्रेस में भी कई प्रभावशाली 
व्यक्तियों ने किया, जिनमें अधिवेशन के भष्यक्ष श्री विजय राघवाचार्य जी थे। 
उन्होंने विरोध करते समय अत्यन्त तियम से काम लिया । जब वह विरोध करने 
के लिए उठते थे तो सभापति के भासन पर किसी दूसरे व्यक्ति को बंठा देते थे । 
चित्तरंजनदास ने भी विरोध किया परन्तु बाद में वह अपने दल के साथ गाँधीजी 
से आ मिले तथा सहयोग देने का वचन दिया | विपिनचन्द्र पाल तथा ऐनी बीसेन्ट 
कांग्रे स'छोड़कर उदारवादियों से मिल मिल गये । श्रीमती ऐनी बीसेन्ट का तो मत 
था कि. असहयोग का सिद्धान्त तो एक मूर्खतापू्णं योजना थी जो स्वतन्त्रता-प्राष्ति 
के मार्ग में बाधा उत्पत्न करेगी और जो समाज तथा सभ्य जीवन के विरुद्ध एक 
प्रकार जिहाद थी । इसी अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि “शान्तिमय व 
उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त किया: जाय तथा इस प्रकार कांग्रेस के उप्त ध्येय 
में हो गया जो पहले उदारवादियों ने अपनाया था, अर्थात्‌ ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध 
बनाये रखना तथा वेधानिक साधनों से अपनी मांगें पूरी कराना। अब कांग्रेस 
ने अपना ध्येय स्वराज्य घोषित किया, चाहे वह॒ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर हो, 
चाहे उसके बिना! । गांधीजी द्वारा प्रस्तुत कांग्रेस-विधान से इस संशोधत्त ने मालवीय 
तथा जिन्ना जैसे उदारवादियों तथा उम्रवादियों, दोनों को सन्तुष्ट किया। इसी 
अधिवेशन में तिलक का स्मृति-दिवस मनाने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि 
एकत्रित करने का भी निश्चय किया। 
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के 
इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है | अब कांग्रेस नये भ़िद्धान्त अपना घुकी थी 
तथा एक बनुशासित संगठन बन गयी थी जिसके पास समुचित धन भी था तथा जिसे 
पूजीपतियों का भी सहयोग प्राप्त हो गया था। बड़े-बड़े कानुनी दिग्गजों की 
असहयोग प्रस्ताव सम्बन्धी कानूनी बहस एक पतले-दुबले तपस्वी के आगे मात खा 
पट्टाभि सीतारमैया का कहना है कि इस कांग्रेस अधिवेशन से “निर्बल, क्रोध तथा 
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आग्रहपूर्ण प्रार्थनाओं का स्थान उत्तरदायित्व. के एक नवीन भाव तथा स्वावलस्बन 
की एक नवीन भावना ने ले लिया | जनता ने अनुभव किया कि यदि उसे स्वतन्त्र 
होना है तो उठते इसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा +* श्री जवाहरलाल -नेहरू ने 
अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीजी का प्रभाव कलकत्ता तथा नागपुर 
अधिवेशन पर इतना. अधिक पड़ा कि कांग्रेस-के दृष्टिकोण में ही आमूल परिवतेन 
आ गया.। जहाँ विलायती कपड़ों का अधिक प्राधान्य रहता था, वहाँ भब कैवल 
खादी दीखने लगी । अब कांग्रेस में निम्त मध्यम श्रेणी के लोग अधिक भाग/लेने लगे 
तथा हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग बढ़ गया तथा इस प्रकार कांग्रेस अधिवेशनों में 
एक नया जीवन तथा नया उत्साह दीखने लगा. ।? 
ह असहयोग आन्दोलन की प्रगति 

सन्‌ १६२१ का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का सन्देश लेकर अवतीणर्णं 
हुआ। नागपुर कांग्रेस के उपरान्त गांधीजी सारे देद् में दौरा लगाकर जनता को जागृत 
कर चुके थे तथा असहयोग का कार्यक्रम उन्हें रुचिकर लगा था। इस आन्दोलन का सूच- 
पात गांधीजी ने अपने 'कैसरे हिन्द! के पदक को वापिस देकर शुरू किया , रवीन्द्रनाथ 
टंगोर ने अपनी सर” की उपाधि वापिस कर दी , सेठ जमनालाल बजाज मध्यप्रदेश की 
सरकार द्वरा प्रतिष्ठा-प्राप्त भारतीयों में अग्रणी समझे जाते थे , उन्होंने 'रायबहादुर' 
की उपाधि तथा “ऑनरेरी मजिस्ट्रेसी' छोड़ दी तथा अपने जीवन-काल तक वह गांधीजी 
के परमप्रिय शिष्य बने रहें । इसी प्रदेश के सेठ गोविन्ददास का भी त्याग उच्चकोटि 
का था । असहयोग प्रस्ताव की दूसरी धारा में देशवासियों से कहा गया था कि वह 
सरकारी दरबारों तथा अन्य उत्सवों में भाग लेने से मना कर दें। इस प्रस्ताव 
'का भी पलन स्थान-स्थान पर किया जाने लगा। सरकारी स्कूलों तथा कालेजों 
का बहिष्क।र. किया गया । देश के अनेक स्कूल व कॉलेज छात्रों से खाली हो 
गये । वे अनेक सरकारी स्कूलों को छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में भर्ती हो गये जो 
पहले से विद्यमान थे अथवा नये खुल रहे थे । प्रारम्भ में लाला लाजपतराय स्कूल 
कॉलेजों के बहिष्कार के विरुद्ध थे पर बाद में पंजाव में राष्ट्रीय शिक्षा का भण्डा 
उन्होंने खड़ा किया । उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई । बंगाल में 
पचित्तरंजनदास के नेतृत्व में छात्रों में अनुपम जाग्रति उत्पन्न करदी गयी। आसाम- 
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बंगाल की रेल-हड़ताल तथा स्टोमर-हड़ताल ने तथा मिदनापुर में कर न देने का 
निश्चय भी सफल रहा | फरवरी मास में गांधीजी के आशीवदि से नेशनल कॉलिज 
की स्थापना की गयी । पटना में बिहार विद्यीपीठ, अहमदाबाद में गुजरात बिद्यापीठ, 
पूवा में तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ तथा काश्षी में 
सेठ शिवप्रसाद गुप्त के सौजन्य से काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई । इन राष्ट्रीय 
विद्यालयों के स्तातकों ने देशसेवा में प्रशंसनीय कार्य किया है । 


अदालतों की वहिष्कार सम्बन्धी घारा को मान्यता प्रदान करने के लिए 

सैकड़ों लोगों ने वकालत छोड़ दी । इनमें से अनेक तो देश के उच्च न्यायालयों के 

मूर्धन्य माने जाते थे । उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू तथा 

अदालतों का. उनके सुपुत्र जवाहरलालजी, बंगाल में देद्वन्धु चित्तरंजनदास, 

घहिष्कार पंजाब में लाला लाजपत राय, ग्रुजरात में विठठलभाई तथा 

' बल्‍लभभाई पटेल, पूना में नरसिंह चिंतामणि केलकर, विहार 

में डाव्टर राजेन्द्रप्रसाद, दिल्‍ली में आसफअली, मध्यप्रान्त में डाक्टर मुजे तथा 

अभ्यंकर, तथा मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, टी० प्रकाशम्‌ तथा सत्यमूर्ति 

आदि ने अपनी वकालत छोड़ दी। इस प्रकार अनेक लोगों ने अपनी जीविका का 
साधन छोड़कर देशसेवा का व्रत धारण किया । 


विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में भी लोगों ने उत्साह दिखाया देश में स्थाव- 
स्थान पर विदेशी कपड़ों को होली जञ्ञायी गयी | प्रयाग में मोतीलाल नेहरू ने 
सहस्रों रुपये के विदेशी वस्त्र फूक दिये । लोगों ने स्वदेशी को 
विदेशी कपड़ों अपनाया तथा हजारों की संख्या में लोगों ने चरखा कातना 
फा बहिष्कार शुरू कर दिया | इसी वर्ष के मध्य में ऑॉल इंण्डिया कांग्रेस 
कमेटी का एक विशेष अधिवेशन बेजबाड़ा में हुआ। जैसे-जैसे 
असहयोग का वेग बढ़ता जा रहा था, वंसे- बसे कांग्रेस के प्रस्तावों का तापक्रम भी 
ऊँचा होता गया। इस अधिवेशन में तिलक-स्वराज्य कोष का रुपया जया करने 
तथा एक करोड़ सदस्य भर्ती करने का निश्चय किया गया । इसके अतिरिक्त देश्ष में 
पंचायतों का संगठन करने तथा मद्य-निषेध आन्दोलन भी शुरू कर दिया गया । इन 
नये निश्चयों से देश में नवीन उत्साह फेल गया | सरकार भी शनेः शने! चौकन्नी 
होने लगी । 
असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गेत नवीन कौंसिलों का भी बहिष्कार किया 
गया। चित्तरंजनदास ने जनता से प्रार्थना की कि वहू न तो कौंसिलों के लिए 
उम्मीदवार बने तथा जो व्यक्त निर्वाचन में खड़े हों, उन्हें मत न दिया जाय । ऐसा 
अनुमान है कि दो-तिहाई लोगों ने मतदान के अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया 
तथा अनेक स्थानों पर मत-पेटियाँ खाली पड़ी रहीं। मुसलमानों ने भी कांग्रेस का 
साथ दिया । मोहम्मदअली के नेतृत्व में खिलाफत-परिषद्‌ से ब्रिटिश सरकार की 
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सैवा करनां हराम घोषित किया तथा एक फतवे के द्वारा मुसलमानों से माँग की 
कि वह सेना व पुलिस की नौकरी छोड़ दें। कूपलेण्ड का मत है कि इस प्रकार 
कांग्रेत असहयोग आन्दोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की सभी राज- 
नीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थाओं में देश भक्त भाग लेना बन्द कर दें तथा 
इस प्रकार सरकार की मशीनरी को ठप्प कर दें ।! फरवरी, सन्‌ १६२९१ में कांग्रेस 
ने सफलतापूर्वक डयूक ऑफ कनॉट का, जो भारत में नवीन कौंसिलों का उद्घाटन 
करने आये थे, बहिष्कार किया । देश में अनेक स्थानों पर 
ड्यूक ऑफ हड़तालों द्वारा उनका स्वागत किया गया । सरकार देश में 
कनॉट का शान्ति चाहती थी, तथा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने 
बहिष्कार भरसक यत्न भी किया, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । इसो 
वर्ष जाड़े में प्रस ऑफ वेल्स आने वाले थे। सरकार इस 
अवसर पर उत्सुक थी कि जब तक वह भारत में रहें, शान्ति रहे तथा उनका 
स्वागत किया जावे । असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार 
ने स्थान-स्थान पर “अमन सभाएँ' कायम कीं, परन्तु असहयोग भान्दोलन ने जनता 
के हुदय में आशावाद, स्वावलम्बन, उत्तेजना तथा निर्भीकता का अपूर्व संचार पैदा 
कर दिया था तथा सरकार की समझ में नहीं भा रहा था कि ज्ञान्ति कंसे स्थापित 
हो ? सरकार ने 'सेडिशस मीटिंग एक्ट” का खुलकर प्रयोग किया तथा आन्दोलन के 
नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। देशवबन्धु चित्तरंजनदास मेम्नातह को एक सभा 
में भाषण देने जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। बाबू राजेन्द्रप्रसाद तथा 
श्री मजरूलहक आरा जाने से, याकूत्र हुसेन को कलकत्ता जाने से तथा लाला 
लाजपतराय को पेशावर जाने से रोक दिया गया । 


इन्हीं दिनों में लॉड रीडिग भारत के वायसराय होकर भाये । वह शान्तिप्रिय 

समझे जाते थे तथा प्रिन्स ऑफ वेल्स के आगमन पर शान्ति के उत्सुक थे तथा इसके 
लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को तेयार थे। पण्डित मदनमोहन मालवीय को बीच 
में डालकर सुलह की बातचीत शुरू हुई । लॉ रीडिंग ने गांधीजी को विश्वास 
दिलाया कि वह असहयोग आान्दोलन के विरुद्ध किसी भी दमनकारी कायंवाही का 
आश्रय नहीं लेंगे तथा अली-वन्धुओं के भाषगों की, जिनमें 

गांधी-रोडिग. हिंसा की बू बाती थी, निन्‍्दा की। गांवीजी ने अली-बन्धुओं 
समझौता को प्रेरणा दी कि वह सरकार को माद्वासन दें कि वह अपने 
भाषणों द्वारा हिसात्मक भावों का प्रचार नहीं करेंगे । पट्टामि 

सीतारमैय्या का मत है कि यह “माफी प्रकरण” राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 
“युगान्तरकारी घटना” है। गोरे लोग सरकार को इस विजय से बड़े प्रसन्न हुए । 
माफो से लॉड रोडिंग को तसल्‍ली हो गयी तथा उन्होंने अली-बन्धचुओं पर मुकहमा 
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चलाने का विचार छोड़ दिया, परन्तु सरकार की यह नीति अधिक काल तक न 
चली । अनेक प्रमुख कार्यकर्त्ताओं का विचार था कि गांधीजी को सरलता से अंग्रेजी 
सरकार के वायदों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। सरकार ने, यद्यपि अभी 
गांधी-रीडिंग समभौते की स्याही सूखने नहीं पायी थी कि दमनकारी नीति पुनः 
अपनायी । सभी प्रान्तों एें तथा विशेषतया संयुक्त प्रान्त में सरकार ने निःसंक्रोच 
राजदण्ड का प्रयोग किया । अनेक कार्यकर्त्ता बिना किसी मुकदमे के जेल में बन्द कर 
दिये गये । लगभग एक लाख लोगों को विभिन्न अभियोग लगाकर जेल भेज दिया 
गया था। कई स्थातों पर पुलिस ने लाठी व गोलियाँ चलाकर सरकार का दवदत्रा 
बनाये रखने का प्रयत्न किया । 
घीरे-घोेरे परिस्थिति विगड़ने लगी । देश के प्रत्येक कोने से सत्याग्रह आरम्भ 
करने की माँग की गयी । अब तक कांग्रेस ने सत्याग्रह की माँग को उचित समभते 
हुए भी शुरू करते की आज्ञा नहीं दी थी क्योंकि यह विचार किया जाता था कि 
सत्याग्रह तब तक शुरू न करता च।हिए जब तक समस्त देश विदेशी वस्त्रों को छोड़कर 
स्वदेशी वस्च्रों का प्रयोग न करने लगे। जुलाई, सन्‌ १६२१ में गांधोजी ने विदेशी 
कपड़ों के बहिष्कार का आन्दोलन तीत्र कर दिया तथा जुलाई में सरकार की नीति 
को ध्यान में रखते हुए निश्चय किया कि ब्रिस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया 
जाय | सरकार इस निश्चय से क्रोधित हो गयी । १४ सितम्बर 
प्रिस ऑफ वेल्स को मौलाना मोहम्मदअली मद्रास जा रहे थे, परन्तु सरकार 
का आगमन ने वाल्टेयर स्टेशन पर, कुछ दिन पहले कराँची में खिलाफत 
कांफ्रस में दिये गये भाषण के आधार पर, उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया। भाषण में उन्होंने सेना में भर्ती होने तथा सरकार की सेवा करने को 
“हराम” घोषित किया था । कुछ दिनों उपरान्त मौलाना शौकतअली भी बम्बई में 
गिरफ्तार कर लिये गये तथा दोनों को दो-दो वर्ष की सजा दी गयी । गांधीजी के 
मन पर अली-बन्धुओं की गिरफ्तारी ने आश्चर्यजनक' प्रभाव डाला। उन्हें अब 
विश्वास हो गया था कि सरकार ने दमन का सहारा लेता शुरू कर दिया था । 
महात्माजी ने त्रिच्नापलली की एक सभा में जझौकतअली के द्वारा दिये गये भाषण के 
कथित आपत्तिजनक अंशों को पूर्णहप से दोहराया तथा जनता से कहा कि वह भी 
उन्हें दोहरा कर सरकार द्वारा दी गयी चुनौती का जवाब दे । तवम्बर मास में 
दिल्‍ली में वांग्रेस की कार्यसमिति ने प्रान्तीय कग्रेस कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी 
पर सविनय-कानून भंग करने की आज्ञा दे दी । कांग्रेत ने असहयोग के कार्यक्रम में 
प्रिस ऑफ बेल्स के बहिष्कार को भी शामिल कर लिया था। १७ नवम्बर, 
सन्‌ १६९२१ को प्रिस ऑफ वेल्स भारत पधघारे | बम्बई में उनके आगमन पर हड़ताल 
रखी गयी तथा कुछ बहिष्कारियों तथा स्वागतियों के मध्य संघर्ष भी हुए जिसमें 
पुलिस की गोली से ५३ व्यक्ति मारे गये तथा सैकड़ों घायल हुए। सरकार का 
कहना था कि जनता के उपद्रव के कारण गोली चलानो पड़ी । इस घटना पर 
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महात्मागाँधी ने प्रायश्चितरूप ५ दिन का उपवास रखा। इस उपवास का फल 
अच्छा ही:हुआ क्योंकि इसके बाद जहाँ कहीं भी प्रिस के विरोध में प्रद्शेव किये 
गये, उनमें. सरकार तथा जनता, दोनों की ओर से हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ । देश 
में आन्दोलन तेजी पकड़ने लगा तथा सत्याग्रही स्वयंसेवकों की भर्ती में बाढ़।आा 
गयी । सरकार ने 'क्रिमिनल ला एमेण्डमेंट एक्ट! द्वारा स्वयंसेवकों की भर्ती को गैर 
कानूनी घोषित कर दिया। जब फिर भी भर्ती बन्द नहीं हुई तो मोतीलाल नेह॒छ, 
देशबन्धु चित्तरंजनदास, जवाहरलाल नेहरू आदि को जेल में बन्द कर दियाः। 
सरकार ने जितना ही बहिष्कार-आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न क्रिया, वह उतना 
ही उभड़ा | यह देखकर अंग्रेजों ने एक नया पहलू. बदला तथा सुलह का डोरा फेंका । 
इस बार डोराः फेंकने वालों के सन्देशवाहक थे, पण्डित मदनमोहन मालवीय तथा 
मि० मोहम्मदअली जिन्‍ना | समभौते की बातचीत कलकत्ते में 
समभोता- शुरू हुई । इस समय प्रिंस भॉफ वेल्स तथा वायसराय दोनों 
बातचीत वहीं थे । दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में मालवीयजी के नेतृत्व 
में एक शिष्ट-मण्डल ने वायसराय से भेंट की । चित्तरंजनदास 
अलीपुर जेल में थे, वहीं उनसे टेलीफोन पर बात हुई। ग्रांघीजी से भी परामशे 
किया गया । सरकार इस बात पर तैयार हो गयी कि वह सत्याग्रहियों को छोड़ 
देगी तथा माचचे में एक गोल-सेज सम्मेलन बुलाया जाय। केवल सत्याग्रहियों को 
छोड़ने की बात से; गांधीजी राजी नहीं हुए। यदि इस बात को मान लिया जाता तो 
अली-बन्घु, लाला लाजपतराय, डा० किचलु आदि जेल में सड़ते । परिणामतया 
समभौते की बातचीत भंग हो गयी तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का बहिष्कार 
सम्बन्धी आन्दोलन दिन पर दिन जोर से चलने लगा | 
दिसम्बर सब्‌ १६२१ में महमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ । इन्द्रजी का 
कहना है, सन्‌ १६२१ के पूरे वर्ष में जो विचार-कान्ति हुई थी, अहमदाबाद में 
उसका पूर्णरूप से प्रदर्शन हुआ ।” इसे अधिवेशन के अध्यक्ष 


अहमदाबाद देशवन्धु चित्तरंजनदास निर्वाचित हुए, परन्तु क्योंकि वह जेल 
अधिवेशन , में थे, इस कारण अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमलखाँ 
सन्‌ १६२१ ने की। देशबन्घु का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा । इस 


अधिवेशन में गांधीजी ने एक लम्बा प्रस्ताव पेश किया जिसे 
पढ़ने मात्र में आधा' घण्टा लग गया । यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक 
अभियोग-पत्र ही था। यहाँ हम उसका वह भाग उद्ध त करते हैं, जो भावी काये- 
नीति से सम्बन्धित था--- ह 
805%९९०९९० इसलिए यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जहाँ कहीं आवश्यकता 
हो, कांग्रेस के अन्य सब कार्य स्थगित रखे जाँय तथा सब लोगों से मनुरोब करती 
है, वे शांति के साथ, विना किसी घूमघाम के, स्वयं सेवकों के सदस्य हो जायें ।” 
इस प्रकार व्यक्तिगत तथा समष्टिगत, दोनों रूपों में संविनय अवज्ञा 
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आन्दोलन का सूत्रपात किया गया । एक अन्य प्रस्ताव द्वारा गाँघीजी इस आन्दोलन 
के सर्वाधिकारी नियुक्त हुए तथा महासमिति ने अपने सब अधिकार उन्हें ही सौंप 
दिए तथा मौका पड़ने पर अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार 
प्रदान किया । 

अहमदाबाद अधिवेशन में स्वीकृत इस तीर के समान नोकगीले प्रस्ताव का 
प्रभाव समस्त देश पर हुआ । कांग्रेस ने संघर्ष तीतन्नतर करने का निश्वय किया। 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद का कहना है कि जब से भारत का सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ 
स्थापित हुआ, इसके इतिहास में जनता का क्षोभ तथा उत्साह इस सीमा तक पहले 
कभी नहीं पहुंचा था। इस दीघंकाल में देश को अपने इतने अधिक सुपुत्रों की 
स्नेहपूर्णं तथा अडिग सेवा पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। जनता का अपनी योग्यता 
तथा अपनी कठिनाइयाँ स्वयं दूर कर लेने फी क्षमता से इतना प्रवल विश्वास पहले 
कभी नहीं रहा था ।” 

जैसा कहा जा चुका है कि अहमदाबाद अधिवेक्षन में स्वीक्षत प्रस्ताव ने 

नरम नेताओं तथा सरकार को घिचलित कर दिया। उन्होंने 
स्वेदल सम्मेलन संकटपूर्ण स्थिति का निवारण करने के लिए वम्बई में एक 
सवंदल सम्मेलन का जायोजन किया। यह स्पष्ट ही है कि 

इस सम्मेलन को केवल सरकार का समर्थन प्राप्त था। इसमें लगभग ३०० व्यक्तियों 
ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भाग लिया। इस सम्मेलन के सभापति सर छंकरन 
तेय्यर थे। गाँघीजी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “अब भी सरकार का 
दमनंचक्र पूरे वेग से चल रहा है, इस कारण में कांग्रेस का प्रतिनिधि बतकर 
सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता ,” सम्मेलन के संचालकों में भी परस्पर फूट पड़ 
गयी । जो प्रस्ताव स्वीकृति फे लिए प्रस्तुत किया गया, उससे सर शंकरन नैय्यर 
सहमत्त न हुए तथा वह सभापति का आसन छोड़कर चले गये । इस सम्मेलन ने एक 
प्रस्ताव द्वारा सरकार को दमन बन्द करने, तथा कांग्रेस को सत्याग्रह स्थगित करने 
का अनुरोध किया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का आदर किया तथा एक मास तक 
अपना आन्दोलन स्थगित रखा, परन्तु सरकार ने अपनी नीति में कोई परिवतंन 
तहीं किया । 

१ फरवरी, सत्‌ १६२२ को गाँधीजी ने वायसराय को बन्तिम चेतावनी 
सूचक एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने सरकार को अपनी नीति में परिवर्तत करने 
४ . के लिए सात दिन का समय दिया तथा कहा कि अन्यथा 

बारदोली बारदोलो में सत्याग्रह शुरू कर दिया जायगा। गाँधीजी ने 

सत्याग्रह, अपने पत्र में लिखा था कि यदि .सरकार उन सब कंदियों को 

जो अहिसात्मक कार्यों के लिए जेल गये थे मुक्त कर देगी तो 

“मैं निंसंकोच भाव से सलाह दूंगा कि अन्य किसी पर हिसात्मक दबाव न डालते 
]- हाल प्ां४णए ए (णाष्टा855, 9, 396, 
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हुए देश अपनी माँगों कौ पूत्ि के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे ।” इस 
वीच बारदोलो में सत्याग्रह का मोर्चा जमाया जा चुका था। सरकार ने महात्मा 
गाँधी के पत्र के उत्तर में कहा--सरकार परिस्थिति को काबू 
चौरीचौरा काण्ड में रखने के लिए जिस प्रकार के साधनों को उचित समभेगी, 
काम में लावेगी । इस बीच ५ फरवरी को एक ऐसी घटना 
हो गई जिसने राजनीतिक परिस्थिति में एकाएक परिवतंन कर दिया । ५ फरवरी 
को गोरखपुर के समीप चौरोचोरा में कांग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया । 
पुलिस ने जुलूस रोकने का यस्‍ध्त किया तथा फलस्वरूप जनता तथा पुलिस में मुठभेड़ 
हो गयी । जनता ने उत्तेजित होकर एक थानेदार तथा २१ सिपाहियों को एक थाने 
में बन्द करके बाहर से आग लगा दी जिससे वह सब जल 
असहयोग की मरे | गाँधीजी इससे पूर्व ही एक ऐसी घटना मद्रास में एक मास 
समाप्ति पूर्व होने से खिन्न थे। ऐसी घटना पुनः होते देख उन्हें बहुत 
भाघात पहुंचा तथा उन्होंने १२ फरवरी को बारदोली में 
कांग्रेस कार्यंसमिति की एक बैठक आमंत्रित की जिसमें चौरीचौरा घटना के आधार 
पर सामूहिक सत्याग्रह की योजना स्थगित कर दी तथा उन्होंने रचनात्मक कार्यों पर 
बल दिया । इस कार्यक्रम में एक करोड़ सदस्य भरतो करना, चरखे का प्रचार, 
राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक-द्रव्य-निषेप तथा पंचायतों का संगठन करत्रा 
भआादि हामिल था 77 
कांग्रे स-कार्य समिति द्वारा आन्दोलन के आकस्मिक स्थगन से देश में अनुकूल 
तथा प्रतिकूल, दोनों प्रकार की भालोचना हुईं । जो व्यक्ति गाँधीजी की कार्य॑नीति' 
तथा उनके द्वारा दी गईं सत्याग्रह की व्याख्या से सहमत थे, उन्होंने उसे चौराचौरी 
घटना का आवद्यक परिणाम समभा, परन्तु उन लोगों ने, जो व्यवहार में गाँधीजी 
से सहमत होते हुए भी उनके सिद्धान्तों को पूर्णरूप से नहीं मानते ये, मांदोलन स्थगन 
के निश्चय को असामयिक तथा घवबड़ाहट का परिणाम कहा । पण्डित मोतीलाल 
नेहरू तथा लाला लाजपतराब ने जो जेल में थे, वहीं से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे। 
उन्होंने किसी एक स्थान के पाप के कारण गाँवीजी द्वारा समस्त देश को दण्ड देने 
के विचार को गलत कहा तथा उन्हें बाड़े-हायों लिया ॥ सुभाषचन्द्र बोस का कहना 
है कि मान्दोलन स्थगित करने के निश्चय से चित्तरंजनदास को भी, जो उनके साथ 
मलीपुर जेल में थे, क्लेश पहुँचा | उन्होंने लिखा है, “उस समय जब जनता का 
उत्साह 'बुदबुदांक' पर पहुँच रहा था, मेंदान छोड़ देने का आदेश दे देना राष्ट्रीय 
संकट के समान था। उनका कहना था कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सभी 
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अधिकार तथा उत्तरदायित्व सौंप देना गलत था तथा गांधीजी का एक वर्ष के भीतर 
असहयोग द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का नारा बिल्कुल ब्रचकाना था । इसके अति- 
रिक्त भारतीय राष्ट्रीय भान्‍दोलन में खिलाफत्त प्रश्न शामिल कर देना बड़ा ही गलत 
था 7 श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है--“जब हमने ऐसे समय, जब हम 
सभी मोर्चो पर भागे बढ़ रहे थे, आन्दोलन के स्थगित होने करा समाचार पाया तो 
हमको भी क्रोध आया ।”* २४ फरवरी को दिल्‍ली में होने वाली विपय-समिति की 
मीटिंग में डाक्टर मुजे तथा जे० एम० सेनगरुप्त ने गाँवीजी के विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव भी पेश किया । मुसलमानों ने भी, जो राजनीति में गधिजी के सत्य 
तथा भहिंसा के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं रखते थे, मान्दोलन को स्थग्रित करने 
की कटु आलोचना की । मि० पोलक का कहना है कि इसके वाद वह कांग्रेस से 
खिचते चले गये तथा एक बार फिर “उस विश्वास तथा बन्वुत्व की प्रतिष्ठा करना 
असम्भव था जिसने एक वार मित्रता के इस अल्पकाल में दोनों जातियों को एकता 
के सूत्र में ग्रसित कर दिया था? ! गाँधीजी ते आन्दोलन स्थग्रित करने के निश्चय 
केवल चौरीचौरा-ह॒त्याकांड के कारण ही नहीं किया था। १६९ फरवरी को श्री 
जवाहरलाल नेहरू को, जो जेल में थे, गाँधीजी ने एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने 
स्वीकार किया कि यद्यपि उनके निश्चय से सबको ठेस पहुँची थी, परन्तु हिंसा की 
सड़ी हुई बदबू के फैलने पर उस पर ध्यान न देना भी नितान्‍्त गलत था। श्री 
जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि यद्यपि बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि 
आन्दोलन चौरीचौरा-कांड के कारण स्थग्त किया गया, परन्तु वास्तविकता यह है 
कि आन्दोलन अन्दर से छिन्न-भन्न हो रहा था। संगठन में शिथिलता दिखने लगी 
थी तथा नेताओं के अभाव में, जो जेल में बन्द थे, जनता ने संघर्ष करना नहीं 
सीखा था। जनता संघषं के सिद्धान्तों तथा उद्दे श्य को भी ठीक से नहीं समझ पायी 
थी तथा सरकार की दमनकारी व पाशविक नीति से जनता में निराशा तथा भय 
उत्पन्त हो रहा था ,” सन्‌ १६२१ के अन्त में मलावार में मोपला विद्रोह भी हो 
गया। बर्बर मोपले 'खिलाफत राज्य” की स्थापना करना 
गाँधीजी की चाहते थे तथा इस उद्देश्य से उन्होंने न केवल अंग्रेजों को ही 
गिरफ्तारी तथा मारा वरच्‌ पड़ौसी हिन्दुओं की भी हत्या कर डाली। इससे 
फारावास दण्ड भी यह डर था कि वर्गे-ह्वेष की भावना बढ़ न जाए तथा 
ऐसी परिस्थिति में भी आन्दोलन स्थग्रित करना ही उचित 
था। १३ फरवरी को महात्मा गाँधी गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर 'यंग इंडिया 
वही पृ० १०४-१०५ । 
पद्ाग्वावा दा पैशकप : ठैप्रा00ं7०ट्ञा8०॥9, 9. 8. 
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में प्रकाशित लेखों के माधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनके साथ 
ही पत्र के प्रकाशक शंकरलाल बैंकर पर भी मुकहमा चलाया गया दोनों ही ने यह 
स्वीकार कर लिया कि वह लेख राजद्रोहात्मक थे। गाौँधीजी ने सरकारी वकील 
द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हुए एक विस्तृत बयान दिया जिसका 
देश के राजीतिक इतिहास में वड़ा महत्व है । गाँधीजी ने अपने बयान में न केवल 
अपने राजनीतिक जीवन का ही विश्लेषण किया, वरन्‌ सत्याग्रह के सिद्धान्त की 
विशद्‌ विवेचना भी की । बयान के अन्त में गाँधीजी ने कहा--- 

“यदि आप लोग (जज तथा एसेसर) हृदय से सम्रकते हैं कि जिस कानून 
का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है, वह बुरा है तथा मैं निर्दोष हूँ, तो 
आप लोग अपने-अपने पदों से त्याग-पत्र दे दें तथा बुराई से अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लें, परन्तु यदि आपको विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप 
सहायता दे रहे हैं, वह वास्तव में इस देश की जनता के लिए मंगलकारी है तथा 
मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है तो मुझे कड़े से कड़ा दण्ड दें ।” 

जज ने दूसरी वात को उचित समभते हुए तिलक का हृष्टान्त देते हुए, 
जिन्हें ऐसे ही अपराध में ६ वर्ष का दण्ड दिया गया था, गांधीजी को भी राजद्रोह 
के अपराध मे ६ वर्ष का कारावास दण्ड दिया, परन्तु ५ फरवरी, सन्‌ १६२५४ को 
बीमारी के कारण गांधीजी जेल से मुक्त कर दिये गये । 


असहयोग आन्दोलन का मुल्यांकन 


असहयोग आन्दोलन जिन परिस्थितियों में समाप्त करना पड़ा, उसका दोप 
अनेक राष्ट्रवादियों ने गाजीजी के सिर पर मढ़ा है। इस सम्बन्ध में कई विचारकों 
के विचार ऊपर दिये जा चुके हैं । संक्षेप में, जिस प्रकार के निपेधात्मक अथवा 
अहिंसात्मक आन्दोलन का भप्रतिपादन गांबीजी ने किया, वह एक प्रकार से अव्याब- 
हारिक था त्तथा इसी कारण गांबीजी की आाज्ञा कि इसके द्वारा स्वराज्य एक वर्ष के 
भीतर प्राप्त हो जायगा, फलीभूत होने से रह गयी , सबसे मुख्य त्ूटि तो राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ खिलाफत का प्रइन सम्बद्ध करना था। कांग्रेस व गांवीजी ने इसे 
केवल इस कारण राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित किया कि मुसलमानों का सहयोग 
प्राप्त हो जाय, परन्तु बाद की घटनाओं ने हिन्दू तथा मुसलमानों में तनाव बढ़ाया । 
मि० पोलक का भी कहना है, “खिलाफत-आन्दोलन का आधार ही गलत था| 
इधर तो भारतीय मुसलमान इरलामी “थियोक्त सी की पुरानी दुनिया की रूमानी 
परम्पराएँ पु]नर्जीवित कर रहे थे, दूसरी ओर टर्की, जिनके हित के सम्बन्ध में उनका 
विश्वास था कि वह यह काम कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ाते थे तथा इसे मध्य- 
कालीन भौंडापन कहते थे ।” कमालपाश के नेतृत्व में सन्‌ १६२२ में टर्की एक 
घर्मनिरपेज्ञ गणराज्य वन गया तथा खिलाफत का अन्त कर दिया गया व खलीफा 
को निर्वासित कर दिया गया। इम प्रकार भारत के खिलाफत आन्दोलन की आड़ 
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में मुसलमान अधासारण रूप से संगठित हो गये थे, तथा जैसा श्री जवाहरलाल 
नेहरू का कहना है--उनमें हिम्मत तथा शक्ति दोनों में असाधारण बुद्धि हुई थी, 
परन्तु राजनीति संघर्ष में उन्हें हिंत्ता प्रदरशित करते का विभेप अवम्तर नहीं मिला 
था तथा वह दव गयी थी, पर इस हिंसा को निकालने के लिए कोई मार्ग होना 
चाहिए था तथा सम्भवतया आगामी वर्षों में इसी कारण साम्प्रदायिक गड़बड़ी 
ने जोर पकड़ा | 

इस आन्दोलन ने देक्ष में मवीन उत्साह का संचार किया तथा लोगों को 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अपने ही पेरों पर खड़ा किया । यह वास्तव में भारत 
का पहला जन-आन्दोलन था। इससे पूत्र कांग्रेस केवल मध्यवर्गीय लोगों की संस्था थी 
परन्तु अब इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया । इंगलेण्ड के टोरी राजनीतित्ञों 
विशेषतया लॉड बकिनहेड ने कहा कि आन्दोजन से ब्रिटेन की कोई हानि न हुई और 
न ही उसकी 'पोरी खाल! पर ही कोई प्रभाव हुआ उन्होंने यह भी कहा कि 
भविष्य में भी अंग्रेज अपने मार्ग में किसी रोड़े को सहन नहीं करेंगे । गांधीजी इन 
अपमान भरे छाब्दों से विचलित नहीं हुए क्योंकि उनका हृढ़ विश्वास था कि “कोई 
भी साम्राज्य शक्ति रूपी मदिरा के नश्षे में उनन्‍्मत्त रहने तथा कमजोर जातियों के 
शोषण से अधिक दिनों जीवित नहीं रहा है |! उन्होंने वायसराय को भी एक पत्र में 
लिखा था कि यदि खिलाफत तथा पंजाब जैसी घटना किसी यूरोपीय देश में हुई 
होती तो हिसक विद्रोह हो जाता पर क्यों7हि भारत बहुत कमजोर है तथा यहाँ की 
आधी जनता ऐसा करने के लिए तत्पर नहीं, अतः मेने असहयोग की नीति 
अपनायी ५” कूपलेण्ड के निम्न शब्द असहयोग आन्दोलन की महत्ता को भली 
प्रकार स्पष्ट करते हैं, “उन्होंने (गांधीजी) वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर 
सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक क्रान्तिकारी रूप में परिवर्तित कर दिया। 
उन्होंने उसे स्वतन्त्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर वैधानिक 
दबाव डाल कर नहीं, वाद-विवाद तथा समभौते के द्वारा नहीं, अपितु शक्ति के द्वारा 
तथा शक्ति भी अहिसा की । उन्होंते राष्ट्रीय आन्दोलन को क्राबन्तिकारी ही नहीं, 
जनप्रिय भी बनाया । अभी वह नगरों के बुद्धिजीवी-वर्ग तक ही सीमित था, अब 
वह ग्रामों की जनता तक पहुँच गया ।” यह गांधीजी के आत्मबल का ही प्रभाव था 
कि भारत की निःशस्त्र जनता ब्रिटिश शासन के लाठी के प्रहार सहने को तत्पर हो 
हो गयी । गांधीजी तथा कांग्रेस की यह आदचर्य जनक सफलता थी । 


बन वनननन उरीन-+न सन«-गन»क 
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असहयोग आन्दोलन के स्थग्रित हो जाने तथा उसके उपरान्त गांधीजी के जेल 

में चले जाने का एक गम्भीर परिणाम यह हुआ कि फ्ांग्रेस के नेताओं में विचारों की 
दो धाराएँ जो गांधीजी के नेतृत्व के प्रभाव में एक हो गयी थीं, पुन अलग-अलग 
रूपों में प्रकट होने लगीं । उस समय देश के सामने कोई राजनोतिक कार्यक्रम नहीं 
था तथा गांधीजी के कारावास के वाद राष्ट्रीय आन्दोलन, में इतनी शक्ति नहीं रह 
गयी कि वह जनता का घ्यान आक्ृष्ट कर सके | यह भी विचार किया जाता था कि 
केवल रचनात्मक कार्यक्रमों से स्व॒राज्य प्राप्त करना अप्तम्भव ही था। सरकार भी 
दसन की नीति का आश्रय ले रही थी तथा इंगर्लैण्ड के प्रधानमंत्री लॉयड जाज॑ ने 
सिघिल सर्विस की प्रह्ंसा करके सरकारी कर्मचारियों के दमन- 

असहयोग कार्यों को प्रोत्साहन दिया ॥? हिन्दू व मुसलमानों में साम्प्र- 
आन्दोलन की दायिक भावना अब्र फिर जोर पकड़ने लगी थी तथा 
असफलता ओर मुसलमानों में यह भावना जागृत हो रही थी कि उन्होंने 
स्वराज्य दल व्यथे में खिलाफत के प्रइन पर तूफान खड़ा कर राष्ट्रीय 
की स्थापता. आन्दोलन में हिन्दू स्वराज्य के लिए संघर्ष किया था। भिस्टर 
जिन्ना तथा सर अव्दुरंहीम ने अब साम्प्रदायिक नीति अपना 

ली थी। स्वामी श्रद्धानन्द के शुद्धि-आन्दोलन तथा हिन्दू-मुस्लिस ऋगड़ों ने देश में 
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१६७ 


१६८ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


भयावह स्थिति पैदा कर दी थी । इन सब वातों से कुछ कांग्रेसी, जो पूरे तौर पर 
असहयोग में विश्वास नहीं रखते थे, कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की माँग 
करने लगे देदावन्धु चित्तरंजनदास व मोतीलाल नेहरू आदि इनमें प्रमुख थे । इनका 
यह कहना था कि अब कौंसिलों में प्रवेश करके उत्तरदायी शासननव्यवस्था की 
स्थापना के लिए प्रयत्न किये जायें। देशवन्धु चित्तरंजनदात ने तो अपनी कारावास- 
अवधि में ही स्व॒राज्य दल की स्थापना की एक योजना बना लो थी तथा जुलाई, 
सन्‌ १६२२ में जेल से मुक्त होने पर उन्होंने कॉंसिल-प्रवेश करने का प्रचार किया। 
कांग्रेस की असहयोग समिति (सिविल डिसओविडियेन्स कमेटी) के भी भावे सदस्यों 
(मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल्खा, तथा विदृठलभाई पटेल ने भी यह स्वीकार 
कर लिया था कि असहयोग आन्दोलन विफल हो गया था तथा नीति में परिवर्तन 
करने के हेतु उन्होंने निम्न सुझाव दिये : 

(१) देश की सामान्य जनता अस्तहयोग आन्दोलन को निक्कट भविष्य में 
अपनाने को तत्पर त थी । ेल्‍ 

(२) सत्याग्रही पंजाव तथा खिलाफत सम्बन्धी सरकार की भूलों को सुधा- 
रने के हेतु तुरन्त स्वराज्य की मांग के आधार पर निर्वाचनों में भाग लें । 

(३) यदि वह कौंसिलों में बहुमत श्राप्त करलें तो सरकार के प्रत्येक कार्ये 
का विरोध करें तथा केवल उपयुक्त बतायी गयी त्रूटियों के सुधार के लिए तथा 
स्वराज्य की माँग के लिए वहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा यदि कौंसिलों में उन्हें बहुमत 
न प्राप्त हो तो वह कौंपिलों की किप्ती भी कार्यवाही में भाग न लें । हर 

कांग्र स_|न असहयोग समिति के सदस्य चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉ० अन्सारी 
तथा कस्तूरी रंगा अय्यर पूर्णरूप से गाँधीजी की नीतियों के समर्थेंक थे तथा वह 
कॉसिल-प्रवेश के विरोधी थे। इसी समय कलकत्ता में नवम्बर, सत्‌ १६२२ में कांग्रेस 
की एक बैठक हुई तथा ऐसा प्रतीत होने लगा कि 'सूरत-विच्छेद' की तरह पुनः कहीं 
कांग्रेस में विच्छेद न हो जाय । इसमें कौंसिल-प्रवेश पर खूब बहस हुई तथा देशाबन्धु 
का प्रस्ताव, जिसका मोतीलालजी समर्थन कर रहे थे, ६६ प्रतिशत प्रतिनिधियों ने 
अस्वीकृत कर दिया । इसमें कौंसिल-प्रवेश का विरोध करने वाले दल का नैतृत्व 
चक्रवर्ती राजगोपालाचाय कर रहे थे, परन्तु इस बीच मुहरंम के दंगे होगये तथा सं सद- 
वाद की ओर लोगों की प्रवृत्ति अधिक हुई । सन्‌ १६२२ में गया के होने वाले कांग्रेस 
अधिवेदन के सभापत्ति चित्तरंजनदास निर्वाचित हुए । उन्होंने अपने भाषण में, जो 

ऊँचे दर्जे को तर्क-शैली का बढ़िया नमूना था, कौंसिलों की 

गया कांग्रेस, अंग्रेजी सरकार के गढ़ से उपभा देते हुए बताया कि कौंसिलों 

६२२ की कुत्तियों पर कब्जा करके सरकार की गढ़ को तोड़था 

भत्यन्त मावश्यक है, तथा व्यवस्थापिका-सभाजों में घुसकर 

विरोध द्वारा सरकार से असहयोग करना अम्नहयोग का ही एक अंग है। इसका 
विरोध श्री राजगोपालाचाय ने किया। 


स्व॒राज्य दल की स्थापना व उसकी नीति | १६६ 


सरदार पढेल ने भी कहा, “यदि देश को स्वतंत्र कराना है तो सर्वेप्रथम 
कौंसिल-प्रवेश की चर्चा को कूड़ा-करकट की तरह आँगन के बाहर फेंक देना 
होगा ।” डॉ० राजेन्द्रप्ंसाद ने अल्प॑ विश्वास भरी वाणी से कॉौंसिल॑-प्रवेश का 
विरोध .किया | कॉौंसिल-प्रवेश के प्रस्ताव के पक्ष में ८६० तथा विपक्ष में १७४८ मत 
आये तथा इस प्रकार इस अधिवेशन में परिवर्तत नहीं चाहने वालों ने परिवतंन- 
'बादियों को हरा दिया। चित्तरंजनदास ने सभापति-पद से तथा मोतीलाल नेहरू ने 
महामन्‍न्त्री-पद से तत्काल त्यागपत्र दे दिया। चित्तरंजनदास ने यह घोषणा की यद्यपि 
कांग्रेस का बहुमत इस वक्त उनके साथ नहीं था परन्तु वह शीघ्र ही उनके कार्यक्रम 
को भपनायेगा । सन्‌ १६२३ में पुन; हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए तथा देश के राजन॑तिक 
आकाश पर काले बादल मेंडराने लगे । अब यह स्पब्ट हो चुका था कि असहयोग 
आन्दोलन के सिद्धान्तों पर कार्य करना असम्भव होगा । 
देशबन्धु तथा मोतीलाल सैहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना १ जनवरी, 
सन्‌ १६२३ को की तथा जनता को स्वराज्य दल के सिद्धान्तों की ओर आकर्षित 
करने के लिए देशव्यापी दौरा प्रारम्भ कर दिया । स्थान-स्थान पर उन्होंने जनता से 
प्रार्थना की कि वे कौंसिल-प्रवेश के कार्यक्रम का समर्थन करें। चित्तरंजनदास ने 
दक्षिण में एक स्थान पर भाषण देते हुए कहा, “क्या मैं विद्रोही हूँ ? मैं कांग्रेस के 
विरुद्ध या भारत की किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह करू गा, यदि मैं अनुभव करूँगा 
कि स्वराज्य-प्राप्ति हेतु ऐसा करना अनिवाय है। मैं स्व॒राज्य चाहता हूं, स्वतन्त्रता 
चाहता हूँ । मैं अपने जीवन में कभी भी कायर नहीं रहा | मैं अपना जीवन बलिदान 
करने हेतु तत्पर हूँ।*।**** मेरी परीक्षा लो, तथा में यह सिद्ध करूँगा कि क्‍या मैं 
आपके स्तर तक नहीं पहुँच पाऊँगा ।” 
देश की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए सितम्बर, सन्‌ १९२३ में 
दिल्‍ली में कांग्रेस क। एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया । इस अधिवेशन के अध्यक्ष 
मौलाना अबुलकलाम आजाद थे । इस अधिवेदन में कौंसिल-प्रवेश के समर्थक बिना 
किसी विशेष कठिनाई के यह प्रस्ताव स्वीकृत कराने में सफल हो गये कि कांग्रेस के 
सदस्य आगामी नवम्बर मास में होने वाले निर्वाचनों में भाग ले सकते हैं। यह 
प्रस्ताव इस प्रकार था, “जिन कांग्रेसियों को कौंसिल-प्रवेश के 
कांग्रेस द्वारा विरुद्ध धामिक भथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति न हो, 
कौंसिल-प्रवेश.. उन्हें अगले निर्वाचन में खड़े होने तथा अपनी राय देने के 
की अनुमति अधिकार का उपयोग करने की स्वतन्त्रता है। सन्‌ १६२३ में 
कोंकनाडा में होने वाले नियमित अधिवेशन में जो मौलाना 
मोहम्मदअलीं की अध्यक्षता में हुआ, कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुसमथंन 
किया गया तथा घोषणा की गयी कि असहयोग आन्दोलन कौंप्िलों के भीतर भी 
चालू रखा जा सकता है । इस प्रकार सब्‌ १६२४ के प्रारम्भ में कांग्रेस की कार्यक्षक्ति 
दो भागों में बँट गयी--रचनात्मक-कार्य तथा कौंसिल-क्षेत्र । 


१७० | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


सब्‌ १६२४ में सरकार ने गांधीजी को कारागार से मुक्त कर दिया तथा 
समभौते की इच्छा प्रकट की । सन्‌ १६२३ में हुए निर्वाचनों में स्वराज्यवादियों ने 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की थी । सन्‌ १६२४ में गांधीजी वेलगाँव अधिवेशन के 
अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्हें स्व॒राज्य दल का कार्यक्रम पसन्द 
गांधीजी और. नहीं था, परन्तु वह इस स्थिति में भी नहीं थे कि असहयोग 
स्वराज्यवादियों. आन्दोलन को पुर चला सकें, क्योंकिन तो जनता तथा न 
में समभझीता ही नेता इसके लिए तैयार थे। उन्होंने यह भी देखा कि 
कांग्रेस के अन्दर स्वराज्यवादियों की संख्या बढ़ती जा रही 
थी, अतः उन्होने कौंसिल-प्रवेश पर मपनी 'मोन' अनुमति दे दी । उन्होंने यह भी 
बताया कि किस प्रकार कांग्रेस ने इतनी छाक्ति अजित की थी तथा उसके भण्डे के 
नीचे चलाया गया वहिष्कार-आन्दोलन कितना सफल हुआ था। उन्होने विदेशी माल 
के बहिष्कार, हाथ से कतायी-बुनायी तथा अन्य रघनात्मक कार्यक्रमों पर बल 
दिया । स्वराज्यवादियों ने गाँधीजी के कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की 
तथा इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के मध्य समझौता हो गया तथा सूरत-विच्छेद 
की पुनरावृति होने से बच गयी । 
स्व॒राज्यवादियों के उद्देश्य तथा सिद्धान्त 
स्वराज्यवादियों का भी अन्तिम उद्द श्य वही था, जो गांधीवादियों का था, 
जैसे स्व॒राज्य-प्राप्ति अर्थात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ओपनिवेशिक स्तर। उन्हें . 
असहयोग आन्दोलन की सफलता से प्रेरणा मिली थी तथा वह यह समभने लगे थे 
कि यदि वह कौंसिलों में प्रवेश करें तो अपनी असहयोग-नीति से सरकार का अधिक 
सफलतापूर्वक विरोध कर सकेंगे तथा सन्‌ १६१६ के अपर्याप्त संवैधानिक सुधारों 
को भंग करने में सफल होंगे, परन्तु गाँधीवादियों तथा स्वराज्यवादियों में साधनों के 
सम्बन्ध में मतभेद था। स्वराज्यवादी नागरिक अवज्ञा' में विश्वास नहीं करते थे 
तथा उनकी धारणा थी कि केवल कतायी-बुनायी तथा हस्तकला-कौशल पर आधारित 
आध्िक-व्यवस्था, विदेशी सभ्यता का चाहे वह कितनी भी बुरी हो, मुकाबला नहीं 
कर सकती । न ही अहिसा द्वारा, जैसा वह समभते थे कि छात्र का हृदय-परिवर्तेन 
हो जायगा तथा वह स्वयं ही स्वेच्छा से यह देश छोड़कर चले जायेंगे। उनका यह 
विश्वास था कि यदि कोई क्रान्तिक्रारी संघर्ष सम्भव नहीं था तो संसदों में जाकर 
सरकार के कार्यों का जोरदार विरोध किया जाय । इसके अतिरिक्त उनका यह भी 
कहना था कि राष्ट्र में नवीन उत्साह तथा राजनीतिक चेतना जाग्रत करते के लिए 
भी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक था। वह इसलिए भी चुनाव लड़ना चाहते थे 
कि अवाछुनीय व्यक्तियों को व्यवस्थापिका में प्रवेश करने का अवसर ही न मिले। 
सुधारों के अन्तगेंत संगठित कौंसिलों को वह ठीक तहीं समझते थे तथा वह कौंसिलों 
में प्रवेश कर उन्हें भराष्ट्रीय कार्यों वा गढ़ बनने से रोकता चाहते थे। सब्‌ १६२५ 
में देशबन्धु चित्तरंजनदास ने स्व॒राज्य दल का उदय निम्न प्रतगर बताया ; 


स्व॒राज्य दल की स्थापना व उसकी नीति | १७१ 


“हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं, जिसने 
न तो कोई अच्छाई की है, न कोई अच्छाई करेगी । हम इसे समाप्त करना चाहते 
हैं क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक चल सके 
तथा जनता के हित का साधन बने ।? 

स्व॒राज्यवादियों का व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश करने का एकमात्र उद्देश्य 
सरकारी नीतियों में 'एकरूप', अविच्छिन्न तथा सतत्‌ अड़गा लगाना था। वह 
अड़ गा की नीति! द्वारा मांटफोडें:सुधारों को अव्यवहारिक कर देना चाहते ये । 
कॉौंसिल-प्रवेश द्वारा अड़गरा” लगाने का बर्थ मोतीलाल नेहरू तथा देश्बन्धु 
चितरंजनदास के मत्त में निम्न प्रकार थे : 

“हमने अपने कार्यक्रम में 'अड़गा दाब्द का जो व्यवहार किया है, वह 
ब्रिटिश संसद के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। सुधार-कानुनों के अन्तगंत 
संगठित असेम्बली तथा प्रान्तीय कौंसिलों में, जो मातहत तथा सीमित अधिकारों 
वाली हैं, में उस हृष्टि में अड़गा डालना सम्भव नहीं है ।“हमारा तो ध्येय 
नौकरशाही द्वारा स्वराज्य के मार्ग में डाली गई रुकावटों का मुकाबला करना है 
तथा इसी मुकाबले से हमारा तात्पयं है, जब हम “ड़गा छाव्द का प्रयोग 
करते हैं ।“ 
स्व॒राज्यवादियों का दावा था कि कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अप्तहयोग के 
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१७२ | भारत में राष्ट्रीय क्ान्दोलन 


सिद्धान्त के सवेथा अनुकूल था । उनका ध्येय था कि कौंसिलों 
कार्यक्रम में प्रवेश करके, नौकरशाही के गढ़ में अप्हयोग की पताका 
ऊँची रखी जाय। वह कौंसित्रों में प्रवेश करने के उपरान्त 
निम्न कार्य करता चाहते थे : 

(१) बजटों को रह करना, जब तक सरकार प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन 
ते करे | उनका कहना था कि लगभग १६१ करोड़ के बजट में (रेलवे छोड़कर) 
केवल १६ करोड़ ही मत-सापेक्ष्य था । इस प्रकार जनता का अपने घन पर अधिकार 
नहीं था । 

(२) उन सब कानूनी प्रस्तावों को अस्वीकार करना जिसके द्वारा नौकर- 
शाही अपनी स्थिति सुहृढ़ करना चाहती थी। ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में उनका 
कहना था कि देखने में वह चाहे अच्छे दिखते हों, परन्तु दीघंकाल में उनसे जनता 
का कोई लाभ नहीं हो सकता था तथा थोड़ा-प्ता अस्थाई त्याग करना अच्छा था 
न कि नौकरशाही की स्थिति हृढ़ करके उसकी शक्ति में सदा के लिए वृद्धि कर देना । 

(३) उन सब प्रस्तावों, बिलों आदि को प्रस्तुत करना जो स्वस्थ राष्ट्रीय 
जीवन के विकास के लिए आवश्यक हों । इस सम्बन्ध में उन्होंने गांधीजी के सुभावों 
को मान्यता प्रदान करने की घोषणा की, अर्थात्‌ इस बात का प्रयत्न करना कि सब 
हाथ के बुने हुए कपड़े का प्रयोग करें, विदेशी कपड़ों पर निषेधात्मक कर लगाया 
जाय, शराब आदि का निपेध हो तथा कार्यान्वित किया जाय । 

(४) एक निर्दिष्ट आाथिक नीति का पालन करना जिससे भारत का आधिक 
शोषण न हो सके ।? 

कॉसिलों के बाहर स्वराज्यवादियों का कार्यक्रम गांधीजी की नीतियों से 
सहयोग करना था। वह रचनात्मक कार्यों में सहयोग करने के पक्षपाती थे 
» वैयोंकि उनका यह विश्वास था कि कौंसिल के बाहर भी जनता उनके प्रति सद्‌- 
भावना रखे ।* वह कांग्रेस के साथ सहयोग .करके श्रमिक-संघों तथा क्षक-संघों 
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संवराज्य दल की स्थापना व उसकी नीति | १७३ 


द्वारा देश भर के किसावों तथा श्रमिकों को पूजीपतियों के शोपण से बचाना चाहते 
थे।? स्वराज्यवादियों ने यह भी घोषणा कर दी थी कि यदि वह देखेंगे कि नौकर- 
शाही को सही रास्ते पर लाने में वह असमर्थ रहे हैं तथा सत्याग्रह ही एकमान 
उपाय है तो वह कौंसिलों में अपने पद छोड़ देंगे तथा महात्मा गांबी के नेतृत्व में 
किसी सोच-विचार के कांग्रेस की पताका के नीचे एकश्रित होकर सत्याग्रह को 
सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे । अपने कार्य क्रम को सफल बनाने के लिए स्वराज्य- 
वादियों का उद्देश्य उन सभी पदों पर अधिकार पाना था जिन पर कौंपिल के सदस्य 
होने के नाते वह अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकते थे तथा सरकार के कार्यों 
में अड़गा लगा सकते थे । 

भारत के कुछ अन्य नेताओों को स्व॒राज्यवादियों के 'अड़गा कार्यक्रम की 
उपयोगिता तथा व्यावहारिकता में सन्देह था। विपिनचन्द्र पाल के मत में ऐसपो 
नीति निरथेक ही थी। सुरेख््रवाथ वनर्जी ने भी कहा कि यह बेकार तथा भअर्थंशुन्य 
है। इससे सरकार तो कमजोर होगी नहीं वरच्‌ लगातार अड़ंगा लगाने से नौकर- 
शाही अपनी स्थिति पूर्वेबत्‌ हृढ़ करेगी। भड़ंगाकारी अल्प काल के लिए तो अपने को 
: निरंकुश शासन का विरोध करने वाला शुरबीर समझ लें, परन्तु उनके बाद जनता 
को उनके कार्यों का फल भुगतना पड़ेगा । बिना किसी दल के जिसका हृष्टिकोण न 
हो, कौंसिलों को तोड़ने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता ।7 स्वराज्य- 
बादियों को यद्यपि व्यवस्थापिका-प्तभाओं में भड़ गा लगाने में सफलता मिली परन्तु 
इस कार्य द्वारा अपने लक्ष्य को अर्थात्‌ स्वराज्य को प्राप्त न कर सके। डॉक्टर 
जकारिया ने अपनी प्रुस्तक 'रिनेसेन्ट इण्डिया में स्व॒राज्य दल की अड़ गा-नीति का 
बड़ा ही उचित चित्र खींचा है। उनका कहना है, “यह बात माननी पड़ेगी कि 
स्व॒राज्य दल का विकास वास्तविकता से दूर था ।”'उनकी वास्तविक स्थिति उन 
व्यक्तियों के समान थी जो अपनी रोटी खाना भी चाहते थे तया बचाना भी । वह 


/ उ8ंव., 90.523, 

2 *बा का९56 605570%0ग्रांछा 8005 ॥7॥/076 4#6 ए०ए7ए05 बार 8 छाटएप९ 
६0 6ए0०फएां0०7र्चाए ग्राह005 00566, 0०9 4978777982 ६798 ग्रां705 0 
6 735565, [769 ह6 ग्रागा[8०7४ धाठ 96739$ 0280ए2॥, 007679/56 
पारए 6 शिती€ क्षाएं ग्रट्यागगाडॉट55, वाद जग 700 9८०८ ॥86 
(ठ6एल्गागव्यां, 0पएां 789 0०एप्रए्ट ॥ ० 5 ए०फणैश शृध्वा6०, 270 8 
एप्प [0 00 एऐप्ट2एटाशाए0 5५४८३ 068 06 0900706 0 ९ ञं5९०९८९ 
7 पांड एगॉां7ए... 70.6 ०09507फए८077505 7799 ॥६79074877]7 7056 85 
९४065 0 930४6 हशी९्त था गषाएलरीए 0एणएफ्रधप्धाध्यां, 0ए (69 
ज। ३९३९९ एद्याएें पा गण 76 ए0प्ञा97760, 78 एल 287925[ 
जी फैल घंवरांडल 8९ईएंा2५*१ ० छांप0ए 8 फृदाए फ्र0ए  7८एगेए/ॉ- 
जाबाए ०0 ॑: 6 2८005 ए छाध्ग्टाड 706 207)7ली5 ट्वा 7०00]7 5६ 

- हक्काएं2४ 0॥ इ0९एए८5४079.7 (8 ररहव07 | ४वट02, 9, 38.) 


१७४ | भारत में राष्ट्रीय आस्दोलन॑ 


उम्रवाद की चर्चा करना आवश्यक समभते थे परन्तु उसी के साथ संसदवाद में भी 
उनकी पूरों आस्था थी | परिणामतया जिस पथ का उन्होंने अनुसरण किया, उम्रमें 
सहयोग का अर्थ था--असहयोग ।/7 
सन्‌ १६२३ के निर्वाचनों में स्वराज्यवादियों ने बाशातीत सफलता प्राप्त 
की । बंगाल व मध्यप्रान्त में स्‍्व॒राज्य दल की सफलता देख 
स्व॒राज्य दल का कर लोग चकित रह गये तथा केन्द्र में भी उन्होंने १४४ में से 
व्यवस्थापिका- ४४ स्थानों पर कब्जा कर लिया। 
सभाओं में कार्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा -पण्डित मोतीलाल नेहरू के 
नेतृत्व में स्व॒राज्य दल ने स्वतन्त्र उम्मीदवारों तथा राष्ट्र- 
वादियों का सहयोग प्राप्त करके कामचलाऊ बहुमत बना लिया । ८ फरवरो, सन्‌ 
१६२४ को पण्डित मोतीलाल नेहरू ने सन्‌ १६१६ के शासन-विधान में परिवतेन 
करने के अभिप्राय से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सरकार के विरोध के बावजूद भी 
पारित हो गया । यह प्रस्ताव इस प्रकार था : 


“यह परिषद्‌ सपरिषद्‌ गवनंन-जनरल से भाग्रह करती है कि भारत में पूर्ण 
उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से भारतीय शासन अधिनियम में 
पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने हेतु संशोधन किये जावें तथा इसके लिए 
(अ) भारत के विभिन्‍न वर्गों के प्रतिनिधियों की एक गोलमेज परिषद्‌ का आयोजन 
किया जाय जो देश के महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक संविधान निर्मित करे; तथा 
(ब) वर्तमान व्यचस्थापिका - सभा को भंग करके नवनिर्भित व्यवस्थापिका - सभा 
के सम्मुख यह योजना प्रस्तुत की जाय, तथा जिसे बाद में ब्विटिश संसद को 
कानून बनाने के लिए प्रेषित किया जाय |” भारत सरकार के गृह सदस्य मि० 
मुडीम॑न की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जो सन्‌ १६१६९ के अधिनियम की 
क्रियान्विति के सम्बन्ध में जांच कर संशोधन की योजना प्रस्तुत करे । इस कमेटी के 
अनेक प्रसिद्ध भारतीय, उदाहरणाथं, सर तेजबहादुर सप्रू, मि० जिच्ता, सर 
शिवास्वामी अय्यर, डॉ० आर० पी० परांजपे आदि भी सदस्य थे। सरकार ने 
पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी सदस्य बनने का अनुरोध फिया, परन्तु उन्होंने 
अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका विचार था कि जिन बातों पर कमेटी को जाँच 
क्रनीं थी, उनका विस्तार अत्यधिक सीमित था तथा जो भी व्यक्ति कमेटी की 
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सदस्यता स्वीकार करता, उसके लिए यह समझा जा सकता था कि वह अधिनियम 
के उद्देदयों तथा नीतियों से पूर्णतया सहमत था। स्वराज्यवादियों ने हमेशा ही 
वायसरायद्वारा दी गयी पाटियों तथा समारोहों का भी बहिष्कार कर यह प्रदर्शित 
किया कि वह सरकार की नीतियों से सन्‍्तुष्ट नहीं थे | सितम्बर अधिवेशन में पंडित 
मोत्तीलाल नेहरू ने 'ली कमीशन” की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सरकारी 
प्रस्ताव में एक संशोधन भी प्रस्तुत किया । बाइकाउन्ट ली की अध्यक्षता में सरकार 
ने जून, सन्‌ १९२१ में सावंजनिक सेवाओं के संगठन तथा सामान्य परिस्थितियों के 
सम्बन्ध में एक रॉयल कमीशन नियुक्त क्रिया था जिसकी रिपोर्ट २७ मई, सन्‌ 
६६२४ को प्रकाशित हुई | इस रिपोर्ट में स्वंसम्मति से सिफारिश की गयी थी कि 
हस्तांतरित विषयों में जो अधिकारी काम कर रहे थे, उन्हें प्रान्तीय सरकारों के 
अधीन कर दिया जाय तथा उनकी नियुक्ति के लिए पब्लिक सविस कमीश्षनों की 
व्यवस्था को जावे। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्रीय नौकरियों को सेक्रेटरी ऑँफ स्टेट 
की अधीनता से भारत सरकार की अधीनता में कर दिया जाना था। पंडित 
मोत्तीलाल नेहरू ने कहा था कि सावंजनिक सेवाओं का तत्कालीन संगठन समयोचित 
न था तथा सरकार नवीन सुधारों को क्रियान्वित करने का बेकार असाध्प्र प्रयत्न 
कर रही थी जबकि प्रशासन में भी सुधार की आवश्यकता थी। मोतीलालजी के 
संशोधन के पक्ष में ६८ मत जाये तथा विपक्ष में ४६ । 

स्वराज्यवादियों का सबसे महत्वपुर्"णं काम सव १६२४-२५ के बजट को 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत कर देना था। वायसराय को बजट स्वीकृत 
कराने में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करना पड़ा। इस समय सरकार के सम्मुख 
तो प्रइ]न था “निरंकुशता अथवा मराजकता” तथा स्वराज्यवादियों के सम्मुख 
“द्वौद्य शासन अथवा स्व॒राज्य ।” मिस्टर सी० डी० भायंगर का भी एक प्रस्ताव, 
जिसमें बंगाल के दमनकारी अव्यादेश को रद्द करने की माँग की गयी थी 
व्यवस्थापिका-सभा में २५ के विरुद्ध ५४८ मतों से स्वीकृत हो गया : फरवरी सन्‌ 
१६२४ में श्री विद्‌ठलभाई पटेल ने कुछ दमनकारी कानूनों को रह करने के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव पेश किया! तथा केवज एक कानून को छोड़कर (फ्न्टियर आउटरेजस 
एक्ट) अन्य कानूनों के सम्बन्ध में यह स्वीकृत हो गया । मिस्टर राजा ने भारत में 
एक सैनिक विद्यालय खोलने की माँग एक्र प्रस्ताव द्वारा की तथा सरकार इसके 
सम्बन्ध में हार गयी। इसो वर्ष पंडित मोतोलाल नेहरू ने वेधानिक सुधारों के 
संम्बन्ध में जाँच करने वालो समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने से सरकारी 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी एक संशोधन पेश किया, जिनमें यह कहा गया कि सम्राट 
की सरकार उन आधारभूत सिद्धान्तों की घोषणा करे जिससे भारत में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना हो सके तथा एक गोलमेंज सम्मेलन बुलाया जाय जिसमें 
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१७६ | भारत में राष्ट्रीय मान्दोलन 


भारतीयों, योरोपियनों, ऐंग्लो-इण्डियनों आदि के प्रतिनिधि हों, जो अल्पसंख्यकों के 
हितों को ध्यात में रखकर उपयुक्त सिद्धान्तों के भाधार पर एक योजना प्रस्तुत 
करें तथा ब्रिटिश संसद को उसे कानून बनाने के लिए पेश करने से पहले 
व्यवस्थापिका-सभा की स्वीकृति के लिए उसे पेश किया जावे | यह प्रस्ताव ४५ के 
विरुद्ध ७२ मतों से पारित हो गया । 
स्व॒राज्यवादियों ने व्यवस्थापिका-सभा में भरप्तक बड़द्धा की नोति का 
पालन -किया तथा यद्यपि सरकार की गति में अवरोध उन्पन्न करने में वह सफल भी 
हुए पर वह सरकार का रवेया न बदल सके । बाद में समय-समय पर उन्होंने अपना 
विरोध प्रर्दाशत करने के लिए 'वांक आउट” भी किये। सर सी० वाई० चिन्तामणि 
का इस सम्बन्ध में कहता है, “मार्च सन्‌ १६२६ से व्यवस्थापिका-सभा के अवसान 
तक के मध्य में यह साधारण दृश्य था कि कांग्र ्ती व्यवस्थापिका-सभाओं के भीतर 
जाते तथा तुरन्त बाहर चले आाते। इस कार्य के मर्म को वह ही समभते थे ।7 
सर तेजबहादुर सप्रू इस ववाक-भाउट' को “देशभक्ति का गमनागमन” (एद70790 
॥॥ 7,00070॥07) कहा करते थे । सन्‌ १६२५-२६ तथा १६२६-२७ के वजटों को 
भी उन्होंने स्वीकृत होने से रोक दिया था । 
प्रान्तों में 
बंगाल में स्वराज्यवादियों का स्पष्ट बहुमत था। इसके ४२ सदस्य कौंसिल 
में थे तथा यह उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। निर्वाचन में स्वराज्यवादी 
प्रत्याशियों ने बंगाल के सार्वजनिक जोवन के अनेक महारथियों को हरा दिया था 
जिनमें सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, देशबन्धु के भाई एस० आर० दास, जो बंगाल 
के एडवोकेट-जनरल थे तथा प्रसिद्ध चिकित्सक सर नीलरत्न सरकार मुख्य थे । 
गवर्नर लॉर्ड लिटत ने स्वराज्यवादियों के नेता देशवन्धु को अपना मन्त्रिमण्डल 
बनाने का भी आमंत्र० दिया था, जो हस्तान्तरित विषयों का शासन करे परन्तु 
उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया । सन्‌ १६२५ तथा सव्‌ १६२६ 
बंगाल में इन्होंने मंत्रियों को वेतन देने के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव 
को अस्वीकृत कर दिया तथा बाद में मन्त्रियों को अपना पद 
छोड़ने को बाध्य होना। सव्‌ १६२५ में देहाबन्धु जब बीमार थे, फिर भी वह 
व्यवस्थापिका के अधिवेशन में द्वंघ शासन-प्रणाली के कफन में अन्तिम कील ठोकने 
तथा उसझे ऊपर मरसिया लिखने गये । सब्‌ १६२५ में उत्तकी मृत्यु के उपरान्त 
स्वराज्यवादी दल के प्रभाव, को घकक्रा लगा । तीसरी बार भी उन्होंने मन्त्रिमण्डल- 
निर्माण के प्रइन को असम्भव कर दिया तथा बाद में लॉडे लिटन को सदन भंग कर 
देने के लिए विवश होना पड़ा । 
मध्य प्रान्त में भी स्वराज्यवादियों ने विरोधी दल के रूप में अत्यधिक 
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सफलता प्राप्त की तथा द्वंघ शासन-प्रणाली को असफल करने का प्रयत्व किया । बम्बई 

- तथा संयुक्त प्रान्त में भी इस दल का भारी यदा-कदा निर्णा- 

अन्य प्रान्तों में यक् प्रभाव रहा । सन्‌ १६२४५ में देद्बन्धु की मृत्यु के उपरान्त 

स्वराज्य दल को पर्याप्त घकका पहुँचा । जिस अड़ंगा लगाने 

के मुल उह श्य से उन्होंने निर्वाचच में भाग लिया था, उनमें शनेः झरने: परिवर्तन 

होने लगा | अपने अन्तिम दिनों में देशबन्धु चित्तरंजनदास भी यह अनुभव करने 

लगे थे कि केवल 'बाघा डालने के लिए. बाघा डालना” निरर्थक्र व लामहीत था। 

अक्टूबर, सन्‌ १६२४ में स्वयं उन्होंने ही सरकार से सहयोग करने की कुछ शर्ते रखी 

थीं। उन्होंने यह भी कहा था, “मैं हृदय-परिवर्तंवन के लक्षण हर एक स्थान पर 

देख रंहा हूँ । परस्पर मेत्री के चिन्ह मुझ्ते हर स्थान पर 

सहयोग की. दिखायी पड़ रहे हैं। संसार संघर्ष से थक चुका है तथा उसमें 

ओर कदम मुके सूजन तथा संगठन की प्रवृत्ति दिखायी पड़ रही है.।” 

बंगाल में सरकारी दमन को रोकने के लिए भी उन्होंने सोचा 

कि कुछ फुकना चाहिए तथा उनमें “उत्तरदायित्व पूर्ण सहयोग” की भावना का 

विकास होने लगा था तथा २ मई, सन्‌ १६२५ को फरीदपुर के प्रान्तीय सम्मेलन में 

उन्होंने सरकार से सहयोग करने के लिए निम्न बातों पर बल दिया था तथा यह 

आद्वासन दिया कि सरकार उन्हें मानेगी तो वह मपने कार्यों तथा व्यवहारों से 

क्रान्तिकारी प्रचार को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा ऐसे आन्दोलन को समाप्त कराने 
का प्रयत्त करेंगे : 

(१) यदि सरकार वास्तव में जनता के प्रतिनिधियों को कुछ उत्तरदायित्व 
सौंबने के लिए तत्पर हो 

(२) यदि वह निकट भविष्य में स्वाभाविक रूप में स्वराज्य की स्थापना 
करने की घोषणा करे 

(३) यदि शासकीय अधिकारी अपने हृदय-परिवर्तत तथा शान्तिपुर्ण सम- 
भौते का वातावरण उत्पन्न करने का व्यावहारिक प्रदरंन करे; तथा 

(४) समस्त राजनीतिक बन्दियों को क्षमा प्रदान करदे । 

१६ जून, सन्‌ १६२४५ को चित्तरंजनदास की मृत्यु के बाद पण्डित मोतीलाल 
नेहरू ने दल का नेतृत्व संभाला तथा स्वराज्यवादी अब सहयोग की ओर भ्ुकने 
लगे | सन्‌ १६२४ में स्वराज्य दल के प्रतिनिधियों ने 'स्टील प्रोटेक्शन कमेटी” में 
भाग लिया । श्री विद्वुलभाई पटेल ने भी २२. अगस्त, सन्‌ १६२५.को व्यवस्यापिका- 
सभा के अध्यक्ष-पद के निर्वाचन के लिए अपनी सहमति दे दी। इस पद पर निर्वा- 
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चेन होने के उपरान्त उन्होने सदस्यों के प्रति आभार प्रदश्चित करते हुए कह, 
"४स्वराज्यवादियों को सापथान्यतया विनाशक वाहा जाता है तथा इस कारण यह 
उनका कर्तव्य हो गया है कि वह न केवल इस सदन को, वरव्‌ सम्पूर्ण संसार को 
दिखा दें कि यदि वह विनाश करना जानते हैं तो यह भी जानते हैं कि निर्माण किस 
प्रकार हो सकता है ।” पण्डित मोतीलाल नेहरू ने 'स्कीन कमीशन की सदस्यता 
स्वीकार कर ली। इन कमेटी के अध्यक्ष सेना के जनरल स्टाफ के प्रधान सर एन्ड्र, 
स्कीन थे तथा इसका उद्देश्य भारतीय कैडेटों को 'क्रिग्स कप्रीशन' के लिए नियुक्ति 
तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विचार करना था। 

सन्‌ १९२६ के बाद कौंमिल-मोर्चा अत्यत्रिक शिथिल हो गया। हिन्दू- 
मुसलमान दगों के कारण भी दल की एकता को ठेस्त पहुँची। पण्डित मदनमोहन 
मालवीय तथा लाला लाजपतराय ने कांग्रेसियों का एक पृथक्‌ क इण्डिपेण्डेन्ट दल 
संगठित करके उत्तर भारत के हिन्दुओं को उसकी पताका के नीचे संगठित होने 
का आग्रह किया | इनका विचार था कि प्रत्येक बात में सरह्वार का विरोध 
करने की रीति हिन्दुओं के लिए. अहितकर सिद्ध हो रही थी । स्व॒राज्य दल भी 
शने: दर्न: दो दलों में विभक्त होता दिखायी पड़ रहा था। इसमें एक पक्ष तो 
प्रतियोगी सहयोग करने को कह रहा था तथा दूसरा असहयोग 

दल के भीतर करने को । बम्बई में स्वराज्यवादियों ने प्रतियोगी सहयोग 
मतभेद के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से विचार प्रकट किये तथा मध्य प्रान्त 

की विधान-सभा के स्वराज्यवादी अध्यक्ष श्री एस० बी० ताम्बे 

ने गवनंर की कार्यकारिणी का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया । डा० बी० एस० 
मुजे ने भी पद-ग्रहण के पक्ष में अपने विचार प्रकट किये | मि० एम० आर० जयकर 
ने एक बयान में कहा कि श्री ताम्बे के कार्य में तथा श्री पटेल के व्यवस्थापिका- 
सभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने में कोई अन्तर न था तथा अब समय भा गया कि 
दल अपनी नीतियों पर पुनः विचार करे : श्री एन० सी० केलकर ने आरोप लगाया 
कि दल किस प्रकार अपनी अड़ गा” लगाने को नीति से विरत हो रहा था। अनेक 
प्रमुख स्वराज्यवादी धीरे-धीरे प्रतियोगी सहयोग के पक्ष में हो रहे थे ।१ मोततीलालजी 
के इस बयान ने कि दल का जो अंग विषाक्त हो रहा था, उसे काट देना चाहिए, 
लोगों को और भी उत्त जित कर दिया ।! रु ह 
इसी बीच स्वराज्य दल से लोग धीरे-धीरे अलग होने लगे । बहुत-से लोगों 
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ने यह भी अनुभव किया कि उदारवादी ([9०:85) इण्डिपेल्डेन्ट, प्रतियोगी 
सहयोगियों के विचारों में कोई मौलिक भेद न था। जो सुधारों के पक्ष में थे 
उन्होंने अप्रैल में सर तेजवहादुर सप्र्‌ की अध्यक्षता में. एक नये 

एक नया दल दल की स्थापना की। इसमें श्रीमती ऐनी बीसेन्ट, पं० मदत- 
मोहन मालवीय, विपिनचन्द्र पाल, श्री जिया, श्री जयकर, 

श्री चिन्तामणि आदि उपस्थित थे। इस -दल का उद्देश्य स्वराज्य या पूर्णतया 
उत्तरदायी शासन की शीघ्र स्थापना के लिए तैयारी करना था, ज॑सा ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत भन्‍्य उपनिवेश्ञों को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त यह- भी निश्चय 
किया गया कि सभी शांतिपूर्णा तथा वेधानिक उपाय (सामूहिक सविनय भवज्ञा 
तथा कर न देने के विचार को छोड़कर) इसको सफल बनाने के लिए व्यवहार में 
लाये जायें तथा विधान-मण्डलों के अन्दर पहयोग की नीति अउनायी जाय। अन्तिम: 
बात उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए कही गयी जो सहयोग के पक्ष में थे । 
मोततीलालजी ने इस दल की निन्‍्दा की, परन्तु वह स्वराज्य दल की वास्तविक स्थिति 
थी, उससे भी अनभिज्ञ न थे। अप्रैल, सन्‌ १६२६ मे पण्डित मोतीलाल नेहरू 
मे दोनों दलों के मध्य समभोता कराने का प्रयत्न किया जो 'सावरमती समभौते' 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लाला लाजपतराय, श्री केलकर, डॉ० मुंजे,-श्री 
एम० एन० अणे, श्रीमती सरोजनी नायडू आदि ने भाग लिया। इस अवसर 
पर महात्मा गांधी भो उपस्थित थे। इसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि 
स्वराज्यवादी मन्त्रि-पद ग्रहण कर सकते हैं, यदि सरकार प्रान्तों में मन्त्रियों के हाथ 
में उत्तरदायित्व सौंपे, जो पूर्णतया विधान-मण्डल- के प्रति उत्तरदायी हों,तथा 
सरकार के नियन्त्रण से मुक्त हों तथा देश की आय का एक उचित: भाग राष्ट्र- 
निर्माण सम्बन्धी विभागों पर व्यय किया जावे ; कांग्रेस की कार्यत्रम्िति ने , भी इस 
'समझौते' को स्वीकार किया । टी० प्रकाशम जैसे प्रमुख असहयोगियों ने यह आरोप 
लगाया कि कांग्रेस इस प्रकार अपने उद्देश्य से हट गई थी , सन्‌ १६२६ के निर्वाचनों 
में मसहयोत्रियों की विजय हुई तथा कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कौंसिलों के भीतर 
असहयोग की नीति अपनाई। इससे प्रतियोगी सहयोग के समयेंक्र जयकर, मुजे 
केलकर आदि कांग्रेस से पृथक्‌ हो गये । सन्‌ १६२६ के अन्त होने तक स्वराज्य दल 

की सारी दाक्ति क्षीण हो चुकी थी । जा ४ 
स्वराज्य दल का मृल्योकन ह॒ ४ 

स्वराज्य दल यद्यपि अपनी बड़ गरा-नीति में अधिक सफल नहीं हो सका 

फिर भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में इसका योगदान अमुल्य है । 
जिस वक्त देश के राजनेतिक ल्लितिज पर निराशा छायी हुँई थी असहयोग 
न्दोलन असफल हो चुका था। कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जनता को 
आक्ष्ट करने में सफलता भ्राप्त नहीं कर रहा था, स्वराज्य दल ने जनता में राष्ट्री 
यता की ज्योति को अक्षुण्ण रखा। सरकार का विरोध करके तथा उसके मार्ग में 
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बाधाएँ उपस्थित करके राष्ट्र मं चेतना को जांग्रत रखने का श्रेय स्वराज्य दल को ही 
है । इसने (स्वराज्य दल) सरकार को यह सोचने फे लिए वाध्य किया कि देव शासत- 
प्रणाली असफल तथा दोपपूर्ण है । इसने व्यवस्थापिक्रा-सभा में धशासन की तानाशाही 
तथा उत्तरदायित्वहीवता सिद्ध की तथा समय-समय पर सरकार के प्रस्तावों तथा 
सरकारी बजटों को अस्वीकृत कर एक विरोधी दल के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाया | 
साइमन कमीशन ने भी स्वराज्य दल को एक सुप्तंगठित तथा अनुशासनश्रिय राजनंतिक 
दल कहा था जिसके पास एक सुनिश्वित कार्यक्रम था ।? स्वराज्य दल की सफलता के 
सम्बन्ध में ब्रेल्सफोर्ड का वहना है, “मेरे विचार से भड़ंगा लगाने की नीति बिल्कुल 
उचित ही थी क्योंकि उसमे ब्रिटिश अनुदार दल को इस वात का कायल कर दिया 
कि दवंघ शासन-प्रणाली अव्यवहायं थी ।/? गोलमेज-परिषद्‌ की माँग जिसे सरकार 
ने सन्‌ १९३० में माना, सर्वश्रथम स्वराज्य दल ने ही की थी । मुडीमन कमेटी तथा 
साइमन कमीशन की भी नियुक्ति सरकार ने स्वराज्य की मांगों के फलस्वरूप ही 
की थी। 

इन सबके अतिरिक्त भी स्व॒राज्य दल की नीतियों में स्थभावतया परस्पर 
विरोध था | सरकार का विरोध कौन्सिलों में घुलकर अडंगा द्वारा करने की योजना 
तके॑विहीन थी । यदि सरकार का विरोध ही मुख्य लक्ष्य था तो वह कौंसिनों के 
बाहर भी रह कर हो सकता था। फिर सरकार के हाथों में इतने अधिक विशेषाधिकार 
थे कि स्वराज्य दल का विरोध कोई मूल्य ही नहीं रखता था । इनके समर्थक्ष उन 
कष्टों से बचना चाहते थे जो 'नागरिक अवज्ञा बान्दोलन” करने में सहने पड़ते | यदि 
स्व॒राज्यवादी निर्वाचनों मे भाग लेने के लिए इस कारण तत्पर थे कि अवाछनीय 
व्यक्ति कौंसिलों में न घुस पावें तो यह ठीक था पर स्वराज्य दल वालों का सरकार 
से सहयोग कर मन्त्रि-पद आदि ग्रहण करना कषनुचित था। इस सम्बन्ध में हम 
ज़कारिया की पूर्वोद्धूत्त उक्ति से सहमत हो सकते हैं कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी 
रोटी खाना भी चाहते थे तो बचाना भी । जनता में लोकप्रिय होने के लिए वे 
उम्रतापूर्ण बातें करते थे परन्तु वास्तव में वे संसदवाद के समर्थक थे । 
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साइमन कमीशन व नेहरू रिपोर्ट 


सन्‌ १६२८ के आरम्भ से ही भारतवर्ष का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त 
उत्तेजनापूर्ण था । श्री जवाहरलाल नेहरू वा मत है कि इस समय ऐसा प्रतीत होता 
था कि देश सन्‌ १६१६-२२ के नेराश्यपूर्ण वातावरण से छुटकारा पा चुका था। 
८ नवम्बर, सन्‌ १६२७ को हो साइमन कमीशन को नियुक्ति की घोषणा की जा 
घुकी थी तथा इस कारण भी जनता में सरकार के प्रति रोप विद्यमान था। इसी 
बीच नवयुवक-वर्ग मे भी देहाप्रेम-भावना का संचार हो रहा था। कांग्रेस के भीतर 
भी नवयुवक-दर्ग सक्रिय हो उठा था तथा जगहरलाल नेहरू 

राजनंतिक व सुभापचन्द्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी एवं वामपक्षी 
वातावरण प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगी थीं ।! इन्होंने सब्‌ १६१७ में 

में उत्त जना कलककत्त में नवयुवक-सम्मेलन भी आयोजित किया था जिसमें 
भारतवपषं की पूर्ण र्वाधीनता पर बल दिया गया तथा कृपकों 

व श्रमिकों को भी राष्ट्रीय संघर्ष में सम्मिलित करने का प्रयत्न 'किया गया] इसी 
सम्मेलन में श्रमिकों व कृषकों को मताधिकार प्रदान करने एवं उनकी दद्या में सुधार 
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करते के लिए नये कानूनों के निर्माण की माँग की गयीं । देश के भीतर श्रमिक-वर्ग 

भी इस समय तक जागरूक हो चुका था । उनमें समाजवादी व साम्यवादी सिद्धान्तों 

के प्रति आकर्षण जागृत हो चुका था। सन्‌ १६२८-२६ के मध्य श्रमिकों को जो 

हड़ताल हुई, वह इस वात का प्रमाण है। उनमें वर्ग-चेतना का पर्याप्त विकास हो 

चुका था । क्ृपकों में भी जागृति वढ़ रही थी । सरदार बल्‍लभमभाई पटेल के नेतृत्व 

में गुजरात के किसान शासन के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह कर चुके थे। कौंसिलों 

में प्रवेश करके अड़ गा लगाने की नीति से मध्यम-वर्ग भी ऊत्र चुका था तथा वह 

कोई सक्तिय आस्दोलन करते की दिल्ला में सोच रहा था | इन परिस्थितियों में 

साइमन कमीशन की नियुक्ति ने देश के राजनीतिक वातावरण में एक गर्मी पैदा 

कर दी । 
साइमन कमीदन की निर्युक्ति 

साइमन की नियुक्ति सन्‌ १६१६ के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा व्यव- 

स्था की गयी कि अधिनियम के लागू होने के दस वर्ष उपरान्त इसके व्यावहारिक 

पक्ष की जाँच करने के हेतु सरकार एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति करेगी, परन्तु 

सरकार ने इस अवधि के समाप्त होने के दो वर्ष पूर्व ही, मर्थात्‌ नवम्बर, सन्‌ १६२७ 

में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर 

दी । इस कमीशन के सातों सदस्य भी अंग्रेज ही थे। इस कमीशन को सरकार के 

अनुसार यह काम सौंपा गया कि “यह ब्रिटिश भारत के शासन-कार्ये, शिक्षा वृद्धि, 

प्रतिनिध्याश्मक संस्थाओं के विकास एवं तत्सम्बन्धी तथ्यों की जांच करे तथा इस 

' बात की रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि उत्तरदायी शाप्तन का सिद्धान्त 

साहपन कर्मोंशन लागू करना उचित है अथवा नहीं ? यदि है तो किस स्तर 

क्‍यों ? तक ? अभी उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में स्थापित किया 

गया था, उसमें वृद्धि अथवा कमी की जाय अथवा अन्य किसी 

प्रकार का परिषतंन किया जाय ? इन प्रश्नों के साथ ही इस बात पर भी रिपोर्ट 

प्रस्तुत की जाय कि प्रान्तों में दो-दो कौंसिलों की स्थापना करना वांछनीय है 
'अथवा नहीं ?” ह 

इस कमीशन की नियुक्ति से भारतीय अत्यन्त क्षुब्ध हुए क्योंकि इसके सभी 

सदस्य अंग्र ज थे +* इस आपत्ति के प्रत्युत्तर में यह तके 

साइमन फससीशन दिया गया कि क्‍योंकि संसद के सदस्य ही संसद को रिपोर्ट दे 

से भारतीय क्षुब्ध सकते थे, अतः भारतोयों को इस कमीशन की सदस्यता से 

वंचित रखा गया। इस तर्क में लोगों को कुछ भी सचाई न 

दीखी क्योंकि उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में दो भारतीय--लॉड सिन्हा तथा 


] साइमन कमीशन के सभी ७ सदस्य अंग्रेज थे, परल्तु ये इंगलेंड के सभी राज- 
न तिक दलों से लिए गये थे । इसमें दो श्रमिक दल के, एक उदार दल का और 
चार अनुदार दल के सदस्य थे। सर जान साइमन उदारवादी दल के थे । 
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मिस्टर शकलातवाला सदस्य थे। लॉर्ड वर्किनहेड, जो इस समय भारत-मंत्री थे, 
उनके संसद, में दिये भाषण से यह स्पष्ट था कि उनका रुख इस सम्बन्ध में भारतीयों 
के लिए बहुत अपमानजनक था। इसके पूर्व सन्‌ १६२७ में ये माक्सफोर्ड में कह 
चुके थे, “भारत हमारे लिए अमूल्य सम्पत्ति है, यह हमारी जीविका है ।"/ 
“>भारत को अपने अधीन बनाये रखना तथा इसके लिए खुन की अन्तिम बू द 
बहा देना आपका कत्त व्य है 7 एक तक यह भी प्रस्तुत किया गया कि क्‍योंकि 
भारतवर्ष भनेक वर्गों एवं सम्प्रदायों का देश है, अतः किसी भी वर्ग को बिना 
अतन्तुष्ट किये क्रिसी भी भारतीय की नियुक्ति सम्भव न थी तथा यदि सब वर्गों के 
प्रतिनिधियों को कमीशन में स्थान दिया जाता तो उसके कलेवर में बहुत वृद्धि 
हो जाती । 
कांग्रेग तथा सभी राजनीतिक दलों ने कमीशन की नियुक्ति को घोर अप- 
मात समझा | श्रीमती ऐसी वीसेन्ट ने इसे जले पर नमक छिड़कना कहा तथा 
दीनशाॉ वाचा जेसे अखिल भारतीय नरम नेता ने कमीद्ञन के बिरोव में एक 
घोषणा-पत्र प्रकाशित किया जिसमें कांग्रेस के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के 
प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे : मिस विल्किन्सन ने यहाँ 
घोर अपमान तक कह डाला कि अमृतसर-काण्ड के पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन 
का सूचक के किसी भी कार्य की भारतवर्ष मे इतनी निन्‍दा नहीं की 
गयी थी, जितनी साइमन कमीशन की नियुक्ति की । मद्राप्त 
में कांग्रेस के सभापति डाक्टर अन्सारी ने भी कमीशन की नियुक्ति की मिन्‍दा करते 
हुए कर्नेल वेजबुड के विचारों का हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत 
के पक्ष को कोई हानि नहीं पहुँचेगी । फरवरी, सन्‌ १६२८ में ही केन्द्रीय व्यव- 
स्थापिका ने भी लाला लाजपतराय का एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें कहा 
गया कि कमीशन की योजना सर्वेथा अमान्य थी तथा किसी भी सदस्य को “इसके 
की भी स्तर अयवा किसी भी रूप में” कोई सरोकार नहीं था ।? इस प्रस्ताव को 
पारित करके व्यवस्यापिका के सदस्यों ने सरकार के प्रति इस कारण रोप प्रकट 
किया कि उसने सितम्बर, सन १६२४ में केन्द्रीय व्यवस्थाधिका द्वारा पारित प्रस्ताव 
किसी एक गोलमेज-प्रम्मेलन बुलाया जाय, जिसमें भारतीय नेता ब्रिटिश नेताओं से 
मिलकर भारतवर्ष के लिए एक उत्तरदायी वैधानिक योजना पर विचार कर सकें, 
कोई भी ध्यान नहीं दिया था 7 विस्टर जिन्ना ने मी कहा कि किसी भी स्वाभिमानी 
भारतीय के लिए कमीशन का वहिष्कार करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही 
नहीं था क्योंकि वह सर जॉन साइमन के साय वरावर की हैसियत से बैठने के योग्य 
न थे। मोतोलाल नेहरू ने घोषणा को कि सरकार भारतीयों से सहयोग की तभी 
] ]गाता3 9 927-28, 8797००वं5 ! (8). 
2. रा उचो रैशाफ : रेट णी माल्थ्त०क, ७9. 385, 
3. वष्टाद, 9. 340, 
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भाशा कर सकती थी, जब क्रमीक्षन में समान संख्या में भारतीय भी सदस्य बनाये 
जाते । उनका कहना था कि जब सभी दल विरोघ के पक्ष में हैं तो फिर अन्य कोई 
महत्वपूर्ण बात ही नहीं रह जाती | “हम तो इस मुख्य सिद्धान्त पर अड़े हैं कि 
ब्रिटिश जनता को अपने शासन को हमारे ऊपर हमारी इच्छा के विरुद्ध संविधान 
द्वारा लादने का कोई अधिकार ही नहीं है |” 


यह कमीदन ३ फरवरी, सन्‌ १६२८ को वम्बई में आकर उत्तरा। इसी 
दिन सम्पूर्ण भारत में हड़ताल मनायी गयी तथा कमीशन के बहिष्कार का श्रीगणेश 
कर दिया गया। स्थान-स्थान पर कमीशन का विरोध काले म्डों व “साइमन 
कमीशन वापस्त जाओ” आदि तारों से किया गया। अनेक स्थानों पर पुलिप्त तथा 
जनता के मध्य संघर्ष भी हुए । लाहोर में लाला लाजपतराय के नेतृत्व में कमीशन 
के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल जन-समूह 
'साइमन फसीशन एकत्रित हुआ | लालाजी उस समय हृदण्-रोग से पीड़ित थे। 
घापिस जांजी'. पुलिस ने भीड़ पर हमला किया तथा कई प्रतिष्ठित नेताओों 
को लाठी से पीटा। लाला लाजपतराय का इन्हीं चोटों के 
कारण कुछ सप्ताह बाद देहान्त हो गया | मरते सम्रय लालाजी ने कहा, “यह 
लाठियों के प्रहार जो मेरे ऊपर किये गये हैं, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के कफन 
की कील होंगे ।” इस घटना से कमीशन के प्रति और अधिक विरोध प्रदर्शित किया 
गया तथा बंगाल व पंजाब में आतंकवादी कार्यों को प्रोत्साहन मिला। भगतसिह 
तथा बदुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंका तथा जिस अधिकारी ने 
लालाजी को पिटवाया था, लाहौर में उसकी हत्या कर दी गयी | लखनऊ में पुलिस 
ने जवाहरलाल नेहरू व गोविन्दबल्लभ पन्‍्त पर भी लाठियों का प्रहार किया था । 


सर्वेदलीय सम्मेलन 

जिस समय साइमन कमीशन की नियुक्ति की जा रही थी, अनुदार दल के 
भारत सचिव लॉड बर्कनहैड! ने यह कहा था कि भारतवासियों में परस्पर साम्प्र- 
दायिक विद ष इतता अधिक है कि वह अपने लिए किसी भी संविधान का निर्माण 
करने में असम हैं । भारतीयों ने इस धृष्ट चुनोती को स्वीकार किया तथा फल- 
स्वरूप कांग्रेस ने फरवरी, सन्‌ १६२८ में स्वंदलीय सम्मेलन का संपोजन किया । 
सम्मेलन में उपस्थित संस्थाएं तथा कईाग्रेस इस बात पर एकमत हो गयी कि भारत 
की वैधानिक समस्या पर विचार "पूर्ण उत्तरदायी शासन” को आधार मानकर होना 
चाहिए | फरवरी तथा मार्च में समेलन की कुल पच्चीस बैठकें हुई तथा लगभग 
तीन-चौथाई समस्थाएँ' शास्तिपुर्वक सुलक गयीं । १९ मई, सन्‌ १६३८ को सर्वदनीय 
सम्मेलन की पुन: एक बेठक हुई जिसमें भारतीय संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप 
तेयार करने के लिए पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक 


! [99., 9 9. 335-36, 
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समिति नियुक्तःकी गयी जो १ जुलाई, सन्‌ १६२८. तक रिपोर्ट दे दे । यह भी 
निएचय किया गया कि इपतमें एक सिकख तथा दो मुध्॒लमान हों । «८ 
नेहरू रिपोर्ट हे 
सवंदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त समिति ने लगभग तीन मास के केंठिन 
परिश्रम उपरान्त अपनी रिपोर्ट तैयार कर.ली तथा भंगस्त, सन्‌ १६२५ ॑ में लखनऊ 
में कांग्रेस, उदारवादी संघ, सिक्‍्ख लीग, मुस्लिम लीग, हिन्दू - महासभा, भारतीय 
ईसाई एवं रियासती जनता के प्रतिनिधियों की बैटक हुई जिप्तमें इस रिपोर्ट पर 
विचार किया गया। इस रिपोर्ट को कांग्रेस तथा अन्‍य संस्थाओं ने पूंणुतपां स्वीकॉरं 
कर लिया परन्तु कुछ सम्प्रदायवादियों के विरोध के कारण मुस्लिम लीगेें ईसें 
स्वीकार-नहीं क्रिया । इस, रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों निम्न॑लिखिंतं थीं 3 
(१) ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति वैसी ही होगी जो अन्य उप- 
निवेशों की है। भारत का नाम 'कॉमनवैल्‍्थ ऑफ इण्डिया” होगा, !जिसंकी “अंपेनी 
संसद होगी । रिंपोर्ट में कहा गया कि ओप॑निवेशिक पर्द (0भाग्रा70॥ 8479) 
की उपलब्धि “हमारे विकास की दूरस्थ अवस्था नहीं अपितु अगला तुत्किंलिके 
कदम है ।” 
(२) रिपोर्ट में जनता को कुछ मूलभूत अधिकार अंदान करने की सिंफांरिश 
की गयी । इसमें यह कहां -गया कि शाप्तन की सभी शक्तियाँ जनतों से प्रोंप्त हैं 
तथा भारत कॉमनवेल्‍थ में इनका प्रयोग संविधानास्तंगत 
नेहरू रिपोर्ट की स्थापित निकायों द्वारा, क्रिया जाये । ग्रेह भी कहां (गया कि 
सिफारिशें प्रत्येक को धामिक विश्वास की 'स्वतन्त्रता ' होगी : तथा' राज्य 
किसी भी घम्म को अधानता नहीं देगा; 'संत्री-पुरुषों की समान 
अधिकार प्रांप्त होंगे। प्रत्येक को वेध उंवायों द्वारा अजित सम्पत्ति पर स्वामित्व 
का अधिकार होगा; प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य 
व्यवस्था करेंगा:-भूमि पर उचित लगान की प्रत्याभुति हो जायगी तथा कृषकों की 
स्थायी जोत के अधिकार होंगे । ' 
(३) भारतीय कॉमनवैल्थ की विधायी-शक्ति संसद में निहित होगी. जिसे 
शान्ति, व्यवस्था तथा सुख के लिए विधि-निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी तथा 
कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी होगी । विदेशी मामलों में देशी रियासतों 
को छोड़कर इस संसद की वही शक्तियाँ होंगी जो अन्य स्वशासित उपनिवेज्ञों की 
हैं। संसद के दो सदन होंगे--सीनेड तथा प्रतिनिधि-सदन । सीनेट में सदस्य संख्या 
२०० होनी थी जिनका निवांचन प्रान्तीय कौंसिलों द्वारा होता। प्रतिनिधि-संदन की 
सदस्य-संख्या ५४५०० निद्दितत की गयी जिनका निर्वाचन वधस्क मताधिकार 
पर होता। ह न्‍ 
(४) कॉमनवैल्थ की कार्यपालिका-श्कक्ति सम्राट में निहित होगी जिसके 
प्रयोग संवेधानिक उपबन्धों के अथीन उसके द्वारा नियुक्त गवर्मर-जनरल करेगा। 
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इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रारिणी-परिपद्‌ होगी जिसमे प्रधानमन्त्री तथा ६ मंत्री 
रहेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा तथा मन्त्रियों की नियुक्ति 
प्रधानमन्त्रियों के परामर्श पर होनी थी यह कार्यकारिणी-परिपद्‌ सामूहिक्र रूप 
से व्यवस्थापिका के प्रति उत्त रदावी होगी । 

(५) प्रान्‍्त की विधायी-शक्ति सम्राट्‌ व प्रान्तीय विधान-मण्डल में निहित 
होगी । अपने प्रतिनिधि के रूप », प्रत्येक प्रान्त में सम्राट एक गवर्नर नियुक्त 
करेगा। प्रत्येक प्रान्त में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक विधान- 
भण्डल रहेगा जिसमें प्रति एक लाख की जनसंख्या के पीछे एक सदस्य निर्वाचित 
होगा । प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिणी-परिषद्‌ होगी जिश्षमें गवरनेर द्वारा नियुक्त 
अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे : मन्त्रियों की नियुक्ति गवर्नर मुख्य-मन्त्री के 
परामर्शानुसार करेगा तथा अपने कार्य में गवर्नर कार्यकारिणी-परिपद्‌ का 
परामश्श लेगा । ह 

(६) भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में यह सिफारिश की गयी कि उनके 
अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को रक्षा की जाय। इसके अतिरिक्त नवनिर्भित 
केन्द्रीय शासन में, भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में वह सब शक्तियाँ स्वतः निहित 
होंगी जिनका प्रयोग ब्रिटिश शासन करता आया था तथा ऐतिहासिक हृष्टियों से 
यह तके अमान्य समझा जायेगा कि उन्होंने संधियाँ ब्रिटिश क्राउन के साथ की थीं; 
अतः नये केन्द्रीय शासन के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । 

(७) एक सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गगी जिसका अधिकार- 
क्षेत्र संसद द्वारा निर्धारित होना था । 

(८5) साम्प्रदायिक या पृथक निर्वाचनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट ने कहा कि 
साम्प्ररायिक मतभेद राजनोति पर दृुषित प्रभाव डालते हैं। इसते लखनऊ-सम'भौते 
की दार्तों को मान्यता नहीं प्रदान की तथा स्पष्ट घोषित किया कि यह साम्प्रदायिक 
विभेद फैलाते हैं तथा अल्पसंख्यक-वर्गों फो भी सुरक्षा देने में असफल रहते हैं । 
रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचनों की सिफारिश की गयी तथा अल्प-संख्यकों के लिए भी 
स्थान सुरक्षित कर लिए गए । 

नेहरू रिपोर्ट के सम्बन्ध में डॉक्टर जकारिया का मत है इस रिपोर्ट का 
विस्तारपूर्वंक अध्ययन्त करना चाहिए क्योंकि इसमें जिन विषयों पर विचार किया 
गया है, उनमें से प्रत्येक पर प्रकाश डाला गया है तथा व्यावहारिक सामान्य बुद्धि 
का परिचय मिलता है, जो कभी भी काल्पनिक सिद्धान्तों में नहीं खो जाता तथा 
अपने को साधारण वाक्यांशों की घोषणा की पृष्ठमृमि में छिपाने से घृणा करता है। 
जी. आर, प्रधान ने भी नेहरू रिपोर्ट को सर्वोत्तम योजना स्वीकार करते हुए कहा 
कि इसने शक्तिशाली अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों के दावों में प्तामंजस्यथ उत्पन्न करने 
का प्रयत्न किया। संक्षेप में, इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
इसने भारतवर्ष की संवेधानिक स्थिति के प्नदन पर तत्कालीन परिस्थितियों में 
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' अत्यन्त व्यावहरिक योजना प्रस्तुत की तथा साम्प्रदायिक-सिद्धान्त के आधार पर 
अत्यन्त व्यावहारिक हल प्रस्तुत किया । 
जिन्ना की चौदह शत 

जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यद्यपि अन्य सभी दलों ने इस रिपोर्ट को 
स्वीकार कर लिया परन्तु इसके सम्बन्ध में मुसलमानों में मृतमेद थे। राष्ट्रवादी 
मुसलमानों ने तो इसे स्वीकार कर लिया था, परन्तु पृथकतावादी मुस्लिम तत्वों ने 
इसे स्वीकार नहीं किया तथा एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन का ३१ दिसम्बर, 

पन्‌ १९२८ को दिल्ली में आयोजन किया गया । इस सम्मे- 

जिन्‍ता की - लन के सभापति आगाखाँ थे तथा मौलना मोहम्मदमली भी 

चोदह शर्तें, इसमें सम्मिलित हुए थे। मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों के हितों 

की रक्षा के लिए अपनी चौदह छार्ते प्रस्तुत कीं जिनके 

आधार पर यदि रिपोर्ट में संशोधन किया जाता तो उसके आधारभूत सिद्धान्तों पर 

प्रभाव पड़ता । डॉक्टर राँजेन्द्रगसाद ने अपनी कृति “इण्डिया डिवाइडेड' में इन छार्तो 
का संक्षिप्त निम्नलिखित रूप प्रस्तुत किया है : 

(१) भावी संविधान का ढाँचा संघीय हो तथा बवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों 
में निहित हों; 

(२) सभी प्रान्तों फो समान स्वायत्त-शासनाधिकार प्राप्त हों; 

(३) सभी प्रान्तीय विधान-मण्डलों तथा लोक-प्रतिनिधि-संस्थाओं में अल्पं- 
संख्यक सम्प्रदायों को निश्चित रूप से उचित एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जावे । 
जहाँ वह बहुमत में हों, वहाँ घटाकर समान अथवा अल्पमत न कर दिया जावे ; 

(४) मुसलमानों को केन्द्रीय विधान-मण्डल में कम से कम एक-तिहाई 
प्रतिनिधित्व अवश्य मिले ; 

(५) साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक-निर्वाचन-पद्धति से हो परन्तु 
कोई भी सम्प्रदाय को, जब उसकी इच्छा हो, संयुक्त-निर्वाचन-पद्धति स्वीकार करने 
में स्वतन्त्रता रहे ; 

(६) किसी भी प्रादेशिक पुनविभाजन द्वारा पंजाब, बंगाल तथा पश्चिमरत्तर्र 
सीमाप्रान्त में मुसलमानों के बहुमत पर कोई भी प्रभाव न पड़े 

(७) प्रत्येक सम्प्रदाय को अपने घामिक विश्वास, उपासना, प्रचार, सम्मेलन 
तथा शिक्षा की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए ; 

८) किसी भी विधान-मण्डल अथवा लोक-प्रतिनिधि-संस्था में ऐसा कोई 
विधेयक अथवा प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए जिसका किसी भी सम्प्रदाय 
के तीन-चौथाई सद्रस्य अपने सम्प्रदाय के समंतव्यों के विपरीत समभते हुए उसका 
विरोध करें ; 

(६) सिन्ध वम्बई प्रेसीडेन्सी से पृथक कर दिया जावे 

(१०) सीमाप्रान्त तथा विलोचिस्तान में भी उसी प्रकार के सघार किए 
जावें जैसे अन्य प्रान्तों में किए जायें 
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(११) संविधान में सभी नौकरियों में योग्यता क्री आवश्यकता के अनुरूप 
मुसलमानों को उचित भाग मिले ; 

(१२) मुस्लिम शिक्षा, संस्कृत, शिक्षा, भाषा, धर्म, वैयक्तिक विधियों एवं 
घामिक संस्थाओं की रक्षा तथा उन्नति के हेतु उचित संरक्षण एवं पर्याप्त सर- 
कारी सहायता भिले ; 

(१३) केन्द्रीय अथवा प्रान्तोय मन्त्रिन्मण्डलों में कम से कम एक-तिहाई 
मुसलमान अवश्य रहें ; तथा 

(१४) केन्द्रीय विधान-मण्डल को संविधान में कोई संशोधन करने का तव 
ही अधिकार हो जब भारतीय संघ में सम्मिलित सभी एकक उसे स्वीकार 
कर लें 7? 

संघर्ष की ओर 
सन्‌ १६२८ के अन्त तक देश की राजनीतिक स्थिति में उबाल आ गया। 

लोग अंग्रेजी सरकार से तो असंतुष्ट ये ही, परन्तु वह अपने 

कलकत्ता. नेताओं से भी सस्तुष्ट त थे, जो उन्हें धीरे चलने को कहते 
काँग्रेस थे। जनता की इस मानसिक दक्षा का परिणाम यह हुआ 

कि लिवरल अथवा मॉडरेट दल का तिशान मिट गया तथा 

दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो औपनित्रेशिक 
स्वराज्य को अपना लक्ष्य मानने को तत्पर नहीं था। इस दल के नेता थे-- 
श्री जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस जो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे । 
कंग्रेस के भीतर बढ़ता हुआ मतभेद कलकत्ता कांग्रेस, दिप्तम्बर सन्‌ १६२८ में उम्र 
रूप से प्रकट हो गया । इस कांग्रेस के सभापति थे पं० मोतीलाल नेहरू । इसी 
कांग्रेस के साथ एक स्वंदलीय सम्मेलन भी हुआ था जिसमें नेहरू-रिपोर्ट के आधार 
पर यह धोषित किया गया कि भारत का राजनीतिक ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य 
प्राप्त करना था | स्वेदलीय सम्मेलन का यह प्रस्ताव जब कांग्रेम के सामने संपुष्टि 
के लिए आया तो विषम परिस्थिति उठ खड़ी हुई । श्री जवाहरलाल नेहरू व 
श्री सुभाषचन्द्र बोस ने संशोधन करने की सूचना दी । गांधीजी इस समय कांग्रेस की 
सदस्यता से पृथक हो बैठे थे। पंडित मोतीलाल ने उनसे हस्तक्षेप करने को कहा तथा 
गांधीजी ने कलकत्ते आकर स्वयं सर्वंदलीय सम्मेलन का प्रस्ताव पेश करना स्वीकार 
किया । यदि स्वयं गांधीजी कांग्रेस अधिवेशन में औपनिवेशिक स्व॒राज्य सम्बन्धी 
प्रस्ताव न करते तो इसमें सन्देह नहीं कि जवाहर-सुभाष की युगल मूर्ति के प्तामने 
पुराने महारथियों को हार खानी पड़ती क्योंकि वह पूर्ण स्व॒राज्य के समर्थक थे । 
पं० जवाहरलाल नेहरू ते अपता प्रस्ताव पेश नहीं किया तथा श्री सुम्राषचन्द्र बोस 
का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया । इसका कारण गांधीजी. की अनुपम सूझ-बूक थी । 





[. खबुंशावबीच ब5बर्व : ॥04 9[ज्ंव०्वं, 99. 3[-32, 
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इरालिए उनके जोर देने पर औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी श्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया था, क्योंकि गांधीजी ने इसमें निम्न चेतावनी भी प्ताथ .लगवा दी यी 
“लेकिन यदि यह विधान ३१ दिसम्बर, सच . १६३० या इससे पहले नहीं 
माना गया तो कांग्रेस उससे बाध्य नहीं होगी, तथा यदि ब्रिटिश पालियामेण्ट उस 
तारीख तक इस विधान को मंजुर न करेगी तो कांग्रेस देश को यह सलाह देगी 
कि वह सरकार को कर तथा हर प्रकार की सहायता देनां बन्द कर दे तथा 
अहिंसात्मक असहयोग को फिर से जारी कर देगी ।” 
श्री जवाहरलाल नेहरू तथा नवयुवक-वर्ग इस चुनौती से इसलिए सन्तुष्ट 
हो गया था कि उनको विश्वास था कि सरकार काँग्रेस द्वारा स्वीकृत संविधान को 
कभी भी स्वीकार नहीं करेगी तथा कुछ साल बाद कांग्रेषत को पूर्ण स्वाधीनता- के 
लिए सत्याग्रह शुरू कर देना होगा । 
इंगलेण्ड में मई, सन्‌ १६२९ के सावंजतिक निर्वाचनों में अनुदारः दल की 
पराजय के बाद रेमजे मेक्डॉनल्ड के नेतृत्व में मजदूर सरकार सत्तारूढ़ हुई । 
इससे भारतवासियों के हृदयों में नवीन आशा का संचार हुआ क्योंकि निर्वाचनों 
के उपरान्त ही रेमजे मेक्डॉनल्ड ने यह घोषणा की थी: 
'इंगलेण्ड में मज- “मुझे आशा है कि वर्षों की तो कौने कहे, कुछ महीनों में ही 
दूर सरकार का राष्ट्रमण्डल में 'एक अन्य डोमिनियन, एक अन्य प्रजाति का 
सत्तारूढ़ होना डोमिनियन, वह डोमिनियन जो राष्ट्रमण्डल में एक समकक्ष 
के रूप में आदर पायेगा, सम्मिलित हो जायगा ।” भारत के 
वायसराय लॉर्ड इरचिन को जुन॑ मांस में इगलंण्ड बुलाया गया तंथा कई मासों के 
विचार-विमश के बाद वह २६ अक्टूबर, सन्‌ १६२६ को भारत वापिस लौटे तथा 
उन्होंने ३९ अक्टूबर को भारतवासियों के लिए एक घोषणा प्रकाशित की । 
* इस घोषणा का आधार ब्रिटिश सरकार द्वारा सन्‌ १६१७ 
इरंबविन धोषणां. में उद्घोषित नीति बतलायी गयी जिसके अनुसार भारत को 
ब्रिटिक्ष साम्राज्य के अन्तगंत रखते हुए शनेः शंने: उत्तर- 
दायित्व शासन के योग्य बनाना था । घोषणा में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश 
सरकार का ध्येय अन्त में भारत को उपनिवेष्द का दर्जा प्रदान करना था। 
वायसराय ने यह भी -कहा कि रियासतों तथा अन्य विभागों की कठिनाइयों पर 
विचार करने के लिए:एक गोलमेज-परिषद्‌ बुलायी जायगी जिसमें भारत के शासन- 
सुधार की समस्या पर विचार किया जायग्रा, यद्यपि तत्सम्बन्धी अन्तिम निर्णय ब्रिटिश 
पालियामेण्ट करेगी । 
उपयु क्त घोषणा जारी करने से वायसराय तथा ब्विटिश सरकार यह समभती 
थी कि भारतीय सन्तुष्ट हो जायेंगे तथा यह मान लेंगे कि मौपनिवेशिक स्व॒राज्य 
मिलने में देर नहीं परन्तु भारत्तीय अब अंग्रेजों की कूटनीति समझ गये थे तथा इस 
घोषणा से वह समझ गये कि सरकार न तो उत्त समय औपनिवेशिक स्व॒राज्य प्रदान 
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कर रही थी तथा न ही नियत समय में उसे देने का कोई वायदा कर रहो थी । 
इन्द्र विद्याचाचस्पत्ति के मत में यह घोषणा बेवल '"ओपनिवेधिक स्वराज्य से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्या पर विचार वरने के लिए एक परिषद्‌ तथा एक पालियामेण्ट्री 
सब-कमेटी के होने फ्री सम्भावना की सूचना थी . कुमआ खोदने के वियय में विचार 
करने की सम्भावना की सूचना से देश की स्वाबीनता के लिए उत्कट प्यास्त कैसे 
बुक सकती थी ।! ह 

कोई विशेष आशा न रखते हुए भी देश के नेताओं ने सहिष्णुता से काम 
लिया । दिल्‍ली में कांग्रेस की महासमिति की वेठक में सरकार की सदइच्छाओं 
का स्वागत करते हुए यह माँग की गयी कि वह राजनीतिक वन्दियों को छोड़ दे । एक 
वक्तव्य में नेताओं ने कहा, “हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद्‌ औौपनिवेशिक 
स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने को नहीं वरन्‌ ऐसे स्वराज्य का संवि- 
घात निर्मित करने को बुलाथी जायगी ।” घह भी अपील की गयी कि ''शाप्तन में 
उदारवादी भावनाओं का संचार होता चाहिए ।” पण्डित जवाहरलाल नेहरू, श्री 


सुभाषचन्द्र बोष इससे असन्तुष्ट हुए तथा उन्होंने कांग्रेस कार्य-समिति से त्यामपत्र 
दे दिया । 


वायसराय की घोषणा पर इंगलेण्ड में तुृफान खड़ा हो गया | हाउस ऑफ 

लॉर्ड्स में उस पर जो बहस हुई, उससे “ब्रिटिश राजनीति का चेहरा उघाड़ कर 

रख दिया ।” टोरियों ने औपनिवेशिक स्व॒राज्य की चर्चा का 

इंगलेण्ड में विरोध किया तथा यह कहा कि मजदूर सरकार की भारत- 

टोरी दल का नीति, अब तक अपनायी गयी नीति के प्रतिकूल हो । मजदूर 

विरोध सरकार ने विरोधी दल की खुशामद करने में कोई कसर नहीं 

रख छोड़ी । भारतमन्त्री ने अपने उत्तर द्वारा यह सिद्ध करने 

का प्रयत्न किया कि वस्तुतः घोषणा के शब्दों में भेद था, तथापि नीति पुरानी 

ही थी । इस प्रकार मजदूर सरकार एक ओर तो भारतीयों को भूठी आशा नंधा 

रही थी.ती तथा इंगलंण्ड में वह आश्वासन दे. रही थी कि भारत-नीति में किसी 
प्रकार का क्रान्तिकारी परिवतंन नहीं क्रिया जायगा । . 

लॉड-सभा के,वाद-विवाद का महात्मा गांधी तथा अन्य भारतीय नेताओं पर 

बुरा प्रभाव पड़ा । ऐसी परिस्थिति में उन्होंने यह उचित समझा कि वायसराय से 

मिलकर वह सब बाते साफ कर लें।२३ दिसम्बर को 

इरविन की बातचीत ,के लिए जाते हुए वायसराय की गाड़ी के नीचे बम 

भारतीय नेताओं फट गया परन्तु वह बच गये । इस बातचीत में सर तेजबहादुर 

सेभेंट. सप्रू, पण्डित मोत्तीलाल नेहरू; सरदार बललभभाई पटेल तथा 

प्िस्टर ,जिन्नचा भी उपस्थित थे तथा इसका कोई फल नहीं 

मिकला वप्रोंकि .लॉडं इरविन इस बात का आश्वासन देने को तैयार नहीं हुए 


] इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पु० २७१ । 
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कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रइन को दृष्टि में रखते हुए 
ही गोलमेज-परिषद्‌ में विचार-विमं होगा। 
दिसम्बर के अन्तिम दिलों में काँग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी के 
तट पर होने वाला था । इसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू हुए । इसमें कांग्रेस 
ने यह योषणा की कि कांग्रेस का अन्तिम ध्येय अब पूर्ण 
लाहौर कांग्रेस, स्वराज्य प्राप्त करना था। ३१ दिसम्बर की रात्रि को १२ 
१६२६ बजकर १ मिनट पर स्वतन्त्र भारत के त्तिरंगे भण्डे को 
: फहराया गया तथा महासमिति को यह अधिकार दिया गया 
कि वह जब चाहे तथा जहाँ चाहे, सविनय अवज्ञा तथा कर-बन्दी का कार्यक्रम 
चालू कर दे ।२ जनवरी को कार्यसमिति मे मिश्चय किया कि २६ जनवरी 
| स्वतन्त्रता दिवस” निश्चित किया गया तथा इस दिन पढ़े जाने 
१६ जनवरी के लिए एक घोषणा-पत्र अंगीकार क्रिया। इस घोषणा-पत्र 
घोषणा-पत्र ने बटिश सरकार को भारत की आशथिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दुरावस्था के लिए दोषी ठहराते 
हुए स्वतन्त्रता को भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया | इस 
घोषणा-पत्र का प्रारम्भिक अंश यहाँ उद्धू त किया जाता है, जो भारत की तत्कालीन 
मनोवृत्ति का परिचायक है : । ० 
“हम भारत के प्रजाजन अन्य राष्ट्रों की भाँति अपना जन्म-सिद्ध भ्धिकार 
मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल स्वयं भोगें तथा हमें 
जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, जिससे हमें भी विकास. का पूरा 
अवसर मिले । हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार यह अधिकार छीन. लेती 
है तो प्रजा को उसे बदल देने या नष्ट कर देने का पूरा अधिकार है। भारंत की 
अंग्रेजी सरकार ने केवल देश की प्रजा को ही पराधीन नहीं वनाया है, इस सरकार 
का आधार ही गरीब भारत के क्लोषण पर है, और इसने आध्थिक, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक तथा भाध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है, अतः हमारा 
विश्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से सम्वन्ध-विच्छेद करके पूरी स्वाधीनता. प्राप्त 
कर लेनी चाहिए .7 
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इस प्रस्ताव के भन्‍्त गे कहा गया : 

“जिस शासन ने हमारे देश का सर्वनादा किया है, उसके अधीन रहता हमारी 
दृष्टि में मनुष्य तथा भगवान दोनों के प्रति अपराध है | किस्तु हम यह भी मानते हैं 
कि हमें हिसा के द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी , अतः हम ब्रिटिश सरकार से यथा- 
सम्भव स्वेच्छापूर्वकं क्रिसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे तथा 
पतिनय अवज्ञा एवं कर-वन्दी तक के साज सजावेंगे । हमारा हढ़ विश्वास है कि 
यदि हम राजी-राजी सहायता देना तथा उत्तेजना मिलने पर भी हिसा क्रिये बिना 
कर देना बन्द कर सकें तो इस तो इस क_्षमानुषी राज्य का विनाश निश्चित है ; 
अतः हम ावथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्व॒राज्य की स्थायना के हेतु कांग्रेस 
समय-समय पर जो भाज्ञाएँ देगी, उनका हम पालन करेंगे ।” 

सन्‌ १६२६ में देश में आन्तरिक उथल-पुथल में वृद्धि हो गयो । नवयुवक- 
वर्ग अब अत्यधिक सक्रिय था। स्थान-स्थान पर युवक संघ, नौजवान भारत सभा, 

भादि सभाओं का संगठन होने लगा | विद्यार्थी तथा मजदूर 

देश की आन्तरिक आन्दोलन भी अब जोर पकड़ने लगा था । ऐसी संस्थाओं के 
स्थिति उत्सवों की अध्यक्षता या तो श्री जवाहरलाल जी करते, अथवा 
सुभाष वाबू । इन दोनों युवक-नेताओं के वेयक्तिक प्रभाव 

तथा आवेपपूर्ण भाषणों से समस्त वेश का वातावरण गरम हो गया । जनता में 
राजनीतिक दृष्टि से तो विक्षोभ था ही परन्तु भाग्यवश् उसे बढ़ाने के अन्य कारण 
भी उत्पन्त हो गये। इसी बीच एक अमरीकी महिला मिस 

मिस सेयो की. मेयो भारत आयीं तथा यहाँ रहकर उन्होंने भारतीय अफसरों 
मदर इण्डिया आदि से मिलकर भारत-विरोधी मसाला इकट्ठा कर एक पुस्तक 

' 'मदर इण्डिया! प्रकाशित की । इसमें भारतीयों के सम्बन्ध में 
असंत्य एवं अत्युक्तिपुरां बातें दी गयीं थीं |? गांधीजी ने इस पुस्तक 'गठर-निरीक्षक 
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की. रिपोर्ट! कहा.॥ इस पुस्तक, ने भारतीयों, के हृदयों को गहरी ठेस पहुँचायो तथा 
उनके मन में पश्चिम के निवासियों के प्रति विद्रोह तीव्र होने लगा । 
इस समय जनता की आधिक स्थिति. भत्यन्त खराब थी । विश्वव्यापी मंदी 
के, प्रभाव से भारत भी अछूता न रहा कृषि सम्बन्धी वस्तुओं 
आर्थिक स्थिति के मुल्य ५०% से अधिक गिर गये तथा किसानों की स्थिति 
तथा. मजदुर॒ ऐसी नहीं रह गयी कि वह कर, लगान तथा: अपने ऋण बदा 
हड़तालें कर सके तथा अपनी जीविका की आवश्यक वस्तुएँ खरीद 
सकें ।! औद्योगिक तथा व्यापारी-वर्ग, में भी रुपये की नयी 
विनिमय-दर के निर्धारण से असन्तोष पैदा होगया । सरकार ने इंगलेण्ड के हितः में 
रुपये की कोमत १६ पैंध से बढ़ाकर १८ पैस करदी । इससे व्यापारी-वर्ग ने कांग्रेस 
का साथ दिया तथा मुक्तहस्त होकर उसके कोष में दान. दिया | इसी बीचः मजदूरों 
के मध्य भी वर्ग-चेतना बढ़ती जा रही थी । वस्तुओं के दाम कम होते जा रहे थे 
तथग रुपये के मेहगे होने पर उनके वेतन में: कोई वृद्धि नहीं हुई थी । बंगाल की जूट 
मिलों, जमशेदपुर के लोहे के कारखानों तथा. बम्बई की सूतत-कपास की भिलों में 
भारी हड़तालें हुई .? श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनो “आत्मकथा” में लिखा है 
कि इस समय श्रमिक आन्दोलन, विचारधारा तथा संगठन, दोनों में वर्ग-चेतना उम्र 
तथा भयावनी होती जा रही थी ॥ मजदूर आन्दोलन की संघर्षशील रूप धारण 
करते देखकर सरकार ने दमन-नीति का सहारा लिया । मार्च, सन्‌ १६२६ में मजदूर 
आन्दोलन के प्रमुख ३१ नेताओं पर सरकार के उखाड़ फेंकने के अपराध में मेरठ में 
मुकहमा चलाया गया । यह मुकदमा ४ वर्ष तक चला तथा न तो अभियुक्तों की 
जमानत की गई, न जूरी-फंसले की सुविधा प्रदान की गई । जनवरी सन्‌ १६३३ 
में उनमें से २७ को कठोर सजाएँ दी गयीं। इस मुकहमे में लगभग १६,००,००० 
रु० सरकार ने यह सिद्ध करने में खर्च किए.कि मजदूर नेता अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिष्ट 
आन्दोलन के साथ मिलकर भारत में भी रूस के समान सरकार की स्थापना करना 
चाहते थे । हु 
सरकार अपनी सेना तथा पुलिस पर अभिमान करती थी तथा समभती थी 
कि वह दमन-नीति अपनाकर जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल देगी। इस 
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बीच सन्‌ १६२८-२६ में अतंक्वाद गहरे तथा व्यापक रूप मं 
आतंकवाद का. भड़क उठा । भगतसिह के नेतृत्व में पंजाब में तथा चन्द्रशेखर 
पुनर्जन्म आजाद! के नेतृत्व में संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी अपना 
संगठन वना रहे थे । विह्दारव बंगाल में भी क्रान्तिकारी 
सक्रिय हो रहे थे । इसके पूर्व सन्‌ १६२५४ में काकोरी काण्ड हो चुका था तथा मब 
सितम्बर, सन्‌ १६२८ में छारों प्रान्तों के प्रमुख क्रान्तिकारी दिल्‍ली के फीरोजशाह 
के मेले में एकचित हुए तथा उन्होंने 'हिन्दुस्तान रिप्लिकन आर्मी बनाने को 
निश्चय कर यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करमे का निश्चय किया । इन लोगों ने 
बहुत से शस्त्रास्त्रों का संग्रह किया तथा बम बनाने के कारखाने स्थापित कियिे। 
इन्होंने आवश्यकता के लिए डकैतियों द्वारा धन भी संग्रह किया । उत्तरी भारत में 
कोई भी फ्रान्तिकारी बम बनाने में कुशल नहीं था; अतः यतीद्रनावदास को 
कलकत्ते से विशेषतया बुलाया गया । इसी दल ने लाला लाजपतराय को लाठियों 
का आघात पहुँचाने वाले अधिकारी को भी मारने की योजना बनाई परन्तु पहचानने 
की गलती से दूसरा अधिकारी मारा गया । 


सरकार आतंकवाद का पुन्ज॑न्म देखकर घबड़ा गयी तथा उसने एक नया भस्त्र 
'पब्लिक सेफ्टी विल! के रूप में बनाया | इस बिल का लगभग वही उद्देश्य था, जो 
रोलट बिलों का था। यह बिल पहली बार सन्‌ (६६२८ के 

पब्लिक सेफ्टी सितम्बर मास में पेश किया गया । इस बिल का व्यवस्थापिका 
बिल में बहुत विरोध किया गया । सरकार अपनो जिद पर जमी 
रही तथा अन्त में मत-विभाजन होने पर पक्ष तथा विपक्ष 

मे समान मत आये ' क्सेम्बली के सदस्य विदुलभाई पटेल ने अपने निर्णायक मत 
से बिल को अस्वीकृत करा दिया। सरकार इससे तिलमिला गई। २६ जनवरी 
सन्‌ १६२६ को पुनः बिल असेम्बली में पेश किया गया। २ भप्रैल को जब बिल 
पर विचार होने लगा तो अध्यक्ष विद्ुलभाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य द्वारा 
सरकार को परामष्ठों दिया कि वह बिल को वापस ले ले, या मेरठ षड़यन्त्र में ३१ 
आदमियों पर चलाये गये मुक्हमे को उठाले । उनकी सम्मति में सेफ्टी बिल तथा 
मेरठ का अभियोग लगभग एक ही विषय था तथा जो बात सरकार के विचाराधीन 
हो, उप्त पर संसद में विचार नहीं होना चाहिए। ८ अप्रैल को इस बिल के विरोध 
करने के हेतु भगतासह तथा बटुकेश्वर दत्त ने असेम्बली हॉल में सरकारी बैंचों के 
बीच एक बम फेंका । वह दोनों भागे नहीं तथा किसी को मारता भी नहीं चाहते 
थे वरन्‌ बम के घड़ाकों द्वारा अँग्रेजी सरकार के कानों तक भारतवापिियों की उमंग 
का संदेश पहुँचाना चाहते थे ।! इन दोनों को १६ जुन, सन्‌ १६२६ को आजीवन 
कारावास का दण्ड दिया गया। इस बीच लाहौर षड्यन्त्र के मामले में बहुत सी 
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गिरफ्तारियाँ की गयीं तथा मुखबिरों के बयान पर भगतासह भी चझामिल कर लिये 
गये । जेल में राजनीतिक वबन्दियों के साथ बहुत खराब व्यवहार होता था। 
भगतसह तथा यतीन्द्रनाथदास ने भूख-हड़ताल कर दी तथा बाद में १४ सितम्बर 
को यत्तीन्द्रभायदास ६२ दिनों के उपवास के वाद दबीरगति को प्राप्त हुए। इस 
बलिदान के उपलक्ष में देश भर में हड़तालें हुई । 

संक्षेप में देश में राजनीतिक परिष्थित्ति जत्यन्त खराब होती जा रही थी । 
आधिक परिस्थिति पहले से ही खराब थो ही । बत: सन्‌ १६२६ के अन्त तक 


देश के वातावरण में एक भयंकर तुफान उठने के काफी स्पष्ट प्रमाण दीखने 
लगे थे । हे 
साइमन कमीशन की रिपोर्ट 


साइमन कमीशन जिस ससय भारत आया तथा जिस प्रकार विरोध किया 

गया, इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है | भारतोयों के मन में इस कमीशन के प्रति 
कोई रुचि नहीं थी । थोड़े से मुस्लिम संगठनों तथा दक्षिण की जस्टिस पार्टी को 
छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया था परन्तु कमीशन 
के सदस्य बहिष्कार के बाद भी अपने काम में लगे रहे | इसके द्वारा तैयार की गई 
रिपोर्ट मई १६३० में प्रकाशित हुई । इस रिपोर्ट में भारत की राजनीति की सभी 
कठिनाइयों तथा समस्यात्रों पर प्रकाश डाला गया, परन्तु इसने असहयोग आन्दोलन 
के कारण भारत में उत्पन्न होने वाले परिवतंनों की ओर तथा जनता की आकांक्षाओं 
की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया तथा उसकी पूर्ण उपेक्षा की । एन्ड्र ज का कहना 
है, “इसने अपने सामने उस भारतवर्ष को रखा जो उन्होंने असहयोग भान्दोलन 
के शुरू होने के ३० वर्ष पूर्व देखा था तथा वर्तमान राष्ट्रीय जागृति के परिणाम- 
स्वरूप उदीयमान भारत का इससे परिचय नहीं प्राप्त होता “” इसढी रिपोर्ट 
की निन्‍दा करते हुए सर शिवास्वामी अय्यर ने, जो भत्यन्त उदारवादी विचारों के थे, 
कहा, “इसे रही के ढेर में फाड़कर फेंक देना चाहिये ।” सर शफात बहमदर्खा ने 
कहा कि इसने केन्द्र में उत्तरदायित्व के मुख्य तया महत्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा की । 
इसके विपरीत इसने केन्द्र की क्रायंकारिणी को अत्यन्त निरंकुश तथा अनुत्तरदायी 
बनाने का सुझाव रखा। सर शफात ने यह भी लिखा है कि यदि इसकी सिफा रिश्ञों 
को मान लिया गया होता तो “गवर्नेर-जनरल धशाहजहाँ से भी अधिक शक्तिशाली 
तथा शाहआजम से भी अधिक अनुत्तरदायी वन गया होता +”ः संक्षेप में, भारतीय 
लोकमत ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार क्षिया। इस रिपोर्ट के पक्ष में प्रोफेसर 
] *'ना 862५ प्राठाल जाती 2 ०१ गाता जज ॥। [वरए जाला । 5 
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कूपलैण्ड का कहना है कि इसने ' राज्य-विज्ञान के पुस्तवातलम में एक और श्रेष्ठ 
कृति की वृद्धि की ।/! पी० ई० रावट्स ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश इण्डिया में इस 
रिपोर्ट की प्रशंसा की ।2 इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर ब्रिटिश सरकार ने भी कोई 
कार्यवाही नहीं की । इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्व॒राज्य की भी कोई चर्चा नहीं 
की गयी तथा इसके विपरीत भारत में जातिगत तथा सम्प्रदायगत द्वंपों की चर्चा 

करते हुए कहां गया कि भारत में संमदात्मक अथवा उत्तरदायी 


प्रान्तों में रक्षा- शासन के प्रयोग ने सफलता नहीं प्राप्त की थी, परन्तु इसने 
कवचों के साथ इसका अन्त करने की सिफारिश नहीं की । इस रिपोर्ट में कहा 
उत्तरदायी गया कि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन को स्थापना की जाय 
शासन तथा प्रान्तीय प्रशासन के सव विभाग व्यवस्थापिक्रा के प्रति 


उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में हों। इसके साय ही यह भी 

सिफारिश की गयी कि प्रान्तीय गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार अवश्य प्रदान किये 
जायें जिससे वहु कतिपय महत्वपूर्ण मामलों में आवश्यकता- 

केन्द्र में नुमार मन्त्रियों के निर्णय की उपेक्षा न कर सकें। रिपोर्ट में 
संघात्मक शासन केन्द्र में संघात्मक-शासन की व्यवस्था की गयी । ऐसे संघ में 
प्रत्येक प्रान्‍्तन यथासम्भव अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होना था। 

इसने यह सिफारिश की कि केन्द्रीय विधान-मण्डल का पुनर्गेठडन संघीय भाद्शश पर 
किया जाय तथा निम्न सदन का नाम 'फंडरल असेम्बली' रखा जाय जिससे सदस्य 
प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा परोक्षत: निर्वाचित हों परन्तु आइचय की बात यह 
है कि इसने केन्द्र में किसी भो प्रकार के उत्तरदायी शासन की 

केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था नहीं की अर्थात्‌ कार्यपालिका का विधान-मण्डल के 
शासन नहीं प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखा गया। इसने केन्द्र में द्वेध 
शाप्त की स्थापना की सिफारिश ही नहीं की वरव्‌ केन्द्रीय 

कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त रखने की सिफारिश की । साइमन 
कमीशन ने यद्यपि साम्प्रदायिकता को बुराई की थी, फिर भी इसने साम्प्रदायिक 
प्रतिधिनित्व की सिफारिश की । प्रास्तों की घारासभाओं के विस्तार करने तथा 
उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षरूप से करने की भी कमी- 

बुहत्तर भारत शन ने सिफारिश की। कमीशन ने यह सिफारिश , की कि 
परिषद्‌ संघ की स्थापना से पूर्व भारत में एक वृहृत्तर भारत-परिषद्‌ 
की स्थापना की जाय जिसमें भारतीय प्रान्तों तथा देशी राज्यों 

के प्रतिनिधि सम्मिलित हों तथा इसके द्वारा वह अपनी सामान्य समस्याओं का 
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निराकरण करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि झरने: शने: सेना का मारतीयकरण 
किया जाय तथा ऊँची नौकरियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय । 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि साइमन कमीशन तथा इत्षकी रिपोर्ट का 
भारत के करीब-करीव सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया । यदि हम सन्‌ १६३५ 
में निमित होने वाले भारत शस्त्र अधिनियम का अध्थयन करें तो पता चलेगा कि 
उसके उपबन्धों की तुला में रिपोर्ट की सिफारिशें खराब 
मूल्यांकन नहीं थीं तथा इनमें बहुतों ने नवीच शासन अधिनियम में स्थान 
भी पाया। द्वंध द्ासन को समाप्त करने की सिफारिश 
वास्तव में उत्साहवद्ध क थी! तथा प्रान्तों में स्वायत्त-शासन स्थापित करने की योजना 
तो अच्छी थी, परन्तु कमीशन ने गवर्नरों को इतने अधिक विशेषाधिकार प्रदान 
करने का सुभाव दिया था कि वह लोगों को रचिकर न लगा | इससे गवर्नर बिल्कुल 
तानाशाह हो सकता था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने देश में संसदीय शासन की 
स्थापना को ट्रुकरा दिया तथा केद्द्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना का इसने 
विरोध किया | इसका कारण रिपोर्ट में यह दिया गया कि “भारतीय स्वशासन के 
विकास पर एक व्यापक हृष्टिपात करना अत्यन्त आवश्यक है |" उत्तरदायित्व- 
पूर्ण शासन की स्थापना की अपरिपक्‍्वावस्था में ही केन्द्र में उत्तरदायित्व पूर्ण सिद्धान्त 
को लागू कर देने से उसका परिणाम विकास के स्थान पर अवनति ही अधिक होगा । 
“भारतवर्ष के लिए अंग्रेजी संसद एक अनुकरणमात्र होगा तथा पह अनुकरण चाहे 
कितना ही अच्छा हो, फिर भी उसके वास्तविक अर्थ में अवद्य ही विकृति आ 
जायगी ।"*“*“अंग्र जी विधान ऐसा नहीं है कि उसे हर समय तथा हर स्थान पर 
लागू किया जा सके ।” यही कारण है कि भारत ने भी इन सिफारिशों को अस्वीकृत 
कर दिया क्योंकि जनता तो ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की कामना कर रही थी। केन्द्र 
में बिल्कुल भनुत्तरदायी शासन तथा केन्‍्द्री व्यवस्थापिका के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की 
व्यवस्था भी भारतीय राजनीतिज्ञों को रचिकर न लगी | फिर भी संघ तथा देक्षी 
राज्यों के मध्य संघ स्थापित करने की योजना दूरदर्शितापूर्ण थी । इमके पक्ष में यह 
भी कहा जा सकता है कि यदि भारतीय लोकमत ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया होता तो प्रान्तीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायी दासन की स्थापना सब १६३७ से 
पहले हो गयी होती ! 


] 5 नु ए85 90020०ए 6णांआ ती पातठ॑शा ठ्गाग्रेणा [0 76एए०86 ॥#6 
ए6एणा६ 0एॉ थावें 67. ॥ ॥ 80 एछश्टत 3००९०९१, 6 छ88ं5॥ 
छठए्थगापला ०0०एं06 गरशतुए ॥9ए6 धिं९60 0 छठ ० 7, 38080 725- 
एणाशए€-ए०एशायलशाझ 0 छ०जंा।९९5 ठप बढ बणांट्वत गाण्णाी 
€्यश विशा व ९0०पॉत 96 एणाएत शाएशाशिः इलौशा8. 27 

(हला॥, 4. 8. : एगणाशापा०णाओं पछां४0ण9 0 709, 99. 293-294) 


१० 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोलमेज-सम्मेलन 





आशिक दुरावस्था, नौकरशाही के दमन-चक्र आदि से देश के राजनीतिक 
वातावरण वा तापमान ऊचा उठ रहा था तथा आतंकवादी हृष्टिकोणों का पुनर्जेन्म 
हो रहा था । ब्विटिश सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के प्रइन की 
उपेक्षा कर रही थी । २६ जनवरी, सन्‌ १६३० को समस्त देश में स्वाधीनता दिवस 
मनाया जा चुका था तथा लोगों ने जोश से शपथें ली थीं | डा० पट्टाभि सीतारमैय्या 
ने लिखा है कि देश में “स्वाधीनता दिवस जिस ढंग से मनाया गया, उससे प्रकट 
हुभा कि ऊपर से दीखने वाली शिथिलता तथा निराशा की तह में असीम भावना, 
उत्साह तथा स्वार्थ-त्याग की तैयारी दबी पड़ी थी , स्वदेश-भक्ति तथा आत्म- 
बलिदान के अंगारे राज्य-भक्ति अथवा कानून तथा व्यवस्था 

सबिनय अवज्ञा की गुलामी की राख से ढेँके मात्र थे । आवश्यकता इतनी ही 
आन्दोलन को थी कि भावना और उत्साह के लाल अंगारों पर जमी हुई राख 
पृष्ठभूमि को फूंक मारकर हटा दिया जाय ।” चारों ओर ऐसे चिन्ह 
दिखाई दे रहे थे कि शीघ्र ही देश में किसी हिंसात्मक क्रान्ति 

का सूत्रपात न हो जाय । गांधीजी ने परिस्थिति का अध्ययन कर २ माचे, सन्‌ १६३० 
को वायसराय को एक पत्र लिखा जिम्में उन्होंने यह मत प्रकट किया कि देश में 
चारों ओर हिंसा का जोर बढ़ता जा रहा था तथा वे एक अहिसक आन्दोलन द्वारा, 
जिनके प्रारम्भ करने का वे निश्चय कर चुके थे, न केवल ब्रिटिश शासन के हिंसक 
वल का ही, अपितु बढ़ते हुए हिंसक दल की संगठित हिंसा का भी सामना करेंगे। 
इससे पूर्व कांग्रेस १४-१६ फरवरी को साबरमती में होने वाली कांग्रेस की बैठक में 
गांधीजी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दे चुकी थी तथा 


१६८ 


सविनय अवज्ञा भानदोलन तथा ग्ोलभेज-सम्मेलन | १९६ 


गांधीजी भी यंग इण्डिया के माध्यम से सरकार के समक्ष 
गांधीजी की ग्यारह दछार्तों का प्रस्ताव रख चुके थे तथा गांधीजी ने स्पष्ट 
ग्यारह शर्तें कर दिया था कि यदि सरकार इन झार्तों को मान लेगी तो 
सत्याग्रह की कोई आवश्यकता हो नहीं रह जायगी ॥7 
गांधीजी ने वायसराय को भेजे जाने वाले उपयुक्त पत्र (जी लॉड्ड इरविन 
को एक अंग्रेज व्यक्ति रेजीनॉल्ड रेनाल्‍ड्स द्वारा भेजा गया था) के बन्त में यह भी 
लिखा : 

“यदि मेरा बस चले तो में आपको अनावश्यक तो क्‍या जरा-सी भी कठिनाई 
में भी नहीं डालना चाहता । यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दीखे और मुभसे 
बातचीत करना चाहें और इस कारण इस पत्र को प्रकाशित होने से रोकना चाहें 
तो इसके पहुँचते ही मुझे तार दे दीजिये | में खुशी से रुक ज!ऊँगा परन्तु इतनी 
कृपा अवश्य कीजिये कि यदि आप इस पत्र के अभिप्राय से भी सहमत न हों तो मुझे 
अपने इरादे से रोकने का यत्न न करें | इस पत्र का हेतु घमकी देना नहीं है । यह 
तो सत्याग्रही का साधारण तथा पवित्र क्तेव्यमात्र है ।” 

उपयुक्त पत्र के उत्तर में वायसराय ने अत्यन्त संक्षिप्त उत्तर देते हुए लिखा 
कि आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे कुव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी तथा देश 


] गांधीजी द्वारा प्रस्तावित ग्यारह छात्तें निम्मलिलिखित थीं : 
१--पूर्ण रूप से मद्यनिषेघ ; 
२--विनिमय की दर घटाकर १ शिलिंग ४ पेंस कर दी जावे ; 
३--जमीन का लगान आधा कर दिया जावे ; 
४--न मक-कर हटा दिया जाय ; 
५--सै निक-व्यय में आरम्म से ही कम से कम ५०% की कमी की जाय ; 
६--लगान की कमी देखते हुए उच्च पदों के वेतन आधे कर दिये जावें ; 
७--विदेशी कपड़े के आयत पर निपेधघ-कर लगा दिया जाय ; 


८- भारतीय समुद्रतट केवल भारतीय जहाजों के लिए सरक्षित रखने का 
प्रस्तावित विधेयक स्वीकृत किया जावे ; 
६--हत्या तथा हत्या के प्रयत्न में साधारण ट्रिव्यूनलों द्वारा सजा प्राप्त 
राजनीतिक बन्दियों के अलावा समस्त राजनीतिक वन्दी छोड़ दिये जावें, 
समस्त राजनीतिक मुकहमे समाप्त किये जावें तथा १२४ (प्र) धारा, 
१८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन हटा लिया जावे तथा निर्वासित भारतवासियों 
को देश वापिस काने की ब्ाज्ञा दी जावे ; 
१०--खुफिया पुलिस उठा दी जाये अथवा उस पर जनता का नियन्त्रण कर 
दिया जावे ; तथा 
११-मात्मरक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जावें तथा उप्त पर जनता 
का नियन्त्रण रहे । 
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में शान्तिपूर्ण वातावरण का अन्त हो जायगा | इस उत्तर के 

पन्नोत्त और सम्बन्ध में गांधीजी मे कहा, “मैने रोटी मांगी थी तथा मुर्क 

प्रतिक्रिया मिला पत्थर | अंग्रेज जाति केवल शक्ति द्वारा ही दव सकती 

है; अतः मुझो वायसराय महोदय के उत्तर पर कोई आइचये 

नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेलखाने दी शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। 

समस्त भारतवर्ष एक विज्ञाल कारागार है । में इस अंग्रेजी कानून को मानने से 

इन्कार करता हूँ तथा इस जबरदस्ती की शान्ति की मनहूस एकरसता को भंग करना 

अपना पवित्र कतंव्य समझता हूँ। इस शान्ति से राष्ट्र का गला रघा हुआ है । भव 
उसके हृदय का चीत्कार प्रकट होना चाहिए [7 


गांधीजी के सामते सिवाय इसके कि वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ 
कर दें, अन्य कोई चारा न रह गया । यह निश्चय हुमा कि गांधीजी अपने चुने हुए 
७६ कार्यकर्ताओं के साथ १२ मार्च, सन्‌ १६३० को डांडी के 
डांडी-कूच लिए कूच कर दें तथा वहाँ नमक-कानून तोड़कर सविनय 
अधज्ञा का श्रोगणोश करें | सावरमती से डांडी तक की यात्रा, 
जो लगभग २०० मील थी, उन्होंने २४ दिन में पूरी की । सरदार बल्लभभाई पटेल 
आगे-भागे जनता में नवीन ज्योति जगाते चले तथा लोगों को गांवीजी फे सत्याग्रह 
के सम्बन्ध बताते चले । समस्त रास्ते ग्रामोण जनता सत्याग्रहियों का अभूतपुर्वे 
स्वागत किया करती थी । इसी बोच सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिये गये । इससे 
गुजरात में भी उत्तेजना फैल गयी। डांडी-यात्रा का हृश्य ऐसा अद्भुत था कि 
समस्त संसार की हृष्टि उसकी ओर खिच गयी । देश-विदेश के अनेक पत्न-प्रंतिनिधि 
सारी यात्रा निरन्तर गांधीजी के साथ रहे । ५ अप्रैल को गांधीजी डांडी पहुँचे । वहाँ 
जो कुछ हुआ, उसका लुई फिशर ने निम्न प्रकार वर्णन किया है : 
“५ अप्रैल की रात भर आश्रमवासियों ने प्राथंना की तथा प्रातः सब लोग 
गाँधीजी के साथ समुद्रतट पर गये । गांधीजी ने समुद्र में गोता लगाया, किनारों पर 
लौटे तथा लहरों का छोड़ा हुआ कुछ नमक उठाया । इत प्रकार गांधीजी ने ब्रिटिश 


सरकार के उस कानून वो तोड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी ठेके के अंतिरिक्त 
लिया हुआ त्तमक रखता गुनाह था | 8००० ००० 


“नमक उठाने के उपरान्त गांधीजी वहाँ से हट गये । इससे भारत भर को 
इशारा मिल गया । इसके पश्चात्‌ तो मानो बिना हथियारों का बलवा हो गया। 
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सविनय अवथा आन्दोलन तथा गोलमेज-सम्मेलन | २०४ 


भारत के लम्बे समुद्रतठ पर प्रत्येक 'ग्रामवासी तसला लेकर नमक लेने के लिए समुद्र 
में उत्तर पड़ा । पुलिस ने 'सामूंहिक रूप से गिरफ्तारियाँ शुरू कर दीं तथा बल-प्रयोग 
भी किया । सत्याग्रही लोग गिरफ्तारी का विरोध नहीं करते थे ; हाँ, अपने 'बनाये 
हुए नमक की जब्ती का विरोध अवश्य करते थे “ 

४ मई की रात को पौन बजे यूरत के अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट ने कराडी में 
गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया तथा गवनेर,जनरल के आदेश के अनुसार उन्हें 
यरवदा जेल पहुँचा दिया गया १7 

६ अप्रैल को डांडी में नमक-कानून तोड़ना समस्त देश में सविनय 'अवज्ञा के 
सूत्रपात का संकेत था । गांधीजी ने आन्दोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित 

किया--'गाँव-गाव को नमक बीनने को निकल पड़ता 

कार्यक्रस चाहिए । बहिनों को शराब, अफीम तथा विदेशी कपड़ों की 
दुकानों पर धरना देना चाहिए । 'विदेशी वस्त्रों को जला देना 

चांहिए । हिन्दुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए | विद्यार्थी सरकारी विद्यालय 
छोड़ दें तथा सरकारी नौकर अपनी नौकरी से त्याग-पत्र दे दें।” गांधीजी 'की 
गिरफ्तारी के उपरान्त कर-बन्दी को भी इस आन्दोलन में शामिल कर लिया/गयो॥ ' 
सरकार ने कानून भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी शुरू कर 

दी, परन्तु ज्यों-ज्यों दमन तीत्र होता जाता, त्यों-त्यों जनता में जोश बढ़ता जाता 4 
अनेक स्थानों पर सरकारी नौकरों ने अपनी 'नौकरियां छोड़ 

सरकार द्वारा दीं तथा विधान.मण्डल के सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्याग- 
दमन पत्र दे दिया । गांधीजी की गिरफ्तारी 'ने जनता में और 
उत्तेजना भर दी त्तथा उसका न केवल देदा में ही वरन्‌ 

विश्वव्यापी प्रभाव हुआ । वम्बई, कलकत्ता तथा अनेक स्थानों पर हड़तालें की गयीं 
तथा 'बम्बई में लगभग आधघी मिलों के ५०,००० मजदूरों ने अपना काम बन्द रखा ॥ 
समय-समय पर लोगों द्वारा सरकारी पद तथा पदवियों के छोड़ने की खबरें आने 
लगीं १ समस्त देश में प्रदर्शन हुए 'तथा सरकारी पुलिस ने अत्याचार किये । शोलापुर 
में गोली चलने के फलस्वरूप २५ व्यक्ति मरे तथा लगभग १००० घायल हुए। 
कलकत्ता में भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलायी | देश के बाहर पनामा 
के भारतीयों ने गांधीजी की गिरफ्तारी पर २४ घण्टे '.हड़ताल रखी। सुमात्राके 
पूर्वी समुद्रतटवासियों ने हड़तालें कीं तथा वायसराय को तार भेजा जिसमें गांबीजी 


! गांधीजी को गिरफ्तार करने का हुक्मनासा इस प्रकार था : 
“क्योंकि गवनेर-जनरल-इन-कौंसिल मोहनदास करमचन्द गाँधी की कार्यवाहियों 
को खतरनाक समभता है, इसलिए उसका बांदिण है कि उक्त मोहनदास करम- 
चन्द गांधी को सन्‌ १८२७ के रेगुलेशन ३५ के मातहत प्रतिबन्ध में रखा जाय 
“जौर जब तक सरकार की मर्जी हो तव तक वह कंद में रहे तथा उसे तरन्त 
यरवदा जेल पहुँचाया जाय ,” ॥ ध 
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की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया गया। फ्रान्स के पत्रों में भी गांधीजी को 
गिरफ्तारी का विवरण छुपा तथा जमं॑नी में वहिप्कार आन्दोलन का प्रभाव अत्यन्त 
महत्वपूर्ण रहा। वहाँ कपड़े के भारतीय आाढ़तियों ने भारत में माल भेजने की 
मनाही करदी । स्टर के संवाददाता के अनुसार संक्‍प्तनी की सरती दींटों के उद्योग 
को भी धक्का पहुँचा तथा नेरोबी में भारतीयों ने पूर्ण हड़ताले कीं । 


देश के भीतर स्थान-स्थान पर नमक-कानून तोड़ने के साय लोगों ने विदेशी 
कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर घरता दिया । वम्बई में विदेशी कपड़ों को गदहों 
पर लाद कर एक जुलूस निकाला गया तथा सत्याग्रहियों ने समस्त रास्ते लोगों से 
याचना की कि वह विदेशी कपड़े तथा सामग्रियों का बहिष्कार करें। ब्रेल्सफोर्ड 
अनुसार सन्‌ १६३० की शरद तक विदेशी कपड़ों का भायात पिछले वर्ष के इन्हीं 
मासों की तुलना में एक-तिहाई अथवा चौथाई रह गया था तथा बम्बई में अंग्रेज 
व्यवसायियों की १६ मिलें वन्द हो गयीं (४ २१ मई को घरसाना में जनता ने तमक- 
गोदाम पर हमला कर दिया । इसमें पुलिस के पाशविक लाठीप्रहार से जनता को 
बहुत चोटें आयीं। सड़कें पोड़ा से कराहते तथा खून से सने लोगों से पट गयीं। 
“न्यू फ्रीमेन' के संवाददाता वेब मिलर ने इस काण्ड के सम्बन्ध में लिखा । “मैं बीस 
देशों में अट्टारह वर्षों से सम्बाददाता का कार्य कर रहा हूँ। इस काल में मैंने असंख्य 
उपद्रव, मारपीट तथा विद्रोह देल्ले हैं परन्तु धरसाना के समान पीड़ाजनक हृद्य कभी 
देखने में नहीं आये । कभी-कभी तो यह इतने दुःखद हो जाते थे कि क्षण भर के 
लिए आँख फेर लेनी पड़ती थी । स्वयंसेवकों का अनुशासन अद्भुत चीज थी | मालूम 
होता था कि इन लोगों ने गांधीजी के अहिंसा धर्म को घोलकर पी लिया था । 

२३ अप्रैल को पेशावर में सरकार ने अत्यन्त निर्देयतापुवंक आन्दोलन का 
दमन किया । वहाँ जनता के जुलूस पर कहा जात्ता है कि त्तीन चघ॒ण्टों तक बीच-बीच 
में थोड़ा व्यवधान देकर गोलियाँ चलायी गयीं । ज्योंही सेनिक्ों ने गोली बन्द की, 
पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। सरकार का कहना था कि मृतकों की संख्या 
केवल ३० थी परन्तु घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि ३०० से अधिक 
लोग मरे थे तथा १५०० से अधिक घायल हुए थे । इसके बाद भी पेश्ावर में एक 
सप्ताह तक शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब गोलियाँ न चली हों । पेंशावर के 
दम्मन की पुनराचृत्ति समस्त देश में हुईं। बम्बई में १ अगस्त को लोकमान्य तिलक 
की बरसी- पर निकले जुलूस पर सरकार ने अत्याचार किया | कलकत्ता में 

] काद्यांशतिबवे ; ए९०७० [0093, 9. 36 


2 “वा छंश्ञाश्शा एलथा3 0 9 769078 गा (एशाए ००णाए४९४, तप्रपरा8 
जाांणा | ॥9ए6 शञां655९60 गाप्राशब्त6 लंसोीं तरंशपा०श्ञा००३, ॥०8, 
866. वीशा$ थात -छछथभाणा5$, ॥ ॥8ए९७ ग९एछ' एज्रोत०5४20.. आए 
गरधाए0ए॥7 50९७7९8 85 ४ ॥शाधाइ७॥9. 
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देशबन्धुदास की बरसी पर पुलिस ने जुलूस पर घोड़े दौड़ा दिये तथा महिलाओं को 
भी नहीं छोड़ा गया । गुजरात में किसानों पर भी इतने अधिक अत्याचार किये गये 
गये कि लगभग एक लाख व्यक्ति अपने घरों को छोड़कर निकटस्थ बड़ौदा रियागत 
में चले गये । रेवरेन्ड वैरियर एल्विन्स ने अपनी पुस्तक 'डेजटेंड विलेजेज ऑफ 
गुजरात में लिखा है कि हजारों किसानों के गांव पुलिस के अत्याचारों से उजड़ 
गये थे। उन्होंने जो तथ्य अपने ग्रन्थ में दिये हैं, उनसे भारत की जनता का अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के हृढ़ निशचयों तथा उन अत्याचारों का पता चलता है जो 
एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर बलपूर्वंक स्थापित किये हुए आधिपत्य को बनाये रखने 
के लिए किये । अनेक स्थानों पर विद्याथियों तथा अध्यापकों को पुलिस ने स्कूनों में 
घुसकर मारा था। सरकार ने कांग्रेस को अवेध घोषित करके १३ अध्यादेशों को 
जारी करके जनता पर अत्याचार किया । सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों का 
बाहरी जनता को पता न चले, इस कारण समाचार-पत्रों पर भी कठोर प्रतिबन्ध 
लगाया गया था । सत्र १६३० के जुलाई मास में एक सरकारी प्रवक्ता ने भसेम्बली 
में बताया था कि देश के १५१ विभिन्न पत्रों से २ लाख ४० हजार रुपये जमानत 
स्वरूप माँगे गये थे तथा & पत्र जमानत न दे सकने के कारण बन्द हो गये । एक 
, वर्ष से अधिक समय में अनुमानतः: ६०,००० से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किये 
गये थे । करबन्दी-आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सम्पत्ति के बलातू हरण 
तथा नीलाम का भी आसरा लिया था। 
गांघीजी के आन्दोलन का ऐसा व्यापक प्रभाव था कि स्त्रियाँ भी पीछे नहीं 
रहीं । अनेक स्थानों पर उन्होंने विदेशी कपड़ों तथा शराव की दूकानों पर घरना 
दिया । गांधीजी के पकड़े जाने पर नमक-कानून का उल्लंघन 
आन्दोलन तथा करने के काम का नेतृत्व श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया 
स्त्रियाँ था तथा वह १६ अप्रैल को बडाला के नमक-कारखाने पर 
घावा करते गिरफ्तार हुई । अक्रेले दिल्‍ली नगर में १६०० 
स्त्रियां दूकानों पर घरता देने के कारण गिरफ्तार हुई थीं। वह अपने ऊपर पुलिस 
करा किये गये अमानुषिक अत्याचारों से भी विचलित नहीं हुई थीं। स्त्रियों पर 
घोड़े दोड़ा देना या उन पर लाठियां वरसाना साधारण कार्य 
पुलिस के रहता था । २१ जनवरी, सन्‌ १६३१ को वोरसद में एक 
अत्याचार उत्सव के मनाने के लिए उन्होंने जुबुत्त निकाला । प्रुल्लिस ने 
उसे भी प्रदर्शन माना तथा स्थान-स्थान पर स्त्रियों ने पानी 
पिलाने के लिए मठकों की व्यवस्था की थी । पहले तो पुलिस मे मठकों को फोड़ 
कर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया तथा फिर जुलूस को तितर-बितर करने की 
चेष्ठा की । उसमें सफलता न पाने पर पुलिस ने स्त्रियों को पीढा तब्रा उनकी छाती 
पर अपने बूट रखकर शूरता का पदक प्राप्त किया । 7 


] इन्द्र विद्यावाचस्पति ; स्वाबीनता संग्राम का इतिहास, पृ० २८६। 
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अधिकांश भारतीय मुसलमानों ने सविनय अबज्ञा आन्दोलन में माग लिया। 
गांधीजी के वे साथी भी, जिनके साथ उन्होंने खिलाफत बान्दोलन चलाया था, 
भव उनकी नीति के विरोधी थे | मिस्टर जिन्ना का कहना था 

'भारतीय मुसल- कि मुसलमान गांबीजी के आन्दोलन में सहयोग इसलिए नहीं 
मान तथा सविनय दे रहे थे कि वह आन्दोलन भारत की स्वतन्त्रता के लिए नहीं 
अवज्ञा आन्दोलन था, आपितु भारत के नौ करोड़ मुसलमानों को बलावू हिन्दुओं 
के आश्रित बना देने के लिए था। मुस्लिम लीग तथा सरकार 

के गठनवन्धन होने के बावजुद भी कुछ देशभक्त ऐसे थे जिन्होंने आन्दोलन में भाग 
लिया 4 पश्चिमोत्तर प्रान्त में खुदाई खिदमतगारों ने आन्दोलन में भाग लिया तथा 
उसके लिए अनेक नृझंसताएँ सहीं । पेशावर में उन्हें मशीनों से भून डाला गया था । 


समझौते के असफल प्रयत्न 


जैसे-ज॑से आन्दोलन बढ़ता गया, वैसे-वंसे ही सरकार का दमनचक्र भी तेजी 
से चलता गया । इसके प्रतिकार में देश में आतंकवाद में भी वद्धि होती गयी। 
जून मास में इंगलेण्ड के मजदूरदलीय अखबार 'डेली हैरल्ड' 
सप्र-जयकर के प्रतिनिधि ने पंडित मोत्तीलाल नेहुछ से मिलकर इस प्रइन 
शान्ति-प्रयाता पर बातचीत की कि कांग्रेस किन शर्तों पर गोलमेज-सम्मेलन 
में भाग ले सकती है । इसी प्रतिनिधि ने 'इस युग के सन्धि के 
दूत-युगल श्री जयकर तथा सर सप्रू से भी बातचीत की ॥ सरकार की अनुमति 
से यह दोनों सरकार तथा कांग्रेस के मध्य समभौता कराने के लिए गांधीजी से 
यरवदा जेल भें मिले तथा बाद में नैनी सेंट्रल जेल में पंडित मोतीलाल नेहरू व 
जवाहरलालजी से मिले। जुलाई, सन्‌ १६३० में दोनों नेहरू (मोतीलालजी तथा 
जवाहरलालजी), बल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम, सैयद महमूद आदि 
यरवदा जेल में ले जाये गये॥ बहुत विचार-विमर्श के उपरान्त कांग्रेस ने निम्त 
शर्तें रखीं 4 
(१) भारतवासियों का यह अधिकार स्वीकार कर लिया जाय कि यदि वह 
चाहें तो ब्रिटिश साम्राज्य से इच्छानुसार पृथक हो सकेंगे । 
(२) भारत में जनता 'के प्रति एक उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
हो जिसे अर्थ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी भी सभी अधिकार प्राप्त हों । 
(३) भारत को यह अधिकार दिया जाय कि वह अपने तथाकथित सावें- 
जंनिक ऋणों के सम्बन्ध में निष्पक्ष जाँच करा सके । 
. इसके साथ यह भी माँग रखी गयी कि राजनीतिक बन्दियों को छोड़ 
दिया जाय । 
वायसराय ने इन माँगों के आधार पर व्तालाप करने में असमर्थेता प्रकट 
की । राजनीतिक बन्दियों फो छोड़ने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह विषय प्रान्‍्तों 
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का है, इस कारण मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।” उन्होंने कांग्रेस को देश में 
गड़बड़ मचाने के लिए उत्तरदायी ठहराया तथा उसके कार्यो की भी निन्‍दा की । 
परिणामतः सुलह की बातचीत भंग हो गयी । 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन छह मास तक भौर चलता रहा । १२ नवम्बर, 
१६३० को पहला गोलमेज-सम्मे लन प्रारम्भ हो गया जिपका कांग्रेस ने बहिष्कार 
किया । २५ जनवरी को कांग्रेप के सभी उच्च नेता जेलों से छोड़ दिये गये। 
६ फरवरी को मोतीलालजी का निधन हो जाना भी देश की तत्कालीन संकटकालीन 
परिस्थिति के लिए गम्भीर क्षत्रि थी। ५ मां, सन्‌ ६६३१ को गाँधी-इरविन 
समभौते के फलस्वरूप आन्दोलन स्थगित कर दिया: गया |. इसी बीच कमीशन की 
भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई | जैसा कहा जा चुका है, देश के सभी राजनीतिक दलों ने 
इसे अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटिश सरकार के पास अब केवल गोलमेल-सम्मेलन 
बुलाकर भारतीयों को संविधान-निर्माण में साकी किये जाने का अधिकार स्वीकार 
करने के' अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं रह गया था । 


प्रथम गोलमेज-सम्मेलन 


प्रथम गोलमे ज-सम्मेलन. का उद्घाटन सम्राट द्वारा १२ नवम्बर, सन्‌ १६३० 
को हुआ । इसकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री र॑मजे मेक्डॉनल्ड ने की । यह सम्मेलन उस 
समय शुरू हुआ था, जिस समय कांग्रेस द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
अपनी चरम सीमा पर था तथा ब्रिटिश सरकार का दमनचतक्र तेजी से चल रहा था। 
यह सम्मेलन १६ फरवरी, संन्‌ १६९३१ तक चला । इस सम्मेलन में ८५९ प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया जिसमें ५७ ब्रिटिश भारत के, १६ देशी राज्यों के: तथा १६ ब्रिटिश 
संसद के तीनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि थे। वास्तव में इन्हें प्रतिनिधि कहना 
अनुचित होगा । यह तो मनोनीत ही हुए थे क्योंकि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों 
के सभी प्रतिनिधियों को गवनर-जनरल ने नियुक्त किया था। ब्रिटिश भारत के 
प्रतिनिधियों में पे कांग्रेस का कोई भी नहीं था । यह सब उदारवादी संघ, भारतीय 
ईसाई, ऐंग्लो-इन्डियन, योरोपियन आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। इनमें से 
मुख्य थे--सर तेजबहादुर सप्रू, सर सी० वाई० चिन्तामणि, डॉ० जयकर, डॉ० 
अम्बेडकर, डॉ० मुजे, श्री श्रीनिवाप्त झ्ास्त्री। देझ्षी राज्यों के प्रतिनिधियों में 
बोकाने र, कश्मीर, बड़ौदा, अलवर, भोपाल, पटियाला के राजा तया ग्वालियर, मैसूर 
के प्रधानमन्त्री सम्मिलित थे। इस सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रो० कृपलेण्ड का कहना 
. है, “यह सम्मेलन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी । इसके पहले ४० 
करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक सम्राट के प्रति श्रद्धा रखने वाले 
प्रतिनिधि समान हित के हेतु एक समान महत्व के विषय पर विचार-विमर्श करने 
के हेतु कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए थे ।” प्रोफेसर ब्रेल्सफोर्ड ने उपस्थित 
प्रतिनिधियों के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखा है : “सेंट जेम्मप् प्रासाद में राजा तथा 
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अद्ुत, सिख, मुपलमान, हिन्दू, ईसाई, जमींदारों, श्रमिक-संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित 
थे, परन्तु भारतमाता वहाँ उपस्थित न थी ॥7 
सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिभिधियों ने भाग नहीं लिया। इसके सभी नेता 
इस-समय जेल में बन्द ये | इसके अलावा समभौते की छा्तों को भी प्रकार ने 
अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस की मनुपस्थिति में बह 
कांग्रेस को सम्मेलन साम्प्दाधिक तथा वविकिताव्रादयों लत्बों का 
अनुपस्थिति तमाशामात्र ही वन कर रह गया | ऐसा लगता था कि यह 
सम्मेलन 'दूल्हे के बिना सम्पन्न होने वाला विवाह था।* 
लाई जेटलैण्ड ने कांग्रेस द्वारा गोलमेज-सम्मेलन का विरोध करना राजनीतिक व 
चातुयंरहित' कार्य कहा है। उनका कहना था कि गांधीजी ने उन्हें एक राजनीतिक 
नेता की अपेक्षा एक देवता के रूप में अधिक प्रभावित किया था ।२ 
' प्रधानमन्त्री रेमजे मेकाडॉनल्ड ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इस प्रम्मेलन 
में उन सिद्धान्तों का निरूपण किया जिनके आधार पर विचार-विनिमय होना था। 
उनका कहना था : 
| (१) भारत का नवीन संविधान संघात्मकु् होगा तथा प्रान्त 
सम्मेलन में व देशी रियासतें इपत संघ को इकाई होंगी | 
निरूपित सिद्धान्त (२) प्रान्तों तथा केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने 
से पर विचार किया जा सकता है, परन्तु सुरक्षा तथा वेदेशिक 
विभाग गवर्नर-जनरल के अवीन रहेंगे; तथा 
(३) अन्तरिम काल की आवश्यकता को विचोर में रखते हुए कुछ रक्षा- 
त्मकं विधान (8/807(077 $48680०705) रचे जावेंगे । 
सम्मेलन में उदारवादी नेताओं ने पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना 
की माँग की । सर तेजबहादुर सप्‌ू ने ओऔपयनिवेशिक स्व॒राज्य की स्थापना पर बल 
दिया । उत्तका कहना था, “भारत चाहता है तथा इस बात पर हढ़ है कि उसे 
समानता का स्तर प्राप्त हो--अंग्र जी राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों की समानता का 
स्तर । आप-उप्त समय तक चाहे जितने भी रक्षात्मक विधानों का निर्माण कर लें, 
जब तक वह व्यापक तथा महत्वपुर्ण सिद्धान्तों का हनन नहीं करते, तब तक पूर्ण 
विश्वास तेथा साहम्त के साथ आगे पग उठाया जायगा ।” डॉ० जय॑कर ने कहा, “यदि 
आप आज भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान कर दें तो स्वतन्त्रता की आवाज 
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अपने आप समाप्त हो जायगी |” महाराजा बीकानेर ने भी ब्रिटिश भारत के 
प्रतिनिधियों द्वारा स्वशासन की स्थापना की मांग के प्रतिं सहानुभूति प्रकट करते 
-हुए कहा कि 'स्वशासन देशी नरेशों का भी निकटतम लक्ष्य है। उन्तका कहना था 
कि यदि राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहें तो उन्हें भी संघ में सम्मिलित होने से 
कोई इन्कार न होगा । सर तेजवहादुर सप्र्‌ “ने भारतीय नरेशों की इस मनोवृत्ति 
का स्वागत किया तथा कहा, “वह हमारे संविधान को सुस्थिरता प्रदान करने वाले 
तत्व घिद्ध होंगे ,” मिस्टर जिन्ना तथा मुहम्मद हाफी ने, जो मुस्लिम लीग के दो 
पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की । किसी 
भी अल्पसंख्यक-वर्ग ने स्वशासन की माँग का विरोध नहीं किया । 
संविधान के स्वरूप के सम्बन्ध में निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं हुई 
परन्तु साम्प्रदायिकता की समस्या के सम्बन्ध में सम्मेलन किसी भी नतीजे पर नहीं 
पहुँच सका तथा यही इसकी अप्तफलता का कारण हुआ। इस समस्या पर गम्भी- 
रतापूरवंक विचार-विमशे करने के हेतु प्रवानमन्त्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति 
का भी निर्माण किया गया था । इसमें हिन्दुओं ने इस बात पर बल दिया कि भारत की 
सभी जातियों को देश की सेवा करने का साथ-साथ मौका दिया जावे, परन्तु मुस- 
लमानों ने पृथक्‌ निर्वाचक-मण्डलों की माँग की'। उनका कहना था कि हिन्दुओं की 
अवीनता से उन्हें पुर्णतया मुक्त रखा जावे तथा उन प्रास्तों में जहाँ वह अल्पसंख्यक 
थे, विशेष तथा अधिक प्रतिनिधित्व की माँग की | मौलाना मुहम्मदअली ने इस 
मांग पर बल देते हुए कहा कि इस्लाम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है । 
“मैं समान आकार के दो दायरों से सम्बन्ध रखता हूँ परन्तु उनका केन्द्र एक नहीं 
है । एक भारत है तथा दूसरा मुघ्लिम जगत है। हम राष्ट्रवादी नहीं अपितु अति- 
राष्ट्रवादी हैं ।” डाक्टर अम्वेडकर ने दलित वर्गों के लिए भी पृथक्‌ निर्वाचन की 
माँग की | ब्िटिश प्रधानमन्त्री श्री रेम्जे मेक्डॉनल्ड ने अपने अन्तिम भाषण में कहा 
कि बिूटिश सरकार भारत में संघात्मक शासन की योजना-प्रान्तों में पुर्णतया 
उत्तरदायों शासन तथा केन्द्र में उचित रक्षा-क्रवचों सहित उसकी आंशिक स्थापना 
को मानने के लिए तत्पर है। साम्प्रदायिक्रता के प्रइन को उन्होंने विभिन्न जातियों 
द्वारा परस्पर समभौते के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस से भी इन सुकावों 
पर विचार करने की प्राथंना की तथा सर तेजवहादुर सप्रू को यह आश्वासन दिया 
कि जब भारत के राजनीतिक वातावरण में शान्ति उत्पन्न हो जायगी तो -राज- 
नीतिक वन्दियों को छोड़ने पर सरकार विचार करेगी । 
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सुभापचन्द्र बोप ने अत्यन्त उत्तमता से इस सम्मेलन की कार्यवाहियों को 
संक्षेप में निम्न प्रक्रार व्यक्त किया है: परिषद्‌ ने भारत को दो कड़वी गोलियाँ 
--रक्षा-कवच तथा संघ प्रदान की, तथा इन्हें भक्षणीय बनाने के हेतु, उन्हें 
उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया ॥/7 
गांधी-इरविन समझौता 
प्रथम गोलमेज-प्रम्मेलन में कांग्रेस के भाग न लेने से ब्रिटिण सरकार कुछ 
अंक्षों में चिन्तित भी थी, तथा इस सम्मेलन की समस्त कार्यवाहों अतिशयोक्ति- 
पूर्ण तथा वास्‍्तविकताओं से परे थी। लॉर्ड इरघिन ने इससे पूर्व ही व्यस्या- 
पिका-प्तभा में अपने दिये भाषण में गांवीजी से अपील की थी क्रि वह देश में 
आतंकवादी वातावरण को हृष्टि में रखते हुए सरकार से सहयोग करें। गोलमेज- 
सम्मेलन में अन्तिम भापण में ब्रिटिश प्रवधानतन्त्री ने यह भी सावना प्रकट 
की थी, “यदि सविनय अवबज्ञा आन्दोलन के संचालकों को ओर से वायसराय 
की अपील के प्रति कोई शुभ प्रतिक्रिया होती है तो उनकी सेवाओं को ध्यान में 
रखते हुए कदम उठापे जायेंगे ।/2 पण्डित मोतोलाल नेहरू को सरकार ने उनके 
बुरे स्वास्थ्य को हृष्टि में रखते हुए छोड़ दिया था | प्रधानमन्त्री के भाषण के 
पढ़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यसभिति को एक बेठक अपने स्वराज्य-भवन में 
आमन्त्रित की । ऐसा प्रतीत होता था कि कऋांग्रेध ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की योजना 
को अस्वीक्षत कर देगी परन्तु मोत्तीलालजी को लन्दन से श्रीनिवास पास्त्री तथा 
सर तेजबहादुर सप्रू का एक केबिल मिला जिसमें उन्होंने यह सूचित किया था 
कि सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि फांग्रेस के नेत्ताओं से बातचीत 
नहीं की गयी थी । इसका कारण यह था कि कांग्रेस के अभाव में भारतीय प्रतिनिधि 
समस्त भारत,़र्ष की ओर से कुछ भी नहीं कह सकते थे तथा वह यह भी आइवासन 
तहीं दे सकते थे कि उनके द्वारा लिये निर्णय समस्त भारत को. स्वीकार होंगे। 
सभी को यह डर था कि यदि कहीं कांग्रेस की अनुपस्थिति में कोई निर्णय किया 
गया तो वह देश की जनता द्वारा अस्वीकृत न कर दिया जाय । 
२५ जनवरी; सत्‌ १६३१ को लॉड इरविन ने गाँधीजी व कांग्रेस की 
पुरानी कार्यससभिति के १६४ सदस्यों को बिना किसी छत के 
गांधोजी की जेल से छोड़ दिया। कांग्रेस के साथ समझौता करने हेतु 
जेल से मुक्ति. गांधीजी के साथ लॉड इरविन की बातचीत १७ फरवरी को 
3 प्रा6 एणालिशा०6 णीगढत पातंब 'पज़० फछक 85 5* 8808 04705 
बाएं लिवेद्ाबा07, 70 7072/6 (6 णञी5 ७४४४०॥७ (॥6ए एश७ 8ए९था-0०६९१ 
शा “(6४००700709.?! (776 70[47 $00289, 0. 275): 
2. ॥6 छा॥॥ एल शीएंशश 05० 6४०7९5४००, पृ (॥6 गा्क्षा।ंत6 
(68 5 765090786 ६0 (॥6 एंएचा0०५१४ ६9968॥ 07 ॥056 थाए226 था. 
जा वा एज 7500600070, &९०5 छा] 96 ०३ ६0 ०75 शा 
807४९६8.”' (76497, ५४७), 4, 99, 423-424). 
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शुरू हुई । पहिले दिन लगभग चार घण्टे तथा दूसरे दिन 
गांधी-इरवित लगभग तीन घण्टे तक परस्पर विचार-विमर्श जारी रहा । 
बातचीत - यह बातचीत ४५ माचे तक चली तथा इसी दिन दोनों ने एक 
समभोते पर हस्ताक्षर कर दिये । 
इस समभौते के अनुसार सरकार ने यह माना कि : 
(१) सभी अध्यादेश तथा चालू मुकहमे वापिस ले 
समभोता लिए जायेंगे ; 
(२) उन सभी राजनंतिक बन्दियों को, जिन्होंने हिसा 
का मार्ग नहीं अपनाया, मुक्त कर दिया जायगा ; 
(३) सत्यांग्रहियों की जब्त सम्पत्ति वापिप्त कर दी जायगी ; 
(४) मादक-द्रव्यों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर श्वान्तिपुर्णं धरना देने 
पर कोई रोक नहीं होगी ; तथा 
(५) समुद्रतट से एक निदिष्ट दूरी में रहने वालों को बिना किसी कर के 
नमक इकट्ठा करने तथा बनाने का अधिकार होगा । 
दूसरी ओर इस समभौते द्वारा कांग्रेस ने माना कि : 
(१) गांधीजी पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों की जाँच करने की माँग पर 
जोर नहीं दंगे ; 
.. (२) सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त कर दिया जायगा ; 
(३) कांग्रेस द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में भाग लेगी ; और 
(४) वह समस्त बहिष्कार बन्द कर देगी, परन्तु स्वदेशी वस्तुओं को 
प्रोत्साहन देगी । 
जहाँ तक संवंधानिक प्रश्नों का संबंध था, यह निश्चय किया गया कि 
गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः संघीय शासनिक रूपरेखा पर विचार किया जाय 
.जिसके अन्तगंत भारतीयों को उत्तरदायित्व ब्राप्त हो तथा भारत की सुरक्षा, वंदेशिक 
विषयों अल्पमतों स्थिति एवं वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जाये । 
यह सब कार्य भारत के हित को दृष्टिगत रखते हुये किए जाएँ। यह भी निश्चय 
हुंआ कि संवैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसी 
प्रतिनिधियों को शामिल करने का यत्न किया जायेगा ॥7 हि 
" अभी समभौते की स्याही सूखने भी नहीं पायी थी कि सरकार की एक दुरंगी 
चाल सामने आयी । एक भोर तो वह कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाहती 
थी तथा देश की जनता भी सुलह के स्वणिम स्वप्न देख रही 
भगतसिह आदि थी कि यह समाचार सुना गया कि २३ मार्च को सरकार ने 
को फांसी भगतसिंह, सुखदेव तथा राजग्रुरू को फाँसी पर चढ़ा दिया 
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बौर उनके दावों को चुपचाप सतलजञ के किनारे जला दिया। जनता इस 
वात पर भी क्रूद्ध हुई कि देशगशक्तों का अत्येप्टि-संस्कार विधि के अनुप्तार 
भी नहीं किया गया। वम्बई, मद्रास, लाहौर में हड़तालें हुई जिन्हें दबाने के लिए 
सरकार को छाहरों में सेनाएँ घुमानी पड़ीं । कानपुर में भी २४ मार्च को हड़ताल 
हुई | प्रायः वहाँ सभी हिन्दुओों ने दुकानें बन्द रखीं । कुछ 
गणेशशंकर मुसलमानों की दुकानें खुली थीं दथा इस बात को लेकर 
विद्यार्थी का. स्वश्नंसेवकों व दूकानदारों के मध्य कहा-सुनी हो गयी, जिसने 
बलिदान साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया। 'हिन्दी प्रताप' 
के यशस्वी सम्पादक इस दंगे को छान्‍्त करने गली-कूचे में 
घुमते-फिरे तथा इसो बीच किसी दंगाई ने उनके ऊपर घातक प्रहार किया | 
गणेशशंकर विद्यार्थी देश में एकता स्थापित करने के प्रयत्नों में कुर्वान हो गये । 
गांधी-इरविन समभौते का देश में मिश्रित स्वागत हुआ। कांग्रेम्त में वाम- 
पक्षी नेत्ताओं, श्री जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभापचन्द्र वोस ने इसकी आलोचना 
की | दक्षिण-पक्ष ने इसे अपनी विजय समझी | श्री के० एम० मुन्शी के मतानुसार 
इस समभौते का होना भारतं य इतिहास वी एक महत्वपूर्ण घटना है। हिसात्मक 
कार्यो के लिए दण्डित अपराधियों को छोड़ने का फंसला न होने के कारण बंगाल 
के लोगों ने इसके प्रति कोई रुचि न दिखायी । श्री एच० मुकर्जी का कहना है, 
“इस समझौते के द्वारा साम्राज्यवाद ने भारतीय राष्ट्रीयवाद के साथ सन्धि तो 
अवश्य की परन्तु अपनी शर्तों पर ।” महात्मा गांधी ने समभौते को दोनों पक्षों की 
विजय कहा क्योंकि इसके द्वारा न तो कांग्रेस ने अपने किसी सिद्धान्त को त्यागा 
तथा इसके द्वारा कांग्रेस की रक्षा उन कष्टों तथा दुःखों से 
समभोते पर हुई जो समभौता न होने की अवस्था में उसे उठाने पड़े थे । 
प्रतिक्रिया गांधी जी का यह भी विचार था कि जब छात्रु बात सुनने को 
तेयार हो तो व्यर्थ में ही क्‍यों फंगड़ा मोल लेने का कष्ट 
उठाया जाय ? उनका विचार था कि इस समभौते द्वारा भारत की संवैधानिक 
समस्या को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त हो पया था तथा वह व्यक्तिगत - रूप से इस 
समभोते को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न भी करने के इच्छुक थे | उनका 
कहना था कि जो वस्तु अस्थायी है उसे पूर्ण रूप से स्थायी बताया जाय अर्थात 
कांग्रेस तथा सरकार के मध्य हुए इस समभौते को स्थायी बताते हुए इसे ध्येय 
प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी समभा जाय । वायसराय ला इरविन ने दिल्ली के 
चेम्सफोर्ड क्लब में अपने विचार व्यक्त करते हुए आज्या प्रकट की कि दोनों पक्ष इस 
अच्छी योजना में सहयोग देंगे जिससे कि पूर्व तथा पश्चिम में मित्रता हढ़ होगी 
तथा सभी विरोधों का सामना करने में वह समर्थ होंगे | डॉ जकारिया के मतानुसार 


यह समभोता “दोनों पक्षों की उच्च देशभक्ति तथा उत्तम बुद्धि का स्मारक है ।! 
[ रिशवा३5००7 वां, 9. 274, ह 
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श्री रजनी पामदत्त के मतानुसार इस समभौते द्वारा “कांग्र स की कोई माँग पूर्ण 
न हुई ; यहाँ तक कि नमक-कानून भी न हटाया गया । सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने उस गोलमेज-सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार 
किया जिसका बहिष्कार करने के लिए उसने शपथ ली थी। स्वराज्य की दिशा में 
भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।” इस कथन में सत्य का बहुत अधिक अंश 
प्रतीत होता है । टाइम्स पत्र में यह टिप्पणी प्रकाशित हुई कि “इस प्रकार की 
विजय क्रिप्ती भी वायसराय को त्रहुत कम मिलती है ।” कह कहना गलत नहीं होगा 
कि यह समभौता सरकार के लिए निश्चित रूप में एक विजय थी क्‍योंकि इसके 
द्वारा कांग्रेत ने स्विंनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त कर दिया, जो दिन-प्रति-दिन उम्र 
रूप घारण करता जा रहा था तथा सरकार की स्थिति डाॉवाडोल होती जा रही 
थी । डॉ० जकारिया का भी मत है कि इस समभौते ने देश में क्रांति को रोककर 
अल्पकाल के लिए जाति की स्थापना की । इस समभकोते से केवल इतना लाभ 
अवश्य हुआ कि इसने उन बहुत-से लोगों को कांग्रेस के प्रति आक्ृष्ट किया जो 
उससे दूर भागते थे। श्री जवाहरलाल नह॒रू ने 'डिस्कवरी मॉफ इण्डिया में लिखा 
है : “इस समभौते के उपरान्त अनेक व्यक्ति जो तूफानी दिनों में कष्टों से डर कर 
कांग्रेस से बच रहे थे, कांग्रेस को ओर आकर्षित होने लगे तथा उन्होंने अपने पूर्व 
व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न किया । यहाँ तक कि साम्प्रदायिकतावादियों ने भी 
इसके समीप आते का प्रयत्न किया। कष्टों तथा दु:खों के मष्य ग्रुजरने से इसकी 
(कांग्रेस) मान तथा प्रतिष्ठा यें वृद्धि हुई तथा राष्ट्र का नैतिक स्तर उच्च हुआ ।” 
मार्च मास में कराँची में कांग्रेस का एक धधिवेद्न हुआ जिसमें गांधी इरविन 
समभौते पर विचार किया गया । नवयुवक-वर्ग इससे असन्तुष्ठ था क्‍योंकि उनके 
अनुसार गांधीजी भगर्तातह आदि की सजा माफ कराना तो दूर रहा, उनकी मृत्यु 
दण्ड की सजा जाजीवन कारावास की सजा में भी नहीं 
करांची कांग्रेस बदलवा पाये थे। अपने दुःख को प्रकट करने के लिए लोगों ने 
अपने सीने पर मातम के चिन्ह वाले फूल लगा रखे थे। 
गांधीजी को काले भण्डे भी दिखाये गये । एक प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया 
कि यदि इस समझौते के लिए महात्मा शांवी के भलावा अन्य कोई व्यक्ति उत्त रदायी 
होता तो उसे समुद्र में उठाकर फेंक दिया गया होता । गांधीजी ने अपने वक्तब्य 
द्वारा सबको सरत्वना देने का प्रयत्न किया तथा कहा, “हिसा द्वारा स्वराज्य की 
स्थापना होना असम्भव है वरन्‌ सवंनाश ही हो सकता है। इस कांग्रेस ने अन्त में 
समभौते को स्वीकार दर लिया। यह गांधीजी की अभूतपूर्व विजय थी गांबीजी 
को वांग्रेस के एडमात्र प्रतिनिधि के छूप में हदितीय गोलमेज-सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए नियुक्त किया गया । सरदार पटेल ने जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये 
कहा कि यदि क्वांग्रेस समकौता न स्त्रीक्षार करती तो एक यलत मार्ग की ओर पग 
उठाती । 
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१७ अप्रैल, सत्‌ १६३१ को लॉ इरविन के स्थान पर लॉड विलिंगठन 
वायसराय नियुक्त हुए। वह पहले वम्बई तथा मद्रास के गवर्नर रह चुके थे तथा 
वायसराय पद पर नियुक्ति होते के समय वह कनाडा के गवर्नर जनरल पद पर कार्य 
कर रहे थे। ला इरविन के समान वह उदारबादी भी न थ्र। उन्हें श्स समभौते 
से कोई रुचि नहीं थी । इंगलेण्ड में आथिक संकटों के कारण मजदूर सरकार 
पदस्थ हो चुकी थी । एक राष्ट्रीय सरकार का तिर्माण हुआ था * यद्यपि रैमजे 
मेक्डॉनल्ड अब भी प्रधानमन्त्री रहे, परन्तु भारतमन्त्री वेजबुड वेन के स्वान पर सर 

'सेम्युअल होर नियुक्त हुए । इस परिवर्तन से सरकार की 
लॉर्ड विलिगडन नीति में भी परिवर्तत हो गया। भारत में नोकरथाही ने भी 
का वायसरायथ पमभोौते के अनुसार कार्य न किया । यद्यवि राजनीतिक बन्दी 
बनना छोड़ दिये जाने थे, लोगों की सम्पत्ति वापस कर दो जानी थी, 
कांग्रेस समितियों पर से प्रतिवन्‍्ध उठा लिया जाना था तथा 
मादक द्रव्यों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शान्तिपूर्ण घरना देने दिया जाना 
था, परन्‍्तु देश के कोने-कोने से यह शिकायतें आयीं कि अधिकारोगण समझौते की 
दर्तों को खुलेआम तोड़ रहे थे । गांघीजी ने इन परिस्थितियों में गोलमेज-सम्मेलन 
में भाग लेता व्यर्थ समझा | जून में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में भी उन्होंने 
ऐसे ही विचार प्रकट किये | देश में राजनीतिक वातावरण में फिर हलचल मचने 
लगी । ऐसे समय वायसराय चेते तथा उन्होंने गांधीजी से आग्रह किया कि वह 
समभोते को न तोड़े क्योंकि अन्य मामले तो सुलक सकते थे, परन्तु यदि गोलमेज 
परिषद्‌ का मौका निकल गया तो ज्ञाच्ति का दूसरा रास्ता निकलना कठिन होगा । 
अन्त में गांधीजी ने २६ अगस्त को लन्दन के लिए प्रस्थान किया। वह' अकेले 
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार ने पण्डित मदनमोहन मालवीय तथा 
श्रीमत्ती सरोजिनी नायडू को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलत में भाग लेने के लिए 
मनोनीत किया | 


द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन ७ सितम्वर १६३१ को शुरू हुआ। इस बीच 
इंगलेण्ड की सरकार में जो परिवर्तन हो चुका था, उसकी चर्चा की जा चुकी है। 
सन्त्रिमण्डल में अनुदारवादियों की प्रधानता थी । लोकसभा में भी अनुदारवादियों का 
प्रभुत्वत था; अत्तः यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह भारत के लिए किसी 
सुधघार-योजना का स्वागत करेगी । डॉक्टर जकारिया का कहना है कि यदि महात्मा 
गांधी प्रथम गोलभेज-सम्मेलन में, जब मजदूर सरकार सत्तारूढ़ थी, सम्मिलित हुए 
होते तो अधिक लाभप्रद होता क्योकि इस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा 
सकता था ।* 


इन्द्र विद्यावाचस्पति ने द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन को “कई श्षाक्तियों की 





] मम. ५. & 2ट९/ब्ापंबह : र्था॥रड्शा [70॥8, 9. 28], 
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दिमागी कुश्ती” कहा है | इसमें प्रथम शक्ति तो अंग्रेज सरकार 
सम्मेलन--कई थी जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के प्रश्न को भारतवासियों 
शक्तियों की के साम्प्रदायिक तथा सामाजिक भेदों की भुलभुलेया 
दिमागी कुश्ती में डालकर समस्त समस्या इस प्रकार हल करना चाहती 
थी कि उसे भारतीयों को न्यून से न्यून अधिकार देने पड़े 
तथा दिखावा बहुत अधिक हो । दूसरी शक्ति कांग्रेस थी, जिसके एकमात्र प्रतिनिधि 
महात्मा गांधी थे । इनका लक्ष्य था कि वह अंग्रेज सरकार से भारत के लिए 
स्वाधीनता रूपी उपहार अधिक से अधिक प्राप्त करें । तीसरी शक्ति 'मॉडरेट' नेता 
थे जो केवल इसी बात के इच्छुक थे कि किसी न किसी प्रकार कांग्रेस तथा सरकार 
के मध्य फैसला करा कर वर्तमान उलभन को सुलभाया जाय । उन्हें इस बात की 
अधिक चिन्ता नहीं थी कि अन्तिम निर्णय क्या हो तथा वे ओऔौपनिवेशिक स्वराज्य 
से भी सन्तुष्ट थे। वह तो भारतमन्त्री तथा गांधीजी के मध्य एक प्रकार से शास्तिदूत 
का काम कर रहे थे। चौथी शक्ति के अन्तर्गत वह लोग आते हैं जिनके लिए भारत 
की स्वाधीनता गौण थी । भर्थात देशी राजे महाराजे तथा साम्प्रदायिक नेता जो 
अपने वर्ग या सम्प्रदाय के हितों को प्रमुखता देते थे । सरकार की चाल यह थी कि 
वह अल्पसंख्यकों को भागे बढ़ा कर धांग्रेस की पूर्ण स्वाघीनता की मांग को कमजोर 
' कर दे । सर सेम्युअल होर की अध्यक्षता में हुआ यह सम्मेलन केवल एक वाद- 
विवाद का स्थल ही बना रह गया तथा कोई अन्तिम निदचय नहीं हो सका ।? इस 
सम्मेलन का कार्ये दो उप-समितियों द्वारा हुमा था। इन्होंने संघीय ढाँचे! तथा 
अल्पसंख्यकों की समस्या” पर प्रथम गोलमेज-सम्मेलन की रिपोर्टो पर पुनविचार_ 
किया तथा उन्हें परिवर्द्धित किया। प्रथम सम्मेलन में अन्तरिम काल के लिए केन्द्र 
में मभिरक्षणों के साथ उत्तरदायित्व देना निश्चित किया गया था। इस प्रश्न पर 
जब विचार शुरू हुआ तो गांधीजी ने वेन्द्र तथा प्रान्तों में पूर्ण उत्त रदायित्व के लिए 
आग्रह किया । गांधी-इरदिन समभोते में भी उत्तरदायित्व का प्रइन निश्चित हो 
चुका था तथा यह अभिरक्षण भारत के हित में होने थे परन्तु गांधीजी ने देखा कि 
जो भी अभिरक्षण रखे गये, वह भारत के अहित में थे तथा सभी उत्तरदायित्व के 
मार्ग में बाधक थे । बल्पसंख्यक उप-समिति की कार्यवाही से भी गांधीजी को धक्का 
लगा वयोकि सभी प्रतिनिधि अपने-अपने वर्ग के हितों में अधिक रुचि रख रहे थे । 
सम्प्रदायों के पृथक्‌ राजनीतिक अधिकारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। 
उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि अद्धुतों को हिन्दुओं से पृथक करने की चेष्टा को 
गयी तो उसका वह प्राणपण से विरोध करेंगे। जर्मन राष्ट्रपति एडोल्फ हिटलर ने 
कहा है कि भेरी यह घारणा थी कि भारतवासी स्वराज्य के योग्य हैं, परन्तु मुझे प्रतीत 
] हा सम्मेलन एक झोभनीय वाद-विवाद समिति के थके रूप में रह गया जिसका 
क्‌ अन्त निकट था । 





(टबणाशांश5 : [06 एछ. 28) 
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होता है कि वह भी अन्य एशियावासियों के समान हैं। डॉक्टर जकारिया ने इस 
सम्मेलन के सम्बन्ध में लिखा है : “इरा सम्मेलन ने अंग्रेजी जनता के सम्मुल एक 
विचित्र दयनीय हृश्य प्रस्तुत किया । एक गोर तो उनके सम्मुख वह महात्मा वा 
जो मानवता के महान्‌ सन्‍्त को भाँति उच्च आदर्शों की व्यास्या कर रहा था तथा 
दूसरी भोर झाम्प्रदायवादी तथा संकुचित विचारों के लोगों का ग्रुट था जो अपनी 
जाति अथवा अपने व्यक्तिगत रवार्थों तवा लाभ की बात करता था।” १ दिसम्बर 
सन्‌ १६६१ को सम्मेलन को स्थगित करते हुए प्रधानमन्त्री ने इस बात पर खेद 
प्रकट किया कि साम्प्रदायिक समस्या को प्रतिनिधिगण सुलझाने में असमर्थ रहे थे । 
जवाहरलाल नेहरू ने ६ितीय गोलमेज सम्मेलन के सम्बन्ध में लिखा है कि इसमें 
प्रत्येक सदरय चाहे वह हिन्दू, मुसलमान अथवा सिवख हो »पनी जातियों के लिए 
पद एवं नौकरियाँ प्राप्त करने का इच्छुक था। इसमें अवसरवादियों का बोलवाला 
था तथा विभिन्न वर्ग भूखे भेड़ियों के समान अपने शिकार पर तुले थे। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की ओर किसी सदस्य का ध्यान न था तथा व ही माथिक समस्याओं को 
सुलभाने की ओर किसो का ध्यान था। गांधीजी ने परिपद के स्थगित होते 
समय कहा, “मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी 
मुके चिन्ता नहीं है। यदि मुझे आपसे (सरकार तथा अन्य सदस्यों से) सर्वधा भिन्न 
भी जाना पड़े तो भी आप मेरे धन्यवाद के अधिकारी तो हैं ही ।” 

सक्षेप में, द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन के काये निम्नलिखित थे : 

(१) नवीन संघीय न्यायपालिका का ढाँचा निश्चित किया गया । 

(२) संघीय व्यवस्थापिका का निर्माण निश्चित किया गया। 

(३) केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच आर्थिक साधनों के बंटवारे का निश्चय किया 
गया । तथा 


(४) देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आधार निश्चित 
किया गया । 


सबविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू हुआ (सन्‌ १६३२-३४) 


जिस समय गांधीजी इंगलेण्ड में थे उन्हें भारत के सम्बन्ध में अनेक चिन्ता- 

जनक पमाचार मिल घुके थे। लॉरड विलिगडन की इच्छा यह थी कि कठोर नीति 
का सहारा लेकर राष्ट्रीय चेतना कुचल दी जाय । उन्होंने 

सरकार का कांग्रेस को, जो उनके ही अनुसार “वैकल्पिक सरकार होने का 
समभोते से दावा भरती थी,” कुचल देने का भी निश्चय किया। महात्मा 
पीछे हटना गांधी जब लन्दन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो .सरकार ने 
उन्हें भाव्वासन दिया था कि बारदोली के मामले में सहातुभूति- 

पूर्ण जाँच करायी जायगी, जिसमें यह निश्चय किया जायगा कि किसानों में लगान 


[. खबाश्धांवा उधां शैशीकम ; 6॥ हैप000:299॥9 090. 293-94, 
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देने की कितनी क्षमता है, तथा जिन्हें गत आन्दोलन में नुकसान 

बारदोलो की पहुँचा है, उन्हें मुभआावजा भी दिया जायगा। जाँच-कमेटी में 

जाँच सरदार पटेन तथा भूलाभाई देसाई भी भाग ले रहे थे परन्तु 

सरकारी सदप्यों का रुव ठीक नहीं था तथा सरकार किसानों 

के साथ दिन-दिन कठोर व्यवहार करती जा रही थी। परदार पटेल ने अन्त में जाँच 

से हाथ खींच लिया ६ संयुक्त प्रान्त में किसान-समस्या भी गम्भीर रूप घारण कर रही 

थी । पं० जवाहरलाल नेहरू, बावू पुरुषोत्तमदास टंडन तथा 

संयुक्त प्रान्त में. श्री शेरबानी के नेतृत्व में किसानों को लगान के अनुचित 

किसान-समस्था वोफ से छुटकारा दिलाने का आन्दोलन चल रहा था। 

सरकार ने इसको रोकने का निश्चय क्रिया तथा महात्मा गांघी 

के भारत लौटने से पूर्व ही इन तीनों को जेल में बन्द वर दिया। बंगाल में भी 

पुलिस ने दमन शुरू कर दिया था। सीमाप्रान्त में खान अब्दुलगफ्फा रखाँ के नेतृत्व 

में संगठित खुदाई खिदमतगारों पर भी सरकार अत्याचार कर 

बंगाल तथा रही थी जिन्होंने गांधीजी के सिद्धान्तों को मानकर सत्याग्रही 

सीमाप्रान्चत सेना का अंग बनना स्वीकार किया था। सरकार ने खान 

अब्दुल-गफफा रखाँ तथा उनके भाई डाक्टर खान साहब को 

भी जेल में बन्द कर दिया | सरकार द्वारा इन आतंकवादी कार्यों को करने का 

मुख्य उद्दे इय गांधीजी के भारत पहुँचने के पहले ही जनता की हिम्मत तोड़ देना 
था कि पुनः वह कहीं कोई नया आन्दोलन न प्रारम्भ कर दें । 


गांधीजी लन्दन में स्वास्थ्य-लाभ के लिए रहना चाहते थे परन्तु भारत की 

घटनाओं को सुनकर उन्होंने फौरन वापिस लोटना निश्चित किया। वह ६ सितम्बर 

. को चल पड़े तया मार्ग में उन्होंने रोम्पांरोला तया मुस्नोलिनी 

गांधीजी को. से भी भेंठ की | २१ दिसम्वर को वह वम्बई पहुँच गये । इस 

वापिसी अवसर पर गांधीजी का स्वागत करने देश भर के प्रतिनिधि 

इकट्ठा हुए । अभिनन्दन के उत्तर में गांवीजी ने कहा, “मैं 

खाली हाथ लौटा हूं पर मैंने अपने देश की इज्जत पर बद्टा नहीं लगने दिया ।” 
उन्होंने २६ दिसम्वर को वायसराय को निम्न तार भेजा : 


"क्लल जहाज से उतरने पर मुझे ज्ञात हुआ कि सीमाप्रान्त तथा संयुक्त प्रान्त 
में ऑडिनेंस जारी कर दिये गये हैं। सीमाप्रान्त में गोली चलायी गयी है। मेरे 
अनमोल साथी गिरफ्तार कर लिए गये हैं, तथा सबसे बढ़कर वंगाल-आडडिनेंस मेरी 
राह देख रहा है। मैं इसके लिए तंयार नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि 
कया हमारी पारस्परिक मंत्री ममाप्त हो गयी, अबवा आप अब भो मुझे आाक्षा 
रखते हैं कि में आपसे मित्र तथा इस परिस्थिति में में कांग्रेव को क्या सलाह द्दा 
वया इस पर आपसे परामझशे करू ?” 
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३१ दिसम्बर को वायसराय के प्राइवेट सेफ्रेटरी का निम्न तार गांधीजी 
को मिला जिसमें सरकार के दमन-कार्यों को पुष्टि की गयी थी : 

“सम्राट की सरकार की पूरी अनुमति से जो ऑब्निंस जारी किय्रे गये हैं, 
वायसराय उनके बाएे में किसी प्रकार की वहस को तैयार नहीं | जिम उद्देश्य से, 
अर्थात्‌ सुशासन के लिए आवश्यक कानून तथा व्यवस्था की सुरक्षा के निर्मित्त 
वह ऑड्विंस प्रचारित हुए हैं, इस उद्देश्य की पूति हो जाने तक वह जारी 
रहेंगे |! 

कुछ दिनों तक वायसराय तथा गांधीजी के वीच तार चलते रहे तथा 
अन्त में उन्होंने सबिनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः शुरू कर देने की घोषणा की । 
महात्मा गांधी को सरकार ने ४ जनवरी को गिरफ्तार कर लिया | इससे पहले ही 

कुछ प्रमुख नेता भी गिरफ्तार कर लिये गये थे। सरकार सम- 

गांधीजी की भरती थी कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने मात्र से 
गिरफ्तारी आन्दोलन ठण्डा पड़ जायगा, परन्तु यह केवल अम निकला | 
कांग्रेस को गर-कातुनी संस्था घोषित कर दिया गया तथा 

अनेक ऑडिनेंप जारी किये गये । १४ दिसम्वर को संयुक्त प्रान्त में 'एमर्जेन्सी 
आई्डिनेंस! तथा २१ दिसम्बर को सीमाप्रान्त में तीन ऑडिनेंस जारी किये गये थे । 
४ जनवरी को नये चार ऑडिनेंस जारो किये गये । पहले 'एमर्जोन्सी पावर्स ऑडिनेन्स' 
हारा स्थानीय छोटे अधिकारियों को लोगों को बन्दी बनाने, इमारतों पर इच्छानुसार 
कब्जा करने, स्पेशल पुलिस नियुक्त करने के व्यापक अधिकार प्रदान किये गये । 
दूसरा, अनलॉफुल एसोसियेशन आड्डिनेंतः था। इसका उदंश्य कांग्रेस तथा अन्य 
देशभक्त-संस्थाओं को बन्द करना तथा उनके कागज-पत्र और नकदी पर अधिकार 
कर लेना था। तीसरा, 'प्रिवेन्‍्शन ऑफ मोलेस्टेशन एण्ड वायकॉट भाड्डिनेंस'! था । यह 
विदेशी कपड़े ओर शराब की दुकानों पर घरना देने को रोकने के लिए जारी किया 
गया था । चौथा, 'अनर्लाफुल इन्स्टिगेशन' ऑडिनेंस' था | इसका उद्देश्य सरकार के 
विरुद्ध लेखों तथा वाणी द्वारा हर प्रकार के विचारों को रोकना था। इन ऑडिवेंसों 
को ६ मास की अवधि पूरी हो जाने पर एक बड़े ऑबड्नेंस के रूप में जारी कर दिया 
गया अन्त में कांग्र सी सदस्यों रहित सरकारी बहुमत वाली असेम्बली में उसे स्वी- 
कार करा लिया गया। लॉ्ड विलिगडन को आशा थी कि वह १५ दिन के भीतर 
ही सब आन्दोलन कुचल देंगे परन्तु बह भूल गये कि जब कोई जाति स्वाधीन होने 
का संकल्प कर लेती है तो दमन धरा रह जाता है। 'प्रेस ऑँडिनेंस' द्वारा सरकार 
ने समाधार-पत्रों पर भी प्रहार किया । सम्पादक्ों तथा मुद्रकों को गिरफ्तार करना, 
सरकार ने देखा काफी नहीं था, बड़ी राशि की जमानतें माँग कर प्रमाचार-पत्रों को 
बन्द करने का यत्न किया | इससे जब सफलता नहीं मिली तो अन्त में सरकार ने 
प्रंस जब्त करने भी शुरू कर दिये । जेलों में कैदियों के साथ बड़ा ही अमानुषिक 
व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें बहुत खराब भोजन दिया जाता था। सरकारी 
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दमत-सीति के सम्बन्ध में चचिल ने भी कहा कि सरकार ही दमन-नीति गदर के 
उपरान्त ही इस बार सबसे कठोर रहो थी। सरकारी नीतियों ने बस्‍्वई तथा असय 
नंगरों में हिन्दू मुस्लिम दंगों को भी प्रोत्साहन दिया। १४ मई को वम्बई में एक 
देंगा शुरू हुआ तथा कई खसब्ताहों तक तगर में 'गुण्डा राज्य' रहा। सरकार ने 
अछूतों को भी कांग्रेंस का विरोध करने के लिए भड़काया | ऐसा अनुमान लगाया 
जाता है कि संविनय अवज्ञा गान्दोलन के प्रारम्मिक छह महीनों में लगभग १ जाग 
२० हजार भारतीय बागरिकों ने कारावास दण्ड स्वीकार किया। 
'मेब्डॉनल्ड अवॉर्ड' तथा 'पुना पेवट' 
हितीय गोल॑मेज-सम्मेलन साम्प्रदायिकता की समस्या का हल करने सें 
अप्तमर्थ रहा था। ब्रिटिश प्रधानमस्त्री ने इसी अवसर पर यह भी कहा था कि 
यदि सम्मेलन किसी सर्वेमान्य समाधान को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेगा तो 
ब्रिटिश सरकार अपनी कामचलाऊ योजना लागू करेगो तथा यदि उसे विश्वास हे 
जायगा कि भारत सरकार के विभिन्न सम्प्रदायों को एक वैकल्पिक योजना स्वीकार 
है तो वह ब्रिटिश संसद से सिफारिश करेगी कि साम्प्रदायिक निर्णय में रसी योजना 
के बदले नवीन योजना स्वीकार कर ली जाय । ब्रिटिश प्रधानमन्न्ी ने १७ अगस्त, 
१६३२ को साम्प्रदायिक समस्या पर अपना निर्णय घोषित किया जो 'मेबडॉनह्ट 
अवॉर्ड' के नाम से विख्यात है । 
इस निर्णय की मुख्य बातें विम्नलिखित थी : 
(१) प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं की संख्या में वृद्धि कर नसे दुगंना कर 
दिया गया । 
(२) मुसलमान, सिख तथा भारतीय ईसाइयों के लिए अल्प-मत-पृथक्‌- 
निर्वाचन की व्यवस्था की गयी। 
(३) अछूतों को भी बल्प मत मानते हुए उन्हें भी एयक्‌-मिवाचिन तथा 
प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदाव किया गया । 
(४) सीमाप्रान्त को छोड़क र, शेप अन्य प्रान्तों की व्यवस्थायिका-ममाओं में 
स्त्रियों के लिए ५ प्रतिशत, सीटें सुरक्षित रखी गयीं । 
(५) उन प्रास्तों में जहाँ मुतलमान अल्प मत में थे तथा हिन्दुओं व मित्खों 
के लिए पंजाव में प्रभावयक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी । 
गांधीजी ने द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में हो घोषित कर दिया था क्रि यदि 
अछ्ूतों को हिन्दुओं से प्रृथक्‌ करते की चेप्टा की गयी तो 
गाँधीजो का आमरण वह इसे रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। 
अनशन मैक्डॉनल्ड निर्णय में अछूतों के लिए पृथकू-निवर्चित-क्षेत्रों की 
व्यवस्था से गांधीजी को ठेस पहुँची । १८ बगत्त मच्‌ १६३५ 
को उन्होंने यह्‌ निश्चय किया कि वह इस उपदन्ध के विरुद्ध आमर्य अनशन 
करेंगे । उतका कहना था, “हम नहीं चाहते कि अच्ूतों को एक पृथक व का 
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स्थिति प्रदान की जाय | सिक्ख इस स्थिति में रह सकते हैं मौर उसी तरह 
मुसलमान तथा योरोपियन भी, परन्तु क्या बद्धूत सदंव अद्ूत रहेंगे ? मैं चाहूँगा 
कि अछूतपन रहने की अपेक्षा तो हिन्दुत्व हो समाप्त हो जाय तो बच्छा है (7? 
गांधीजी ने अपना अनह्त २० सितम्बर को यरवदा जेल में शुरू कर दिया तथा 
उन्होंने कहा कि यह अनशन तोड़ने का निर्णय तभी होगा जब सरकार अछूतों 
के पृथक्‌ू-निर्वाचन-सम्बन्धी निर्णय को वापस ले लेगी। प्रारम्भ में इस “भीष्म- 
प्रतिज्ञा का अर्थ वहुत-से राजनीतिज्ञों की समझ में नहीं भाया | श्री जवाहरलाजी 
ने आत्मकथा" में लिखा है : 

“मुझे एक राजनीतिक घ्येय के सम्बन्ध में उनको घामिक तथा भावनापूर्णे 
मनोवृत्ति तथा बार-बार ईइवर का नाम लेने पर क्रोध आया । दो दिन तक में 
अँघेरे में भटकता रहा परन्तु फिर मुझे एक अजीव अतुभव हुआ ॥ में एक अच्छे- 
खासे भावोद्रक में से गुजरा तथा उसके पश्चात्‌ मेने कुछ शान्ति अनुभव की । तत्र 
भविष्य मेरे सामने वैसा अन्धकारमय नहीं प्रतीत हुआ । ठीक समय पर सही बात 
कहने का बापू का ढंग निराला ही है । हो सकता है, उनका यह काय॑े जो मेरी 
दृष्टि में असम्भव है, सहान्‌ परिणामों को उत्पन्त कर दे । इसके परचात्‌ देश भर 
में प्बल हलचल के समाचार मिले"*“““““न्‍यरवदा जेल में बैठा हुआ यह 
नन्‍्हा-सा आदमी कित्तना बड़ा जादूगर है कौर लोगों के दिलों को प्रभावित करते 
वाली डोरियाँ खींचना वह कितनी अच्छी तरह जानता है।” उपवास के साथ ही 
देदा भर के सावंजनिक जीवन में एक बार फिर जान जा गयी। मदन्मोहन 
मालवीय के प्रयत्नों से २० सितम्बर को बहुत-से हिन्दू नेता बम्बई में एकन्रित हुए 
जिसमें प्रमुख थे--सर तेजबहादुर सप्र, डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० जयकर, श्री 
पुरुषोत्तददास, श्री घवश्यामदास विड़ला, श्री राजगोपालाचार्य, अछूतों के नेता 
श्री अम्बेडकर तथा सोलंकी भी इसमें सम्मिलित हुए । यह लोग गांधी जी की जीवन- 
रक्षा के लिए कोई हल निकालने के लिए प्रयत्नशील थे | सरकार की विशेष आज्ञा 
लेकर नेता लोग यरवदा जेल में गांधीजी से मिलि | बातचीन कई दिनों तक चलती 
रही तथा २४ सितम्बर को एक हल निकल आया जिसे गांधीजी ने स्वीकार कर 
लिया । इसे 'पूना पंक्‍्ट' कहा जाता है जिसे बाद में (हिन्दू महासभा तथा ब्रिटिश 
सरकार ने भी स्वीकार कर लिया | इसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि अछूत- 
उम्मीदवार सम्मिलित निर्वाचन-द्षेत्रों द्वारा खुने जायेंगे। इसके द्वारा अछूतों को 
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अधिक सीटें भी मिलीं। मेवडॉनल्ड-निर्णय मे व्यवस्थापिका-सभाओं में अछूतों को 

केवल ७१ स्थान दिये थे, अब १४८ सीटें दी गयीं । २६ सितम्बर, सब्‌ १६३२ को 

सायंकाल गांधीजी ने उपवास तोड़ दिया। इस क्रान्तिकारी उपधास से बहुत लाभ 

हुआ , भछूतों के ऊपर हिन्दुओं द्वारा जो घोर अन्याय किये 

उपवास से लाभ जा रहे थे, उन्हें एक धक्का लगा तथा देश के अनेक स्थानों 

पर हरिजनों के लिए मन्दिर खुल गये तथा उन्हें कुओं पर 

पानी भरने का अधिकार मिला : देश में अच्लूतोद्धार-संस्थाओं जंसे हरिजन सेवक 
संघ तथा इलाहाबाद में हरिजन आश्रम की स्थापना की गयी । 


सविनय अवज्ञा आन्दोलन का अन्त 


उपवास की समाप्ति पर गांधीजी का मन अछूतोद्धार-समस्था की ओर 
केन्द्रित हो गया । भव गांधीजी ने इसका नवीन नामकरण-संस्कार कर इसे 'हरिजन- 
समस्या” का रूप दे दिया। उपवास के तुरन्त बाद ही तीसरा गोलमेज-सम्मेलन 
भी शुरू हो गया था । उन्होंने सन्‌ १६३३ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 
तथा “यंग इण्डिया के बदले 'हरिजन' पन्न निकाला । ८ मई को गांबीजी जेल से 
छोड़ दिये गये । गांधीजी ने आन्दोलन को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर देने की 
सलाह दी क्योंकि सरकार के दमन से जनता भयभीत हो चुकी थी। सुभाषचन्द्र 
बोस ते एक वक्तव्य में आन्दोलन के स्थगन की आलोचना की । सुमायचन्ध बोस ने 
अपने सन्देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगन पर कहां कि यह हमारी 
असफलताओं की स्वीकारोक्ति है और महात्मा गांधी राजनैतिक नेता के रूप में 
असफल हुए हैं । कांग्रे स-कार्यकारिणी-समिति के सदस्य कै० एफ० नरीमेन ने भी 
इनकी आलोचना की । सविनय अवज्ञा का जन-आन्दोलन तो ग्रांवीजी ने स्थवित 
कर दिया था परन्तु व्यक्तिगत आन्दोलन मार्च, सन्‌ १६३४ तक 02228 रहा । इस 
समय तक जनता में घोर निराशा फल चुकी थी। लोग मब फिर संसदवाद की 
ओर भुकने लगे थे | मई, सब १६३४ में कांग्रेस की कार्य-समित्ति की्‌ बंठक दा जो 
पटना में हुईं, गांधीजी की सिफारिश पर सत्याग्रह को स्थगित करने का निश्चय 
तथा स्व॒राज्य दल की कौंसिल-प्रवेश-नीति को स्वीकार कर डॉक्टर अन्सारो तथा 
मदनमोहन मालवीय को एक ऐसा पालियामेंद्री वोर्ड बनाने के अधिकार दिया 
निर्वाचन सम्बन्धी नियमोपनियमों का निर्माण कर चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था करे । 
श्८ अक्टूबर सन्‌ १६३४ को गांधीजी कांग्रेस से पृथक हो गये । वह अपना समस्त 
समय रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते थे : 
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तृतीय गोलमेंज-सम्मेलन 

यह सम्मेलन १७ नवम्बर, सन्‌ १६३२ को शुरू हुआ । इस समय भारत के 
सभी राष्ट्रीय नेता जेल में थे । इसमें केवल ३६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
इंगलेण्ड के श्रमिक-दल ने भी इसमें सम्मिलित होने से मना कर दिया था| इस 
सम्मेलन में केवल पूर्व॑सम्मेलनों के ही निश्चयों में परिवर्तंत या परिवद्ध न किया 
गया । इसमें सरकार ने अत्यन्त प्रतिक्रियावादी नीति अपनायी तथा कूपलंण्ड का 
कहना है, “इसने भारतीय राष्ट्रीयाग की समस्त बाद्षाओं एवं उद्भावनाओं को 
व्यावहारिक राजनीति की फसौटी पर रख दिया ।” भारतीय उदारवादी भी, जो 
केवल यह चाहते थे कि केन्द्र में गवर्नर-जनरल उत्तरदायी मन्त्रियों के परामश से 
रक्षित विभागों का कार्य संचालन करे, इस सम्मेलन के निशचयों से सन्तुष्ट नहीं 
हुए । नवीन संविधान में नागारकों के अधिकार-पत्र के समावेश पर भी भारतीय 
प्रतिनिधियों ने वल दिया परन्तु यह भी बनेक युक्तियों से अस्वीकृत कर दी गयी। 
मार्च, सन्‌ १६९३३ में सरकार ने एक एवेत-पत्र का प्रकाशन 
शवेत-पत्र का किया जिसमें भारत के भावी संविधान के सम्पन्ध में प्रस्ताव 
प्रकाशन. किये गये । यह प्रस्ताव इतने अधिक प्रतिगामी थे कि भारत 
के प्रत्येक प्रगतिशील लोकमत के लिए सवंथा अस्वीकाय॑ थे 
भारत में इनका विरोध किया गया : परन्तु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं 
दिया । संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति ने भी इस पर विचार कर 
इस पर अपनी सम्मति दी तथा फलस्वरूप इसमें जो संशोधन किये गये, उन्होंने इसे 
ओर भी विगाड़ दिया। इसी के आधार पर एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 

गया, जो स्वीकृत होकर सन्‌ १६३५ का 'भारतीय शासन अधिनियम' कहलाया । 


कांग्रेस संसदवाद की ओर 
असहयोग आन्दोलन की शिथिलता के उपरान्त कांग्रेस की रुचि पुनः संसद- 
बाद को ओर हो गयी। कांग्रेस ने सत्‌ १९३४ में निर्वाचनों में भाग लिया और 
उसे आध्यातीत सफलता मिली । केवल पंजाब को छोड़कर सभी स्थानों में इसने 
बहुमत प्राप्त किया तथा यह सिद्ध कर दिया जि जनता का अब कांग्रेस में विश्वास 
था । काँग्रेस ने सन्‌ १६३५ के भारत शासत अधिनियम के अन्तगंत फरवरी सन्‌ 
१६३७ में होने वाले निर्वाचनों में भी भाग लिया। | 


अिशननन-म मे अन««णकसा कमनन-का #>न-+-ननक, 


लक पे कस 
[. (काव्कद्कां : पाता ९०005 8906 [86 एधा॥५, 70. 85, 


१३ 


सन्‌ १६३५ का भारतीय शासन अधिनियम 
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सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन अधिनियम को २ अगस्त, सन्‌ १६३५ को 

सम्राट की अनुमति प्राप्त हो गयी | यह अधिनियम भारत के वंधानिक इतिहास में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने सर्वप्रथम भारतीय शासन को संघा- 
'त्मक रूप दिया। यद्यपि इस संविधान का सभी राजनीति दलों ने विरोध किया 
तथा भारतीय नरेशों ने भी इसे सफल बनाने में विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की, परन्तु 
फिर भी इसे रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक सफलता माना जाता है जिसने 
भारतवर्ष के भाग्य का हस्तान्तरण अंग्रेजों के हाथों से भारतीय हाथों में सम्भव कर 
दिखाया ।””! कूपलैण्ड के इस मत का समर्थन करना अत्यन्त कठिन दीखता है क्योंकि 
न केवल भारतोय नेताओं ने हो, अपितु निष्पक्ष अंग्रेजों ने इस अधिनियम की 
इस आधार' पर आलोचना की हैं कि इसमें ओऔपनिवेशिक पद की प्राप्ति 
के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गयी है। मिस्टर एटली (तत्पश्चातू, लॉरडड) 
ने कॉमन्स सभा में इसी आधार पर इसका विरोध किया था 2 वास्तविकता तो यह 
है कि यह एक ऐसा विधेयक था जिप्तवे मारतीयों को अधिकार देने के बदले सम्पूर्ण 
शक्ति अंग्रंणों के हाथों में ही रखी थी । श्री जवाहरलाल नेहुड ने इस अधिनियम को 
'दासता का घोषणा-पत्र' कहा तथा उनके मत में प्रस्तावित भारतीय संघ की रूप- 
रेखा ऐसी निर्मित की गयी कि “किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास अप्तम्भव हो 
जाय तथा भारतोय जनता के प्रतिनिधियों के लिए भी ब्रिटिश नियन्त्रित शासन- 
प्रणाली में परिवर्तत तथा हस्तक्षेप कर सकने के लिए तनिक भी ग्रुजाइछ नहीं छोड़ी 
गयी ।** यह एक प्रतिक्रियावादी रूपरेखा थी, जिप्तमें विना किसी प्रकार की 
कऋान्तिकारी क्रिया के स्वयं विकसित हो सकने के दायरे का अभाव था। इस अधि- 


+-++----_.. 
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नियम में ब्रिटिश सरकार की नरेशों, लमोंदारों तथा भारत ये अन्य प्रतिक्रियावादी- 
तत्वों से मित्रता और थी अधिक मजबूत हो गयी । इसमे पृथक्‌-निर्वाचन-पद्धति को 
बढ़ावा दिया गया तथा इम प्रक्नार पृथक्रतावादी-प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला | इस 
अधिनियम ने ब्रिटिश व्यापार, उद्योग, वें क्रिग तथा जहाही व्यापार को, जिनका 
पहले से ही आाविपत्य था, भब गौर अधिक सुहृद किया | इस अधिनियम में ऐसे 
अनुच्छेद स्पष्टतया रख दिये गये कि उनकी इस स्थिति पर क्षिमी भी प्रकार की रोक 
या पाबन्दियाँ नहीं लगायी जा सकतीं । इस विधान के अनुसार भारत के राजस्व, 
सेना तथा वैदेशिक-नीति सम्बन्धी सब मामलों में पुर्णा नियन्त्रण पूर्व॑वत्‌ ब्रिटिश हाथों 
में ही बना रहा। इस विधान ने वायसराय को पहले से भी अधिक वाक्तियाँ सौंप 
दीं ।?? प्क्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्रतिगामी कानून था जिसने 
गवर्नर-जनरल अथवा प्रान्तीय गवर्नरों को स्वेच्छाचारी शक्तियों भे कोई परिवतंन 
नहीं किया था तथा सम्राट के इन प्रतिनिधियों में निहित स्वविवेकी शक्तियों एवं 
विशेष उत्तरदायित्वों ने भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रश्न को बिना 
किसी संविधान के छोड़ दिया था । 

सन्‌ १६३५ का शासन अधिनियम भूमिका (?7०»॥0०) रहित था। भूमिका 
(प्रस्तावना) पर विचार करते वक्त सर सेमुअल होर ने लोकसभा में कहा था; “इस 
विषय में किसी भूमिक्रा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी नवीन प्रकार की नीति 
अथवा अभिप्राय की घोषणा नहीं की जा रही । सन्‌ १६१६ के एक्ट की भूमिका में 
ज्वाइन्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उसमें भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन 
के अन्तिम उदंश्यों को निश्चित तथा निर्णयात्मक रूप से रख दिया गया है ।* 
इससे यह स्पष्ट है कि सन्‌ १६३५ का भारतीय दासन अधिनियम सम्राट को ब्रिटिश 
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सन्‌ १६३४ का भांरतीय शासन अंधिनियम || २२३ 


नौति सम्बन्धी घोषणा (जिसका लक्ष्य छानें: शने: उत्तरदायी सरकार की प्राष्ति 
करना था) का दूसरा चरण था । जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि यह कोई 
नदीन क्रान्ति लेकर नहीं आया अपितु उत्तरदायी सरकार की स्थापता के क्रमिक 
विकास का हृदय सात्र था । इस अधिनियम ने प्रान्तों में हेघ शासन के स्थान पर 
प्रान्तीय स्वायत्तता वी स्थापना की भर्थातु जिस काये का श्रीगणेश सन्‌ १६१६ में 
किया गया था, वह सन्‌ १६३४ में पूर्ण कर दिया गया। केन्द्र में आंशिक उत्तर- 
दायित्व दी स्थापना, एकात्मक शासन के स्थान पर संघात्मक-शासन की स्थापना 
इत्यादि कुछ नवीन बातें इस अधिनियम में थीं, परन्तु जहाँ तक इसके आधघार में 
निहित ब्रिटिश दृष्टिकोणों का सवाल है, सबव्‌ १६१६ से उसमें कोई परिवर्तेन नहीं 
हुआ । मिस्टर एटली का. निम्नलिखित कथन उपरोक्त तथ्य को उपयुक्त त्तरीकेसे 
प्रकट करता है : 

“इस प्रस्ताव दा प्रमुख तथ्य है अविदवास। इसमें विश्वास का ताम तक 
नहीं । भारतवर्ष को अपनी विदेश-तीति तथा आय पर कोई नियन्त्रण प्रदान नहीं 
किया गया है। प्रान्तों के भारतीय निवासी भयन्रस्त राज्य की स्थापना करने योग्य 
नहीं हैं । प्रस्ताव में प्रत्येक स्थान पर जो बात प्रस्तावित की गयी है, वह यह नहीं 
कि हम एक ऐसा विधान प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शासन भारतीय करेंगे बल्कि 
प्रत्येक स्थान पर सब प्रकार के प्रतिबन्ध उपस्थित हैं। वास्तव में. इप प्रस्ताव में एक 
बात छोड़ी गई प्रतीत होती है भौर वह है भारतीय जन +77 के 

सन्‌ १६३५ के अधिनियम की विशेषताएँ 

संघोग भाघार--इस अधिनियम ने भारतवर्ष के लिए एक संघीय द्ासन- 
व्यवस्था प्रस्तावित की । यह भारतीय संघ ब्रिटिश भारत के प्रान्तों तथा देशी राज्यों 
की एक निद्चित संख्या को मिलाकर बनना था। इस अधिनियम में एक उपबन्ध 
यह भी था कि प्रस्तावित संघ में देशी राज्य स्वेच्छा से सम्मिलित होंगे परन्तु यदि 
कोई देशी नरेश एक चार प्रवेश सम्बन्धी लेख-पत्र ([7४#007/8 0 800०8४807) 

पर हस्ताक्षर करके सम्मिलित हो जाता तो उसे संघ से 
संघात्मक शासन सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यह ध्यान 
में रखने योग्य बात है कि जिस प्रकार की शासन-व्यवस्था 
भारत में लागू करने का प्रस्ताव क्रिया गया था, वह ब्रिटेन की एकात्मक शासन- 
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२२४ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत था तथा यह ब्रिटिश भारत तथा देथी राज्यों को एक 
सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लाने का सराहनोय प्रयास था परन्तु संघात्मक णासन 
में भी एकात्मकता का पुट था। प्रान्त पूर्ण स्वृतन्त्र नहीं थे । युद्ध अथवा असाधारण 
परिस्थिति में संघीय व्यवस्थापिका सभा प्रान्तीय क्षेत्र में बादेश लागू कर सकती थी । 
गंवनेर के विवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय के अन्तर्गत आने वाले विपयों के सम्बन्ध 
में वह (गवर्नर) गवर्त॑र-जनरल के नियंत्रण , था । कूपलेण्ड ने इस सम्बन्ध में कहा 
था: यह संघात्मक हासन एकात्मक छ्ासन का भार लिए हुए अयवा उसका पक्ष" 
पाती है ।” क्पोंकि देश के विभिन्न राजनीतिदा दलों तथा देशी राज्यों ने इस 
योजना की अस्वीकार दार दिया, अत) यह दाभी भी कार्यरूप में परिणित नहीं हुई।* 

केद्र में हंध शासन-प्रणाली---सत्‌ १६१६ के मघिनियम के अनुसार केन्द्र में 
किसी भी प्रकार के उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी परन्तु इस नवीन 
अधिनियम ने केर्द्र मे आंशिक उत्तरदास्त्वि का सूत्रपात किया अर्थात्‌ संघीय कार्ये- 
पालिका का एक अंश, संघीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी वनाया गया तथा 
उसे अविश्वास का प्रस्ताद पारित करके विधान-मण्डल हुटा भी सकता था। इस 
प्रकार भव संघीय शासन के प्रद्यासनिक क्षेत्र का संरक्षित एवं हस्तान्तरित भागों में 
बाँट दिया गया | अधिनियम के अनुसार संरक्षित विपयों का शासन गवरनेर-जनरल 
कार्यंकारिणी-परिषदों की सहायता से स्वविवेकानुसार करता। संघीय कायंपालिका 
का यह अंश संघीय विधान-मण्डल के नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त था । 

प्रान्तीय स्वायत्तता--इस अधिनियम ने प्रान्तों में प्रचलित द्वैध झासन- 
प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना की । भव प्रान्तों 
का सम्पूर्ण प्रशासन उत्तरदायी मन्त्रियों को सौंप दिया जाना था। इस प्रकार 
प्रान्तीध सरकारे अधिकांश मात्रा में केन्द्रीय शासन एवं गृह शासन के नियन्त्रण से 


संघ की स्थापना के पुर्वं एक निश्चित संखझ्या में देश्षी राज्यों का संघ में सम्मि- 
लित होना आवश्यक था। इसके लिए उपबन्धित किया गया कि संघीय 
व्यवस्थापिका के उच्च सदन में देशी राज्यों के लिए निर्धारित १०४ स्थानों में 
से कम से कम ५२ की पूर्ति तथा देशी राज्यों को सम्पूर्ण जनसंख्या के अर्द्धाश 
का संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करना । इस झतें के पूरा हो जाने 
तथा सम्राट द्वारा देशी राज्यों के संघ में सम्मिलित होने के प्रवेश सम्बन्धी लेख- 
प्त्न स्वीकृत हो जाने पर संसद के दोनों सदतों को सम्राट के सम्मुख एक 
प्रस्ताव द्वारा भारतीय संघ की भी स्थापना सम्बन्धी घोषणा-पत्र निकालने की 
प्रार्थना की जानी थी । अन्त में सम्राट एक निश्चित तिथि की घोषणा करते, 
जब संघ की स्थापना होती, परन्तु देशी राज्य प्ंघ में नहीं सम्मिलित हुए तथा 
इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना सम्बन्धी घोषणा-पत्र जारी करने का 
कोई अवसर ही नहीं आया 


सन्‌ १६३५ का भारतीय शासन अधिनियम | .२२५ 


मुक्त कर दी गयी | यद्यपि प्रान्‍्तों को जो स्वायत्तता प्राप्त हुई, वह/बास्तविक अथवा 
पर्ण न थी, क्योंकि गवर्न रों को ऐसी विशेष शक्तियाँ प्रवान कर दी गयी थीं. जिससे 
वह. मन्त्रियों के परामर्श को ठुकरा सकते थे, परन्तु फिर भी रुव्‌ !६१६ के प्रान्तीय 
हँध शासन की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण तथा प्रगतिशील कदम था। ४ 
रक्षा-कचच तथा संरंक्षण (54/०९०ध०8 0 रे८४४५क०75)--सनुं १६३५ 
के अधिनियम में उपबंधित रक्षा-कवच तथा संरक्षण इसके सर्वाधिक विवादास्पद 
विषय थे तथा यह कहना असंगत न होगा कि अधिनियम जिस प्रकार की उत्तरदायी 
व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था, व्यवहार में वैसा सम्भव न था। यही 
कारण था कि भारत कै प्रत्येक वर्ग ते उनका विरोध किया क्योंकि यंह संरक्षण 
जनतन्त्रात्मक भावना के विरोधी थे ।! गवनेर-जनरल व प्रान्तीय गवनेरों को इस 
अधिनियम ने इतने विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिये थे, जिसका उपयोग वंह 
'स्वविवेकानुसार कर सकते थे प्रान्तीय गवर्नर अनेक कार्य अपने उत्तरदाथी मन्ध्रियों 
के परामंश के बिना ही कर सकते थे । विशेष उत्तरदायित्व से सम्बन्धित त्रिषयों में 
यद्यपि गवर्नरों का मन्त्रियों से मन्त्रणा लेना आवश्यक था परन्तु वह तत्प्म्बन्धी 
निर्णय स्वयं ही करते थे। गवर्नर-जनरल संरक्षित विषयों के सम्बन्ध में मन्त्रियों से 
मन्त्रणा लिए बिना ही काम कर सकते थे तथा अन्य विषयों में अपेक्षित था कि वह 
मन्त्रियों की मन्त्रणा पर काम करेंगे, परन्तु यदि उन्हें विश्वास हो जाता कि किप्री 
विषय में उनका कोई विशेष उत्तरदायित्व सन्निहित है तो वह अपने विशेष अधिकारों 
का प्रयोग कर सकते थे । यह उत्तरदायित्व संक्षेप में तिम्तलिखित थ्रे 
(१) भारतवर्ष (अथवा गवनेर की स्थिति में उप्तक्ते प्र/न्‍्त की शान्ति को 
भंग करने वाले खतरों का निवारण ; 
(२) भल्पं-संख्यकों के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण ; 
(३) सिविल सविस के सदस्यों के अधिकारों का रक्षण ; 
(४) देशी राजाओं के अधिकारों एवं शासकों की मर्यादा की रक्षा ; 
(५) ब्रिटिश व्यापारिक हितों के विरुद्ध विभेद दूर करना । 
इन अधिकारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गवर्न र-जनरल तथा गवरनर 
अल्प-संख्य करों, देशी राजाओं, सिविल सविस के सदस्यों तथा ब्रिटिश अधिकारियों क्रे 
हितों से सम्बन्धित विपयों में वह उत्तरदायी मन्त्रियों की मन्त्रणा को ठ्ुकरा कर 
१.  न्मपृल्तहव्त 70ण॥१ क्षत ॥॥007रशथ्ष९ 0००70[॥68075$ भा6 765४७:५४६०॥५, 
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स्वविवेकानुसार निर्णय ले सकते थे; अतः यह कहा जा सकता है कि इन रक्षा-कवचों 
तथा संरक्षणों का एकमात्र उहूं श्य भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ मजबूत 
करना तथा न्यस्त स्वार्थों को संरक्षण फ्रदान करना था । कूपलेण्ड ने इस सम्बन्ध में लिखा 
है, “निश्चित रूप से यह सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार इस बात का फिर से स्मरण कराने 
वाले तत्व थे कि सनू १६३५ के एक्ट द्वारा भारतवर्ष को ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
प्राप्त नहीं होगा |”? गवरनर-जनरल तया प्रान्तीय गवर्नेरों के विशेपाधिकारों का 
क्षेत्र इतना व्यापक था कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, “नया संविधान अवरोधों 
का समूहमात्र था, उसमें संचालन की कोई व्यवस्था नहीं थी ।”* 

संघीय व्ववस्थालफिा फा संगठन--संधीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों 
के संगठन के सम्बन्ध में, भारत में अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों से पृथक पद्धति 
अपनायी गयी अर्थात्‌ यहाँ निम्न सदव का संगठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से तथा 
उच्च सदन का प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति द्वारा होना था। इसके अत्तिरिक्त इसमें देशी 
राज्यों को उनकी जनसंख्या ने अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, अर्थात्‌ लगमग 
२३ प्रतिशत जनता को ४० प्रतिशत स्थान दिये गये । यह प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं 
होने थे वरन्‌ देशी राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे । 

शक्तियों का वितरण--इस अधिनियम में शक्तियों का विभाजन तौन 
तालिकाओं--संघीय, प्रान्तीय तथा समवर्ती में किया गया । संघ तथा प्रान्तों को 
अपने विषयों पर पूर्ण अधिकार था तथा समवर्ती के अन्तर्गत वह विषय रखे गये 
जिन पर संघ तथा प्रान्तों दोनों को समानाविकार प्राप्त था। संघीय तालिका में 
१६ विषय उल्लिखित थे तथा उनमें से मुख्य थे : जल, स्थल तथा वायुसेना, वेदेशिक 
विभागं, मुद्रा तथा टंकण, डाक व तार, संघीय लोक-सेवाए, संचार, बीम। तथा बैंक 
आदि। प्रान्तीय तालिका में ५४ विषय थे जिनमें दान्ति, न्याय, न्यायालय, प्रान्तीय 
लोक-सेवाएँ, स्थानीय स्वशाप्तन, जन-स्वास्थ्य तथा अस्पताल, नहरें, कृषि, जंगल, 
शिक्षा एवं सड़क आदि मुख्य थीं। समवर्ती तालिका में ३६ विषयों का उल्लेख था 
जिप्तें दीवानी तथा फौजदारी विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ट्रस्ट, कारखाने, 
अम-कत्याण आदि मुख्य थीं: गवर्ेर-जनरल को यह भी अधिकार था कि वह 
अवशिष्ट दाक्तियाँ अपने विवेकानुसार संघ अथवा प्रान्त किसी को भी प्रदान 
कर सके । 

संघीय न्यायपालिका--संविधान के निर्वाचन तथा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी 
विवादों के निर्णयार्थ अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय के स्थापना की भी व्यवस्था 
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की । इसे अधीनस्थ उच्च न्यायालयों के निणांयों के विरुद्ध अपील सुनने का भी 
अधिकार प्रदान किया गया, परन्तु विवादों में अन्तिम निर्णय का अधिकार लन्दन 
की प्रीवों कौंसिल में ही रहा | 
जी० एन० जोशी ने अन्य संघीव विधानों की तुलना में सब्‌ १६३५ के 
अधिनियम की यह भी विशेषता बतायी है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 
संविधान के विपरीत उच्च सदन में अंगोभूत एककों को समान प्रतिनिधित्व नहीं 
प्रदान किया गया तथा सभी अंगीभूत एकक समान स्तर 
एक अनूठी, नहीं रखते थे । इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि 
विचित्र संघात्मक व्यवस्था में देश का संविधान जनता की सर्वोच्च 
संघीय प्रणाली शक्ति का प्रतीक होता है तथा इसमें जनता ही संशोधन कर 
सकती है, परन्तु भारतीय शासन अधिनियम, सन्‌ १६३४ में 
ऐसा कोई उपवन्ध नहीं था । इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन में राष्ट्र का प्रमुख 
शासक या तो निर्वाचित होता है अथवा वंशानुगत, परन्तु, इस संविधान में न तो 
गवनंर-जनरल हो निर्वाचित था, न प्रान्तीय गवनंर तथा वह केवल वैधानिक प्रमुश्ध 
मात्र नहीं थे वर॒न्‌ वास्तव में निरंकुश शाप्तक की भाँति सभी शक्तियाँ उन्हीं में 
निहित थी । । 
कुछ अन्य हृष्टिकोणों से भी इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ-योजना 
अन्य संघों से नितान्त भिन्‍न थी बर्थात्‌ प्रस्तावित संघ विभिन्‍न इकाइयों की 
- स्वेच्छापूर्ण सहमति से निर्मित नहीं होना था, वरन्‌ ब्रिटिश 
थोपी गयी संघोध शासन द्वारा थोपा गया था। सामान्यतया संघ का निर्माण 
प्रणाली स्वतन्त्र एकक़ों के सम्मिलन से होता है, परन्तु भारत में 
प्रचलित एकात्मक रचना को भंग करके नवीन स्वायत्तशासी 
एककों का निर्माण हुआ था। इसके अतिरिक्त न केवल संघ में सम्मिलिंत होने 
वाले प्रान्तों तथा देशी रियासतों के अधिकारों में अन्तर था वरच्‌ देशी रियासतों 
की संघीय शक्तियों में पारस्परिक अन्तर था। संक्षेप में, अन्य संघों में तो संघ- 
दासन सभी एककों पर समानाधिकार रखता है, परन्तु प्रस्तावित संघ में ब्विटिश 
प्रान्त व देशी रियासतों में संघीय शक्तियाँ भिन्‍न थीं क्‍्योंक्रि वह देशी राज्यों के 
सम्बन्धों में उसके श्ासकों द्वारा प्रयुक्त प्रवेश-पत्नों पर निर्भर थीं। यद्यपि इस 
अधिनियम ने भ्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान कर दी थी परन्तु फिर भी संघ को 
प्रान्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकने के अनेक अवसर प्रदान किये गये। गवर्मर- 
जनरल बापात्‌ की घोषणा करके संघोय ढाँचे को पृर्णहप से नष्ट कर सकता 
था, बयवा कोई गवनंर अपने प्रान्त में संविधान के असफल होने की घोषणा कर 
सकता था जिससे सम्पूर्ण प्रान्तीय शासन संघीय झासन के क्षेत्राधिकार में आ 
सकता था। जब कमी भी प्रान्तीय गवर्नर स्वविवेकानुसार कार्य करते, वह गवर्नर- 
जनरल को सत्ता के सघीन होते । इसके अतिरिक्त गवनंर-जनरल प्रान्तीय शाप्षनों 
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के हैतु ऐसे निर्देशन जारी कर सकता था, जिन्हें वह देश की शान्ति तथा सुरक्षा के 
लिए आवश्यक सममभता । 
संघ के दोष (विचित्रताए ) 
यह आरम्भ में कहा जा चुका है कि सन्‌ १६३५ का अधिनियम एक प्रति- 
गामी कातुत था जिसका मुझय ध्येय साम्राज्यवाद वी जड़े मतबूत करना था। 
विचारकों के मत में इसकी कुछ विशेषताएँ ही, जो इसे अन्य संघोब संविधानों में 
भिन्‍त दिग्दरशित करती हैं, इसका दोप थीं। संक्षेप में, इसके मुल्य दोप 
निम्नलिखित थे : 
(१) जनता के प्रतिनिधियों को इस अधिनियम के निर्माण अबवा संशोधन 
करने में कोई मधिकार नहीं प्रदान किया गया भर्वात्‌ इस 
जम-शक्ति संविधान के पीछे जनशथ्यक्ति का अभाव घा। यह इप संविधान 
फा अभाव की एक विचित्रता थी कि इसे ब्रिटिश संसद ने भारत पर 
थोपा था । 
(२) यह दो परस्पर-विरोषधी एक्कों को एक सूत्र में आवबद्ध करना चाहता 
था; अर्थात्‌ ब्रिटिश्ष भारत, जो उत्तरदायी शासन को अपनाने 
एकरकों में के पक्ष में था तथा देशी राज्य जिसमें शासकों का स्वेच्छा- 
असमानता चारी शासन था | 
(३) संघीय शक्तियां विभिन्‍न एककों में भिन्‍त-भिन्‍न 
थीं। देशी राज्यों पर संघीय शक्तियों की सीमा का निर्धारण 
संघीय शक्तियों देशी राजाओं के 'प्रवेश-पत्नों' में हुआ करती थी । अतः ऐसे 
में विभिन्‍नता संघ के कार्य रूप में सफलता संदिग्ध थी । 

(४) संघीय विधान-मण्डल में देशी राज्यों को 
देशी राज्यों. जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये। यद्यपि 
को अधिक उनकी कुल जनसंख्या ब्रिटिश भारत से लगभग चौथाई थी, 
प्रतिनिधित्व परन्तु उन्हें मिम्त सदन में ३७५ में से १२५ स्थान तथा उच्च 

सदन में २६० में से १०४ स्थान दिये गये । 
(५) जबकि ब्रिदिश्ष प्रान्तों के प्रतिनिधि निर्वाचित होने थे, देशी राज्यों के 
प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत होने थे। यह एक गम्भीर दोष था । ब्रिदिध्ष प्रान्‍्तों 
के लोगों को भय था कि देशी राज्यों के शासक संघीय विधान- 
प्रान्तों और राज्यों प्ण्डल में ऐसे प्रतिनिधियों को मनोनीत करेंगे, जो प्रतिगामी 
में प्रतनिधियों. होंगे तथा हमेशा हो ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को सुहृढ़ 
के. निर्वाचन करने में योगदान देंगे तथा ब्रेल्सफोर्ड के अनुसार वह अपने 
में अन्तर उन स्वामियों के एजेन्टों के रूप में काय॑ करते णो स्वयं 
वायसराय तथा ब्रिटिश सम्राट के अनुश्ासित-दास थे ।॥! संक्षेप 
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में, यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावित संघीय शासन भारतीयों की राष्ट्रीय 
आकाक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न न था वरन्‌ यह ब्रिटिश्ष साम्राज्यवाद के 
हितैषियों, देशी शासकों, साम्प्रदायवादियों एवं ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को सुदृढ़: 
करने का प्रयत्त था | के० टी० शाह का मत है: “ऐसी राजनीतिक प्रणाली से देश 
के राष्ट्रीय जीवन हेतु कोई आद्या करना बिल्कुल निरथंक था ।” प्रोफेपर कौथ का 
भी मत है ; “इस आरोप के ओौचित्य को अस्वीक्नार करना कठिन है कि भ्रस्तावित- 
संघ ब्रिटिश भारत के केन्द्रीय शासन में उत्तरदायी व्यवस्था की स्थापना करने के 
प्रन्‍तत से बचकर निकल जाने की कामना से निर्मित किया जा रहा था । उनका यह 
भी कहना था कि राज्यों एवं ब्रिटिश भारत के प्रतिगरामी-तत्वों द्वारा जो असीम 
नियन्त्रक-शक्ति गवन॑र-जनरल को प्रदान की गयी थी, उनके कारण प्रस्तावित संघ 
के सफल होने में भी सन्देह ही था 

(६) निग्न सदन का निर्वाचन इस अधिनियम के मनुसार परोक्ष रूप से 
होना था। यह भी एक गम्भीर दोप था। ऐसे उपबन्ध का एकमात्र प्रयोजन 
भारतीयों की राजनैतिक चेतना को कुचलना था। व्यवस्यापिका के सदस्य ऐसा 
होने से जनता के सम्पर्क में कमी भी नहीं भा सकते थे जिनका वे प्रतिनिधित्व कंरते 
थे। सर सेमुअल होर ने ब्रिटिश संसद में इस बात्त की गरवंपुर्वक घोषणा की कि 
“उम्रवादियों” को सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिए प्रत्येक चौकसी रखी गयी थी । 

(७) इस अधिनियम हारा गवर्नर-जनरल व गवनंरों को असीमित अभिरक्षण 
प्रदेन किये गये । यह जनततन्त्रात्मक विचारधारा के सर्वथा प्रतिकूल थे । 

(८) इस अधिनियम द्वारा केन्द्र में भी द्वव शासन-व्यवस्था का आयोजन 
किया गया पर अनेक महत्वपूर्ण विषय; उदाहरणाथे, वेदेशिक सम्बन्ध, सुरक्षा भांदि 
उत्तरदायी मन्त्रियों ने नियन्धण से मुक्त रखे गये। सन्‌ १६१६ के अधिनियम के 
अनुसार प्रान्तों में जिस द्वंध व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था, व्यवहार में उसके क्क्टु 
अनुभवों से लोग परिचित थे तथा इस कारण केन्द्र में ऐसी व्यवस्था को लागू करने 
का विरोध होना कुछ भी अस्वाभाविक न था । 

(६) भारतवासियों को मत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में मी अपने संविधान 
में संशोधन करने का कोई अधिकार अधिनियम ने नहीं प्रदान किया ! देश के भीतर 
प्रगतिवादी शक्तियों का यह भय भी निराघार नहीं था कि यदि एक बार ऐपा 
संविधान स्वीकार कर लिया जायगा तो सर्देव के लिए उत्तरदायी झासन की स्थापना 
का स्वप्न भंग हो जायगा । 
कल गत आर गे अक 

े » म्ेस्लिम लीग, लिवरल फेडरेशन आदि 
सभी ते किसी ल किसी दृष्टिकोण से अधिनियम की आलोचना की । देझ्षी राज्यों ने 
भी संघ में सम्मिलित होने दी उत्सुकता प्रवशित नहीं की । ब्रिटिश शासन ने ऐसी 
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परिएिण्ति में सद्‌ १६३७ में इस अधिनियम के कैबल प्रान्तीय भाग को कार्यान्वित 
कर दिया परत्तु शीघ्र ही द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो जाने से प्रान्तीय स्वायत्तता 
भी केवल कुछ ही दित चली सकी तथा १३१ दिसम्बर, सब १६३६ को गवनेर- 
जनरल द्व।रा संघीय ध्यासन दे स्थगित करने की घोषणा कर दी गयी तथा यह 
अधिनियम भारत के संवंधानिक इतिहास के पृष्ठों में केवल चर्चा को ही विषय 
रह गया। 


गृह सरकार (#076 00एथगणथा।) 
इस अधिनियम ने गृह सरकार में थोड़े-से औपचारिक परिवर्तन किये। इस 
अधितियम का अभिप्राय प्रान्तों मे पूर्ण उत्तररायी सरकार ओर केन्द्र में ईंघ शासन 
(आंशिक उत्तरदायी सरवार) की स्थापना करना था ; अत्त: यह स्वाभाविक था कि 
गृह सरकार का नियन्त्रण भारतोय शासन पर ढीला हो; अत: भारतवर्ष के प्रशासन 
पर, भारतमन्त्री की “निरीक्षण, निर्देशन तथा तियन्त्रण-शक्ति” दूत कोई उल्लेख नहीं 
किया गया तथा अब यह सम्राद में निहित कर दी गयी । यह परिवर्तन केवल 
नाममात्र का था क्योंकि सम्राट की भारतीय प्रद्यासन सम्बन्धी श्षक्तियों का प्रयोग 
भारतमन्त्री ही करता घा और दूसरी और गवनेर-जनरल, 
ओऔपचारिक भौर गवरनरों के हाथों में अनेक महत्वपुर्ण शक्तियां सौंप दीं । 
परिवर्तन इससे भी भारतभन्त्रीं की शक्तियों में वृद्धि ही हुई क्‍योंकि ये 
अधिकारी भारतमन्त्री के प्रतिनिधि मात्र ही थे। जब कभी 
गवर्नेर-जत्रल अथवा गवनेर स्वविवेक के भनुसार आवरण करते मथवा अपने व्यक्तिगत 
निर्णय के अधिकार का प्रयोग करते, भारतमन्त्री ही उनका निरीक्षण एवं निर्देशन 
करता था। श्री० के० टी० शाह ने इस सम्बन्ध में कहा है : भारतीय विधान में 
भारतमन्त्री अब भी निस्‍्सन्देह रूप से सर्वोच्च सत्ता के रूप में लक्षित होता है। 
गंवर्नेर-जनरल भौर गवर्नरों के अधिकारों के समान उसके अधिकार प्रत्यक्ष रूप से 
इृष्टिगोचर नहीं होते परन्तु ये सब अधिकारी उसी के अधीन हैं जो ह्वाइट हॉल के 
इस देवराज की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, और चार््स स्ट्रीट के मायावी के 
प्रत्येक संकेत के वक्ष में हैं।“! इस अधिनियम ने “इण्डिया कौंपिल” समाप्त कर दी 
तथा भारतमन्त्री की एक परामशंदात्री समिति की स्थापना की गयी । इसमें कम से 
कम ३ तथा अधिक से अधिक ६ परामशंदाता हो सकते थे तथा उनमें कम से कम 
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सन्‌ १६३४५ का भारतीय शासन अधिनियम | २३१ 


बाघे ऐसे होने चाहिये थे जो अपनी नियुक्ति से पूर्व भारत में दस वर्ष तक नौकरी 
कर घुके हों तथा भारत छोड़े उन्हें दो वर्ष से अधिक न हुआ 
भारतमन्त्रो के हो । यह ५ वर्ष के लिए नियुक्त किये जाते थे तथा इनका 
परामशंदाता वेतन १३४५० पीौंड वापिक था। जिन परामशंदाताओं का घर 
भारतवरपं था, उन्हें ६०० पौंडवाविक भत्ता अतिरिक्त दिया जाता 
था। भारतमन्त्री इन परामर्शदाताओं के परामर्श से बाध्य नहीं था । सी० वाईं० 
चिन्तामणि ने ठीक ही कहा है कि नवीन अधिनियवध के अस्तगंत भी “पुरानी व्यवस्था 
ही जीवित रही तथा अन्त में अंग्रेज ही भारतवर्ष के स्वामी बने रह । 
भारतमन्त्री 
जैसा स्पष्ट किया जा चुका है कि सद्‌ १६३५ के अधिनियम ने भारतमन्त्री 
के पद में ओपचारिक परिवर्तत मात्र किये । वह ठीक उती प्रकार दाक्तिशाली सचिव 
बना रहा, जैसा वह सन्‌ १६१६ के अधिनियम के अन्तगेत था । 
जब प्रान्तीय गवर्नेंर और गवने र-जनरल अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय 
द्वारा कार्य करते थे तव उन पर भारतमन्त्री का 'निरीक्षण, भादेश और नियन्त्रण' का 
का अधिकार था! संघीय सरकार के सुरक्षित विषय तथा 
निरीक्षण, आदेश उनसे सम्बन्धित आय भौर व्यय तथा रक्षा, विदेश नीति, 
और नियन्त्रण... घामिक कार्य आदि विपय गवर्नर-जनरल के विवेक के अन्तर्गत 
की शक्ति. आते ये, परन्तु भारतमन्त्री का नियन्त्रण था। प्रान्तों के 
गवरनंरों द्वारा किये गये कार्य जो विवेक और व्यक्तिगत निरणुय 
के अन्तर्गत होते थे, भारतमन्त्री के अघीन थे | भारतमन्त्री की स्वीकृति से गवर्नर- 
जनरल और गवनंर क्रम: देश और प्रान्तों का संविधान भी स्थगित कर सकते ये । 
इसके अतिरिक्त भारतमन्त्री के पास अखिल भारतीय सेवाओं की महत्वपूर्ण 
नियुक्तियाँ करने का अधिकार पूर्ववत्‌ बना रहा । इन सबके 
भारतीय सेवाओं सम्बन्ध में नियम बनाने आदि का अधिकार भारतमन्त्री को 
पर उनका ही था। 
नियन्त्रण यह अधिनियम भारतमन्त्री को परामर्श की भी 
अत्यधिक दाक्ति देता है। अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 
संघीय भौर प्राभ्तीय प्रस्तावों पर क्राउन को स्वीकृति भोर बस्वीकृति देने का 


 पराभशेंदातातों के सम्बन्ध में मघिनियम की घारा २७८ (६) इस प्रकार थी : 
“इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित कुछ निश्चित वातों के अतिरिक्त, यह भारत- 
मनत्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी विषय के सम्बन्ध में उनसे परामर्श 
करे बथवा न करे, ओर यदि वह ऐसा करे तो वह उनसे सामूहिक रूप से 
परामर्श करे अथवा व्यक्तिगत रूप से, तथा एक ही मलाहकार से सम्मति माँग 
सथवा एक से बघधिक से, मौर इस प्रकार दो गयी सम्मति के अनुसार वह 
कार्य करे बधवा न करे ।” ः 
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अधिकार होगा परन्तु जैसा हमें मालूम है कि सम्राट अपने मन्त्रियों के परामष्ठ से 
ही कार्य कर सकता है, अत्तः यह भी दाक्ति भारमन्त्री के पास ही थी । के० टी० घाह 
ने भारतमन्त्री की द्क्तियों की व्याख्या का सारांश इन पंक्तियों में किया है, वास्तव 
में भारतीय शासन में समस्त अधिकार तथा प्राधिकार उसे हैं परन्तु उत्त रदायित्वों 
में उसका भाग या तो बहुत थोड़ा या तनिक भो नहीं ।/7 


संघीय कार्यपालिका 
सम्‌ १६३४ के भारत शासन जअधघनियम के अन्तर्गत केन्द्र में आंशिक उत्तर- 
दायी शासन की स्थापना करने के लिए हँ घ शासन-प्रणाली की स्थापना की गयी । 
साइमन कमीशन ने यह मत प्रकट किया था : “वास्तव में एह वात बड़ी विचित्र-सी 
प्रतीत होगी कि प्रास्तों में हंध शासन को हटाकर, उसी सिद्धान्त को केन्द्र में प्रचलित 
करते का समर्थन किया जाये । केन्द्र भें उत्तरदायी सरकार का स्वरूप एक ऐसी 
केन्द्रीय कार्यकारिणी का निर्माण करने से प्राप्त नहीं हो सकता जिसका एक भाग 
दूसरे भाग के प्रति उत्तरदायी नहीं हो ।” फिर भी यही एकमात्र माध्यम था जिसके 
हारा आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके; अतः संघीय विषयों को 
दो भागों--संरक्षित एवं हस्तान्तरित में विभाजित कर दिया गया । प्रथम कोटि में 
प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, धामिक तथा कवायली इलाके रखे गये । 

इत विषयों पर गवर्नेर-जनरल को बिना मन्त्रियों की मन्त्रणा लिए हुए 
अपने विवेकानुसार शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया । इन विषयों के 
शासन के सम्बन्ध में गवनेर-जनरल भारत-मन्त्री और उसके माध्यम से ब्रिटिश 
संसद के प्रति उत्तरदायी रहता था। क्योंकि गवर्नर-जनरल 
संरक्षित विषय के जिम्मे काम बहुत अधिक थे, अतः उसकी सहायता के लिए 
तीन कार्यकारी-परिषदों की व्यवस्था की गयी, जो पदेन, बिना 
मतदान के अधिकार के, संघीय विधान-मण्डल के दोनों सदनों के सदस्य होने को थे । 
वह विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होने को थे | इस प्रकार गवर्नर- 
जनरल व उसकी परिषद्‌ दोनों ही संघीय विधान-मण्डल के नियन्त्रण से पूर्णतया 

मुक्त थे । 
उपरोक्त चार संरक्षित विषयों को छोड़कर अन्य सब संघीय विषयों पर 
गवर्नेर-जनरल मत्त्रियों के परामशे पर शासन करता था। इन मन्त्रियों की नियुक्ति 
क गवर्नर-जनरल द्वारा अनुदेश-पत्र में निर्धारित उपबन्धों 
हस्तांन्तरित विषय के अनुसार होने को थी। भारतीय शासन अधिनियम, सन्‌ 
१६२५ के अनुसार मन्त्रि-परिषद्‌ में अधिक से अधिक दस 
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सदस्य हो सकते थे, जिनका कार्य गवरनर-जनरल को उन कार्यों में जो निश्चित क्षेत्र, 
व्यक्तिगत निर्णय', तथा 'स्वविवेक' के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हों, परामश्श देना था । 
अनुदेश के अनुसार गवनर-जनरल को अपना मन्त्रिमण्डल बनाते समय ऐसे व्यक्ति के 
परामर्श को मानना आवश्यक था जिसे विधान-मण्डल में 
मन्त्रि-मण्डल की बहुमत प्राप्त था तथा मन्त्रिमण्डल में संघातरित राज्यों तथा 
नियुक्ति अल्पसंख्यकों के भी प्रतिनिधि होने वो थे। इसके साथ ही 
ह मन्त्रिमण्डल को “संयुक्त-उत्तरदायित्व” के सिद्धान्त के अनुसार 
कार्य करना था| अधिनियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि मन्त्रिमण्डल 
द्वारा गवनर-जनरल को दी गयी मन्त्रणा पर किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं था । 
गवर्नर-जनरल के अधिकार 
सन्‌ १६३४ के अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नेर-जनरल के अधिकारों का 
अध्ययन निम्नलिखित शीफषंकों के अन्तर्गत किया जा सकता है; 
(१) “विवेक के अन्तर्गत! (7 [75 0506४०॥) आने वाले अधिकार ; 
(२) व्यक्तिगत निरंय (77 ॥5 उच्तड्ागथा) के अन्तर्गत भाने वाली 
(३) मन्त्रियों के परामर्शानुसार । 
विवेक के अन्तर्गत आने वाले अधिकार 
सन्‌ १६३५ के अधिनियम ने भारत के गवर्नेर-अनरल को मन्त्रियों फी 
सम्मति के क्षेत्र से परे अनेक कार्यों को करने का अधिकार दिया है । संरक्षित विपयों 
का शासन-प्रवन्ध गवर्न र-जनरल अपने विवेक से करेगा | इनके अतिरिक्त भी गवनेर- 
जनरल को अपने विवेक द्वारा कई कार्य करने का अधिकार है, जैसे : ह 
(१) किसी विषय से सम्बन्धित मतभेद का निर्णय उसी के हाथों में था 
जैसे वह विषय गवनेर-जनरल के विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र के अन्तर्गत 
आता है अथवा नहीं 
(२) मन्त्रियों को चुनने, उन्हें आमन्त्रित करने और पदस्थ करने के 
सम्बन्ध में ; 
(३) दोनों भवनों को आमन्त्रित करने तथा संघीय-परिषद्‌ को स्थग्रित तथा 
विसजित करने के सम्बन्ध में 
(४) संघीय व्यव्स्थापिका में भाषण ; 
(५) विचाराघधीन प्रस्तावों के बारे में संघीय व्यवस्थापिका-सभा को सूचना 
देने के सम्बन्ध में ; 
(६) भ्रस्तावों को बस्वीकृत करने, अयवा स्वीकृत करने तथा उन्हें सम्नाट 
की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में ; 
(७) प्रश्न किये जाने पर यह निर्णय करने के सम्बन्ध में कि कोई व्यय संघ 
की लाय से दिया जाये अथवा नहीं ; | 
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(८) ऑडिनिन्स निर्मित करने तथा व्यवस्थापिका को अपने व्यक्तिगत निर्णय 
के अनुरूप एक्ट पास करने के सम्बन्ध में ; 

(६) विघान को स्थगित करना ; 

(१०) प्रास्तों के वे प्रस्ताव, जो उसकी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गये हैं, 
उन पर अपना निर्णय देना या सम्राट के पास भेजना ; 

(११) प्रान्तीय गवर्नरों को ऑडिनेन्स के लिए आदेश ; 

(१२) भसाधारण परिस्थिति की घोषणा करके किसी प्रान्त फे लिए संघीय 
ध्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून बनाये जाने फी घोषणा करने के सम्बन्ध में ; 

(१३) अपने प्रतिनिधि के रूप में गवनंरों को कुछ कार्यों के सम्पादन अथवा 
कुछ संघीय आदेश के पाल्नन अथवा प्रान्तों के कार्यकारिणी सम्बन्धी शासन की 
संचालन-पिधि निर्देश करने के सम्बन्ध में ; 

(१४) संघ में सम्मिलित देशी राज्यों के शासकों को प्रतिनिधित्व पर 
विचार करके उन्हें कुछ कार्यों की पूर्णता के लिए आदेश प्रदान करने के 
सम्बन्ध में । 

गवर्नेर-जनरल के स्वविवेक के अन्तगंत आने वाले अधिकारों के अवलोकन 

मात्र से यह भान हो जाता है कि वह एक स्वेच्छाचारी और 

स्वविवेकी शक्तियों निरंकुश शासक था। वह फेवल औरवारिक शासन का 

पर एक हृष्टि प्रधान नहीं अपितु वह शासन की सभी प्रमुख शक्तियों को 

अपने में केन्द्रीभूत किये था। इसमें कोई सन्देह नहीं किया 

जा सकता कि उसके व्यापक अधिकारों के आधार में यह तथ्य था कि लोकप्रिय 

मन्त्रियों का पलड़ा दाक्तिहीन किया जा सके और उत्तरदायित्व सरकार केवल 
ओपचारिकता मात्र ही रहे। 


व्यक्तिगत निर्णय के अन्त्गंत आने वालो शक्तियाँ 


गवर्नेर-जनरल को व्यक्तिगत निर्णय से भी कार्य करने की शक्ति थी । 
इन कार्यों को सम्पस्त करने के लिए मन्त्रियों की सम्मति आवदयक थी परन्तु यह 
गवर्नेर-जनरल की इच्छा पर था कि वह उस्ते माने या न 
गवर्नर-जनरल भाने। यह अधिनियम गवर्नेर-जनरल पर कुछ 'विशेष 
के विशेष उत्तरदायित्व” डालता है और गवतने र-जनरल विशेष उत्तर- 
उत्तरदाख्त्वि. दायित्वों को निभाने के लिए मुख्य रूप से व्यक्तिगत निर्णय 
का उपयोग करता था। अधिनियम में निम्न विशेष उत्तर- 

दायित्वों की व्यवस्था थी : 
(१) सम्पूर्ण भारतवर्ष अथवा उसके किसी एक भाग में शान्ति तथा सुरक्षा 

की व्यवस्था ; 


(२) संघीय शासन की भाथिक स्थिरता एवं साख को रक्षा ; 
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(३) लोक-सेवाओं के सदस्यों के वैधानिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण ; 

(४) अल्प-संख्यकों के उचित हितों का संरक्षण ; 

(५) ब्रिटिश व्यापारिक हितों के विरुद्ध विभेद को दूर करता ; 

(६) देशी रियासतों एवं उनक श्ञासकों के अधिकारों तथा प्रतिष्ठा का 
संरक्षण ; . 
(७) अपने विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने में किसी भी प्रकार की 
आने वाली बाधा को रोकना तथा प्रयोग किये गये वैयक्तिक अधिकारों की 
रक्षा करना । 


गवर्नर-जनरल को दिए जाने वाले विशेष उत्तरदायित्वों को देखने से यह 
स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि शासन का ज्ञायद ही कोई क्षेत्र छूठा हो जिस पर 
गवर्नेर-जनरल की द्वाक्ति का अंकुश न हो । एक भौर आंशिक उत्तरदायित्व की बात 
और प्रान्तीय स्वायत्तता का हो-हल्ला भौर दूसरी ओर गवर्नर-जनरल के ये विशेष 
उत्तरदायित्व । फलस्वरूप, सत्‌ १६३५ को अधिनियम एक ढकोसला मात्र रह 
जाता है। डॉ० राजेन्द्रप्रसाठ ने इस सम्बन्ध में कहा था, “यह शब्दावलियाँ (विशेष 
उत्तरदायित्व की व्याख्या से उनका तात्पर्य था) इत्तनी व्यापक और सामान्य हैं कि 
कदाचित्‌ ही ऐसा कोई कार्य हो जिसे गवर्नेर-जनरल इसके द्वारा अपने अधिकार 
में नहीं ले सकता हो, यदि वह अपनी सम्मति में आवश्यक समभतोा हो, और 
इस विषय में उसकी सम्प्रति ही अन्तिम निर्णायक थी । यह विशेष उत्तरदायित्व 
इतने सन्दिग्ध, अनिश्चित और व्यापक हैं कि समस्त विभाग इनके नियन्त्रण में लिए 
जा सकते हैं ।! 


वास्तव में इन विज्वेप उत्तरदायित्वों का प्रयोग इस प्रकार से होना था कि 
ब्रिटिश हितों की भारत में रक्षा हो सके ॥ 


विशेष उत्तर- विशेष उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित अधिक्रार गवन॑र- 

वापयिए्वों पर जनरल निरंकुशता से प्रयोग में ला सकता था। अधिनियम 

एक हृष्टि में इनके प्रयोग पर कोई सीमा या प्रतिवन्ध की व्यवस्था 
नहीं थी । : 


सारांश में ये विशेष उत्तरदायित्व प्रान्तीय स्वराज्य पर एक बाधा थे ; 
देशी राज्यों में प्रजातन्त्र के विकास को रोकने का एकमात्र साधन था तथा भारत 
में ब्रिटिश हितों तथा साम्राज्य का पोपक था। डॉ० ए० बी० कीयथ का मत हैः 
“विशेष उत्तरदायित्वों की अत्यन्त संकुचित व्याख्या किये जाने के कारण यह सम्भव 
है कि वह मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व को ही नष्ट कर दें ।”?2 


) डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के बम्बई कांग्रेस में सन्‌ १६३४ के भापण से । 
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इसके अतिरिक्त गवर्मर-जनरल के अधिकारों में उसके व्यव्रस्थापक, वित्तीय 
तथा भन्‍्य अधिकार हैं । 

सन्‌ १६३५ के अधिनियम में व्यवस्पापन-क्षेत्र में मी गवर्नर-जनरल को 
अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान कीं। स्वविधेकानुसार आचरण करते महुए वह 
संघीय विधान-म्रण्डल का आवाहन, विघटन या स्थगन कर 
गवर्मर-जम्रल की सकता था | उसके किसी एक सदन। मभयवा दोनों सदनों में 
व्यवस्थापन- भाषण दे सकृता था या संदेश भेज सकता था। संघीय 
शक्षितयाँ विधान-मण्डल द्वारा पारित कोई मी विधेयक बिना गवर्नर- 
जनरल की स्वीकृति के ,कानून नहीं बन सकता था। उसे 
स्वविवेकानुसार किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुमति देने, न देने, अथवा उसे 
सम्राट की स्वीकृति के लिए संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त था। कुछ विशेष 
प्रकार के विधेयक तो विना उप्तकी पूर्व स्वीकृति के विधान-मण्डल में पुनः स्थापित ही 
नहीं किये जा सकते थे । गवर्मर-जनरल, किसी भी प्रस्ताव को पुनविचार के हेतु 
विधान-मण्डल को वापस कर सकता था अथवा वह विधान-मण्डल में किसी प्रस्ताव 
पर चल रही बहस को रोक सकता था | उसे अध्यादेश तथा गवर्नर-जनरल के 
अधिनियम (00एश70०-0७0९४78 ४०) -जारी करके प्रत्यक्ष व्यवस्थापन कर 
सकने का भी अधिकार प्राप्त था। यदि कभी आापात्‌ की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो 
उस पर नियन्त्रण रखने के लिए गवर्नर-जनरल तत्काल ही भ्रष्यादेश जारी कर 
सकता था जिनकी अवधि छह मास थी, परन्तु यह बढ़ायी भी जा सकती थी। इसके 
विपरीत 'गवर्नेर-जनरल का अधिनियम! एक स्थायी कानून था जिसे गवर्नेर-जनरल 
अपने विशेषाधिकारों द्वारा पारित करता था। इनका मुख्य प्रयोजन उसे अपने 
संरक्षित कार्यों तथा विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ बनाना था। 
यदि वह समझता कि इनके लिए किसी अधिनियम को आवद्यकता है तो वह 
विधान-मण्डल को अपने संदेश सहित इच्छित विधेयक का प्रारूप भेज सकता था। 
यदि एक मास के भीतर विधान-मण्डल उसे पारित करने में असफल रहता तो 
गवर्नेर-जनरल विना विधान-मण्डल की स्वीक्ृत्ति के ही उस विधेयक को अपने 

हस्ताक्षरों हरा विधि का रूप दे सकता था । 
हा 220 78030 क पके को असीमित अधिकार श्राप्त थे। कर 
। न्चत समस्त प्रस्तावों पर उसकी स्वीकृति आवश्यक थी | 
रे ऊुल व्यय का लगभग ८४०४ भाग तो मतन-निरपेक्ष ही था। 
वत्तीय शक्तियां इस पर उसे पूरा नियन्त्रण प्राप्त था तथा वह, यदि संघीय 


विधान-मण्डल ने किसी अनुदान-माँग को अस्वीकृत अथवा कम 
कर दिया हो तो उसे पथापूर्वे स्थापित कर सकता था | 


गृवने र-जनरल को शासन के अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी 


समर १६३५ का भारतीय शासन अधिनियम | २१७ 


अधिकार प्राप्त था । वह लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को व अजमेर 
मारवाड़, कुर्ग तथा बिलोचिस्तान के चीफ कमिश्नर की 
गवर्नर-जतरल नियुक्ति करने में स्वविवेकानुसार आचरण कर सकता था। 
हारा अधिकारियों उसे ऑडीटर-जनरल, एडवोकेट-जनरल, वित्तीय परामदझंदाता 
की नियुक्ति तथा गवरनंरों वी नियुक्ति में व्यक्तिगत निर्णय के प्रयोग का 
अधिकार प्राप्त था तथा रिजव॑ बैंक के डायरेक्टरों की भी 

नियुक्ति को अधिकार उसी को था । 

ऊपर की विवेचना से स्पष्ट है कि सन्‌ १६३५ के अधिनियम के अन्तर्गत 
गवरनर-जनरल अत्यन्त क्षात्तिशाली एवं सामथ्यंवान था। वह पूर्ण रूप से शासन 
का अधिनायक था | उसकी दाव्तियों और विशेष स्थिति के समक्ष मन्त्री नगण्य थे । 
मन्त्रियों को दोहरे अभिनय (एक जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा दूमरा गवर्नेर- 
जनरल की दृष्टि में योग्यता) के कारण उसकी शक्तियों में और अधिक वृद्धि हुई 
थी । स्वयं विस्टन चचिल ने कहा था : 

“वायसराय अथवा गवनंर-जनरल को हिटलर और मुसोलिनी के समस्त 
अधिकार प्राप्त थे । अपनी लेखनी के संकेत मात्र से वह विधान फे टुकड़े-टुकड़े कर 
सकता था, तथा किसो भाज्ञप्ति द्वारा कोई भी कानून, यहाँ तक कि माल कानून 
पास कर सकता था, जो कोई कानून ही नहीं था। इन सबका बेवल वही निर्णायक 
था। ऐसा कांयंकर्ता वास्तव में एक तानाद्याह ही था और उसके पास एक विशाल 
सेना भी थी । 

संघीय विधान-मण्डल 

सन्‌ १६३४ के भारत शासन अधिनियम ने एक द्विसदनात्मक विधान-मण्डल 

की व्यवस्था की । यह कोई नवीन बाविपष्कार नहीं था, वरन्‌ सन्‌ १६१६ के शासन 

अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था का ही पुनर्गठन मात्र था। 

राज्य-परिषद्‌ विघान-मण्डल के उच्च सदन, राज्य-परिपद्‌ (कौंसिल ऑफ 

स्टेट्स) की सदस्य-संख्या २६० निश्चित की गयी, जिसमें से 

१५६ सदस्य ब्रिटिश भारत केः तथा १२४ देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे । यह 

एक स्थायी सदन था त्था इसका दभी भी विघटन नहीं हों सकता था। इसके एक- 
तिहाई सदस्य प्रति तीन वर्ष वाद अपने पद से मुक्त होते जाते थे । 

] 'गण॒फझ€ शांट्हठए ता 06060ए670-05शलाहाश) एछ85 ध्षा॥ार60 जात 2! 
वाह 90705 ० 8 वीतहा 0 फैपि5तायगां, फ्रिए 8 ४706 07 9९0, ॥6 
ए०पंते इ्शॉशाः 6 ए07झ्राएआणा 306 तहट९६ 279 ]8फछ [0 526 925560 
० फ्रशांर 89, एगंएं) एए85 00 99छ ह 2], 07 ॥#656 ॥6 9४85 [6 
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2 ब्रिटिश भारत के १५६ सदस्यों में से ६ सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा 
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२३५ | भारत में राष्ट्रीय भान्दोलन 


राज्य-परिपद्‌ के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का निवचिन साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-मण्डल के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से होने का था, परन्तु इसके विपरीत 
देशी राज्यों के सदस्य उनके घातकों द्वारा मनोनीत होने को थे। ब्रिटि्या भारत में 
मताधिकार भी संकुचित था तथा यह सम्पत्ति सम्बन्धी महँताओं पर आधारित था। 
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सम्पूर्ण ब्रिदिण भारत में कुल मतदाताओं की 
संख्या लगभग एक लाख हो थी। इसके अतिरिक्त मग्य संघीय सदस्य प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित होने को थे तथा सभी एककों को समान प्रतिनिधित्व भी नहीं प्रदान 


किया गया था । 


संघोय सभा के सदस्यों की संख्या ३७५ निश्चित की गई । इसमें से २५० 
स्थान ब्रिटिश भारत के लिए तथा १२४५ राज्यों के लिए रखे 

संघीय सभा गये । ब्रिटिश भारत के लिए सुरक्षित स्थानों में से ४ अप्रा- 
न्तीय थे तथा यह व्यापार, उद्योग व श्रम का प्रतिनिधित्व 


करते थे ।* 





मनोनीत होते थे; अतः निर्वाचित सदस्यों की संख्या केवल १५० थी जिनका 
विभिन्न प्रान्तों के मध्य निम्न प्रक्रार वितरण होता था : 


बंगाल २० मध्यप्रान्त व बरार ८ दिल्ली १ 
मद्रास २० भासाम प्र अजमे र-मा रवाड़ १ 
संयुक्तप्रच्त २० उड़ीसा प कुर्ग १ 
बम्बई १६ पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ५ भप्रान्तीय १० 
बिहार १६ सिन्ध प्र 
पंजाब १६ बिलोचिस्तान १ 

साम्प्रदायिक आधार पर उपरिवणणित स्थानों का बेंटवारा तिम्त प्रकार 
किया गया : 

साधारण ७५ अनुसू चित-वर्ग ६ 

मुसलमान ४९ सिक्ख ६ 

स्त्रियाँ ६ योरोपियन ७ 

आंग्ल-भारतीय १ भारतीय ईसाई २ 


! संघीय सभा के लिए ब्रिटिश भारत के लिए सुरक्षित शेष २४६ स्थानों 
का विभिन्न प्रान्तों में निम्न प्रकार वितरण होना था : 


बंगाल 

मद्रास 

संयुक्तप्रान्त 

बम्बई 

पंजाब' 

बिहार 

मध्यप्रान्त व बरार 
आसाम 


३७ 
३७ 
३७ 
३० 
३० 
३० 
श्५ 
१० 


उड़ीसा 

पश्चिमोत्तर सीमाप्रानन्‍्त 
सिन्ध 

बिलोचिस्तान 

दिल्ली 

अज मेर-मारवाड़ 


कु 
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सन्‌ १६३५ का भारतोय शासन अधिनियम | २३६ 


साधारणत्तया निम्न सदतों के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होते हैं परन्तु 
भारतवपं में इसके विपरीत ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के निर्वाचन साम्प्रदायिक 
आधार पर विधान-मण्डलों द्वारा परोक्ष रीति से होने को थे। इस प्रकार हिन्दू व 
मुसिलमान प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान-मण्डलों के ही हिन्दू व मुसलमान सदस्यों द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ निर्वाचित होने को थे । 
संघीय सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया परन्तु इस अवधि 
के पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता था अथवा संसद के एक अधिनियम द्वारा 
इसके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती थी । 
भारत शासन अधिनियम, १६३५ के अनुच्छेद ६६-११० में संघीय व्यवस्या- 
पिका की द्ाक्तियों का उल्लेख किया गया है | यह समस्त 
संघीय व्यवस्था-. ब्रिटिश भारत अथवा इसके किसी भी भाग के लिए अधिनियम 
पिका की शत्तियाँ . बना सकती थी तथा संघीय कायंपालिका को इन्हें लागू करना 
था । यदि संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निमित कोई विधि किसी 
संघीय राज्य द्वारा निभित किसी विधि के विपरीत होती तो राज्य को विधि प्रभोवी 
नहीं होती थी, चाहे वह संघीय व्यवस्थापिका द्वारा उस विधि के बनाए जाने के 
पहले से ही लागू क्यों न हो। यदि गवर्नर-जनरल आपात की 
उद्घोषणा जारी कर देता तो संधीय विधान-मण्डल प्रान्तीय 
विधायो अधिकार विपयों पर भी कानून वना सकता था। संघीय श्यवस्थापिका 
प्रान्तीय समस्थाओं पर भी विधि चना सकती थी, यदि प्रास्तीय 
व्यवस्थापिका ने उससे ऐसा नियम बनाने का आग्रह किया हो परन्तु प्रान्तों को ऐसे 
नियमों को सर्वंधा अस्वीकृत कर देने अथवा संशोधित कर देने का अधिकार 
प्राप्त्या।  - 
देखने में संघीय व्यवस्थापिका के उपयुक्त अधिकार बड़े व्यापक दीखते हैं 
परन्तु यह व्यवहार में बत्यन्त सीमित ये : हम वास्तव में इसे एक अमभुत्व-सम्पन्न 
विधान-मण्डल नहीं कह सकते क्योंकि इसे संविधान अधिनियम में संशोधन करने 
का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। नहीं ही इसे मारत के ऊपर लागू होने वाले 
ब्रिटि संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों में संशोधन क्थवा उनको रद करने का 


इन स्थानों का विभिन्न सम्प्रदायों, वर्गों तथा हितों के मध्य निम्न प्रकार 
वितरण होने को था : 
साधारण १०४५ (जिसमें १६ बांग्ल-ईमाई 


डी 


अनुसूचित जातियों... आग्ल भारतीय ४ 
के लिए सम्मिलित हैं) स्त्रियाँ € 
मुसलमान 5२ जमींदार ७ 
स्तिक्खि ६ व्यापार व उद्योग १२ 
योरोवियन 5 श्रम १० 


२४० | भारत में राष्ट्रीय भान्दोलन 


अधिकार प्राप्त था। कुछ विद्येप प्रकार के विधेयक बिना गवर्नर जनरल की पूर्व 
अनुमति के संघीय विधान मण्डल में पुनः स्थापित नहीं किए जा सकते थे | गवर्न॑ र- 
जनरल शान्ति तथा सुरक्षा भथवा अपने विशेष उत्तरदायित्व से सम्बन्ध रखने वाले 
किसी भी विधेयक को, जो विधान-मण्डल फे विचाराधीन हो, रोक सकता था अथवा 
उस पर चलती हुई वहस बन्द कर सकता था। उसके द्वारा स्वीकृत समत्त्त प्रस्ताव 
गवनेर-जनरल के विशेषाधिकार फे आधीन थे . गवनंर-जनरल बिना विधान-मण्डल 
की सहमति के अध्यादेश जारी कर सकता था अथवा गवर्नर-जन रल' का अधिनियम 
पारित कर सकता था। 


संघीय विधांन-मण्डल के वित्तीय अधिकार भी अत्यन्त सीमित थे। कर 
लगाने वाले तथा व्यय से सम्बन्धित प्रस्वाव बिना गवरनर-जनरन की सिफारिश 
के पुनः स्थापित नहीं किये जा सकते थे । विधान मण्डल को 
वित्तीय अधिकार वजट पर वहस करने का अधिकार था (गवर्नर-जनरल का 
वेतन छोड़कर) पर इसका केवल २०% भाग ही मत-सापेक्ष्य 
था | इसमें भी यदि विधान-मण्डल यदि किसी अनुदान की माँग को अस्वीकृत या 
कम कर दे तो गवने र-जनरल उसे फिर से यथापूर्व स्थापित कर सकता था । 
संघीय विघान-मण्डल का संघोय कार्यपालिका पर नियन्त्रण केवल उन्हीं 
विषयों तक सीमित था, जो गवनंर-जनरल की स्वविवेकी-शक्तियों तथा विशेषा- 
धिकारों के अन्तर्गत नहीं आते थे। केवल म॑न्त्रिपरिषद्‌ ही 
कार्यपालिका पर संघीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी थी तथा गवनर- 
नियन्त्रण जनरल तथा उसको परिषद्‌ उसके नियन्त्रण से सवंथा विभक्त 
थी। यद्यपि संघीय विधान-मण्डल सरकार की नीतियों पर 
विचार कर सकती तथा आलोचना कर सक्कती थी। संक्षेप में, संघीय विधान-मण्डल 
केवल' एक विचारात्मक निकाय मात्र था। 
संघीय न्यायालय 
सन्‌ १६३५ के भारत दासन अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की भी 
स्थापना की व्यवस्था की। इस न्यायालय का उद्घाटन १ अक्टूबर, सव्‌ १६३७ 
को किया गया। इसमें एंक मुख्य न्यायाधीश तथा छंह अंन्य 
संगठन न्यायाधीश होते थे १ न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा 
होती थी । वह सदाचार पयंनन्‍्त ६५ वर्ष तक की आयु तक 
अपने पद पर स्थिर रह सकते थे तथा सदाचार, मन अथवा शरीर की दुर्बलता 
पर सम्राट उन्हें अपदस्थ कर सकता था। प्रधान न्यायाधीश का वेतन ७,००० 
रु० तथा अन्य न्यायाधीशों का ५,५०० हू० था। यह घन केन्द्रीय राजस्व से 


। इसमें केवल १ खसुझ्य न्यायाधीश तथा २ न्यायाधीक्षों की नियुक्ति 
हुई थी । 
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दिया जाता था तथा इन पर मतदान नहीं हो सकता था। न्यायाबीश्ञों के कार्य- 
काल में वेतन में कटोती नहीं की जा सकती थी । 

संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारम्मिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार 

का था। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तगंत संविधान से सम्बन्धित किस्ती 

व्याख्या-विशेष से उत्पत्त सभी मामले तथा भारतीय संघ तथा 

क्षेत्रधिकार एक राज्य अथवा एक प्रान्त के मध्य, भथवा एक प्रान्त तथा एक 

राज्य के मध्य, अथवा दो या अधिक प्रान्तों अथवा राज्यों के 

मध्य उत्पन्न विवाद आते थे | अपीलीय क्षेत्राधिकार में यह संघ प्रास्तों अबवा 

संघांतरित राज्यों के उच्च न्यायालयों से अपीलें सुन सक्ञता था, यदि वह यह अ्रमा- 

णित कर देते थे कि अपील से सम्बन्धित मामले में संविधान अधिनियम, अथवा 

उसके अधीन दिए गये आर्ड र-इन-क्ौंसिल, अथवा राज्य में प्रवेश-पत्र द्वारा संघ में 

निहित विधायी या कार्यपालिका सत्ता के त्रिस्तार के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई 

& सारपूर्ण विधि-प्रश्न अन्तग्रंस्त था । सनू १६४८ में इस संघीय 

_परामर्शवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर दी गयी थी तथा द्से 

अधिकार उच्च न्यायालयों से उन विवादों को सुनने का अधिकार प्रदान 

कर दिया गया था। प्०,००० रुपये या इससे अधिक की 

राशि को अन्तग्रस्त करते थे। इसके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल भी विधि सम्बन्धी 

किसी महत्वपूर्ण प्रश्व को संघीय न्यायालय के विचारा् सौंप सकता था तथा उसका 


परामर्श ले सकता था । 
संघीय न्यायालय के निर्णय अन्तिम नहीं होते थे । उसके निर्णयों के विरुद्ध 


अपीलें प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति को की जा सकती थीं। बह मामले, 

जिनमें अपील की जा सकती थी, निम्न हैं : (१) वह विवाद जो संविधान के अथवा 

उसमें अधीन जारी त्वार्डर-इन-कौंसिल से सम्बन्ध रखते हों ; (२) वह विवाद जो 

राज्य के प्रवेश-पत्र द्वारा संघ में निहित विधायी तथा कायें- 

संघोध न्यायालय. पालिका दाक्ति के विस्तार से सम्बन्धित हों तथा (३) वह 

अन्तिम न्यायालय. विवाद जो राज्य-क्षेत्रों के अन्तगंत संघीय विधि -के प्रवतंन के 

नहीं लिए किए गए समभौते के निर्वाचन से सम्बन्धित हों । इन 

सब विपयों पर अपीलें बिना संघीय न्यायालय की अनुमति 

प्राप्त किए की जा सकती थीं। अन्य विवादों में संबीय न्यायालय अथवा सपरिपद्‌ 

गवरनर-जनरल की बनुमति प्राप्त करके ब्रिवों कौंसिल की न्यायिक समिति में 
बपीलें को जा सकती थीं | 

प्रान्तीय सरकार 

सन्‌ १६३५ के धासन अधिनियम ने प्रान्तों को एक नवीन काननी व्यक्तित्व 

प्रदान किया । वह केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक एकक नहीं रह गये तथा उनमें 

जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिक्ता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना की 

गई । प्रान्तीय सरकार की मौलिक दाक्षितयों का न्लोत संविधान हो गया । संविधान 
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ने ही उनको अपने निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत अपने निजी अधिकार मे कार्यपालिका 
तथा विधायनी शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया । 
इस दासन अधिनियम ने भारत में ग्यारह स्थायत्त राज्यों का एक संघ 
बनाया । यह ग्यारह राज्य मिम्न थे: मद्रास, वम्बई, बंगाल, संयुवतप्रान्त, 
पंजाब, विहार, मध्यप्रदेश व बरार, आागाम, उत्तरी-पद्चिमी सीमाप्रान्त, उड़ीसा 
तथा भसिन्ध, परन्तु यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि सभी प्रान्त पूर्ण रूव से केन्द्रीय 
सरकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्र न थे । चारा १०२ के अधीन गवर्नर-जनरल युद्ध 
अथवा भयंकर आन्तरिक अद्यान्ति के खतरे को देखते हुए यदि मापात्‌ की घोषणा 
निकाल देता तो संघीय विधान-मण्डल प्रान्तीय-सूची पर भी विधि बना सकता था । 
गवर्ने र-जनरल उन विधेयकों पर, जिन्हें गवर्नर उसकी स्वीकृति के लिए संरक्षित 
कर देता, स्वीकृति देने से मना भी कर सकता था । अनुच्छेद ६३ के अधीन यदि 
गवनंर अपने प्रान्त के भीतर संवैधानिक शासन के विफल होने की घोषणा कर देता 
तो प्रान्तीय स्वायत्तता का पूरा ढाँचा ही गिरा दिया जा सकता था तथा प्रान्त का 
प्रशासन केन्द्र के अधीन कर दिया जा सकता था। सामान्य परिस्थितियों में भी 
जब कभी गवर्नर स्वविवेक के अनुसार कार्य करते अथवा वैयक्तिक निर्णय का प्रयोग * 
करते तो गवर्नर-जनरल के नियन्त्रण में होते थे। अनुच्छेद १२६ के भन्तगेत गवमनेर- 
जनरल शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के हृष्टिकोण से प्रान्तीय सरकारों के लिए 
निर्देश भी निकाल सकता था । 
एक अन्य हृष्टि से भी. प्रात्तीय स्वायत्तता पूर्ण न थी । यद्यपि अब दोहरे 
शासन भर्थात्‌ संरक्षित तथा हस्तान्तरित विभागों का विभेद समाप्त हो गया तथा 
प्रान्तीय शासन पूर्ण रूप से विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डल हाथ में 
आ गया परन्तु फिर भी गवर्नरों को असीम शाक्तियाँ प्रदान की गयी थीं । उन्हें 
अनेक स्वविवेकी शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्रदान कर दिये गये । उन्हें पूरा करने 
के लिए वह बिना मन्त्रियों से परामर्श लिए ही काम कर सकते थे । 
इन अधिनियमों में स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दिया गया कि केन्द्र तथा प्रान्तों 
की कार्यपालिका, विधायिनी तथा वित्तीय शक्तियाँ क्या-क्या थीं । अधिनियम में 
तीन सूचियाँ थीं, जिनमें एक संघीय विषयों से सम्बन्धित 
तीन सुचियाँ थी, दूसरी प्रान्तीय विषयों से सम्बन्धित थी जिसमें ५४ 
विषय थे, तथा तीसरी सूची समवर्ती-सूची थी जिसमें दिये 
विषयों पर केन्द्र तथा प्रान्त दोनों को ही अधिकार प्राप्त था । 
ह गवर्नर 
अधिनियम ने प्रान्त की समस्त कार्यपालिक़ा दकति गवर्नर में निहित की । 
यह सम्राट का प्रतिनिधि समझा जाता था। प्रात्तों में 
बेधानिक स्थिति उत्तरदायी झासन की स्थापना होने के कारण उसकी वैधानिक 
में परिवर्तन स्थिति - में परिवर्तत हो गया | जब कभी गवनेर मन्दत्रियों की 
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मच्त्रणा पर कार्य करता था, वह गवर्नर-जनरल के नियन्त्रण से मुक्त 

होता था, परन्तु जब वह स्वविधेकफ अबवा वेयक्तिक निर्णय के अनुसार: 
कार्य करता था, वह गदनंर-जनरल के अधीन होता था। वम्बई, मद्रास तथा बंगाल 
के गवनंर की नियुक्ति सम्राट भारतमन्त्री की सिफारिश पर तथा वन्य प्रान्तों के 

गवरनरों को, वह वायसराय की घिफारिश पर नियुवत्त ऋरता था । गवनंरों की पद 

अवधि तथा तैवा फी शर्ते वहो थीं जो सन्‌ १६१६ के अधिनियम में थीं ।! 


सन्‌ १६३५ के अधिनियम ने गवनंरों की शवित में अत्यधिक विस्तार किया | 
वह अपनो शक्ति का प्रयोग (१) अपने मन्त्रियों के परामणश से कर सकते थे, अथवा 
(२) उनका परामछ लेने के पश्चात्‌ स्वनिर्णय रे कर सकते 
अधिकार तथा थे, अथवा (३) स्वविवेकानुसार बिना मन्त्रियों के परामर्श के ही 
शक्तियां कर सकते थे। गवर्नर की अन्तिम दो दाक्तियाँ ही वास्तविक 
रूप में प्रान्तीय शासन पर अंकुश थीं तथा यदि वह मनमाने 
ढंग से उनका प्रयोग करता तो वह स्वेच्छाचारो शासक बन सकता था । कतिपय 
विपयों में गवर्नर बिना मन्त्रियों का पराम्ःं प्राप्त किये ही 
स्वविवेफी स्वविवेकानुसार कार्य कर कर सकता था। कार्यकारी क्षेत्र में 
शक्तियाँ उपकी दाक्तियाँ निम्न विषयों से सम्बन्धित थीं : 
(१) अधिनियम के अनुच्छेद ६१ के अनुसार पृथक्य 
क्षेत्रों, पिछड़ी हुई जंगली जातियों के क्षेत्रों का प्रशासन ; 
(२) मन्त्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति ; 
(३) मन्त्रियों के वेतनों को, जब तक वह व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित नहीं 
किये गये हों, निश्चित करना ; 


] भिन्न-भिन्न प्रान्तों में गवनरों का वेतन तथा सजावट, पर्यटन, वैयवितक सेवक 
तथा मनोरंजन आदि भत्ते निम्न प्रकार थे : 


प्रान्त वापिक वेतन भत्ते 

प्रद्रास १,२०,००० ५,७२०,००० 
वम्बई २,२०,००० ५, ३८,४०० 
बंगाल _ १,२०,००० ६,०७,३०० 
संयुकतप्रान्त १,२०,००० २,६७,००० 
पजाब १,००,००० १,४१,२०० 
विहार २,००,००० १,०८,००० 
मध्यप्रान्त ७२,००० 2,०७,२३०० 
आसाम ६६,००० १,४२,१०० 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ६६,००० . १,१२,८५८ 
सिघ ६६,००० १,२६,८०० 


उड़ीसा ६६,००० .. १०३,००० 
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(४) हिंसक तथा विनाशक कार्यवाहियों को रोकना जिनका उद्देश्य शासन- 
यन्त्र को नष्ट-अ्रष्ट कर देना हो 
क्ार्यपालिफा (५) खुफिया विभाग की सूचनाओं को ऐसे व्यक्तियों 
क्षेत्र सें (मंत्रियों सहित) दिये जाने से रोकना, जिनके लिए उसने 
आदेदा नहीं दिया हो ; 
(६) प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में गवनेर-जनरल के निर्देशों का पालन करना ; 
(७) प्रान्तोष लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 
करना ; तथा 
(८) वैयक्तिक कर्म चारी-वर्ग की नियुवित एवं उनका वेतन निर्धारित करना । 
व्यवस्थापिका-क्षेत्र में गवर्नर की स्वविवेकी शाक्तियाँ निम्न थीं 
(१) प्रांतीय विधान-मण्डल की बैठक बुलाना, स्थग्रित करना तथा उन्हें 
विधघटित करवा ; 
(२) ह्रांतीय व्यवस्थापिका में कुछ विशेष प्रकार की विधेयकों की पुनः 
स्थापना के पूर्व अनुमति देना ; 


(३) किसी विधेयक अथवा उसकी किसी धारा पर चल रहे विवाद को 


रोक देना ; 
व्यवस्थापन- (४) प्रांतीय विधान-मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर 
क्षेत्र में स्वीकृति प्रदान करता, निषेध करना, अथवा उन्हें ग्वर्नेर- 


जनरल की स्वीकृति के लिए रक्षित करना ; 


(५) भष्यादेश प्रवत्तित करना तथा गवनेर के अधिनियम अधिनियमित्त 
करना । 


वित्तीय क्षेत्र में गवनेर को यह निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त था कि 
कौन-सा विषय मत-नसापेक्ष्य है तथा कौन-सा मत-निरपेक्ष । 
वित्तीय क्षेत्र वह विधान-मण्डल द्वारा अस्वीकृत अथवा कम की गई किसी 
भी अनुदान माँग को यथापूर्वे स्थापित कर सकता था । 
अधिनियम के अनुच्छेद ५२ के द्वारा गवर्नर को,कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी 
प्रदान किये गये थे | इनके द्वारा उसका अधिकार सम्पूर्ण बासन पर हो सकता था 
तथा वह विधि, अर्थे अथवा शासन-वध्यवस्था का सर्वेसर्वा बन 
विशेष सकता था। इनके विषय में सर सेम्युअल होर का मत थां 
उत्तरदाधित्व कि यह इतने विस्तृत थे कि लगभग सम्पूर्ण शासन-क्षेत्र ही 
उसके बन्तगंत भा जाता था तथा वह प्रांतीय शासन में 
- उत्तरदायिश्व के सिद्धांत के लिए खतरनाक भी हो सकते थे । गवनेर के विशेष 
उत्तरदायित्व निम्नलिखित थे : 
(१) प्रांत में मथवा उसके किप्ती भाग में शांति की स्थापना अथवा शांति , 
भंग करने वाले खतरों का निवारण ; 
(२) अल्पमतों के उचित हितों की रक्षा ; 
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(३) नोकरों के कानूनी अधिकारों व उचित हितों की रक्षा ; 
(४) देज्षी राज्यों के अधिकारों तथा उनके शासकों की प्रतिष्ठा की रक्षा ; 
(५) व्यापारिक विभेदों की रोकथाम ; 
(६) अपवजित-द्षेत्रों का प्रशासन ; तथा 
(७) गवर्नर-जनरल के आदेशों तथा निर्देशों को लागू करना । 
अनुच्छेद ६३ के अन्तर्गत गवर्नर को अधिकार प्राप्त था कि आवश्यकता 
पड़ने पर वह प्रांतीय छासन सम्बन्धी कोई भी अधिकार अथवा सब अधिकार 
अपने हाथ में ले ले । इसके लिए उसे इस बात की उद्घोपणा 
अनुच्छेद ६३ करनी पड़ती थी कि प्रांतों में संवेधानिक उपबन्धों के अनुसार 
शासन का संचालन नहीं हो सकता | घोषणा के उपरांत वह 
मन्त्रि-परिपद्‌ को अपदस्थ कर सकता था, विधान-मण्डल विघटित कर सकता था 
तथा उच्च न्यायालवों को छोड़कर समस्त सरकारी निकायों का शासन अपने हाथ 
में ले सकता था । गवर्नर को इस वात का निर्णय अपने स्वविवेक के अनुसार करने 
का अधिकार प्राप्त था कि उसका कोई विशेष उत्तरदायित्व कब्र अन्तग्रेस्त होता 
था । इन अधिकारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, “गवर्नर सरकार को केवल 
अलंकृत करने वाला अध्यक्ष नहीं है : वह सरकार का प्रभावशाली, नियन्त्रण तथा 
अधिकार रखने वाला अध्यक्ष भी है ।/? 
मन्त्रि-मण्डल 
इस अधिनियम के अन्तर्गत- प्रान्त का हासन गवर्नर को मन्त्रिमण्डल के 
सहयोग तथा परामर्श से चलाना था। वैधानिक हृष्टिकोण से तो भन्त्रियों की 
नियुक्ति तथा पदच्युति गवर्नर अपने स्वविवेक्र से करता था, परस्तु गवरनंरों के 
नाम भारतमन्त्री के आदेश-पत्र में व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता के 
परामछं से गवनंर मन्त्रियों की नियुवित करता था। वही वहुमत दल के नेता 
को प्रधानमन्त्री-पद पर नियुक्त करता था। मन्त्री अपने पद पर तब तक 
बने रह सकते थे जब तक उन्हें निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हो ॥।? आदेश- 
पन्न के अनुसार गवनंर को यह भी परामशे दिया गया था कि वह यथासम्भव 
] “60ए&९॥7.स्‍0 75 704 706ए [96 070287078 ]९80 0।(६|6 80 परधागगाशा[[, 


[6 45 3]50 405 €गिव्लाए९, ०078 भाव तबाह 080,?7 
आर न-4. 2. ,॥4/. 
2 अधिनियम के अनुसार मन्त्रिगण गवर्नर के प्रधाद-पर्यन्त अपने पद पर बने रह 
सकते थे, परन्तु आदेश-पत्र के अनुसार भारत में भी इंगलंण्ड के समान ही प्रथा 
बपनायी जाती थी कि मन्‍्त्री अपने पद पर तभी तक आसीन रहें जब तक उन्हें 
निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हो। भारत में भी अधिकांश गवनेरों की यही 
प्रवृत्ति थी, परन्तु कुछ गवर्नरों ने मन्त्रियों को हटाने में स्वेच्छाचारिता से काम 
लिया । उिन्व के गवर्नर ने जी अल्लाहवरुद को पदच्युत करने में अपनी शक्ति 
का सर्वधा बवैवानिक ढंग से प्रयोग क्रिया । ह 
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महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों में से भी किसी को मन्त्रिपद अवश्य दिलवाये जिससे उनके 
हितों की उपेक्षा न हो राके परन्तु कठिनाई तब उठ खड़ी होती थी जब क्षत्यसंख्यक 
वर्ग का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि बहुमत दल में सम्मिलित न हो क्योंकि उन दोनों 
के हितों में परस्पर मतभेद होता था। ऐसी समस्या रान्‌ १६३७ के निर्वाचनों के 
पश्चात्‌ जब मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुमा तो संयुक्त प्रान्त में उठ खड़ी हुई । 
कांग्रेस यहाँ बहुमत में थी तथा उसने केवल उन्हीं मुसलमानों को मन्त्रिमण्डल में 
शामिल करते का निश्चय किया जो कांग्रेस के शपथ-पत्र पर हस्ताक्र कर दल में 
सम्मिलित होने तथा उसके कार्यक्रम को स्वीकार करने को तत्पर थे । मुस्लिम लीग 
ने, जो अल्पसंख्यक दल था, कांग्रेस के इस कार्य को गलत कहा क्योंकि उसका 
कहना था कि कांग्रेसी मुसलमानों को विधान-मण्डल के मुसलमान-सदस्यों के बहुमत 
का समर्थन प्राप्त नहीं था तथा इस ब।रण वह मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व 
नहीं करते थे परन्तु क्योंकि धांग्रेस निम्त सदन में बहुमत मे थी, अतः गवर्नर ने 
लीग की इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया , 

अधिनियम में मन्‍्त्री की किन्‍्हीं योग्यदाओं अथवा उसकी संख्या का कोई 
वर्णन नहीं किया गया |? सन्त्रियों के लिए केवल इत्तना बावश्यक था कि वह 
विधान-मण्डल के किसी भी सदन के सदस्य हों, तथा यदि कोई मन्त्री बिना सदस्य 
हुए मन्‍्त्री बन जाय तो वह छह माप के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त 
कर ले। उनका वेतन व्यवस्थापिका अधिनियम द्वारा निश्चित करती थी। व्यवस्था- 
पिका इसमें कमी भी कर सकती थी, परन्तु एक मन्त्रिमण्डल के लिए वेतन एक ही 
बार निश्चित हो जाता था । उसके लिए वाषिक मतदान भी अनावश्यक था । यह 


:>पवन्ध संत १६१६ के अधिनियम के विपरीत था, जिसके भनुसार मन्त्रियों के वेतन 
पर प्रति वर्ष मतदान होना आवश्यक था । 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सन्‌ १६१६ के सुधारों में प्रान्तों में द्विसदनात्मक विधान-मण्डल की स्थापना 
करते की माँग ठुकरा दी गयी थी, परन्तु जिस प्रमय सन्‌ १६३५ का शासन 
अधिनियम बना, निम्त सदनों हारा कभी अधिकारों का दुरुपयोग न हो, अब प्रान्तों 
में द्विसदनात्मक विधान-मण्डलों की व्यवस्था की गयी। एक 
हिसदनात्मक्ष अन्य कारण यह भी था कि प्रान्तों के विशेष हितों को 
विधान-म्ण्डल प्रतिनिधित्व देने के लिए (उदाहरणार्थ, बंगाल, * बिहार तथा 
संयुक्त प्रान्त में जमींदारों, बम्बई व मद्रास में पूजीपतियों) 
द्विसदनात्मक विधान-मण्डल आवश्यक थे परन्तु द्विसदनात्मक विधान-मण्डल की 
स्थापना सभी प्रान्तों में नहीं की गयी । केवल बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुवत प्रान्‍्त, 


80208 प्रान्तों में मन्त्रियों की संख्या श्री भिन्न-भिन्न थी । उदाहरणार्थ, 
बंगाल में सबसे अधिक मन्त्री थे (१२) तथा उड़ीसा में सबसे कम (३) । 
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मद्रास, विहार व आताम में द्विसदनात्मक विधान-मण्डल की स्थापना की गयी । यह 
स्थायी निकाय होने वे थे तथा उनका विघटन कभी नहीं हो सकता था । 
प्रान्तीय व्यवरघापिकाओं का निरवचिन सतत वयस्क नागरिकों द्वारा नहीं 
होता था वरन्‌ कुल जनसंख्या के लगभग १४ प्रतिशत ही लोगों जो मतदान का 
अधिकार प्राप्त था | इसकी लिए दिक्षा, सम्पत्ति या कर की योग्यता रखी गयी थी। 
उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में केवल बही व्यवस्यथापिका सभा 
निर्वाचन का के लिए गतदाता हो सकते थे जो प्रति वर्ष १५० रूए से 
आधार अधिक आय पर कर देते हों अयवा ५ र० प्रति वर्ष से कम 
लगान की भूमि के मालिक न हों, अथवा जिन्होंने प्रायमरी 
शिक्षा प्राप्त की हो । केवल उन्हीं स्त्रियों को मतदान का अधिकार था जिनके पति 
२४ रुपये वापिक से कम लगाने वी भूमि के स्वामी ने हों, अथवा ५० रुपये से कम 
लगान म देते दों। उच्च सदन के लिए केबल वही व्यक्ति मतदान दे सकते थे जो 
४००० रपये से कम की आय पर कर न देते हों, अथवा स्थानीय बोर्डों को अध्यक्ष 
हों भादि । 
विधान-सभाओं का कार्यकाल ५ वर्ष था परन्तु उसको पूर्व भी गवर्नर इसका 
विघटन कर सकता था, या अवधि बढ़ा सकता था। विधघान-परिषद्‌ एक स्थायी 
निकाय थी तथा उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष 
कार्यफाल सदस्यता से मुक्त होते जाते थे । विभिन्न प्रान्तों में इनकी 
सदस्य-संख्या में भी अन्तर था। उदाहरणाय, संयुवत श्रान्त 
के उच्च सदन में ६० से सघिक तथा ५२ मे कम सदस्य नहीं हो सकते थे | 
व्यवस्थापिका-सभा में पथक्‌ साम्थ्दाय्िक तथा वर्ग-निर्वाचक-मण्डलों के साघार पर 
श८८ निर्वाचित सदस्य ये । इनमें सदस्यों को मनोनीत करने 
संगठन की व्यवस्था नहीं थी । विभिन्न वर्गों तथा जातियों के मध्य 
उत्तर प्रदेशीय व्यवस्थाणिका-सभा में स्थानों का वितरण निम्न 
प्रकार धा--साधारण (जिसमें अनुमूचित जाति के २० प्रतिनिधि भी सम्मिलित ये) 
१०४, मुसलमान ६४, ऐग्लों-इण्डिलन १, योरोपियन २, ऐंग्लोक्रिश्वियन २, वाणिज्य 
उद्योग ३, जमींदार ६, विश्वविद्यालय १, श्रम ३, स्त्रियाँ ६ (जिसमें ४ हिन्दू तथा 
२ मुसलमान थीं) ! 
प्रान्तोय विधान-मण्डलों को प्रान्तीय सूची के वर्णित सभी विपयों पर विधि- 
निर्माण का अधिकार प्राप्त था | यह समवर्ती सूची में भी दिये गये विपयों पर विधि 
मिमित कर सवत्ती थी, परन्तु वह उस्ती विषय पर संघीय विधि के प्रतिकूल न होनी 
थी, नहीं तो संघीय विधि हो प्रभावी होती । क्योंकि गवर्नरों 
शक्त्पाँ को बनेक विशेष अधिवार प्राप्त थे, बत: विधान-मण्डल की 
वधायी शक्तियाँ सीमित थीं। जिन प्रान्तों में द्विमदनात्मक 
विधान-मण्डल थे, वहां कि गे स्वीकृति के लिए दोनों सदनों की सहमति 
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अनिवार्य थी। धन-विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी मी सदन में उपस्थित 
किये जा सकते थे | यदि किसी विधेयक के सम्ब्ध में दोनों सदनों में विभेद हो 
जाये तो गवनंर दोनों सदनों की संयुक्त वैठक बुलाता था तथा विधेयक्र पर बहुमत 
से निर्णय लिया जाता था। वजट पर यद्यपि दोनों सदनों में विचार किया जाता था, 
परन्तु भनुदान की माँगों पर मत देने का अधिवार केवल विधान-सभा को ही प्राप्त 
था। गवर्नर किसी अनुदान की माँग के अस्वीकृत हो जाने पर या कम हो जाने पर 

यथापुर्वे कर सकता था । । 
विधान-मण्डल विभिन्न साधनों से प्रशासन पर अपना नियन्त्रण रख सकता 
था । यह अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रियों को 
प्रशासन पर पदत्याग करने के लिए विवश कर सबता था। वह सरकार 
नियन्त्रण की नीतियों को अस्वीकृत कर सकता था अथवा प्रश्नों, पूरक- 
प्रश्नों, कामरोको-प्रस्तावों वे. हरा अथवा वजट में अनुदानों 

की माँग को कम करके प्रद्यासन के प्रति अपना भसन्‍्तोप प्रकट कर सकता था । 


प्रान्तीय स्वायतत्ता पर आचरण 
सन्‌ १६३५ के शासन अधिनियम की प्रत्येक राजनीतिक दल ने भालोचना 
की। कांग्रेस के सभापति-पद से भापण देते हुए डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने इसे एक 
ऐसा संघ कहा जिसमे “भारत के एक-तिहाई प१२र निलेज्ज 
देशी राज्यों ते. स्वेच्छाचारी राज्य सुरक्षित रहेगा तथा समय-समय पर वह 
योजना स्वीकृत अपनी भाँकी देता रहेगा तथा शेष दो-तिहाई भाग में जनमत 
नहीं की का गला घोंटा जायगा । मुस्लिम लीग ने केवल अधिनियम से 
सम्बन्धित प्रान्तीय योजना को ही स्वीकार किया। देझ्ी 
राज्यों ने भी, जो गोलमेज-सम्मेलन के समय संघ में, सम्मिलित होने के इच्छुक थे, 
इसकी ओर विमुखता दिखायी । अधिनियम के अनुसार संघ की स्थापना उंसी दक्षा 
में हो सकती थी जब कम से कम उतने राज्य, जिनकी जम्तसंख्या सब राज्यों की 
कुल जनसंख्या की आधी हो तथा जो संघीय विधान-मण्डल के उच्च सदन में समस्त 
राज्यों के लिए सुरक्षित कुल स्थानों के कम से कम भाषे के 
केवल प्रान्तीय अधिकारी हों, प्रविष्ट न हो जायें, अतः केवल अधिनियम के 
स्वायत्तता भाग तीन को, जो प्रान्तीय स्वायत्तता से सम्बन्धित था, 
सम्बन्धी माँग कार्यरूप में परिणत करने की योजना बनाई गयी। फरवरी, 
कार्यान्वित सन्‌ १६३७ में प्रान्तों के विधान-मण्डलों के लिए निर्वाचन 
हुए । इस निर्वाचन में कांग्रेस ने छह प्रान्तों--बिहार, बम्बई, 
संयुक्त प्रान्त, मध्य-प्रान्त, उड़ीसा तथा मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया । इस 
प्रकार कांग्रेस ने उन क्षेत्रों में जिनमें ब्रिटिश भारत की दो-तिहाई जनसंख्या भा 
जाती है, सफल रही। आसाम, बंगाल तथा उत्तरी-पश्चिमी 
चुनाव परिणम सीमाग्रान्त में भी उसको सफलता प्राप्त हुई। इन प्रान्तों में 
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इनके सदस्यों की संख्या अन्य दलों के सदस्यों की संख्या की अपेक्षा अधिक थी । पंजाब 
व सिन्‍्ध में इसके संदस्यों की संख्या अत्यन्त कम थी क्योंकि यह मुस्लिम 
जनसंख्या वाले प्रदेश थे। पंजाब में यूनियनिस्ट दल ने अपना मन्त्रि-मण्डल 
बनाया था जो हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्ख जमींदारों का दल था तथा इ्षमें यद्यपि 
मुसलमानों का बहुमत था, फिर भी यह मुस्लिम लीग के नियन्त्रण में बिलकुल नहीं 
था । इन निर्वाचन-परिणामों से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम लीग ने अभी सम्पूर्ण 
भारत तो क्या, मुसलमानों में भी लोकप्रियता नहीं पायी थी व्योंकि इसे ४८५२ स्थानों 
में कुल ५१ स्थान ही प्राप्त हुए थे । 
पद-पग्रहण 
निर्वाचन के पश्चात्‌ यह प्रइन उठा कि कांग्रेस पद-ग्रहणं करे अथवा नहीं । 
ह प्रान्‍्तों में उनका पूर्ण बहुमत था, अन्य में से कुंछ में वह मन्त्रिमण्डल बनाने की 
” स्थिति में थी। ांग्रंस के रुन्‌ १६३५ के अधिवेशन में, जो 
कांग्रेस में. लखनऊ में हुआ, सत्र १६३५ के अधिनियम की आलोचना 
सतभेद.. कंरते हुए यह निदचय हुआ था कि काँग्रेस चुनावों में भाग 
लेगी, परन्तु इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि 
'यह पर्द-ग्रहण करेगी अथवा नहीं। उस समय इस सम्बन्ध में यह निरुचय किया गयो 
था कि बांद में कांग्रेस-कमेटियों से परामश द्वारा निर्णय लिया जायगा । इसके बाद 
फँजपुर अधिवेशन में पुत: पद-ग्रहण के प्रघनन पर मतभेद पैदा हो गया। पंडित 
जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभाषचंन्द्र बोस पद॑-ग्रहण के पक्ष में नहीं थें। बंह 
सरकार से संघर्ष करने के इच्छुक थे। नेहरूजी का कहना है कि पंद-ग्रहण करना 
: “उस ध्येय की पूर्ति के प्रति विश्वासघात होगा जिसे हममे स्वीकार किया हैं ।” श्री 
सुभाषचन्द्र बोस के अनुसार पद-ग्रहण करना अपनों पराजय स्वीकार करना था 
परन्तु इनके विपरीत दक्षिणपन्थी श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद आदि पद-ग्रहण के पक्ष में थे तथा इनका बहुमत भी था। 
महात्मा गांधी का मौन समर्थन भी इन्हें प्राप्त था। पद-ग्रहण के प्रइन पर अन्तिम 
निर्णय लेने के लिए दिल्‍ली में कांग्रेस-महासमिति का अधिवेशन अप्रैल सन्‌ १६३७ 
में बुलाया गया | इसमें दक्षिणपंथियों ने वामपंथियों को पराजित कर दिया तथा 
पद-पग्रहण के पक्ष में निश्चय करा लिया परन्तु पद-ग्रहण करने के लिए एक आवद्यक 
शर्ते यह रखी गई कि कांग्रेस उन्हीं प्रांतों में, जहाँ उंनका बहुमत होगा, तभी पद- 
ग्रहण करेगी जब गवरनेर उन्हें यह भाइवासन दे दें कि वह मन्त्रियों के वैधानिक 
कार्यों में अपनी असंख्य शक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । कांग्रेस की यह 
माँग थी कि गवनेरों को उस समय भी जब शासन अधिनियम 
पद-ग्रहण के पहले के अन्तर्गत उनसे अपेक्षा की जाती हो कि वह वैयक्तिक 
गवर्नेरों माश्वासन विवेकानुसार कार्य करें, उन्हें मंत्रियों परामशरनुसार ही 
को सांग. काये करना चाहिए। संविधान अधिनियम के अनुसार, ब्रिटिश 
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सरकार का मत था कि ऐसा आश्वासन गवनंर तव तक नहीं दे सकते जब 
तक उसमें संशोधन नहीं किया जाये । इस सम्बन्ध में गांधीजी का मत 
था कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं थी जो गवनंरों को अपनी विश्येप शक्तियों 
के प्रयोग में मंत्रिमण्डलों का परामण्श लेने से रोकती हो । उनका विचार था कि 
गवर्नरों के लिए ऐसा भाइवासन देना सम्भव था तथा ब्रिटि्ष सरकार स्वायत्त-शासन 
की स्थापना के प्रति ईमानदार थी, यह दिखाने के लिए आवश्यक भी थी। इस 
प्रश्त पर अनेक विधि-श्वास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किये । प्रो० कीय ने कांग्रेस के 
दृष्टिकोण का समर्थन किया । क्‍योंकि गवनंरों ने भाइवासन नहीं दिये, अतः कांग्रेस 
ने पद-ग्रहण करने से इन्कार कर दिया । 
क्योंकि कांग्रेस ने पद-ग्रहण नहीं किया, अतः गवरनंरों ने उब प्रान्तों में भी 
जहाँ वह बहुमत में थी, अल्पसंख्यक दल के नेताओं को मन्त्रिमण्डल त्नाने कै हेतु 
आमन्त्रित किया | क्योंकि यह्द मन्त्रिमण्डल में बहुमत-दल 
अन्तरिम का समर्थन नहीं रखते थे, श्रत! गत्यावरोध होने लगा | इस 
मन्प्रिमण्डल प्रकार शासन कुशलता से नहीं चन्न सकता था। जुलाई में 
गधघनेर-जनरल ने यह आदइवासन दिया था कि वह भारत में 
संसदात्मक शासन के सिद्धान्तों की पूर्ण तथा चरम स्थापना के हेतु भरसक प्रयत्न 
करेंगे। उन्होंने यह भी सांत्वना दी कि दिन-प्रति-दिन के काम में गवनेर अपनो 
विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस को इस आश्वासन से संतोष हुआ 
तथा ७ छुलाई, सन्‌ १६३७ को कांग्रेस कार्यंसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ 
कि “जहाँ कांग्रेसियों को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाय, उन्हें 
मंत्रिमण्डल बना लेने चाहिए, परन्तु वह इस बात की स्पष्ट कर देना चाहती है कि 
कांग्रेसी मंत्रियों को चुनाव के घोषणा-पत्र के अनुसार काम करने तथा उसके कार्यक्रम 
को पूरा करने का ही प्रयत्व करना चाहिए ।” वांग्रेत ने नवीन शासन अधिनियम 
से भिड़ने तथा रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने के लिए पद-ग्रहण करना स्वोकार 
किया तथा अन्तरिम मंत्रिमण्डलों ने त्याग-पन्र दे दिये। सबसे पहले उन छह प्रांतों 
में, जहाँ कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था, कांग्रेत के मंत्रिमण्डल बने । बाद में पश्चिमी 
सीमाप्रांत में भी कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बन गया । आसाम में सादुल्‍ला--मंत्रिभण्डल 
के एक महत्वपूर्ण विधेयक पर पराजय हो जाने के कारण वहाँ भी कांग्रेस तथा 
.अन्य दलों ने एक संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाया। सिन्ध में मुस्लिम लोग शक्तिशाली 


थी, बंगाल में दोनों दल बराबर के थे तथा पंजाब में यूनियनिस्टों का मन्त्रि- 
मण्डल था ।? 


! वायसराय लॉर्ड लिनलिथगों ने एक रेडियो वक्तव्य में (२१ जूत, सन्‌ १६३७ 
को) घोषित किया रे “इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि गवर्नर मन्त्रि- 
मण्डल की नीति में हस्तक्षेप करेंगे, मन्त्रियों द्वारा प्रान्त के देनिक शासन 

हि [0०76 , 


ह सन्‌ १६३५ का भारतीय शांसन अधिनियम | २५१ 


जब कांग्रेस ने अनेक हिन्दू-बहुल प्रान्तों में पद-ग्रहण किया तो मुस्लिम 

लीग को बहुत चोट पहुँची | अब लीग के नेताओं ने एक नयी करवट बदली ग 
वह यह माँग करने लगे कि जहाँ-जहाँ कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल 

मुस्लिम लोग का बनाये हैं, वहाँ वह लीग को हिस्सेदार बताये ) उसकी माँग 
इंष्टिकोण था कि जित मुसलमानों को मंत्रिमण्डल में लिया जाये, उनके 

पक्ष में लीग का अनुसमर्थेतर प्राप्त किया जाये | वायसराय ने इस 

माँग की पूर्ति नहीं की । संयुक्तप्रान्त में यह समस्या अत्यन्त जटिल हो गयी । कांग्रस 
का कहना था कि जब तक मुस्लिम लीगी-दल व्यवस्थापिका में पृथक दल के रूप में 
काम करना बन्द नहीं कर देगा तथा व्यवस्यापिका के मुस्लिम लीगी सदस्य ब्राँग्रेस 
के लियंत्रण एवं अनुशाहन को स्वीकार नहीं करेंगे, वव तक कोई समभौता नहीं हो 
सकता संयुक्तप्रांत में कांग्रेस ने यह भी शर्ते रखी कि आने वाले उप-निर्वाचर्नों में 
मुस्लिम लीगी संसदीय मण्डल किसी भी उम्मीदवार को खष्ठा नहीं करे। इन श्ञतों 
को मान लेने का अभिप्राय यु० पी० में मुस्लिम लीग की शमाप्ति था। लीग के 
सेताओं ने इस बात को नहीं माना । जब मुस्लिम लीग किसी भी प्रकार के संयुक्त 
मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकने में असमर्थ रही तो उसने एक नयी नीति 
अपनायी । मिस्टर जिन्ना तथा लीग के अन्य नेताओं ने यह बाबेला मचाया कि 
हिन्दू-बहुल प्रास्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल मुसरूमानों पर बहुत अत्याचार कर रहे 
थे । ऐसे आरोप केवल समाचार-पत्रों में ही. नहीं किये गये 

मुसलसानों पर वरन्‌ वायसराय के पास प्रामाणिक रूप से भी भेजे गये । 
अत्याचार की सन्‌ १६३८ में मुस्लिम लीग ने एक समिति नियुक्त की जिसका 
दुह्ााई काम इन वांग्रेसी प्रान्तों में मुसलमानों के साथ किये गये 
दुष्यंवहार की जाँच करना था। इस समिति ने मुसलमानों के 

साथ अन्याय तथा कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के अन्तर्गत उन पर की जाने वाली 
-यातनाओं की लम्बी सूची प्रस्तुत की । तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद 
जी ने इसका प्रतिबाद किया त्था उन्होंने मिस्टर जिन्ना वो पत्र लिखा कि खुली 
त्हकीकात के लिए वह तैयार हैं तथा उन्होंने फेडरल कोटे के मुख्य न्यायाधीश सर 
मौरिस ग्वायर को इस काम के लिए सरपंच बनाने का सुझाव भी दिया । मिस्टर 
जिश्चा ने इस सुझाव को इस आधार पर छुकरा दिया कि अब समस्त मामला 


में घिना माँगे जयरदस्ती अपनी सलाह लाद देंगे, काम में रुकावट डालेंगे तथा 
अनिवाये रूप से झपने विशेष वधिकारों का उपयोग करेंगे। अधिसियस का 
उद्देश्य तो मन्त्रियों को यह अनुभव करना है कि वे प्रान्तीय हित के अपने काम 
में गवर्नर व सरकारी कर्मचारी के सहयोग में विश्वास रस सकते हैं और 
अपना कार्यक्रम स्वयं घनाकर अग्रसर हो सकते हैं| प्रान्तीय स्वद्यासन में जो 
कार्य मन्त्रियों के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उनमें गवनेर साधारणतया मन्त्रियों 
के परामर्श से ही काम करेंगे तथा उन मामलों में पालियामेंट के प्रति नहीं, 
अपितु विधान-सभाओं के प्रति उत्तरदायी होंगे ।” | 


२५२ | भारत में राष्ट्रीय मान्दोलन 


वायसराय के हाथ में पहुंच चुका था तथा इस कारण किसी भी जाँच की जरूरत 
नहीं थी । कुछ दिन बाद मिस्टर जिन्ना ने पुन: करवट बदली तथा यह माँग की कि 
मुसलमानों की शिकायतों को जाँच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाये । 
सरकार ने इस माँग को ठुकरा दिया। संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर हैरी हेग ने 
गवर्नरी के पद से अवकाश लेने के बाद सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि 
कांग्रेसी मस्त्रिमण्डलों ने साम्प्रदायिक विषयों में निप्पक्षता से काम लिया था तथा 
सदा इस बात का प्रयत्व किया था कि सबके साथ न्याय हो। 


मिस्टर जिन्ना जब दुबारा भी असफल रहे तो उन्होंने एक नया रूप मपनाया। 

वह अपने निरक्षर मुसलमान अनुगामियों में इस वात का व्यापक प्रचार करने लग्रे 

कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था नहीं है। उन्होंने हिन्दू विरोधी 

देश के विभाजन भावनाओं को उभाड़ा तथा तिरंगा भण्डा, बन्देमातरम्‌, हिन्दू 

फी जोर रुख भ्रचार आदि वातों पर पूर्णतया हिन्दुत्व का 'लेबिल' लगाकर 

कहने लगे कि जंसे मुस्लिम लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि- 

संस्था है, वैसे ही कांग्रेस हिन्दुओं की। सन्‌ १६९३८ तथा सन्‌ १६३६ में हिन्दू- 

मुस्लिम एकता के सम्बन्ध में मिस्टर: जिश्ना से गांधीजी, श्री जवाहरलाल नेहरू तथा 

श्री सुभाषचन्द्र बोस आदि ने पत्र-व्यवहार किया, परन्तु सबके उत्तर में मिस्टर 

जिन्ना ने एक ही वात दोहरायी। ७ मार्च, सन्‌ १६३८ को महात्मा गांधी को भेजे 
एक पत्र मैं मिस्टर जिश्ना ने लिखा ! 


“हम अब ऐसे स्थान पर पहुँच गये हैं, जहाँ हमें सन्देह की भाषा छोड़ देनी 
चाहिए। आप लोग स्वीकार करें कि मुस्लिम लीग भारत के सव मुसलमानों की 
प्रामाणिक तथा प्रतिनिधि-संस्था है तथा साथ ही भाप भी यह मान लें कि आप तथा 
कांग्र स दोनों हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं ।” 


श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जब मिस्टर जिन्ना से इस सम्बन्ध में समभौते की 
बातचीत की तो उन्होंने पुनः यह शर्ते प्रस्तुत की कि लीग को सब मुसलमानों तथा 
कांग्रेस को सब हिन्दुओं का प्रतिनिधि माना जाये । कांग्रेस इस बात को मानने के 
लिए तत्पर नहीं थी, क्योंकि यह मानने से मिस्टर जिल्ना ने एक कदम आगे बढ़ाया | 
उन्होंने भव यह दावा करना शुरू कर दिया कि हिन्दू व मुसलमान भारत में रहने 
वाले दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, जिनका स्थान व हिस्सा बराबर का है। क्योंकि 
उन्हें छिपे तौर पर अंग्रेजी सरकार का समर्थन प्राप्त था, वह किसी भी प्रकार से 
समभोते को असम्भव बनाने तथा देश के विभाजन कराने के लिए प्रयत्नशील 
रहने लगे। 


कांग्रेस ने इसी आइवासन पर पद-ग्रहण किया था कि गवर्नर अपनी शक्तियों 
का बिना मन्त्रियों के परामश के प्रयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस ने यह पहले 
ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि कभी: प्रास्तीय प्रशासन-क्षेत्र में गवर्नर 


सने १६३५ का भारतीय शासन अधिनियम | २५३ 


उत्तरदायी मनन्‍्त्री अनुचित हस्तक्षेप करेगा तो मन्त्रिमण्डल पद-त्याग करने के 
तथा गवर्तर. लिए स्वतन्त्र रहेगा । प्रारम्भ से ही कांग्रेस सरकार जनता 
की भलाई करने की इच्छुक थी परन्तु शीघ्र ही उसे पता चल 
गया कि जब तक शद्षासन-यस्त्र पर गवर्नर की शक्ति बनी रहेगी, मनन्‍्त्री तथा 
व्यवस्थापिका के सदस्य कुछ भी कर सकते में असमर्थ रहेंगे । कांग्रेस की महासमितति 
पहले ही यह घोषणा कर चुकी थी कि राजनीतिक बन्दियों को रिहा कराना तथा 
ऐ से प्रवासी भारतीयों पर से प्रतिबन्ध उठवाना, जिनके भांरत-प्रवेश पर प्रतिबन्ध 
* लगे हैं, कांग्रे सी मन्त्रिमण्डल का प्रथम कत्तंव्य होगा । इसके 
राजनीतिक अनुसार संयुवत प्रान्त तथा विहार में कांग्रे सी मन्त्रिमण्डलों ने 
बन्दियों फी रिहाई राजनीतिक बन्दियों की रिहाई का प्रश्त उठाया । गवर्मर ने इस 
बात को नहीं माना । उन्होंने इस सम्बन्ध में गवनेर-जनरल 
से परामष्ं कर लिया जिसने अनुच्छेद १२६ के अन्तगंत गवर्नरों को यह भादेद दिया 
था कि वह मन्त्रियों की मन्त्रणा को न माने क्योंकि 'इससे भारत की शान्तित्र 
सुव्यवस्था खतरे में पड़ जायगी। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने -इस बात पर संयुक्त प्रान्त 
व विहार में त्याग-पत्र दे दिया, परन्तु शीघ्र ही स्थिति को गतिरोध पैदा करने से- 
रोक लिया गया । सन्‌ १६३५ के अधिनियम का संघीय भाग तो पहले ही मृत था ॥ 
सरकार प्रान्तीय स्वतन्त्रता के,भाग का भी यही हाल होते से रोकना चाहती थी। 
परिणामतया दोनों पक्षों के मध्य बातचीत -होने पर राजनीतिक कैदियों को मुक्त 
कर दिया गया । इस घटता से शासन के दृष्टिकोण से भारत में दो तरह के प्रान्त 
हो गये । एक तो चह प्रान्त थे जिनमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे तथा इनमें .गवर्नेर -की 
स्थिति लगभग एक वैधानिक प्रभुत्व जेसी हो गयी । दूसरी ओर गेर-कांग्रेसी प्रान्तों 
में गवर्नर अपनी निरंकुश शक्तियों का बराबर प्रयोग करते रहे । अक्टूबर, .सम्‌ :१.६४२ 
में सिन्ध के गवर्नर ने प्रधानमन्त्री खानबहादुर अल्लाहबख्श को पदच्युत कर दिया 
क्योंकि वह उसके” (गवर्नर) विश्वासभाजन न रह गये थे । यह -उत्तरदायी क्ासन 
के सिद्धान्तों के बिलकुल विरुद्ध था क्योंकि विधान-मण्डल ने उन्के प्रति अविश्वास 
का प्रस्ताव पारित नहीं किया था । जुलाई, सन्‌ १६४३ में बंगाल में भी गवतंर ने 
प्रघानमन्त्री फजलुलहक को त्याग-पत्र देने को वाष्य किया । 'फजलुलहक का कहना 
था कि गवर्नर मन्त्रियों पर अपने निर्णय जबरदस्ती :लादता है। दिन-प्रतिदिन के 
गवर्नर के हस्तक्षेप के कारण ही डॉक्टर इ्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जो बंगाल मन्त्रिमण्डल 
के एक सदस्य थे, अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था । 
कांग्रे सी मन्त्रिमण्डलों को अपने दिन-प्रति-दिन के काम में सिविल सबिस 
के अधिकारयों से भी कभी-कभी सहयोग नहीं मिलता 
सन्त्रिण्डल तथा था । मन्त्रियों के अबीन काम करने वाले अधिकारियों 
सिविल सवित पर मन्त्रियों का नियन्त्रण नहीं था क्योंकि उनकी 
अधिकारों नियुक्तियाँ, वेतन भाद्वि सपरिपद्‌ भारत-मन्त्री के नियन्त्रण 
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में थीं। जिस समय शासन अधिनियम निमित हो रहा था, मसिधिल सविस 
अधिकारियों ने अभिरक्षणों की मांग की थी पयोंफि उन्हें इस वात का डर था 
कि कहीं कांग्र सी मन्त्रियों के अधीन वह ठीक प्रकार काम न कर सकें | जब 
कांग्रेती मम्त्रिमण्डलों ने पद-प्रहण क्रिया तो कुछ ने तो पहले ही त्याग-पत्र दे 
दिये थे | इनमें से कुछ ऐमे भी थे जो स्वायत्त-शासन के पक्ष में नहीं थे। ऐसी 
मनोवृत्ति के अधिकारियों के साथ मन्त्रियों का संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। 
संयुक्तप्रान्त में जब कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने पद-ग्रहण किया तो वहा के चीफ-सेक्रेटरी 
ने एक गादेश निकाल कर समस्त प्रशासनाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह क्रिसी 
भी मल्त्री की आज्ञा का पालन नहीं करें जब तक कि आाज्ञा-पत्र पर किसी सचिव 
के भी हस्ताक्षर न हों। प्रधानमन्त्री गोविन्द्रबतलभ पन्‍त ने इस पर आपत्ति प्रकट 
की तथा उन्होंने इसका स्पष्टीकरण मांगा । उन्हें स्पष्टीकरण से संतोष नहीं हुआ 
तथा उन्होंने यह कहा कि याठतो यह क्ादेश चीफ-सेक्रेटरी की अनुशासनहीनता 
प्रकट करता है या उसकी भयोग्यता । बाद में यह तलादेश वापिस ले लिया | इस 
घटना से अधिकारियों को भी उचित पाठ मिल गया तथा वह वाद में अपना कत्तेव्य 
ठीक प्रकार निवाहने लगे तथा मन्त्रियों की योजनाओं को कार्यान्वित करने में 
उन्होंने अधिकतम सहयोग प्रदात किया । 
प्रायः सभी प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों मे रचनात्मक कार्यो पर बल 
दिया । उन्होंने घरेलू व कुटीर उद्योग, शराबवन्दी, ग्रामोत्यान, श्रमिक कल्याण, 
कृषि-ऋण, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिजनोत्थान आदि सम्बन्धी 
कांग्रेसी सन्त्रि-. काये अत्यन्त सफलता के साथ किये। प्रो० कूपलेण्ड का मत 
मण्डलों को है कि अपने पद पर अट्ठाईस महीने रहने के दोरान में कांग्रेसी 
सफलताए ते कुछ ऐसी सफलताएं प्राप्त कीं जिन पर वह गवे कर सकती 
है । “उसके नेताओं ने यह दिखाया कि जहाँ वह बात करता 
जानते थे, वहाँ उनमें कार्य करने की भी क्षमता थी। जहाँ वह भआान्दोलत करना 
जानते थे, वहाँ वह प्रशासन में भी किसी ले कम न थे, उनमें तथा उनके सहयोगियों 
में सामाजिक सुधारों के लिए भी उत्साह की कमी नहीं थी ।”7 सन्‌ १६३८ में 
बम्बई में कांग्रेसी सरकार ने उन लोगों की जब्त जमीनें वापिस लौटा दीं जिन्होंने 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया था । मद्रात्त विधान-सभा ने एक सादे जनिक 
स्थान से जनरल नील की मूर्ति हटवा दी । प्रत्येक प्रान्‍्त में राजनीतिक बन्दियों की 
रिहाई के लिए प्रयत्त किये गये। ख्लेतिहरों को जमींदारों के थत्याचारों से रक्षा 
| “"पद्चाशा ३8४ 8 ज06 का 7६००१ ०6 (86 वरगाणंअलप०४ ए६७ 076 |7 
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करने के लिए उन्होंने प्रयत्व किये | शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्तप्रान्त तथा बिहार में 
गांधीजी की बुनियादी शिक्षा की योजना को कार्यान्वित किया गया । मद्यनिषेध के 
लिए उन्होंने राजस्व की हानि पर विचार नहीं किया तथा उसे अन्य स्रोतों से पूरा 
करके प्रशाप्षन-व्यय की कमी को दूर किया | जब सन्‌ १६३६ में, कांग्रेसी मन्ति- 
मण्डलों ने पद-त्याग किया, उनक्री बहुत-सी रचनात्मक यो बनाएँ अधूरी ही रह गयीं, 
जो कैवल सन्‌ १९४५ के बाद पुनः पद-ग्रहण ग्रहण करने पर ही पूरी हो 
सकी । ला्ड लिनलिथगो ने भी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के कार्यों की प्रशंसा की है । 
कांग्रेस को पद-ग्रहण से एक अन्य लाभ यह भी हुआ कि यह जनता के और भी 
निकट आ गयी । इन्होंने यह सिद्ध किया कि पद-ग्रहण से कांग्रेसी आचरण गिरा 
नहीं वरन्‌ और भी हृढ़ हुआ | इसने इस वात का भी प्रतिवाद किया कि भारत- 
वासियों में प्रशासन-क्षमता का अभाव है । 


हम 


द्वितीय सहायुद्ध तथा संवेधानिक गतिरोध 





कांग्रेस तथा द्वितीय महायुद्ध 
१ सितम्वर, सन्‌ १६३६ को जमंनी ने पोलंण्ड पर हमला कर दिया । ३ 
सितम्बर को इंगल॑ण्ड ने जर्मनी के विरुद्ध लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए युद्ध की घोषणा कर दी । इस प्रइन ने भारत में एक गम्भीर संवंधानिक संकट 
पैदा कर दिया क्योंकि वायसराय ने भी भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने भारतीय राजनीत्तिक नेताओं तथा 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका से भी कोई परामर्श नहीं लिया | गाँधीजी ने तो इस भनुत्तर- 
दायित्वपूर्ण ढंग से भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध 
वायसराय की भी नहीं किया तथा वैयक्तिक रूप से उन्होंने अपनी सहानुभूति 
बिना भारतीय इंगलेण्ड तथा फ्रांत की ओर प्रदर्शित की, परल्तु कांग्रेस ने 
परामर्श के युद्ध इस प्रकार के अलोकतस्त्रात्मक ढंग से भारत को युद्ध में शामिल 
की घोषणा करने का विरोध किया; पट्टामि सीतारम्मैया ने कांग्रेस के 
इतिहास' में लिखा है : “एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उसका 
अपना था, एक ऐसे भण्डे के नीचे, जिसने उसका अपना भरण्डा गिरा दियाथा 
और ऐसे नेतानों की अधीनता में, जो उसके अपने नेताओं से परामझछे लेना नहीं 
चाहते थे, भारत को क्‍या नैतिक उत्साह होता, वह क्या सहायता प्रदान करता ४77 
कांग्रेस ने सरकार को अप्रेल, सन्‌ १६३६ में चेतावनी दी जब भारतीय सैनिक 
टुकड़ियाँ अदन भेजी गयीं । कांग्रेस का कहना था कि वह भारतीय जनता की बिना 
सहमति के भारत को युद्ध में शामिल करने तथा भारतीय सायनों को युद्ध में प्रयोग 
करने की सभी चैष्टाओं का विरोध करेगी। सरकार ने इस चेतावनी पर ध्यान 
नहीं दिया तथा अगस्त, सन्‌ १६३६ में भारतीय सैनिकों को सिंगापुर तथा मिस्र 
भेज दिया गया । 
[ लज्ांशध0ए 0 007ष_658, ], 99. 24-25. 
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युद्ध से उत्पन्न. परिस्थिति पर विचार करने के लिए १४ सितम्बर, सन्‌ 
१६३६ को कांग्रेस की कार्यसमिति की एक विशेष बैठक बुलायी गयी । इससे 
स्पष्ट दाब्दों में यह घोषित किया कि “पिछले महायुद्ध के 
१४ सितम्बर, अनुभवों ने हमें यह पतिखा दिया है कि ब्रिटिश सरकार या 
१९३६ का भारत सरकार के युद्धधालीन वचनों या वक्तव्यों पर विश्वास 
फांग्रेस-पस्ताव नहीं किया जा सकता है; अतः समिति प्रकार से अनुरोध 
करती है कि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में केवल स्थिति 
का ही स्पष्टीकरण 'नहीं चाहिए अपितु उन सिद्धात्तों पर अमल भी चाहिए (” 
अन्त में समिति ने घोषणा कर दी कि “जब तक स्थिति का पूरे तौर पर 
स्पष्टीकरण नहीं हो जाय. तब तक वह देश को सरकार के साथ सहयोग करने की 
सलाह नहीं दे सकती ।” 
कांग्रेस ने यह माँग रखी कि यदि इंगलेण्ड लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता की 
रक्षा के लिए युद्ध में कुदा है तो उसे भारत में भी स्वतन्त्रता तथा लोकततस्त्र के 
सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। उसका कहना था कि हमारे लिए स्वतन्त्रता का 
कोई अर्थ नहीं, यदि वह हमें प्राप्त नहीं है । कांग्रंस यह चाहती थी कि ब्रिटिश 
सरकार यह स्पष्टतया घोषित कर दे कि युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों में साम्राज्यवाद का 
उन्मूलन भी सम्मिलित था, अथवा नहीं | ब्रेल्सफोर्ड ने भी इस बात की शंका प्रकट 
की है तथा कहा है कि वह जो स्वयं पराधीन थे, किस प्रकार दूसरों को स्वतन्त्र 
कराने के लिए युद्ध में भाग लेते |” संक्षेप में, कांग्रेस की यह 
भारत स्वतन्त्र माँग थी कि वह भारत को स्वत्न्त्र राष्त घोषित कर दे, तथा 
होकर युद्ध में. युद्धोपरान्‍न्त भारत को अपना संविधान बनाने की स्वतन्त्रता 
सहयोग देना प्रदान कर दे त्तथा अपनो नेकनीयती को प्रमाणित करने. के 
चाहता है लिए भारतीयों के हाथों में शासन का सक्रिय नियंत्रण दे दे, 
जिसके पूरा होने पर ही कांग्रेस सरकार को युद्ध में सहयोग 
देगी । कांग्रंस ने ये शर्तें किसी सौदेवाजी के उद्देश्य से नहीं रखी थीं, वरन्‌ उसका 
उद्देश्य था कि यदि भारत की स्वतंत्रता घोषित कर दी जायगी तो जनता युद्ध में 
उत्साहपूवेंक सहयोग देगी । वह इस युद्ध को अपने पर होने वाला आक्रमण मानेगी । 
यह उप्तकी स्वयं की सुरक्षा का प्रश्न होगा । यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाती 
हैँ तो कांप्रेस के मत में इसका आाशय यह था कि सरकार साम्राज्यवादी विशेषा- 
धिकारों को वैसा ही वनाये रखना चाहतो है | भारतवर्ष युद्ध में केवल बरावरी की 
हैसियत से सहयोग देने को तैयार था। उदारवादियों ने भी कांग्रेस की इस माँग 
का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह किया कि श्षीत्र हो केन्द्र में वतेमान सरकार 
के स्थान पर उत्तरदायी दासन की स्थापना करे | 
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मुस्लिम लीग भी तभी सहयोग देना चाहती थी जब सरकार मुसलमानों 
के साथ पूरा न्याय बरसे का वाश्वासन दे। कांग्रेस ने 
घुस्लिम लीग पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरदार पटेल तथा मौलाना 
की माँग आजाद की एक बुद्ध समिति! भी बनाई थी जिसका काम 
युद्ध की प्रगति, सरकारी गति-विधि तथा देशवासियों की 
भावनाओों को ध्यान में रखकर सामयिक निर्देश देता था | 
वायस राय फी घोषणा तथा कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों फा त्याग-पत्र 
कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग देने के लिए जिन आशए्वासनों की माँग की थी, 
उन पर सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया । सम्राट, भारतमन्त्री तथा गवर्नर- 
जनरल आदि ने भी वक्तव्य दिये थे। उनपें केवल पुरानी वातों की पुमरावृत्ति थी 
तथा भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं था। इन 
वक्तव्यों से यह स्पष्ट झलकता था कि अंग्रेजी सरकार भारत में पूरा सहयोग तो 
प्राप्त करना चाहती है, परन्तु उसको स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कोई पक्‍का वायदा 
देने को तैयार नहीं। लॉर्ड लिनलियगों ने समस्या का हल 
श्वेतपन्न का निकालने के हेतु ५२ व्यक्तियों से जिसमें गांधीजी, श्री जवाहर- 
प्रकाशन लाल नेहरु, श्री राजेन्द्रपसाद, श्री सुमाप घन्द्र वोस, गिस्टर जिच्ा 
तथा देशी नरेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, भेंट की तथा 
लम्बी भेंटों के उपरान्त वायसराय ने १७ अक्टूबर, सन्‌ १६९३६ को एक इवेतपत्र 
प्रकाशित किया | वायसराय इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विभिन्न दलों तथा वर्गों में 
“हृष्टिकोणों का स्पष्ट भेद” था तथा वह केवल ऐसी दक्षा में अपने पूर्वेवर्तियों द्वारा 
कही गई बात, अर्थात्‌ “भारत की उन्नति का स्वाभाविक लक्ष्य औपनिवेशिक पद 
प्राप्त करना है” ही दोहरा सकते थे । उन्होंने यह भी घोषणा की कि युद्ध के उपरांत 
सन्‌ १६३५ के दासन अधिनियम के अन्तगगंत प्रस्तावित संघीय संविधान में विभिन्न 
सम्प्रदायों, दलों तथा हितों के प्रतिनिधियों तथा देशी नरेज्ञीं से परामर्श कर उचित 
संशोधन किये जायेंगे। इस प्रकार लॉ लिनलिथगो स्वतन्त्रता का आइवासन नहीं, 
अपितु एक नये गोलमेज-सम्मेलन की बात कर रहे थे। केन्द्र में उत्तरदायी शासन 
की तुरन्त स्थापना के सम्बन्ध में वायसराय केवल परामणेंदायी समिति की स्थापना 
के लिए तैयार थे, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि हों तथा जो युद्ध को चलाने में 
परामशेंदाता के रूप में सहायता प्रदान करें | 
कांग्रेस सरकार के रुख से संतुष्ट नहीं हुईं । वह भारतीयों की परामर्शदायी 
समिति की तत्काल स्थापना के वचन से भी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि वायसराय 
इच्छानुसार इस समिति की सलाह ठुकरा सकता था। कांग्रेस ने इसे अपमानजनक 
समभा तथा २२ अक्टूबर को कार्यकारिणी की बैठक ने प्रांतीय 
काँग्रेस द्वारा मन्त्रिमण्डलों को त्याग-पत्र देने का आदेश दे दिया | इस 
पद त्याग आदेश के परिणामस्वरूप ८ प्रान्तों में कांग्रेसो मन्त्रिमण्डलों ते 


द्वितीय महायुद्ध-तथा संवैधानिक गतिरोघ | २५६ 


त्याग-पत्र दे दिये । सन्‌ १६३५ के भारत शासन मधिनियम 
के अनुसार इन प्रान्तों में अनुच्छेद ६३ के अन्तर्गत गवनेरों ने संविधान को विफल 
घोषित कर, व्यवस्थापिका-सभाओं को भंगकर शासन अपने हाथों में ले लिया । 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति का कहना है कि “कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पतन्न मिलने 
पर सरकार ने संतोप की साँस ही; गवरनेरों तथा नौकरशाही के अन्य पुर्जों को 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की उपस्थिति से ऐसा अनुभव हो रहा था मानो पेट में कोई 
दुष्पच्य पदार्थे पड़ गया हो । जिन्हें कल राजद्रोही होने के कारण लाठी तथा जेल. 
का कानुनी शिकार माना जाता था, वे भाज हाकिम वन बैठे । यह देखकर सरकारी 
लोग मन ही मन कुढ़ते रहते थे । वे लोग फिर शिकार बन गये भीर कछ्षिकारियों को 
अपने कर्तव दिखाने की आजादी मिल गई ॥7/3 


जब ८ प्रास्तों में कांग्रेसी मन्त्रालयों ने त्याग-पत्र दिये तो मिस्टर जिन्ना ने 

भारत के मुसलमानों को २२ नवम्बर को मुक्ति-दिवस 

पद-त्याग पर मनामे का सुझाव दिया। उनके विचार में कांग्रेसी शासनों 

गीग की प्रतिक्रिया के अत्याचार से इस दिन मुसलमान छूट गये । इस योजना 
ने देश में साम्प्रदायिक कदुता में वृद्धि की । 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग से सरकार को मानसिक संतोष तो हो 

गया पर इससे युद्ध में तो सहायता मिल नहीं सकती थी। इस उद्देद्य से प्रेरित 

होकर वायसराय ने मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेताओं 

वायसराय की से पुनः बातचीत शुरू कर दी। वायपसराय ने भपने प्रस्ताव 

लोग व कांग्रेसी ठोस तथा लिखित रूप में रखे | उन्होंने लिखा था कि “केन्द्र 

वैताओं से भेंट में पारस्परिक मैत्रीपूर्ण रीति से काम करने के महत्व को 

स्वीकार करते हुए मैंने आपके तथा अन्य उपस्थित सज्जनों 

के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा है, उस पर आप लोग कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के 

नेताओं की हैसियत से विचार करें। आपको इस विपय पर भी विचार-विमर्श 

करना चाहिए कि आपके मध्य प्रान्तीय क्षेत्र में कार्य करने के सम्बन्ध में कोई 

समभौता हो सकता है अथवा नहीं, तथा इसके उपरान्त आप मेरे सामने वह 

प्रस्ताव रखें जिनके परिणामस्वरूप तत्काल दोनों संगठनों के प्रतिनिधि केन्द्रीय 

सरकार में शासन-परिपदों के रूप में भाग ले सकें ॥? इस घूर्ंतापूरां वक्तव्य का 

अधे था कि जो बात केवल केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में कही जाती थी, वह अब 

प्रांतीय क्षेत्रों में भी सरकार लागू करने की इच्छुक थी, बर्थात्‌ संयुक्त मंत्रिमण्डलों 

का निर्माण । सरकार क्योंकि एक राजनीतिक समस्या को साम्प्रदायिक रूप देना 

चाहती थी, अत: कांग्रेस ने समझोते की बातचीत करना अस्वीकार कर दिया । 

वायसराय के वक्तत्य से प्रभावित होकर मार्च, सव्‌ १९४० के लाहौर अधिवेशन में 





] भारतीय स्वाचीनता संग्राम का इतिहास, पृ० ३१७। 


२६० | भारत में राष्ट्रीय भानदोलन 


मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की । उन्होंने मुसलमानों की बहुसंख्या वाले 
प्रदेश अर्थात्‌ भारत के उत्तर-पूर्वी भाग तथा उत्तर-पश्चिप्री भाग पाकिस्तान के 
निर्माण के लिए मांगे । 


कांग्रेस हारा सहयोग का प्रस्ताव 

सन्‌ १६४० में महायुद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया । जमंनी इस युद्ध 
में अपू्वं सफलता प्राप्त करता जा रहा था। पोलंण्ड, नॉँबें, डेनमार्क, हा्लण्ड, 
ब्रेल्जियम तथा फ्रांस पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो चुका था 
महायुद्ध में तथा स्वयं इंगलेण्ड की स्थिति इन समय संकटपूर्ण थी 
इंगलैण्ड की क्‍योंकि जमंती उस पर भी हमला फरने की तंयारी कर रहा 
दुर्दशा था । इस समय इंगर्लण्ड की सरकार में भी परिवतंन हो 
चुका था। श्री चचिल नेविल चेम्वरलेन के स्थान पर प्रधान- 
भन्त्री तथा लॉ्ड जेटलंण्ड के स्थान पर श्री एमरी भारतमन्त्री बन गये। यद्यपि 
मा में होने वाले रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने यह स्पष्टतया घोषित कर दिया 
था कि उसका उद्देश्य सरकार को युद्ध में सहांयता देकर व मजबूत बनाकर अपनी 
गुलामी की अवधि नहीं बढ़ाना था तथा पुनः सविनय अवज्ञा बान्दोलन की तेयारी 
करना था, परन्तु युद्ध सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए ७ जुलाई, सन्‌ १६४० को 
दिल्‍ली में काँग्रेस कार्यसमिति की बैठक ने निइ्चय किया कि वह अपनी समस्त 
शक्ति देश की सुरक्षा के संगठन में लगा दे तथा जीवन व घन से सहयोग दे । कांग्रेस 
ने तिम्त शर्तों पर सहयोग देना निश्चित किया : (१) युद्धोपरान्त पूर्ण स्वाघीवता 
-कै लिए भारत का अधिकार स्वीकार किया जाये तथा (२) उसके बाद तुरच्त ही 
भारत में एक अस्थाई सरकार की नियुक्ति केन्द्र भें की जाये जिसमें सभी राजनीतिक 
दलों के प्रतिनिधि भाग लें । यह अस्थाई सरकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित 

सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती थी ।! 
कांग्रेस के इतना भुक जाने पर भी चचिल की सरकार टस-से-मस न हुई। 
लॉर्ड लिनलिथगों भी अपनी ही जिद पर थड़े रहे । इंगलैण्ड में सरकार में परिवतंन 





] कार्यसभिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव निम्त प्रकार था : 


“हमारा हढ़ विश्वास है कि इस समय ब्रिठेव तथा भारत को जिम समस्याओं 
का सामता करना पड़ रहा है, उन्हें सुलझाने का एकमात्र उपाय ब्रिटेन द्वारा 
भारत को पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति है और इसे तत्काल कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए उसे केन्द्र में एक अस्थाई राष्ट्रीय सरकार कायम करनी चाहिए, 
जो यद्यपि एक अस्थाई साधन के रूप में बनाई जाये, परन्तु वहु इस प्रकार 
से स्थापित हो कि उसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के सभी निर्वाचित वर्मों 
का विश्वास प्राप्त रहे और इसके भतिरिक्त उसे प्रान्तों की जिम्मेदार सरकारों 
का सहयोग भी मिलता रहे । यदि इन उपायों को अपनाया गया तो कांग्रेस 
देश की रक्षा के लिए बनाये गये संगठन में पूरा पुरा सहयोग देने को तत्पर 
हो जायगी ।” 


द्वितीय महायुद्ध तथा संवैधानिक गतिरोध | २६१ 


हो जाने से भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति की भार्कांक्षाओं पर 
इंगलेण्ड की पानी-सा फिर गया। कांग्रेस की स्वयंसेवक संस्था पर रोक 
सरकार का लगाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑडिनेंस जारी कर 
हृष्टिकोण.. दिया । ४ जुलाई को वायसराय ने एक वक्तव्य प्रकाक्षित किया 
जिसका सार यह था कि सरकार भारतवासियों को शासन- 
यन्त्र का एक अंग बनाने को तो त्तत्पर हैं परन्तु उसके राजनीतिक स्वाघीनंता के 
दावे को मानने को तैयार नहीं थी । मिस्टर एमरी ने इसके तुरन्त वाद ही इंगलेण्ड 
में भारत के सम्बन्ध में दो भापण दिये तथा इनमें भी वायसराय के कार्यों का 
समर्थन किया गया । भाषणों का मुख्य सारांश यह था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों 
को छोटी-छोटी रियासतें देने को तो तैयार थी, परन्तु वह शासन की स्वाधीन सत्ता 
भारतवासियों को सौंपने को तयार नहीं थी । प्रधानमच्त्री चचिल ने भी यह घोषित 
किया क्रि 'एटलांटिक चार्टर” योरोपियनों के लिया था, न कि भारत तथा वर्मा के 
लिए । इस चार्टर में मित्रराप्ट्रों ने जर्मनी द्वारा पराजित राष्ट्रों को यह विश्वात्त 
दिलाया था कि वह विदेशी आक्रमण अथवा विदेष्षी श्ञासन से त्रस्त राष्ट्रों को फिर 
से स्वशासन दिलवायेंगे, परन्तु चचिल ने यह रुख ब्रिटेन के अधीन देझों के सम्बन्ध 
में नहीं अपनाया । उन्होंने यह भी घोषित क्रिया कि “मैं ब्विटिश साम्राज्य का 
प्रधानमन्त्री इसलिए नहीं वना कि साम्राज्य का दिवाला निकाल दे । 
अगस्त घोषणा, सन्‌ १९४० 
वेधानिक गतिरोध को सुलभाने के लिए ८ अगस्त, सत्‌ १६४० को वायसराय 
ने एक वक्तव्य प्रसारित किया । इसमें उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य ही भारत का 
लक्ष्य घोषित किया। प्रोफेसर कूपलंण्ड के मत में वैधानिक सभस्या को सुलभाने की 
दिला भें वह अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सराहनीय प्रयत्न था। इस घोषणा की मुख्य 
बातें निम्नलिखित थीं : 
(२) कार्यकारिणी का विस्तार तथा एक युद्ध -पलाहकार-समिति की नियुक्ति 
(२) ब्रिटिश सरकार देश की शान्ति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 
किसी ऐसी शासन-व्यवस्था को अधिकार नहीं हस्तान्तरित करेगी जिसके अधिकारों 
को भारत के राप्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली तत्वों का समर्थन 
प्राप्त न हो । 
(३) नवीन संविधान के निर्माण का उत्तरदायित्व भारतीयों का होगा, परन्तु 
बल्पसंस्यकों के हितों का ध्यान रखा जायगा | 
(४) इस नवसर पर जब राष्ट्रमण्डल अपने जीवन के अस्तित्व के संघर्ष में 
फंसा है, वैधानिक समस्याओं पर कोई भी निर्णय नहीं, परन्तु युद्धोपरात्त भारतीय 
प्रतिनिधियों का एक संगठन बनाया जायगा जो संविधान का निर्माण करेगा । उस 
समय तक ब्रिव्द्वि शासन देंदा दी विभिन्न संस्थाओं को संविधान के मख्य सिद्धान्तों 
पर एकमत होने में सहायता देगा । 
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(५) अन्तरिम काल में सभी राजनीतिक दल ब्रिटिश सरकार को युद्ध- 
प्रयासों में पूणं सहयोग दें तथा भारत को अंग्रेजी राष्ट्रमण्दल में समानता का दर्जा 
दिलाने में योग दें । 

इस वक्तव्य के वाद वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना क्वाजाद को बुलाया, 

परन्तु उन्होंने यह मिमन्त्रण स्वीकार नहीं किया | उनका 

फांप्रंस की कहना था कि कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता की माँग तथा वायसराय 

प्रतिक्रिया की फार्यकारिणी-समिति के विस्तार में कोई समन्वय नहीं है । 

हसी आधार पर उन्होंने वायसराय से मिलने की भी आवश्यकता 

नहीं समझी तथा इस उत्तर के सम्बन्ध में उन्होंने अपने सहयोगियों से कोई परामश 
तहीं लिया था 

यद्यपि इस घोषणा पे कांग्रे |_्त की कुछ माँगे पूरी हो जाती थीं, सरकार ने 
भारतीयों को भावी संविधान निर्माण करने का भी उत्तरदायित्व दे दिया, परन्तु 
फिर भी इससे भारत की तत्कालीन वैधानिक स्थिति में न तो कोई परिवर्तन ही 
होता था तथा न ही कोई स्पष्ट बायदे किये गये थे । फांग्रेस का यहु भी कहना था 
कि पूर्ण स्वाधोत्ता की माँग के स्थान पर फेवल वायसराय की कार्यक्रारिणी का 
विस्तार करता समस्या का उचित हल नहीं था। इस वक्तव्य में अल्पसंख्यकों के 
प्रश्न पर जो नीति सरकार ने अपनायी, वह भी “भारत की उन्नति के मार्ग में एक 
दुस्तर बाधा” थी । कांग्रेस के मत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलभाते का 
काम भारतीयों का ही था तथा अंग्रेजी सरकार उसमें हस्तक्षेप करके प्रश्व को और 
मी जटिल बनाये दे रही थी। इसमें विशेषकर मुस्लिम लीग को वह आइवासन 
दिया गया था कि उसकी स्वीकृति के बिना किसी भी संवैधानिक योजना को 
सरकार स्वीकृत न करेगी । यह लोकतन्‍्त्रात्मक सिद्धान्तों के प्रतिकूल था तथा अल्प- 
संख्यकों को इस प्रकार भावी योजना पर विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया था । 
सरकार ने यह घोषित किया था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी एक ऐसे दल को 
पत्ता नहीं देगी जिसे देश के बड़े-बड़े तथा शक्तिशाली तत्व मानने के लिए तत्पर 
तहों ” यह शक्तिशाली त्तत्व थे मुस्लिम लीग, अन्य प्रतिगामी अल्पसंख्यक-वर्ग 
तथा देक्षी नरेश । इस घोषणा में यह कहा गया था कि नवीन संविधान के निर्माण 
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की जिम्मेदारी भारतीयों की होगी तथा यह स्पष्ट नहीं था कि प्रतिनिधिक संविधान- 
तिर्माता-नकाय से क्या अभिप्राय था--एक पुर्ण विकसित संविधान-सभा अथवा एक 
अन्य गोलमेज-सम्मेलन । 

मुस्लिम लीग ने इस वक्तव्य में वर्णित संयुक्त भारत के विचार का विरोध 

किया तथा कहा कि भारत का विभाजन ही समस्या का 

मुस्लिम लीग का एकमात्र हल हो सकता है | उसने पाकिस्तान की माँग उठाई 

दृष्टिकोण. तथा कहा कि बिना उसकी सम्प्ति प्राप्त किये भारत का कोई 

भी भावी संविधान, चाहे वह अन्तरिम हो अथवा अन्तिम, 

निमित नही किया जाना चाहिए तथा कार्यवालिका-परिपद के किसी भी पुननिर्माण 

में उसके तथा कांग्रेस के मध्य ५०-५० के सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिए ।” 

इस प्रकार सरकार ने भारत की साम्प्रदायिक समस्या को उछभा दिया 

तथा वह मुस्लिम लीग को हमेद्या प्रोत्साहन देते हुए संघर्ष के लिए उत्तेजित करती 

थी । प्रधानमस्त्री क्री एमरी ने भारत में वेधानिक गतिरोध के लिए कांग्रेस को 

दोपी ठहराया | उतका कहना था, “यदि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय जीवन के सभी 

क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर पाती, जैसा वह घोषित करती है तो समस्या का रूप 

कुछ भिन्न ही होता तथा उसका समाधान सरल हो जाता । वर्तमान में जो राष्ट्रीय 

संकट पैदा हो गया है, उसका मुख्य कारण राष्ट्रीय जीवन में पर्याप्त विभिन्नताएँ हैं 
न कि हम उनको स्वराज्य नहीं प्रदान करना चाहते ।” 

व्यक्तिगत सत्याग्रह 

कांग्रेसी नेताओं को अब यह विश्वास हो गया था कि ब्रिठिश सरकार 

अपनी शर्तों पर युद्ध में भारत का सहयोग तो चाहती है, परन्तु वह भारतवासियों 

की शर्तें मानने को तेयार नहीं थी । पं० जवाहरलाल तथा अन्य नेताओं ने मचुभव 

किया कि कांग्रेस द्वारा समभौते को हाथ बढ़ाने को ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों 

की निवंलता का चिन्ह समझा था। नेहरूजी ने सार्वजनिक 

गांधीजी को. रूप में यह घोषणा की कि सरकारी नीति के कारण अब पूना- 

आह्वान प्रस्ताव लागू नहीं रह गया था तथा रामगढ़ के अधिवेशन में 

स्वीकृत प्रस्ताव जिसमें . सत्याग्रह पुनः शुरू करने की योजना 

घी, कार्यान्वित किया जायगा । कांग्रेस ने पुनः गांधीजी का आह्वान किया जो 

राजनीति से एयक्‌ वठे थे। गांधीजी ने समस्त भान्‍्दोलन का भार अपने ऊपर लेना 

स्वीकार कर लिया। १५ व १६ सितम्वर दो झांग्रेस-कार्यसभिति की बैठक वम्बई 

में हुई। इसमें पिछले दो मासों से देश की जो स्थिति हो गयी थी, उस पर विचार 

किया गया तथा अन्त में यह घोषणा की गयी कि वह प्रस्ताव जिसकी संपुष्टि पूना 

में की गयी थी, जब प्रभावी नहीं रहा था तथा कांग्रेस अहिसा के सिद्धान्त पर हढ़ 

रहती हुईं बपने उहं इ्यों की पूति के लिए प्रयत्न करेगी । न्‍ 

महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत रुत्याग्रह प्रारम्भ करने की योजना बनायी | यह 
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आन्दोलन सरकार की नीतियों के प्रति सॉंकेतिक विरोध प्रय्ठ करमे के घिचार से 
चलाया गया था। महात्मा गांधी को स्वयं सत्याग्रहियों को चुनना था जो इस बात 
का प्रचार करते हुए कि युद्ध में घन तथा जन से सहायता देना अनुचित है, गिरफ्तार 
हो जाते । १७ अक्टूबर को श्री बिनोवा भावे ने इस सत्याग्रह का श्लीमणेण किया । 
उन्होंने इस बात पर भाषण दिया क्रि युद्ध में सरकार को सहयोग नहीं देना चाहिए। 
दूसरे सत्याग्रही पण्डित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें ७ नवम्बर को सत्याग्रह करना 
था, परन्तु ३१ अवटूबर को ही गिरफ्तार कर लिए गये तथा पहले क्रमी एक 
विद्रोहात्मक भाषण देने के कारण उन्हें चार वर्ष का कारागार-दण्ड दिया गया। 
१७ नवम्बर को सरदार पटेल भी गिरफ्तार कर लिए गये । इसके बाद धीरे-धीरे 
अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सत्याग्रह किया तथा राव चन्द्री बना लिए गये । कांग्रेस 
कमेटी की ६च्छानुसार महात्मा गांधी ने स्वयं सत्याग्रह के संचालन करते रहने के 
लिए रुत्याग्रह नहीं किया । ऐसा भनुमान लगाया जाता है कि मई, सत्‌ १६४१ तक 
लगभग २०,००० सत्याग्रही जेल गये जिनमें छह प्रान्तों के भूतपुव॑मुख्यमन्त्री, 
२६ मस्त्री तथा विधान-मण्डलों के २६० सदस्थ भी थे :? हस भान्दोलन पर पूर्ण 
नियन्त्रण रखा गया था तथा क्योंकि इसे जन-आन्दोलन न बनमे दिया गया था, सत्तः 
इसमें हिसा को लेझामात्र कार्यवाहियाँ नहीं हुई । गांधीजी का कहना था कि सत्याग्रह 
केवल भारत को युद्ध में शामिल करने की नीति के विरोध में चलाया जा रहा था 
तथा इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को परेशान करना अथवा घुरीराष्ट्रों को सहायता 
प्रदान करता नहीं था । पंजाब के मुख्यमन्त्री सर सिकन्दरहयातर्खा ने इस आन्दोलन 
के सम्बन्ध में कहा कि जिस समय इंगलैण्ड अपने जीवन-मरण के संघर्ष में फेंसा था, 
सत्याग्रह करता उसकी पीठ में छूरा भोंकना था | 
वायसराय ने जुलाई, सन्‌ १६४१ में, कांग्रेस की मांगों की ओर कोई ध्यान 
न देते हुए अपनी कार्यपालिका-परिषद में ५ भारतीय सदस्य और बढ़ा लिए । अब 
कार्यपालिका-परिषद्‌ में १३ सदस्य हो गये, जिनमें से ८ भारतीय हो गये परल्तु 
कार्यंपालिका-परिषद्‌ का यह आंशिक भारतीयकरण भी कुछ 
आन्दोलन का महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण विभाग, रक्षा, 
अन्त गृह, वित्त अंग्रेजों के ही अधीन थे । मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस 
ने कार्यपालिका-परिषद्‌ के विस्तार में भाग नहीं लिया। 
वायसराय ने सदस्यों को अपने विवेक से नियुक्त किया था तथा डॉव्टर अम्बेडकर 
को छोड़ कर अन्य किसी को किसी भी दल का समथेन नहीं प्राप्त था । इसी बीच 
जापान भी ७ दिसग्बर को मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में कूद 
कार्यकारिणी. पड़ा उसने भी बड़ी तेजी से सुदूर-पूर्व पर विजय प्राप्त करना 
का आंशिक शुरू कर दिया । उसने पर्ल हारबर पर आक्रमण करके 
भारतीयकरण . अभरीक्षी जंगी जहाजों का केन्द्र अपने अधिकार में कर 


[ काव्रादुगियं ; इप्रणुंध्ल पाता, 9. 59, 
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लिया तथा श्षीघ्र ही फिलीपाइन द्वीप-समृह, हिन्द-चीन, मलाया भादि पर 
आधिपत्य कर लिया । अव ब्रिटिश सरकार के लिए परिस्थिति चिन्ताजनक होने 
लगी तथा वह जापान का सामना करने के लिए भारतीयों का सहयोग पाने की 
इच्छुक हो गयी ) उसने घीरे-धीरे सभी राजनीतिक बन्दियों 
जापान का को छोड़ दिया । महात्मा गांधी सरकार के रुख से प्रभावित 
युद्ध-प्रवेश नहीं हुए । उन्होंने सरकार की नीतियों की क्ठु आलोचना की 
तथा वह आन्दोलन को स्थगित करने के पक्ष में न थे । उनकी 
धारणा थी कि ऐसी परिस्थिति में आन्दोलन स्थगित करना काग्रेस की नीतियों का 
विरोध करना था। उन्होंने कहा, “सरकार की यह नवीन नीति मेरे हृदय का कोई 
तार नहीं छूती तथा सत्याग्रह उस समय तक चालू रहेगा जब तक कांग्रेस की कार्य- 
समिति उसे स्थगित नहीं करती | समस्या पर विचार करने के लिए कांग्रेस की 
कार्यसमिति की बैठक ३० दिसग्वर, सन्‌ (६६४१ वो बारदोली में बुलायी गयी। 
इसने एक प्रस्ताव में कहा, “यद्यपि ब्रिटेन फी भारत सम्बन्धी नीति में कोई परिवततेन 
नहीं हुआ है, फिर भी कार्यसमिति उस नवीन परिस्थिति पर पूरी तौर से ध्यान 
देता चाहती है, जो इस युद्ध के विद्ववव्यापी रूप घारण कर लेने तथा भारत के 
निकट भा जाने के कारण उत्पन्न हो गयी है | स्वाभाविक है कि बांग्रेस की सहानुभूति 
आक्रान्त लोगों तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध करने वालों के साथ है, परन्तु 
केवल स्वाधीन भारत ही राष्ट्रीय झ्ाधार पर देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने 
कन्धों पर उठा सकने की सामर्थ्य तथा क्षमत्ता रखता है तथा युद्ध के फलस्वरूप जो 
बड़े-बड़े उदं इय सामने भा रहे हैं, उनकी रक्षा कर सकता है। भारत का पूरा 
वातावरण अंग्रेजों के विरोध तथा उनके प्रति गविश्वास की भावना से भरा है तथा 
बड़े-वड़े आश्वासनों से भी इस परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता है तथा न 
ही भारत स्वेच्छा से, अभिमानी साम्राज्यवाद की मदद ही कर सकता है, क्योंकि 
उसकी हृष्टि में साम्राज्यवाद तथा अधिनायकवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर 
नहीं है ।” इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि “कांग्रेस भविष्य में आने वाले 
कठिन दिनों में जनता की सेवा केवल उन्हीं परिस्थितियों में कर सकती है यदि 
उसका संगठन हढ़ एवं अनुशासन पूर्ण बना रहे तथा अपने-अपने क्षेत्रों में कांग्रे स- 
समितियाँ तथा कांग्रेसी लोग निजी रूप से जनता के विश्वासमाजन बने रहे ।” 
कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित करने का निम्चय किया तथा महात्मा गांबी 
को कांग्रेस के नेतृत्व से मुक्त कर दिया गया । 
क्विप्स-मिद्यन 
जापान युद्ध में वरावर विजयी होता जा रहा था। तथा वह बड़ते-वढ़ते 
भारत के निकट आ गया । इस स्थिति से चचिल की सरकार भय भीत हो गई तथा 
परिरिध्ति के दवादवश उन्हें बपनी नीतियों में परिवर्टन ब.रने के हेतु वाच्य होना 


पड़ा । यथार्थ में, वह भारत के संवैधानिक गतिरोध की समस्या का कोई दास्तविक 
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हल निकालने की इच्छुक नहीं थी। वह तो केवल मित्र राष्ट्रों को दिखाना चाहती 
थी कि वह भारत में संवेधानिक गतिरोध का हर सम्भव उपाय से समाघान करने 
के पक्ष में है, परन्तु स्वयं भारतवासी ही इसके लिए तत्पर नहीं हैं तथा उनके मध्य 
ही परस्पर विभेद हैं । 

११ मार्च, सन्‌ १६४२ को प्रधानमन्धी चचिल ने लोकसभा में जो वक्तव्य 
दिया, उसका सारांश यह था : “जापानियों की प्रगति के कारण भारत के लिए जो 
भय तथा संकट पंदा हो गया है, उसे देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 

आक्रमण से देदा की रक्षा करने के लिए हमको उसके समस्त 

प्रधानमन्त्री वर्गों को संगठित करना चाहिए | मगस्त, सन्‌ १६४० में हमने 

फी घोषणा. भारत के सम्बन्ध में अपने उद्देश्यों तथा नीति के विपय में 

पूर्ण रूप से प्रफादा डालते हुए एक घोषणा की थी, जिसका 

संक्षेप में यह भाशय था कि युद्ध की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र से छीघ्र भारत को 

पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायगा ।"// हमने अपने युद्ध-मन्त्रिमण्डल 

के एक सदस्य को भारत भेजने का निश्चय किया है, जिससे पह जाकर भारतीय 

नेताओं छे विचार-विमशे करने के उपरान्त इस वात की तसल्‍्ली कर लें कि हमने 

भारत के सम्बन्ध में जो निर्णय किया है, जो हमारी दृष्टि में न्‍्यायपूर्ण हैं, गत्यावरोध 

दूर करने में सहायक होंगे । इस कार्य के लिए लॉ प्रिवी सील तथा सदन के नेता 
(सर स्ट्रेफॉर्ड क्विप्स) ने अपनी सेवाएँ अधपित कर दी हैं ।” 

प्रधानमंत्री की इस घोषणा का सर्वत्र स्वागत किया गया। भारत में भी 
इस वक्तव्य से हुए प्रकट किया गया । सर क्रिप्स का भारत से पुराना परिचय था। 
वह सन्‌ १६३६ में स्वतंत्र रूप से आकर गांधीजी से मिल चुके थे तथा भारतीयों 

पर उनके उदार विचार तथा सहानुभूतिपूर्ण मनोवृत्ति का 

क्रिप्स को फेजने अच्छा प्रभाव पड़ा था। श्री जवाहरलालजी तथा भन्य नेता 
के कारण यह समभते थे कि वह भारत के हितेषो हैं। इसके पूर्व कि 
क्रिप्स-प्रस्तावों की चर्चा की जाय, इस बात को बता देना 

चाहिए कि चचिल की सरकार सर स्ट्रेफॉर्ड क्रिप्स को क्यों भेजने के लिए तैयार. हो 
गयी । यह पहले ही कहा जा चुका है कि जापान की प्रगति ने मित्रराष्ट्रों को वितित 
कर दिया था । कांग्रेस भारत के ऊपर बढ़ते हुए खतरे को महसूस कर रही थी । 
श्री जवाहरलाल तथा श्री राजगोपालाचारी इस बात के इच्छुक थे कि जनता में 
युद्ध के कारण जो भय की भावना बढ़ती जा रही थी, उसे दूर किया जाय । वह 
सरकार के साथ सहयोग करने को भी तंयार थे, परन्तु कुछ हार्तों पर । ब्रिटिश 
हाउस ऑफ कामंस में भी २४ फरवरी को भारत के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण 
विवाद हुआ जिसमें सदस्यों ने भारत में संवैधानिक गतिरोध का अन्त कर देने के 
लिए सरकार पर जोर दिया। ६ मार्च, रून्‌ १९४२ को रंगून पर जापान ने अधिकार 
कर लिया तथा थह डर बढ़ गया कि वर्मा के वाद जापान भारत की ओर बढ़ेगा । 
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ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि जापान से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने का 
एकमात्र उपाय यह है कि भारत में शांति बनी रहे तथा जापानियों का मुकाबला 
करने में भारतीय ब्रिटेन को सक्तिय सहयोग दें । इस उद्द श्य से सरकार क्रिप्स को 
भेजने को तैया हो गई थी | इसके अतिरिक्त मिनरराष्ट्रों ने भी ब्रिटिश सरकार पर 
भारत में गतिरोध का अन्त करने के लिए दबाव डाला था। फरवरी, सन्‌ १६४२ में 
राष्ट्रवादी चीन के नेता माल च्यांग काई शेक व मैडम शेक भारत आये | वह 
पूर्वी क्षेत्र में जापान से टक्कर लेने के लिए भारत को अत्यन्त समर्थ समभते थे । 
इस कारण उन्होंने भारतीय मेताओों से इस वात का आग्रह किया कि वह ब्रिटिश 
सरकार को जापान को पराजित करने में सहयोग दें। अपने विदाई-सन्देश में 
उन्होंने कहा, “मुमे पूर्ण आशा तथा हृढ़ विश्वास है कि हमारा मित्र ब्रिटेन भारतीयों 
की माँग की प्रतीक्षा किये बिना ही उन्हें भति शीघ्र वास्तविक राजनीतिक दाक्ति 
प्रदान करेगा जिससे वह अपनी आत्मिक एवं भौतिक दाक्तियों का अधिकतम घिकास 
कर सके तथा यह अनुभव कर सके कि वह फेवल आतंकित एवं विरोधी राष्ट्रों की 
विजय के लिए युद्ध में सहयोग नहीं दे रहे हैं, वरद यह भी अनुभव करें कि उनका 
यह सहयोग उनके भारतीय स्वतन्त्रता के संघ में भी एक युगान्तरकारी घटना है । 
क्रियात्मक दृष्टि से मेरे विचार में यह सबसे अधिक वुद्धिमत्तापुर्ण नीति होगी जो 
ब्रिटिश साम्राज्य का यश्ष चारों भोर फंला देगी ।” अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह भारत की समस्या पर तुरन्त ध्यान 
दें तथा उदार नीति अपनावें । उनका कहना था कि एटलांटिक घाटर समान रूप 
से विश्व पर लागू होना चाहिए ॥ इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया के पर-राष्ट्रमन्त्री 
मिस्टर एबंट ने भी यह कहा कि जापानियों के विरुद्ध भारतीयों का सहयोग प्राप्त 
करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी स्वध्वासन की माँग को स्वीकार कर 
लिया जाय । 

२३ सा को सर स्ट्रंफॉर्ड क्रिप्स भारत आये। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष 
मौलाना बाजाद ने एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करते हुए अत्यन्त हुए प्रकट 
किया। उन्होंने फौरन ही वायसराय तथा उसकी परिपद्‌ के सदस्यों से परामर्ण 

किया तथा फिर जन्‍्य नेताओों से बातचीत शुरू की । भारतीयों 

क्रिप्स का भारत को जाशा बंध चली थी कि भारत को स्वश्ासन प्रदान करने 
आगमन के प्रश्न पर कुछ सहानुभूतिपुर्ण विचार होगा, परन्तु जब वह 
प्रस्ताव, जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के समुम्ख प्रस्तुत 

-. ट्मवत प्णा क्मछ : "गुर एल्मंतल्ा। शत ॥, छत एशेणल बात 
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करने के लिए तैयार क्ये थे, प्रकाश्षित हुए तो लोगों को निराया हुई । जब प्रस्तावों 
को लेकर सर क्रिप्स गां घीजी से मिले तो उन्होंने कहा, "यदि आपके प्रर्ताव यही 
थे तो आपने फिर आने का कप्ट क्‍यों उठाया ? यदि भारत के सम्बन्ध में आपकी 
यही योजना है तो आपको मेरा परामर्या है कि बाप झगले ही हवाई जहाज से 
इंगलेण्ड लौट जायें ।” 
श्री जवाहरलालजी ने भी लिखा है : “मुझे याद है, जब मैंने उन प्रस्तावों 
को पहली वार पढ़ा तो मेरा दिल बुरी तरह बंठ गया । मेरी उस उदासीनता का 
मुख्य कारण यह था कि मैं सर रटंफॉर्ड क्रिप्स से उस अवसर पर अधिक सारयुक्त 
चस्तु की मारा रखता था। ज्यों-ज्यों मैंने उन प्रस्तावों को पढ़ा, मुझे निराशा होती 
चली गयी ।” 
इस प्रस्ताव का उद्देश्य एक नये भारतीय संघ की स्थापना थी जिसे पूर्ण- 
रूप से उपनिवेश का पद प्राप्त होगा तथा बकह्निटेन और अन्य उपनिवेशों से एक 
उपनिवेश्ञ के रूप में सम्बन्धित होगा और चाहे तो यह ब्रिटेन 
क्रिप्स-प्रत्ताव से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले। यह आच्तरिक तथा वदेशिक 
विषयों में पूर्णतः स्वतन्त्र होगा । युद्धोपरान्त तुरन्त ही भारत 
में एक संविधान-सभा की स्थापना की जायगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी 
राज्यों, दोनों के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रयोजन के हेतु प्रान्तीय विधान-मण्डलों के 
निम्त सदन के सदस्य एक निर्वाचन-मण्डल के रूप में बैठेंगे तथा आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान-निर्मात्री-सभा का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचक 
मण्डल में जितने सदस्य होंगे, उसके दस प्रतिशत इस विधान-निर्मात्री-सभा के 
सदस्य होंगे । राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। इन 
प्रतिनिधियों को ब्नविटिश भारत के प्रतिनिधियों के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे, 
परन्तु ब्रिटिश सरकार इस संविधान-सभा द्वारा निर्मित संविधान को लागू करने का 
उत्तरदायित्व निम्न ढ्षर्तों के पूर्ण होने की दक्षा में लेने के लिए तैयार हुई : . 


(१) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त या देशी राज्य नवीन संविधान को 
स्वीकार न करे तो वह अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति में रहेगा, परन्तु साथ में 
यह भी उपवन्ध रहेगा कि यदि वह प्रान्त बाद में विधान में आना चाहे तो आ 
सके । नये विधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों को, यदि वह चाहेंगे तो सम्राट 
की सरकार पृथक्‌ विधान देना स्वीकार कर लेगी तथा उनका पद भी पूर्ण रूप से 
संघ के समान ही होगा । 

(२) संविधान-सभा तथा ब्रिटिश सरकार फै बीच एक सन्धि होगी तथा 
अंग्रेजों से भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में सभी 
समस्याओं पर विचार किया जाया । इस सन्धि में जातीय तथा घामिक अल्प- 
संख्यकों की रक्षा के लिए प्रवन्ध रहेगा, परन्तु उसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा 
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जायेगा, जिसके कारण भारतीय संघ के ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों से 
अपने भावी सम्बन्ध निश्चित करने के अधिकार में कमी हो । 

इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत के सम्मुख जो संकटकाल उप- 
स्थित है, उसके मध्य में तथा जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित. नहीं हो, तब 
तक सम्राट की सरकार भारत की रक्षा, नियन्त्रण तथा निर्देशन का उत्तरदायित्व 
अपने हाथ में रखेगी। भारतीय जनता के सहयोग से देश के सम्पूर्ण सेनिक, नेतिक 
तथा आधथिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर होनी थी । 


क्रिप्स-प्रस्ताव के अन्त में कहा गया कि “सम्राट की सरकार की इच्छा है 
कि भारतीय जनता के विविध वर्गों के नेता अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल तथा 
मित्रराष्ट्रों के सलाह मछविरे में छ्ीज्र तथा प्रभावोत्यादक ढंग से भाग लें तथा इस 
प्रकार एक महान्‌ कार्य के सम्पादन में वह रचनात्मक तथा सक्रिय सहयोग प्रदान 
कर सकेंगे, जो भारत की स्वाघीनता के लिए बत्यन्त महत्वपूर्ण है ।” 
इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में डॉक्टर सीतारमैय्या ने कहा कि इसमें विभिन्न 
रुचियों को सस्तुष्ट करने वाले विभिन्न खाद्य-पदार्थ थे ॥? यद्यपि यह प्रस्ताव अगस्त 
घोषणा से अधिक प्रगतिवादी थे तथा निश्चित ब स्पष्ट थे, 
पुल्पांकन परन्तु इसके साथ ही आपत्तिजनक भी थे। इसमें कांग्रेस की 
क्रेवल दो मांगें स्वीकार कर ली गयी थी भर्थात्‌ भारत की 
स्वतन्त्रता की घोषणा तथा संविधान-निर्माण के लिए एक सभा का संगठन, परन्तु 
इसमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की कोई तिथि नहीं निश्चित 
की गयी । गांधीजी ने इस प्रस्ताव को “बैंक का भविष्य की तिथि में भुनने वाला 
चैक” कहा । इसमें देशी रियासतों तथा प्रान्तों को यह अधिकार प्रदान कर दिया 
गया था कि चह संघ में शामिल हों अथवा नहीं । प्रान्तों को इस प्रकार अलग रहने 
का जो अधिकार प्रदान किया गया, उससे यह भाशा की जाती थी कि यह मुस्लिम 
बहुल प्रांतों को संघ में शामिल न होने का प्रलोभन देना था तथा इस प्रकार 
अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण की माँग को प्रोत्साहन देना था | देशी राज्यों 
को यह भी अधिकार प्रदान किया गया था कि वह संविधान-सभा में अपने प्रतिनिधि 
मनोनीत करके भेज सके । इस प्रकार आशा की जाती थी कि संविधान-समा में 
लगभग एक-चौथाई प्रतिक्रियावादी तथा जनतन्त्र-विरोधी सदस्य हो जायेंगे जो 
संविधान-सभा में ब्नविटिश साम्राज्यवाद के हित को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर 
गतिरोध पैदा कर देंगे। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट नहीं था कि सन्धि के समय ब्रिटिश 
सरकार अल्पसंख्यकों के विन अधिकारों पर जोर देगी । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
कांग्रेस की कार्यसमिति का यह दृष्टिकोण था कि इसका लक्ष्य भारत के मनेक खण्डों 
में विभाजन करने के दरवाजे खोल देना था। राजाओं तथा प्रान्तों को संघ में 
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सम्मिलित न होने का अधिकार प्रदान कर देना, दांग्रेस वी दृष्टि में भनुचित था| 
इसके अतिरिक्त पांग्रेस ने इसलिए भी इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया वर्योकि 
वायसराय को का्यकारिणी-समित्ति के निर्माण कार्यों तथा 
फांग्रेस द्रारा वायसराय के साथ उसके सम्बन्धों की कोई स्पष्ट चर्चा नहीं 
प्रस्ताव अस्वीकृत की गयी । क्रिप्स महोदय ने यह भी कह दिया था कि किन्‍्हीं 
भी परिस्थितियों में वतंमान काल में सुरक्षा-विभाग भारतीयों 
के हाथ में न दिया जायगा | सरकार मै वल एक भारतीय थो सुरक्षा सदस्य नियुक्त 
करने को तैयार थी जो संनिकों के लिए कंटीन तथा अन्य सुविधाओं का प्रवन्ध 
करे । इसके अतिरिक्त क्ग्रेस चाहती घी कि वायसराय वैधानिक शासक के रूप में 
काम करे तथा वास्तविक कुत्ता मन्त्रियों के हाथ में हो । 
मुस्लिम लीग ने भी इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया यद्यवि उसको 
पाकिस्तान की स्थापना करने का रास्ता मिल गया घा वयोकि प्रान्तों को यह 
अधिकार प्रदान किया गया था कि वह संघ में सम्मिलित हों अथवा न हों तथा 
इस अधिकार का मुस्लिम-वहुल प्रान्त अपने हित में प्रयोग कर सकते ये । इस बात 
का निर्णय कि कोई प्रान्त संघ में सम्मिलित हो अथवा न हों, विधान-सभा द्वारा 
६०% बहुमत से निश्चित होना था, यदि ऐसान हो 
मुस्लिम लीग पाता तो अन्तिम निर्णय जनमतनसंग्रह द्वारा होना था। 
फा दृष्टिकोण मुस्लिम लीग का यद्यपि बंगाल व पंजाब में बहुमत था, परन्तु 
बहुत अधिक नहीं तथा वह समभती थी कि इन प्रान्तों के संघ 
न रहने: का निश्चय अवश्य जनमत-संग्रह द्वारा करवाना पड़ेगा । इस जनमत-स्तंग्रह 
में उसे डर था कि यदि राष्ट्रीय मुमलमान हिन्दुओं के साथ मिल गये तो हो सकता 
था कि निर्णय संघ में रहने के पक्ष में ही हो जाय; गतः उसने यह मांग की 
कि जनमत-संग्रह में केवल मुसलमानों के मतों ही द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाय । 
उनकी यह मांग सारहीन थी । यही कारण है कि श्री पट्टामि सीतारमैय्या ने इस 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा है कि इसमें सभी दलों को प्रसन्न करने की चेष्टा की 
गयी थी। कांग्रेस को प्रग्नन्न करने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव की प्रस्तावना में 
ओपनिवेशिक स्वराज्य, संविधान-सभा के निर्णय तथा संघ के ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से 
पृथक्‌ हो जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था, तथा मुस्लिम लीग को प्रसन्न 
करने के लिए किसी भी प्रान्त को संघ से पृथक हो जाने का अधिकार दे दिया गया 
था । देशी नरेथ्यों को भी इस बात की स्वतन्त्रता दी गयी थी 


प्रस्ताव सभी कि वह संघ में सम्मिलित हों अथवा न हों तथा संविधान- 
को भुलावे का सभा में अपने प्रतिनिधि भी मनोनीत करने का अधिकार 
साधन थे दिया गया था। वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश सरकार का 


इरादा सत्ता को हस्तान्तरित करने का बिल्कुल नहीं था, 
तथा वह यह जानती थी कि इन शर्तों पर कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं 
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होगा । ऐसी हालत में उन्हें दुनिया को यह दिखाने का अवसर मिलेगा कि वह 
भारत में संवैधानिक गतिरोध की समस्या का हल करने के लिए जितनी उत्सुक है, 
उतने भारतीय नहीं । क्रिप्स तथा उनके प्रस्तावों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
“सर क्रिप्स बहुत ही मिष्ठभापी तथा विनीत सौदागर थे, परन्तु.वे जो सौदा 
विलायत से लेकर भाये, वह इतना निकम्मा तथा बासी था कि कोई खरीददार उसे 
लेने को उद्यत नहीं था ।” ११ अप्रैल को सर क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों को वापिस 
ले लिया तथा उन्होंने रेडियों पर एक विप-भरा भाषण दिया, जो विशेषतया 
अमेरिकनों को लक्ष्य करके दिया गया था तथा जिसका उद्देश्य यह बताना था कि 
उनकी सरकार समभौते के लिए उद्यत थी परन्तु कांग्रेस नहीं । उन्होंने कहा, 
“हमने प्रतिनिधित्वपृर्ण भारतीय राजनीतिक नेताबों को तत्काल ही वायसराय की 
कार्यकारिणी-परिपद्‌ में ऐसा प्रतिनिधित्व देने की योजना रखी ज॑सी आपके उन 
मन्त्रियों को प्राप्त है जो आपके राष्ट्रपति को परामशं देते हैं ।” उनका यह भी 
कहंना था कि कांग्रेस अपने बहुमत के वल पर अल्पसंख्यकों को दवाकर रखना 
चाहती थी जबकि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों तथा देशी नरेकश्ञों के अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए कटिबद्ध थी। यह एक भ्रूंठ था । डी० क्वेंसी के शब्दों में सर क्रिप्स 
"केवल धोखेवाजी, छल-कपट, विश्वासघात तथा दोहरी घालों से काम ले रहे थे ौर 
जिस पर उन्हें लेदमात्र भी पश्चाताप नहीं था। सर क्रिप्स की चालाक़ी का एक 
नमूना इम वात से मिलता है कि जब २६ मार्च को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना 
भाजाद से भेंट की तो उन्होंने यह क्राश्वासन दिया था कि नवीन राष्ट्रीय सरकार 
का तथा वायसराय का प्रम्बन्ध वसा ही होगा कि जंसा इंगलेण्ड में सम्राट तथा 
मंत्रिमण्डल का, परन्तु वाद में वे अपनी बात से हट गये २ प्रोफेसर लास्की का भी 
मत है कि सर स्ट्रेफॉर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का उद्देश्य भारतीयों के भधिकारों 
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की माँग पर विचार करने की अपेक्षा जापान की प्रगति के विरुद्ध संगठन करना 
था। उनके विधार में सर त्रिप्स यदि भारत में एकता की स्थापना के लिए प्रयत्न 
करते तो बच्छा होता तथा जो मनोवृत्ति उन्होंने प्रदर्धित की, भर्वात्‌ "प्रस्ताव 
स्वीकार करो या छोड़ दो” तथा उसके बाद उनका वक्तव्य कि उन्होने प्रस्ताव 
वापिस ले लिया, घातक थी तथा समस्त प्रयत्न एक प्रचार मात्र था |? 
हिन्दू महासभा ने क्रिप्स-प्रस्ताव का विरोध करते हुए पृप्ठद्वार से पाकिस्तान 
की स्थापना की चेप्टा तथा “भारत के बलकानिस्तान” का 
क्रिप्स-प्रस्तावों फा विरोध किया । सिक्‍कों ने भी पाकिस्तान का विरोध करते 
सवंन्न घिरोध हुए कहा कि वह भारत से पंजाब के पृथवक्ीकरण का समस्त 
सम्भव उपायों से विरोध करेंगे। उदारवादियों ने भी क्रिप्स- 
प्रस्ताव को आत्मनिर्णय के सिद्धांतों का उपहाप्त कह कर अस्वीकार कर दिया । 
भारत छोड़ो' आन्दोलन 
क्रिप्स-वार्ता विफल हो जाने से चारों मोर असंतोप फैल गया । दूसरी ओर 
जापान पास्त आता चला जा रहा था। इस समस्या ने कांग्रेस के नेतामों को 
चिन्तित कर दिया तथा परिस्थिति पर विचार करने के लिए 
फार्ययमिति की. अप्रैल सन्‌ १६४२ के अन्त में कांग्रेस-कमेटी की एक बैठक 
इलाहाबाद बैठक इलाहाबाद में बुलायी। इसमें यह निश्चित किया गया कि 
अप्रैल, सन्‌ १९४२ कांग्रेस किसी भी ऐसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए 
तत्पर नहीं थी जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास 
के रूप में कार्य करना पड़े । इस बैठक ने सरकारी नीतियों के प्रति क्षोभ 
प्रकट किया तथा युद्ध के सम्बन्ध में यह निश्चय लिया कि क्षांग्रेस सरकार के 
मार्ग में कोई रकावट नहीं डालेगी, पर वह सरकार को युद्ध में कोई सहयोग भी 
प्रदात्त नहीं करेगी । 
गांधीजी भारत की स्थिति से चिन्तित हो रहे थे । जनता में भय तथा निराशा 
बढ़ती जा रही थी । जनता की जो मनोवृत्ति थी, उसके सम्बन्ध में श्री जवाहरलालजी 
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द्वितीय महायुद्ध तथा संवंधानिक गतिरोध |: २७३- 


ने लिखा है : जनता की निपट निराशा को साहस तथा प्रतिरोध में परि<. 
वलित करना नितान्‍्त आवश्यक था । यद्यपि इस गतिरोध की 

गांधीजी की शुरूआत ब्रिटिश अधिकारियों के स्वेच्छाचारी भादेशों के 
विचारधारा में. विरुद्ध होती, परन्तु उसे आक्रमणकारी के विरोध में भी बदला 
परिवतंन जा सकता था। तिराशा तथा दासता की ओर भी इसी 
दृष्टिकोण तथा इसी प्रकार की दीनता व तुच्छता पेदा करती 

भप्रौल, १६९४२ में महात्मा गांधी ने इस भोर गम्भीरतापुवेक सोचना शुरू कर दिया 
तथा उन्हें 'भारत छोड़ो' आन्दोलन ही परिस्थिति का एकमात्र हल दीखने लगा। 
उनका स्वयं भी कहना था कि 'भारत छोड़ो आंदोलन उत्तके मन में क्रिप्स-प्रस्तावों के 
असफल होने के वाद एकदम पैदा हो गया तथा यह विकसित होता रहा ॥* 'हरिजन 
सेवक' से लेखों तथा समय-समय पर दिये गये वक्तव्यों द्वारा उन्होंने जो विचार जनता 
के सम्मुख रखे, उनका सारांश यह था कि भारत को जापान के गोलों तथा संग्रीनों 
से बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि भारत की प्रजा तथा सरकार मिलकर आक्रमण- 
कारी का सामना करें। अंग्रेजों ने अपनी शासन-नीतियों से भारतवासियों का दिल 
तोड़ दिया है तथा जब तक देश स्वाधीन नहीं हो जाता, जापान के विरुद्ध मोर्चा 
लेने के लिए अंग्रेज सरकार भारतीयों का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकती । गांधीजी 
इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे कि यदि भारत की स्ंवाधीनता के हेतु राष्ट्र कोई संघर्ष 
करना चाहता है तो उसका समय आ गया है तथा यदि चूक गये तो फिर शताब्दियों 
तक समय नहीं आयेगा । यदि जापान युद्ध में विजयी रहा तौ भारत फिर नये सिरे 
से पराघीन हो जायगा और यदि ब्रिटिश सरकार भारत की सहायता के. बिना 
जापान को पराजित करने में सफल हो गयी तो वह भारतीयों से सीधे मुंह बात भी 
ने करेगी । वह इस वात के इच्छुक थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य तुरन्त समाप्त 
होना चाहिए | ६ जून, सन्‌ १६४२ को प्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर से एक भेंट में 
उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने अथवा न चले जाने के मध्य कोई 
दूसर। मार्ग ही नहीं था । इसका आद्यय यह नहीं था कि प्रत्येक अंग्रेज यहाँ से 
अपना विस्तार वाँध कर चला जाय | वह इस बात पर भी सहमत्त- थे कि भारत में 
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अंग्रेजी सेना रहे परन्तु तव तक जब वह स्वतन्त्र भारत के साथ एक सन्धि कर ले। 
उन्होंने इस बात पर वल दिया किया कि सम्पूर्ण सत्ता भारतोयों को हस्तान्तरित 
कर दी जाय । वर्योकि अंग्रेज स्वयं देश छोड़ कर जाने वाले नहीं थे, अतः उन्होंने 
कहा कि कुछ न कुछ कार्यवाही इस दिल्ला में करना आवश्यक था। बह यह भी 
जानते थे कि प्रतिरोध करते समय वह अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्नों में बा्रा डालेंगे, 
परन्तु उनकी सम्मति में निष्क्रिय रहने से ऐसा करना श्र यस्कर था ।? 

१४ जुलाई, सन्‌ १६४२ को वर्षा में कांग्रेस-कार्यसमिति की बंठक बुलाबी 
गयी । इसने गांधीजी के विचारों का समर्थन किया । इस वंठक में एक प्रस्ताव 
पास किया गया | जिसमें यह कहा कवि परिस्थितियों ने इस बात की धारणा की 

पुष्टि कर दी थी कि भारत में ब्नविटिण प्वासन का अन्त होना 
बर्धा-प्रस्ताव चाहिए । वागग्र स यह नहीं चाहती थी कि सिंगापुर, मलाया 
तथा वर्मा पर जो वीती थी, वह भारत पर भी बीते तथा 
पराधीन भारत अपनी रक्षा के काम में तथा मानवता को नप्ट करने वाले का 
सामना करते में पूरा-पुरा भाग ले सकता था। प्रस्ताव में कहा गया, “इस प्रकार 
भारत की सुरक्षा न केवल भारत के हित में भावश्यक है वरन्‌ विष्व की सुरक्षा 
के लिए तथा नात्सीवाद, फासीवाद, सेनिकवाद तथा अन्य प्रकार के साभप्नाज्यवादों 
तथा एक राष्टु पर दूसरे राष्ट्‌ के आक्रमण का अन्त करने के हेतु भी''"“ समिति 
की धारणा है कि सब प्रकार के आक्रमणों का प्रतिरोध होना ही चाहिए, क्‍योंकि 
. इसके आगे भुक जाने का अर्थ अवश्य ही भारतीयों का पतन तथा उसकी परतन्त्रता 
का जारी रहना होगा" भारत से ब्रिटिश सत्ता के उठा लिए जाने का प्रस्ताव 
पारित करने में कांग्रेस की यह इच्छा नहीं है कि इससे ब्रिटेन अथवा मित्रराष्ट्रों 
के युद्ध-कार्यों में बाधा पहुँचे या इससे जापान अथवा धुरीसमृह के अन्य राष्ट्रों को 
भारत पर भाक्रमण करने में या चीन पर दबाव डालने में प्रोत्वाहन मिले ।'*४* 
भारत से ब्रिटिश सत्ता के हटा लिए जाने के प्रस्ताव का - उद्देश्य यह कभी नहीं था 
कि भारत के समस्त अंग्रंज तथा निश्चय ही वह अंगूज देश से बिदा हो जायें 
जो भारत को अपना घर बनाकर यहाँ दूसरों के साथ नागरिक तथा समानाधिकारी 
बनकर रहना चाहते हैं ।” 

ब्रिटिश सरकार से काँग्रेस ने भारत को स्वाधीनता देने की जो अपील की, 
- उसके व्यर्थ जाने पर, उसी प्रस्ताव में कहा गया, “यदि यह अपील व्यर्थ गयी तो 
कांग्रेस वर्तमान स्थिति के स्थायित्व को जिससे परिस्थिति का दाने शनेः बिगड़ना 
तथा भारतवर्ष की आक्रमण-विरोधी शक्ति तथा इच्छा का दु्बेल होना स्वाभाविक 
है, घोर आशंका की दृष्टि से देखेगी। उत्त स्थिति में कांग्रेस को अपनी समस्त 
अहिसात्मक शक्ति का, जो सन्‌ १६२० के बाद संचित की गयी है, अनिच्छापूर्वक 
उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापक संघर्ष का नेतृत्व 





] प्लांइईणए एण (6 ए०7्टा०5५, ५०, ॥], 9. 370, 
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अनिवार्य रूप में महात्मा गांधी करेंगे क्योंकि जो प्रइत यहाँ उठाए गए हैं, वह 
भारतीय जनता तथा राष्ट्रमित्रों की जनता के लिए दुरगामी परिणाम उत्पन्न करने 
वाले तथा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अन्तिम निर्णय के लिए कार्यसमिति उन्हें भखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के सुपुर्द करती तथा इस कार्य के लिए ७ अगस्त, सन्‌ १६४२ 
को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक करेगी ।” 

उपरोक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप ७ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ । न केवल भारत अपितु समस्त संसार फी निगाहें 
इस अधिवेशन पर लगी थीं | पंडाल में लगभग २०,००० व्यक्ति थे तथा प्रत्येक प्रान्त 
ते अपने-अपने प्रतिनिधियों का जत्था युद्ध की मन्तिम घोषणा सुनने भेजा था 
८ भगस्त को भधत्यन्त विचार-विमशे के बाद ऐतिहाप्रिक "भारत छोड़ो प्रस्ताव पास 
किया गया । इस प्रस्ताव में कहा गया, “भारत में ब्रिटिश शासन का तत्कालीन 
अन्त भारत के लिए तथा मित्रराष्ट्रों के आदर्श की पूति कै लिए अत्यन्त आवश्यक 
है |" **इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य, एवं स्वतंत्रता व प्रजातंत्र की सफलता निर्भेर 
हैं।”/ «४९. अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ ब्रिटिश सत्ता के हटा 
लिए जाने की माँग को दोहराती है'''"'** आधुनिक साम्राज्यवाद का फेन्द्रविन्दरु भारत 
अब समस्या का मुख्य विषय बन गया है )"“““अंग्रे जों के चले जाने के बाद देश 
में प्रमुख राजनंततिक दलों तथा वर्गों से एक अस्थायी सरकार का निर्णय किया 
जायगा जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी सैनिक तया अद्विसात्मक शक्ति के प्रयोग से 
विदेशी आक्रमण के विरुद्ध देश को सुरक्षा करना होगा £” 

क्योंकि यह भाशा की जाती थी कि बँग्रज भारत छोड़कर आसानी से नहीं 
जावेंगे, अतः एक जन-भान्दोलन भी चलाने का निश्चय किया गया, जिसकी तिथि 
की घोषणा नहीं की गयी थी, वयोंकि गांधोजी आन्दोलन छेड़ने के पहले एक बार 
सरकार से अन्तिम बार बात कर लेना चाहते थे। इस मवसर पर महात्मा गाँधी 
ने एक युगान्तरकारी भाषण दिया। इन्द्र विद्यावाचस्पति का कहना है कि गांधीजी 
उस रात ऐसे बोल रहे थे “मानो उनकी अन्तरात्मा में से भगवान बोल रहा हो ।” 
पद्टाभि सीतारमय्या का मी कहना है कि “वास्तव में गाँवीजी उस दिन एक अवतार 
तथा पंगम्बर की प्रेरक-शक्ति से प्रेरक होकर भाषण कर रहे थे। उनके अन्दर आाग 
घधक रही थी | गांधीजी उस दिन राजनीति के निम्न घरातल से ऊपर उठकर 
उत्कृष्ट मानवता, विश्वव्यापी श्रातृत्व, शांति तथा मानव मात्र के प्रति सद्भाव से 
परिपूरित होकर दिव्य लोक की चर्चा कर रहे थे ।” गांवीजी ने अपनी कार्ये-प्रणाली 
की व्यास्या करते हुए देशवाधियों से कहा, “मैं इस लड़ाई में आपका नेतृत्व करने 
की जिम्मेदारी मपने ऊपर लेता हूँ, सेनापति एवं नियंत्रक के रूप में नहीं, आपके 
तुच्छ सेवक के रूप में, ओर जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा, वह मुख्य संवक माना 
जायगा । 





। इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वाघीनता संग्राम का इतिहास, पूृ० ३५७ । 
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कुछ लोगों ने गांधीजी के मत का समर्थन नहीं किया | उनका कहना था 
कि गाँधीजी ऐसे संकटकाल में देशवासियों को आन्दोलन के चबकर में नहों ढाल । 
उनका उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा : 

“बदि मैं श्ञापकी बात मान तो मुझे अन्दर की भावाज को दबा देना पड़ेगा। 
मेरी अन्तरात्मा कहती है कि मुझे बदले ही संसार से लोहा लेना पड़ेगा । वह 
मुभसे यह भी कहती है कि जब तक तुममे निद्क होकर संसार का सामना करने 
करने की शक्ति है, तव तक तुम सुरक्षित हो, भले ही तुम्हें दुनियां किसो भी हृष्टि से 
देखे | तुम उस दुनियां की परवाह मत करो तथा केबल उस परमात्मा से ढरते हुए 
अपना कार्य पूरा करो ।” 

अपने भाषण के अन्त में गांधीजों ने कहा : 

“अब जो लड़ाई छिड़ेगी, वह सामूहिक लड़ाई होगी। हमारी योजना में 
गुप्त कुछ भी नहीं है । हमारी तो खुली लड़ाई है।"''*'' हम एक साम्राज्य से लड़ाई 
लड़ने जा रहे हैं तथा हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी । एस वारे में जाप 
किसी भ्रम में न रहें। लुक-छिपकर कोई काम न करें। जो लुक-छिप कर काम 
करते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है | । 

गांधीजी ने भारतवासियों को “करो या मरो' का संदेश दिया अर्थात्‌ या तो 
स्वाधीनता प्राप्त कर लो अथवा मर जाओ, परणस्तु उन्होंने सदा यह्‌ कहा कि कार्य 
वाही हिसात्मक न हों । 

६ भगस्त के प्रातःकाल ही महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेता गिर- 
फ्तार कर लिये गये । गांधीजी, सरोजिती नायडू आदि आगारखाँ के महल (पुना) में 
बन्दी रखे गए तथा श्री जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेता अहमदनगर के दुर्ग में बंद 

कर दिये गये। धीरे-धीरे प्रान्तीय नेताओं की भी गिरफ्तारियाँ 

अगस्त-क्रान्ति शुरू हो गयीं। सरकार ने नेताओं को बन्दी बनाने से पूर्व ८ 
अगस्त की रात्रि को प्रकाशित विज्ञप्ति का हवाला दिया, 

जिसमें कांग्रेस के प्रोग्राम का उल्लेख किया गया था और जिसमें रेल की पटरियाँ, 
टेलीफोन व टेलीग्राफ के तारों का तोड़ा जाना कांग्रेस-कार्यक्रम का एक अंग था । 
नेताओं की एकाएक गिरफ्तारी ने जनता को उत्तेजित कर दिया था तथा क्योंकि 
गांधीजी तथा अन्य कोई नेता बाहर नहीं रह गये, जनता के हिसात्मक उत्तेजना 
को कोई रोकने वाला नहीं था। यह क्रांति लगभग तीन वर्षों तक चली तथा पट्टामि 
सीतारमैय्या का कहना है कि इतने दिनों भारत नरक बना रहा । ऐसा विचार किया 
जाता है कि इस आन्दोलन ने जो हिंसक रूप धारण किया, उसकी समस्त जिम्मेदारी 
सरकार. पर थी, क्योंकि जिस रूप में प्रारम्भ से ही उसने दमन की नीति अपनाई, 
उसने उत्तेजित भारतीयों के हृदयों में पेट्रोल का काम किया । दमन से जनता दंबी 
नहीं वरन्‌ उसके हृदयों में अंग्रंजी सरकार के विरुद्ध जो आग भड़क रही थी, उससे 
जोर पकड़ लिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनेक स्थानों पर गोलियाँ चलाई 
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गयीं तथा अनेक सरकारी इमारतें जला दी गयीं और रेल की पटरियाँ व टेलीफोन 
के तार भादि तोड़ डाले गये | ऐपा करने में अब जनता का मुख्य उद्देश्य इंगलेण्ड 
को उसके युद्ध-प्रयत्नों में वाधा पहुँचाना था| इसी समय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, 
जो पहले ही सरकार की भाौंँखों में धूल भौंक कर भारत के बाहर भाग गये थे, वर्मा 
में आजाद हिन्द सेवा का संगठन करके ब्रह्मा की ओर से भारत की तरफ बढ़ रहे 
थे। वह निरन्तर अपने रेडियो-ब्रॉडकास्ट द्वारा जनता को सरकार के विरुद्ध क्रांति 
करने का आदेश दे रहे थे । 
सरकार के दमन का परिणाम यह हुआ कि भारत के अनेक भागों में रेल- 
गाड़ी चलनी बन्द हो गई तथा टेलीफोन व टेलीग्राफ विभाग भी बन्द हो गये । 
जमशेदपुर, बम्बई तथा अहमदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल 


अंग्रेजों द्वारा की । संयुक्तप्रान्त में बलिया, बंगाल में मिदनापुर तथा बम्बई 
दमन और देश .प्रान्तों में सतारा तथा कुछ भन्‍्य स्थानों पर ब्रिटिश शासन 
बराजकता का अन्त कर समानान्तर सरकारें स्थापित की गयीं । सरकार 
की ओर ने अब आन्दोलन का कठोरतापूर्वंक दमन करना निदचय 


किया । सेना की सहायता से जहाँ-जहाँ द्ञासन खत्म हो गया 
था, पुनः अधिकार प्राप्त किया गया । निरपरात्र जनता के साथ अमांनुषिक व्यवहार 
किया गया। किसानों तथा जनता पर अर्थे-दण्ड लगाया गया तथा कुछ स्थानों 
पर हवाई जहाज से गोलियाँ चलाई गयीं। सन्‌ १६४३ में केन्द्रीय विधान-सभा 
में युद्ध-सदस्य सर रेजिनॉल्ड मेक्सविल ने सन्‌ १६४२ के सम्बन्ध ' में भाँकड़े 
प्रस्तुत करते हुए कहा कि आन्दोलन में पुलिस तथा सेना द्वारा ५३८ वार गोली 
चलाई गईं जिसके फलस्वरूप ६५० व्यक्ति मरे तथा १३६० घायल हुए | ६०, 
२२६ व्यक्ति जेल गये, २०० के लगभग रेलवे-स्टेशन नष्ट किये गये। ५५० 
डाकखानों पर हमला किया गया जिसमें ५० बिल्कुल जला दिये गये तथा २०० को 
भारी नुकसान पहुँचा । ३,५०० स्थानों पर तार व टेलीफोन की लाइनें काट दी गयीं, 
७० थाने तथा ८५ सरकारी भवन जला डाले गये | सरकार के दमन ने खुले विद्रोह. 
को तो कुछ काल के लिए दवा दिया परन्तु यह आन्दोलन कई मास चला तथा 
श्रीमती मरुणा ब्रासफअली, श्री राममनोहर लोहिया तथा श्री जयप्रकाशनारायण 
जादि समाजवादी नेताओं ने छिपकर आन्दोलन का निर्देशन किया । 
भारत छोड़ो' आन्दोलन के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों ने क्या रुख 
घारण किया, इनकी भी चर्चा यहाँ कर देनी चाहिए। समाजवादी नेताओं ने तो 
आन्दोलन में पूर्णतः कांग्रेस का साथ दिया तथा श्री जयप्रकाश, श्री लोहिया तथा 
श्रीमती बरुणा आसफअली ने सरकार को उलटने के हिसक 
विभिन्‍न दलों प्रयत्न किये, परन्तु अन्य दलों ने इसके साथ विश्येप सहानुभूति 
को प्रतिक्रिया प्रदशित नहीं की । साम्यवादियों ने जो नीति अपनायी, वह 
देश के लिए बत्यन्त घातक सिद्ध हुई तथा एक प्रकार से 
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राष्ट्रीय भानदोलन की पीठ में छूरा भोंकने के समान थी : रूस भी युद्ध में सम्मिलित 
हो घुका था; अतः साम्यवादियों ने सरकार का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने 
लीग के साथ गठबन्धन कर उनकी पाकिस्तान सम्बन्धी योजना 


साम्यवा दियों के पक्ष में विचार प्रकट किये तथा कांग्रेस को आन्दोलन 
की गदह्दारी स्थगित फरने की मजाह दी। मुस्लिम लीग भी इस आन्दोलन 


से पृथक रही बयोंकि उसके मत में यह मुमलमानों के लिए 
घातक था। उसका कहना था कि आन्दोलन का लक्ष्य भारत में हिन्दू साम्राज्य की 
स्थापना था। जिन्ना ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में गेर-कांग्रे सी तत्वों से मिलकर 
अस्थायी सरकार की स्थापना का भी प्रयत्त किया। इस योजना में वहु सफल न 
हो सके | उन्होंने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान के आधार पर सदा ही कांग्रेस से 
बात करने को तैयार हैँ तथा यह भी कहा कि महात्मा गांघी वर्तमान गत्यावरोध 
को दूर करने के लिए उन्हें जेल से पत्न लिखें तो संत्तार की कोई शक्ति उसे उनके 
पास पहुँचने से रोक नहीं सकती । इस वक्तित्य के प्रत्युत्तर में गांधीजी ने उन्हें एक 
पत्र लिखा जो गवर्नर-जनरल ने जिन्ना साहव तक नहीं पहुँचने दिया । 
भान्दोलन के कुछ दिन बाद सरकार ने एक वक्तव्य में क्रांति के लिए पूरी 
तोर से गांधीजी तथा कांग्रेस को उत्तरदायी ठहरागा ॥? गांधीजी को पहले 
ते ही, जिस प्रकार हिंसा व्यवहार में लायी गयी, वेदना हो रही थी । उन्होंने 
वायसराय को लिखा कि या तो इस दोपारोपरण के स्पष्टी- 
गांधीजी करण की आज्ञा दी जाय तथा उन पर इस दोप को सिद्ध 
का उपवास करने के हेतु न्यायालय में मुकदमा चलाया जाय। सरकार 
का कहना था कि जब त्क कांग्रेस 'भारत छोड़ो” आन्दोलन 
वापस नहीं लेती, गांधीजी मुक्त न किये जायेंगे। गांधीजी तथा लॉड लिनलिथगो के 
मध्य जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमे एक पत्र में गांधीजी ने वायसराय को सूचना दी 
कि “मैंने उपवास द्वारा शरीर को सूली पर चढ़ाने का निश्चय किया है। मुझे मेरी 
गलती अथवा गलतियों का यकीन दिला दें तो मैं सुधार करने को तैयार हूँ 
अगर आप चाहें तो बहुत-से रास्ते निकल सकते हैं।” वायसराय ने गांधीजी से 
मिलना ठीक नहीं समझा क्‍योंकि वह डरता था कि यदि बातचीत फा शवसर दिया 
गया तो कहीं बाजी गांधीजी के हाथ न लगे । उन्होंने महात्मा गांधी के पत्र का 
उत्तर देते हुए लिखा, “मुझे आपकी तन्‍्दुरुस्ती तथा बायु के रूपल से आपके उपवास 
सम्बन्धी निशुचय पर खेद है। आश्षा है, शाप उपवास का विचार छोड़ देंगे |" 
मैं तो राजनीतिक उहूँ हय के लिए किये गये उपवास को एक प्रकार की राजनीतिक 
घौंस मानता हूँ, जिसका कोई भी राजनीतिक ओऔदचित्य नहीं है ।” १० फरवरी को 
भहात्मा गांधी ने उपवास शुरू कर दिया। उपवास के समाचार ने विद्वव्यापी 


"जम न कक गे 
| देखिये, “सन्‌ १६४२-४३ के उपद्रवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व,” भारत 
सरकार प्रकाशन, नयी दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित, १६४३। 
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प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी | एक पत्र में वायसराय को गांधीजी ने लिखा, “मेरे लिए 
तो यह (उपवास) उस न्याय के लिए सर्वोच्च अदालत की अपील है । जिसे मैं भापसे 
नहीं प्राप्त कर सका ५” अमरीका में भी उपवास के साथ गहरी सहानुभूति प्रकट को 
गयी । 'न्यूयार्क टाइस्स' तथा डेली न्यूज” ने यह सम्मति दी कि उपवास के- कारण 
-भारत की राजनीतिक दा और भी बिग्रड़ेगी तथा अमेरिका को उसे रोकने का 
प्रयत्त करना चाहिए । इंगलैण्ड में गेर-सरकारी-क्षेत्रों में भी चिन्ता श्रकट-की गयी। 
यहाँ की 'फ्रन्ड्स ऑफ इण्डिया सोसायटी” के मिस्टर होरेस एलेक्जेंडर ने सरकार से 
मिल कर कुछ समभौता कराना चाहा पर उन्हें सफलता नहीं मिली । भारत में भी 
देशवासियों के हृदय में ब्रिटिश सरकार के कार्यो से क्षोभ उत्पन्न हो गया । सर 
होमी मोदी, नीलरंजन सरकार तथा भणे ने वायसराय की कार्यकारिणी-समितति से 
त्यागपन्न दे दिया । यह उपवास २१ दिनों के बाद सफलतापूर्वक समाप्त हुआ । देश 
तथा विदेशों में सन्‌ १६९४४ को गांधीजी रुग्णावस्था में जेल से रिहा कर दिये गये । 
इस कारावास में गांधीजी को दो वियोग सहसे पड़े । उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
कस्तूरचा तथा उनके विश्वासपात्र मन्‍्त्री महादेव देसाई का इस अवधि में देहावसान 
हो गया । 
लॉर्ड वेबेल का भारत-आगमन 
अवट्बर, सन्‌ १६४३ में लॉ वेवेल भारत के वायसराय बनकर आये । वह 
भारत के लिए अपरिचित नहीं थे क्योंकि वह यहाँ के प्रधान-सेनापति के पद पर 
कार्य कर घुके थे तथा उन्होंने क्रिप्स-योजना से सम्बन्धित वातचीत में भी भाग लिया 
था । जिस समय उनकी नियुक्ति हुई, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने घोषित 
किया कि “मैं अपने थैले में बहुत-प्ी चीजें ला रहा हूँ ।” इससे लोगों को 
आशा हुई कि सम्भवतया संवंधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए वह 
कुछ प्रयत्न करें, यद्यपि उनसे भारत के राजनीतिक क्षेत्रों भें वशिष आशा भी नहों 
की जाती थी व्योकि वह मिस्टर चचिल के अत्यन्त विश्वासपात्र थे। भारत भाने 
पर लॉ वेवेल मौन हो गये । इसी वीच बंगाल का दु्भिक्ष पड़ा जिससे देश की 
परिस्थिति अत्यन्त खराब होती गयी तथा बाद में गांधीजी के उपवास के कारण भी 
राजनीतिक क्षेत्रों में उत्तेजना फैली। उन्होंने ही वाद में गांधीजी की रिहाई का 
गादेश दिया । ऐसा विचार किया जाता है कि गांधीजी की मुक्ति का कारण नेताजी 
के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज का भारत की ओर बढ़ना था। इस सेना ने 
१५,००० वर्गंमील का मणिपुर तथा ऐशवपुर का क्षेत्र अपने भधीन कर लिया था। 
जेल से छूटने पर गांघीजी ने लॉर्ड वेवेल से बातचीत करनी चाही तथा कहा 
कि उन्हें अनुमति दी जाय कि वह कांग्रे स-कार्येसमिति के सदस्यों से विचार-विमर्श 
कर सके । अपने पत्र में गांधीजी ने लिखा कि उनका उ्देंदय मित्रराप्ट्रों के युद्ध- 
भयत्नों में वाबा देना नहीं था तथा न ही उनका सत्याग्रह पुनः शुरू करमे का इरादा 
धा। उन्होंने कहा वह परिस्थितियों को देखते हुए केवल गैर संनिक-शासन पर पूर्ण 
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मियन्त्रण रखने वाली राष्ट्रीय सरकार से सन्तुप्ट हो जावेंगे तया यदि राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना होगी तो कांग्रेस को उसमें भाग लेने के लिए परामझ्ठ देंगे। 
गांधीजी ने यह भी वायदा किया कि स्वाधीनता के उपरान्त बह कांग्र स को परामश्ञ 
देना बन्द कर देंगे । 

लॉड वेवेल ने उत्तर में स्पष्ट कह दिया कि यदि गांघीजी या कांग्रेस कोई 
समझौता करना चाहते थे तो पहले उन्हें "भारत छोड़ो! प्रस्ताव वापस्त लेकर 
आन्दोलन को बन्द कर देना चाहिए । 


राजगोपालाचारी फास्‌ ला, मार्च, सन्‌ १६४४ 

अप्रैल, सन्‌ १९४२ में होने वाली कांग्रेस-कार्यसमिति की मीटिंग, जो 
क्षिप्स-प्रस्तावों के विफल होने पर भारत सरकार की नीति पर विचार करने 
के लिए बुलायी गयी थी, श्रीराजगोपालाचारी ने खुले तौर पर मुस्लिम लीग के 
साथ पाकिस्तान के आधार पर समभौता करने फा चुकाव रखा था। कांग्रेस- 
कार्यंसमिति राजाजी के प्रस्ताव में सहमत नहीं हुईं। इस पर उन्होने कांग्रेस 
से त्यागपत्र दे दिया तथा वह कांग्रेस से अलग हो गये। यह त्यागपत्र उन्होंने 
भारत छोड़ो' आन्दोलन से ही पूर्व ही दे दिया था; अनः आन्दोलन से भी वह अलग 
रहे । राजाजी का विचार था कि क्‍योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिये जिद 
करती है तथा अंग्रेजों की उप्को सहानुभूति प्राप्त है, अतः उप्तकी माँग स्वीकार 
करने के अतिरिक्त भारत की स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए अन्य कोई हल नहीं 
निकल सकता । भईं सन्‌ १६४३ में गांधीजी की रिहाई के बाद उन्होंने लीग-कांग्रेप्त 
समभोते का आधार बनाने के लिए एक योजना बनायी जो 'सी० आर» फामूला! 
के नाम से विख्यात हुई ॥! 

इस योजना के अनुसार : 

(१) मुस्लिम लीग के लिए आवश्यक था कि वह भारत की स्वतन्त्रता की 
माँग से सहमति प्रकट करे तथा अन्तरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस 
से सहयोग करे। 

(२) युद्धोपरान्‍्त एक कमीशन की नियुक्ति होगी जो उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी 
भारत में उन जिलों को निर्दिष्ट करेगा, जहाँ मुसलमान-बहुमत है। 
इन निर्दिष्ट क्षेत्रीं में जनमत-संग्रह किया जायेगा जो वयस्क मताधिकार 
या अन्य व्यवहायें आधार पर होगा। इस जनमत-संग्रह द्वारा ही 
भारत से पृथक्करण के प्रात पर अन्तिम निर्णय होगा । यदि बहुमत 
भारत से पृथक्‌ राज्य के पक्ष में होगा तो यह निर्णय क्रियान्वित किया 
जायेगा । सीमास्त राज्यों को किसी भी राज्य में सम्मिलित होने की 
स्वाधीनता होगी । 


] 'ी० आार०' राजाजी के नाम संक्षिप्त रूप है अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 


द्वितोय महायुद्ध तथा संवैधानिक गतिरोध | २८१ 


(३) ज॑ंनमत-संग्रह होने सै पूर्व प्रत्येक दल को अपने पक्ष में प्रचार करने 
की पूर्णा स्वतन्त्रता होगी। 

(४) विभाजन होने पर सुरक्षा, व्यापार तथा संचार-साधनों के 'लिए 
परस्पर समभौता किया जायगा। 

(५) जनसंख्या का आदान-प्रदान केवल जनता की इच्छा पर होगा। ;, 

(६) उपयुक्त शर्ते' तभी लागू होंगी, यदि ब्रिटेन भारित को पूर्ण सत्ता तथा 
उत्तरदायित्व प्रदान कर दे । 


गांधीजी ने इस योजना के आधार पर भिस्टर जिन्ना से बातचीत करने का 
प्रयत्न किया । गांधीजी यद्यपि बहुत कुछ भुक गये, पर मिस्टर जिन्ना की हठधर्मी से 
साम्प्रदायिक समस्‍्यां का कोई भी हल नहीं निकल सका | उन्होंने कहा कि इस 
फामू ले के आधार पर जो पाकिस्तान बनेगा वह विभिन्न एवं नष्टप्राय:ः ([श४॑- 
77608 ॥रता(८०१० ७११ ग्रातगी 6४शा) होगा । मिस्टर जिज्ना की माँग थी कि 
पाकिस्तान में सिन्ध; उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पंजाब, बंगाल, आसाम तथा बिलो- 
चिस्तान सम्मिलित किये जायें तथा जनमत-संग्रह में गेर-मुसलमानों को मत देने 
का अधिकार प्रदान नहीं किया जाय । वह ॒ सुरक्षा, व्यापार तथा संचार-साधनों के 
सम्मिलित नियन्त्रण के पक्ष में नहीं थे तथा पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को 
मिलाने के लिए एक रास्ता भी चाहते थे । 


वेबेल-योजना ॥ 


लॉड वेवेल अवदुबरं, सव्‌ १६९४३ में भारत आये थे, परन्तु युद्ध की समाप्ति 
तक वह घुप रहे | २१ मार्च, सन्‌ १६४५ को वह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से परामशे 
करने इगलंण्ड गये तथा २ जून को वापस लौटे । इसके ठीक दस दिन बाद भारत 
में संवेधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी योजना 'वेवेल- 
योजना' के नाम से प्रसिद्ध है । 

यह योजना क्‍यों प्रस्तावित की गयी, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए । 
यद्यपि मई, सन्‌ १६४४ में योरोत्र में युद्ध समाप्त हो गया था, परन्तु दक्षिण पूर्वी 
एशिया में युद्ध अव भी चल रहा था। यह सोचा गया कि जापान का सामना करने 
के लिए भारत का सहयोग प्राप्त किया जाय । रूस की ओर से भी ब्रिटिश सरकार 
पर जोर पड़ा कि गतिरोध समाप्त करने के लिए हल निकाले, परन्तु सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण कारण यह था कि इ गलैण्ड प्रें सावंजनिक निर्वाचन नजदीक आ गये थे । 
मजदूर दल चचचिल-सरकार की भारत सम्बन्धी नीति की आलोचना कर रहा था 
तथा ऐसा प्रतीत होने लगा था कि यही दल विजयी होगा। चचिल तथा उनके 
साधियों ने सोचा कि इसके पूर्व कि मजदूर दल सत्तारूढ़ हो तथा भारत को स्वतन्त्रता 
हो तथा भारत को स्वतन्त्रता प्रदान कर दे, उन्हें कोई ऐसा हल निकालना चाहिए 
कि भारत सन्तुप्ट भी हो जाये तथा उनके जघीन भी बना रहे । 
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हगलेण्ड से वापस आकर १४ जून को लॉडड वेवेल ने एक रेडियो-ब्रॉड-कास्ट 
में अपनी योजना प्रसारित की। एस योजना का उद्देश्य भारत की राजनीतिक 
समस्या को सुलझाना व भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता था | 


उपयुक्त लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए वायसराय की कार्यकारिणी-समा का 
पुनर्गठन किया जाना था जिसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति को (जो युद्ध में 
भी रहेगा) छोड़कर अन्य सभी सदस्य विभिन्‍न राजनीतिक दलों के नेता होने थे । 
विदेशी विभाग भी (प्तीमान्त तथा कबायली विषयों को छोड़कर) भारतीय सदस्प 
के हाथ में रहना था | परिपद्‌ में सवर्ण हिन्दुओं तथा मुप्तलमानों की संरुप्रा समान 
होनी थी । इस प्रकार कार्यकारिणी-परिपद्‌ एक प्रकार से अन्तकालीन राष्ट्रीय सर- 
कार के समान ही होनी थी, तथा गवर्न र-जनरल अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग 
तहीं करेगा, यह भी स्पष्ट कर दिया था । क्योंकि गवर्नर-जनरल, जहां भारत सर- 
कार का प्रधान था, वहीं ब्रिटिण हितों की रक्षा करना भी उसी का काये था । 
अब यह प्रस्ताव किया गया कि गवर्नर-जनरल की दोहरी स्थिति को दूर करने के 
लिए भारत में एक ब्रिटिश हाई-कमिश्नर की नियुक्ति की जाय जिससे गवरनर-जनरल 
केवल सरकार का प्रधान हो | इन सबके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि युद्धोपरांत 
अपने संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे तथा इन प्रस्तावों से भारत के भावी 
: स्थाई संविधान अथवा संविधानों के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन 


प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाने की योजना 
रखी गई। 


वेवेल-योजना का यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाग्र तो स्पष्ट हो जायगा 
कि इससे भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने क्री समस्या का कोई उचित हल नहीं 
प्रस्तुत किया । लगभग यह वही प्रस्ताव थे जो क्रिप्स-पोजना के अन्तगंत अन्तर्कालीन 
प्रस्ताव थे । उस समय प्रश्न यह था कि भारतीयों को कितनी शक्ति प्रदान की 


जाय, तथा अब यह प्रश्न था कि शक्ति हिन्दू तथा मुसलमानों के मध्य किस प्रकार 
विभक्त कर दी जाय । 


आयोजित सरकार ने वेवल-योजना पर विचार करने के लिए शिमला- 
श सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस-क्रायंसमिति के सदस्यों 
शमला-सम्मेलन - को मुक्त कर दिया तथा कुछ समय बाद उन सभी राजनीतिक 


बन्दियों को मुक्त कर दिया जिन्होंने हिसात्मक कार्यों में भाग 
नहीं लिया था । * ह 


यह सम्मेलन २५ जून, सन्‌ १६४५ को आरम्भ हुआ तथा इसमें जो २२ 
भारतीय प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये, उनमें गांधीजी, भिस्टर जिन्ना, कांग्रोसत 
तथा मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के अलावा सभी प्रान्तों के मुख्यमन्त्री तथा भूतपूर्व 
मुख्यमन्त्री, श्री मूलाभाई देसाई, श्री लियाकतअलीखाँ, श्री वी० शिवराज तथा मास्टर 
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तारासिह थे। इस सम्मेलन के भारम्भ होने के पूर्व ही केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 
के कांग्रेस दल के मेता तथा लीग के उपभन्त्री नवाबजादा लिथाकतअलीखाँ के मध्य 
एक समभौता हो चुका था जिसमें कांग्रेस हथा मुस्लिम लीग के मध्य समानता के 
आधार पर भन्तर्कालीन सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था तथा यह 
आशा की गई थी कि गांधीजी को यह समझौता मान्य होगा । एक दृष्टि से यह 
समभौता अनुचित था कि इसमें कांग्रेस को एक साम्प्रदायिक संस्था समझ 
लिया गया था। वास्तव में तथ्य यह था कि भारत की - स्वाधीनता प्राप्त 
करने के लिए गांधीजी तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग की हर माँग को मानने के लिए 
तैयार थे । ; 

शिमला सम्मेलन में भी मिस्टर जिन्ना ने यह ह॒ठ्धर्मी दिखाई कि कांग्रेस 

को कुलीन हिन्दुओं की एक साम्प्रदायिक संस्था माना जाना चाहिए तथा भावी 

संविधान में उसे अपनी इप्त स्थिति को मात लेना चाहिए । भिस्टर जिन्ना की इस 

माँग के पीछे ब्रिटिश सरकार का हाथ था। सम्मेलन में कांग्रेस-अध्यक्ष मौलाना 
आजाद को थआमन्त्रित नहीं किया गया जिसका-गांधीजी ने विरोध क्रिया । उन्होंने 
वायसराय को लिखा कि उन्हें कांग्र स के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में सम्मिलित 

होने का कोई अधिकार नहीं था। तव वायसराय ने मौलाना आजाद को-भी 
आमन्त्रित किया | यह सम्मेलन इस हृष्टि से विफल रहा कि इसमें मुख्य राजनीतिक , 
दलों के पध्य कार्यकारिणी के संयोजक सम्बन्धी प्रश्न का कोई हल नहीं निकल-सका । 
मिस्टर जिन्ना का कहना था कि केवल मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का एकमात्र 

प्रतिनिधि राजनीतिक दल माना जाय तथा कांग्रेस और पंजाब के यूनियनिस्ट दल 

से प्रान्तीय कार्यकारिणी में जो मुसलमान सदस्प रखे थे, उस पर आपत्ति उठाई । 

कांग्र स-अध्यक्ष ने वायसराय को उसकी कार्यकारिणी के सम्बन्ध में प्रस्तावित सूची 

दी जिसमें पाँच मुसलमान सदस्यों में से तीन लीग के तथा दो राष्ट्रवादी मुसलमान 

रखे गये थे । जिन्ना साहब चाहते थे कि पाँचों मुसलमान सदस्य लोग के ही प्रतिनिधि 

हों तथा उसमें कांग्रेसी मुसलमानों को कोई स्थान न मिले । काँग्रेस का यह कहना 

था कि वह सभी भारतोयों की संस्था है तथा अकेले हिन्दुओं की नहीं । मिस्टर जिन्ना 

यह भी चाहते थे कि लोग के लाहीर-प्रस्ताव के मनुसार जब्र तक. मुसलमानों का 

सात्मनिर्णय का अधिकार नहीं स्वीकार कर लिया जाता, वह अन्तर्कालीन सरकार 
की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं करेंगे । वायपराय के आश्वासन देने 

पर कि यह योजना उनके पाकिस्तान-निर्माण कै उद्देश्य की पूत्ति में बाघक नहीं 

होगी, मिस्टर जिन्ना ने हिन्दुओं के वरावर ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व की माँग की । 

उन्हें इस बात से सन्‍्तोपष नहीं था कि नई कार्यकारिणी-परिपद्‌ में केवल एक-त्तिहाई 

मुसलमान रहें | पंजाब के यूनियनिस्ट नेता मलिक खिजहयात्खाँ तिवाना में भी 

जिन्ना की माँगों का विरोध किया । 


वयोंकि साम्प्रदासिवत्ता की समस्या का हल नहीं हो सका, अतः वायसराय 
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ने सम्मेलन असफल घोषित कर दिया । १४ जुलाई, सन्‌ १६४५ 
वायसराय द्वारा को लॉड्ड वेवल ने सम्मेलन के सम्मुख एक भाषण में कहा : 


सम्मेलन को “मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य यह था कि सम्मेलन नई कार्य- 
मसफलता की कफारिणी-परिपद्‌ की संख्या तथा उसके निर्माण का दंग 
घोषणा निश्चित करे। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने 


नामों की सूची मेरे पास भेजें | यदि बावश्यकृता होती तो मैं 
ड्स सूची में अपनी इच्छानुसार कुछ नाम जोड़ देता तथा एस प्रकार कागज पर एक 
ऐसी कार्यकारिणी-परिपद्‌ का निर्माण हो जाता जो सम्राट की सरकार मुझे तथा 
सम्मेलन को स्वीकार होती | मैंने अपने द्वारा चुने नामों फी सूची को समस्त नेताओं 
के विचार-विभरदं करने तथा अन्त में उसे सम्मेलन के सामने रखने की इच्छा की 
थी | भाग्यवश, कार्यकारिणी-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या एवं उनके निर्माण के 
ढंग पर सम्मेलन एकमत नहीं हो सका । 
मैने एक ऐसा हल सामने रखने का प्रयास किया जो पहले से ही मान लिए 
गये किसी फारमूले पर जाधारित न हो । मैने दलों के नामों की सूची मांगी तथा 
उनसे यह भी कहा फि यथाक्षक्ति में एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करूगा जो नेताओं तथा सम्मेलन, दोनों को ही मान्य हो । योरोपियनों या मुस्लिम 
लीग को तोड़कर यहाँ सम्मिलित होने वाले सभी दलों ने सूचियाँ भेज दीं । मैंने यह 
पूरा निदप्चय कर लिया था कि सम्मेलन असफल नहों होने पायेगा तथा इसीलिए 
मैंने कुछ नाम भी छाँटे थे जिनमें मुस्लिम लीग के भी कुछ नाम सम्मिलित थे । 
किसी भी दल के अधिकारों की माँग को पूर्णहप से स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव 
नहीं था | जब मेंने समस्या का हल मिस्टर जिन्ना के सामने रखा तो उन्होंने मुझे 
बताया कि यह मुस्लिम लीग को स्वीकाये नहीं था। उनके निश्चय से मुझे ज्ञात हो 
गया कि अधिक बातचीत व्यर्थ थी ।” 
जब वायसराय ने सम्मेलन असफल घोषित किया तो मौलाना आजाद ने 
कहा कि प्रारम्भ में ही वायसराय ने कहा था कि किसी एक दल को सम्मेलन को 
भंग करने का अवसर नहीं दिया जायेगा, परन्तु जो हुआ, वह इसके विपरीत था । 
वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश सरकार किसी भी समभौते के लिए तैयार नहीं थी 
तथा इसी कारण उसने मुस्लिम लीग की माँगों को अनुचित समभते हुए भी नहीं 
ठुकराया । लॉर्ड वेवेल भी मुस्लिम लीग की माँगों को अनुचित समभते थे, परस्तु 
यह कहकर कि वह अपना निर्णय क्रिसी एक दल पर थोपना नहीं चाहते, कोई 
सक्रिय कदम नहीं उठाना चाहते थे ॥! पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भी उनके एक 
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मित्र ने लन्दन से लिखा कि वेवेल-पोजना केवल ब्विटिश सावंजनिक निर्वाचन सम्बन्धी 
एक चाल थी तथा जिन्ना के बिना किसी सरकार के निर्माण न करने की योजना 
यही निश्चित हुई थी ।* 


मिस्टर जिन्ना, जो इस सम्मेलन के असफल होने के लिए जिम्मेदार थे, ने 
भी अंग्रेजों की चाल की निन्‍्दा करते हुए कहा कि वेवेल योजना स्वीकार कर लेने से 
पाकिस्तान की स्थापना की माँग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता । 


इ गलेण्ड में सावंजनिक निर्वाचन 


अगस्त, सन्‌ १६४४५ में जापान ने भी आत्मसमपंण कर दिया | इ गलैंड में 

जो नवीन सावेजनिक निर्वाचन हुए, उनमें मजदूर दल सत्तारूढ़ हुआ तथा पिस्टर 
एटली (अब लॉडें) प्रधानमन्त्री दने | श्रमदल ने इन घुनावों 

मजदूर दल का के दौरान में भारतीयों को स्वायत्तता देने की नीति का प्रति- 
सत्तारूढ़ होना. प्रादन किया था। श्रमदल के एक सम्मेलन में जो चुनाव के 
पूर्व हुआ था, वेविन मे कहा था “यदि हम विजयी होते हैं, हम 

प्रघानमन्त्री का कार्यालय बन्द कर देंगे और इसका कार्य डोमिनियन्स को दे देंगे ।/? 
लोकसभा के नये सत्र का उद्घाटन करते हुए सम्राट ने घोषणा की, “भारतोय 
जनता को दिये गये वचनों के अनुसार मेरी सरकार शीघ्र ही 

वेवेल का लन्‍न्दन भारतीय लोकमत के नेताओं से मिलकर भारत में स्वायत्त- 
बुलाया जाना शासन की स्थापना का यथावाक्ति प्रयत्न करेगी ।” प्रधानमन्त्री 
एटली ने भी मौलाना आजाद द्वारा भेजे गये बधाई के तार 

के प्रत्युत्तर में कहा कि मजदूर सरकार भारतीय समस्या का उचित समाधान 


(76 ४97॥0 0(॥6 (एप३७)॥7॥) 7,08276 35 7088507437]6, (6 (70 ६87]6 ॥76 
॥6 इ्वांत गोवा एए95 3 गधा ज़ांणा हा०प्राव 98 (९०७९० 9६(ए9९6९४ 6 
(०गष्टा०55 शत 6 शए्य॥ 7.0९8806 87 व एठणैंत गर00 96 फछ०ूशः 
लि शाला 76 00सशाग्राध्याँ 5 0 ग्रागइशा 85 3॥ |ग्रताशंतपत्षा (0 
066 8 त6९9॥9 07 6 शांधह एशापफए? 
--703 9७४705 77९९००॥), 9. 2, 
] पु 5 प्र6छ [0एछ॥ ध४ ९ बला तीर व5 वाभंप्रॉाक्या।20 2६ एथ7. 
0 लेश्टा0ा 7९०९55हल्‍6९5, 3]50 गढ6/ 6 जार (शाशां)रध०0 0 (9/5 
०५ शरण रांप्राएण वित8 6 ठ7शं0्ए5 ९००प्राउ४ एत णिगाग8 8 
(00रथाशपणधा। एछांतर000 उ|ं7)080, 25 070008/00 707 ॥06.”? 
--07०0[60 099 7.ब्वढ 7 : ४०73 0870॥$, ॥, 9, 38, 
2. 'चा ए९ 26 7€एा१९०, ए€ तो) 20]0052 (6 हातठा8 0#06 2४0 ध87567 
[75 090७5४7९55 [0 [6 6077770॥5.?? --+२47., 2699. 


(0०६७० 0 #खझ्ञाप्राद्गा5एएओ, 7. 2, 5, : [08097 २०४६४०४०॥५६ 
$(0४९76704 8700 7700£2॥0, 9. 355. 


२६६ | भारत में राष्ट्रीय जानदीलन 


शीघ्र ही करेगी । मजदूर सरकार ने भारत के वायसराय॑ 
वेवेल-धौषणा. लॉड वेवेल को भी परामर्श के लिए लन्दन बुलाया । १८ 
सितम्बर, सन्‌ १६४५ को लन्‍्दन से आने पर लॉड वेवेल ने 
घोषणा की : 
(१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाबों के निर्वाचन, जो युद्ध के कारण 
नहीं हो सके थे, आगामी शीत काल में होगे । 
(२) सम्राट की सरकार की इच्छा थी कि निर्वाचन के उपरान्त एक संवि- 
घान-निर्मात्नी-सभा का निर्माण किया जाय । 
(३) निर्वाचन के बाद ही भारतीय राजनीतिक क्रिप्स-योजना अथवा उसके 
स्थान पर अन्य किसी संभावित योजना पर विचार करंगे। 
(४) देशी राज्यों के साथ भी इस बात पर कि वह विधान-सभा में किस 
रूप में भाग लेंगे, परामझशे किया जायगा, तथा 
(५) ब्रिटिश सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य होने वाली सन्वि के 
उपबन्धों पर विचार करने को तैयार है। इसी दिन इंगरल॑ण्ड के प्रधानमन्त्री एटली 
ने लन्‍्दन में भी उपयुक्त आशय की घोषणा की । इससे पूर्व 
प्रान्तीय गवनरों अगस्त मास में ही लॉर्ड वेवेल प्रान्तीय गवर्नरों का सम्मेलन 
का सस्सेलन बुला चुके थे जिसमें यह निश्चय किया गया था कि युद्ध समाष्त 
हो जाने के कारण अब यह आवद्यक नहीं था कि प्रान्तों में 
भी सन्‌ १६३५ के शासन अधिनियम की घारा ६३ के अनुसार शासन चलता रहे 
तथा भारत में सावंजनिक निर्वाचन कराने का निर्णय लिया जा चुका था । 
भारत में निर्वाचन 
कांग्रेस ने यद्यपि वेवेल घोषणा फो भपर्याप्त व अस्पष्ट कहा फिर भी उसने 
निर्वाचनों में भाग लेना स्वीकार किया । इसने एक बहुत लम्बा निर्वाचन-घोषणा 
पत्र प्रसारित किया जिसमें अपनी नीति व कार्यों का स्पष्टीकरण किया । इसमें कहा 
गया कि कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्तशील है, 
कांग्रेस-निर्वाचन- उसने इसके लिए शक्तिशाली आन्दोलनों का संचालन किया है 
घोषणा-पत्र तथा अपमानजनक व अनुचित मांयों को सदा ठुकराया है। 
जितता ही सरकार ने उसका दमन किया, उतनी ही वह 
शक्तिशाली बनती गयी । इस घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि कांग्रेस भारत 
में एक लोकतत्त्रात्मक राज्य की स्थापना करना चाहती है, वह नागरिकों के समान 
अधिकारों में विश्वास करती है, वह संघात्मक शासन की पक्षपाती है जिसमें सम्मि- 
लित्त इकाइयों को स्वायत्त-शासन प्राप्त हो तथा विधान-सभाएँ वयसस्‍्क्र मताधिकार 
के सिद्धान्त के अनुसार संगठित हों । देश में सामाजिक तथा आशिक स्वतन्त्रता की 
स्थापना करने के लिए भी धोषणापन्न में कहा तथा अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समस्त 
राष्ट्रों के मंत्रीवुर्ण सम्बन्धों की स्थापना पर बल दिया गया । 
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मुस्लिम लीग ने 'पाकिस्तान के आधार पर निर्वाचनों में भाग लेना निश्चित 

किया | इसका यह भी कहना था कि यह सभी मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है। 

विधान-सभाओं के नवीन निर्वाचन सव्‌ १६४५-४६ के शीत काल में हुए । 

इसमें कांग्रेस ने सभी साधारण तथा कुछ मुस्लिम स्थानों पर विजय प्राप्त की । 

मुस्लिम लीग ने ४५६ मुस्लिम स्थानों में से ४४६ सीटें जीत लीं । पंजाब में इसने 

यूनियनिस्ट दल को, जो कई वर्षों से सत्तारूढ़ था तथा दावा 

निर्वाचन- करता था कि वह मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करता है, 

परिणाम हरा दिया। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में मुस्लिम लीग 

सफलता नहीं प्राप्त कर सकी क्योंकि वहाँ खान-बन्घुओं तथा 

उनके खुदाई खिदमतगारों' का जोर था। जिस समय मन्त्रिमण्डल बने, कांग्रेस 

ने ११ मे से ७ प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये । मुस्लिम लीग केवल बंगाल 

तथा सिन्ध में ही अपने मन्त्रिमण्डल बना सकी | पंजाब में मौलाना आजाद के 

प्रयत्नों से कांग्रेस, अकाली तथा यूनियनिस्ट दल ने संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाया तथा 

उत्तरी-परिचमो सीमाप्रान्त में खुदाई खिदमतगारों ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया । 
इनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ थी | 

युद्धोपरान्त देश के राजनीतिक वातावरण में अपार परिवर्तत हृष्टिणोचर 

हुआ। नवीन निर्वाचन भी हो चुके थे | अब धीरे-धीरे यह देखने में आ रद्दा था 

कि सभी वर्गों में देश को स्वतन्त्र देखने की उत्कट इच्छा थी। सरकारी अधिकारियों 

की भी मनोवृत्ति में परिवर्तन देखने में भा रहा धा। वह भी 

देश के राजनीतिक इसी बीच एक ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हुई जिसने देश के 

बातावरण में... राजनीतिक वातावरण में पुनः उत्तं जना भर दी । जापान के 

पुनः उत्त जना भात्म-समर्पण के उपरान्त नेताजी द्वारा स्थापित आजाद 

हिन्द सेना के सिपाही भी कंद कर लिए गये । उसके प्रमुख 

अधिकारियों के ऊपर फौजी कानून के अनुसार लाल किले में मुकहमा बलाया गया 

क्योंकि सरकार उन्हें राजद्रोही समभती थी । इस घटना ने समस्त देद्य में इनके 

प्रति भादर व सम्मान के भाव जागृत कर दिये । देशवासियों के हृदय में यह भावना 

थी कि इन वीरों ने देश की स्वाबीनता के लिए साहसपूर्ण 

आजादहिन्द सेना प्रयत्न क्यि थे तथा इनको छोड़ देना चाहिए था। स्थान-स्थान 

के मधिकारियों पर प्रदर्शन भी किये गये जिनमें सरकार से इन्हें मकत कर 

पर मुकदमा. देने का लाग्रह किया गया । कई जगहों पर जनता के ऊरर 

ः लाठियाँ तथा गोलियां चलायी गयीं। कलकत्ते में प्रदर्शन में 

४० व्यक्ति मारे गये तथा बम्बई में २३ तथा दोनों स्थानों में ३००-३०० ब्यक्ति 

से लधिक घायल हुए । जिन तीन मुस्य नेताओं पर मुकहमा चलाया गया था, 

वे थे कैप्टन शाहनवाज, कैप्टन जी० के० सहगल तथा लेफ्टिनेंट गृरुवल्भ सिह 

दिल्‍लन । सफाई की तरफ से पं० जवाहरजाल ने सर तेजवहादुर सप्र, 


ड् 
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श्री मूलाभाई देसाई, डॉ० कलाशनाथ काटजू, रायवहादुर दीवान बद्रीदास, 
श्री भआासफअली, वछ्शी सर टेकचन्द्र, कुबर सर दलीपरतिह भादि नामी नेता तथा 
वकील थे । श्री मूलाभाई देसाई ने सरकारी गवाहों से जोरदार जिरह तथा सफाई 
की वहस की , मुसलमानों ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया क्योंकि आजाद हिन्द 
सेता मे मुसलमानों की संख्या माविक थी यह मुकदमा € नवम्बर, सब १६४५ को 
शुरू हुमा तथा ३ जनवरी, १६४६ को इसका फंसला प्रकाशित हुआ। फोजी 
अदालत मे इन्हें आजन्म कारावास का दण्ड दिया तथा उनकी वेतनादि को शेप 
राशियाँ जब्त कर लेने का हुवम दिया । जनता की भावनाओं को देखते हुए कमान्डर 
इन-चीफ ने इनकी सजा माफ कर दी तथा वेतनादि की शेप राशियाँ जब्त करने 
की सजा वहाल रखी । देश में कई स्थानों पर इस दण्ड के स्वरूप प्रदर्शन किये 
गये । अकेले कलकत्त में ४३ व्यक्ति पुलिस को गोली से घायल 

सेना में विद्रेह हुए | जबलपुर में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जबलपुर 
'इण्डियन भार्मी मॉडिनेंस कोर! का हेड-मवार्टर था, जहाँ 

दस्त्रों का बड़ा गोदाम था। पूना में गांघीजी ने सनिकों को शान्त रहने को 
कहा । फरवरी, सन्‌ १६४६ के तीसरे सप्ताह में भारतीय नोसैना में तथा वायु सेना 
के एक भाग ने भी भाजाद हिन्द सेना के अधिकारियों से सहानुभूति प्रदर्शित करते 
हुए विद्रोह कर दिया । बम्बई के तीन लाइन मजदूरों ने भी एनका साथ दिया । 
इस स्थिति का सामना करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलायी गयी । इसने बम्बई में 
गोली चलायी जिसके फलस्वरूप लगभग २०० श्रमिक मर गये । कराची में जब 


नोसेना ने विद्रोह किया तथा अंग्रेजी सेना ने उन पर गोली चलायी तो भारतीयों 
ने भी प्रत्युत्तर में गोलियाँ चलायीं । 


भारत में होने काली इन घटनाक्ों से ब्रिटिश सरकार उदासीन न -रह: सकी । 
सेना की ठुकड़ियों का विद्रोह भविष्य के लिए खतरे का संक्रेत था, अतः इंगलंण्ड 


में यह अनुभव किया जाने लगा कि भारतीय स्वतस्त्रता की समस्या को और अधिक 
टाला नहीं जा सकता था । 


१३ 


केबिनेट मिशन और बाद की भारतीय राजनोतिं 





भारत की राजनेतिक स्थिति में जिस तेजी के साथ परिवतेन होता जा 
रहा था, उसे ध्यान में रखकर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री एटली ने १६ फरवरी, 
सत्‌ १६४६ को इंगलैंड की पालियाम्रेन्ट में यह घोषणा की कि केविनेट के तीन 
सदस्य इंस उद बय से भारत भेजे जायेंगे कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर 
स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में धोजना बनायें : १६ मार्च को पुनः पालियामेन्ट में उन्होंने 
एक घोष॑ंणा की जिरुूमें कहा गया कि भारत की परिस्थिति 
प्रधानमन्त्री एटलो में परिवर्तत हो गया है तथा अब उसके हल के लिए नयी 
की घोषणाएँ. * योजना बनानी पड़ेगी । इस घोषणा में भारत की स्वाघीनता 
के अधिकार को स्वीकार किया गया तथा कहा गया कि सर- 
कार यह भी स्वीकार. करती है कि भारत को यह निरइचय करने का भी अधिकार 
रहेगा कि वह राष्ट्रमण्डल में रहे अथवा. उससे सम्बन्ध-विच्छेद करले । यह भी कहा 
गया कि किसी अल्पसंख्यक-वर्ग को इस बात की छूट नहीं दी जायगी कि वह 
, पहुसंख्यक-वर्गे की राजनैतिक प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाये । 
२४ मार्च, सन्‌ १९४६ को तीन केविनेट-सदस्यों का एक मिशन भारत 
आया । इसमें भारतमस्त्री लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, व्यापार- 
केवनिंट मिशन मण्डल के प्रधान सर स्ट्रेफॉर्ड क्रिप्स तथा फर्द लॉर्ड ऑफ 
भारत में ऐडमिरेल्टी श्री ए० वी० ऐलेक्जेन्डर थे । 
इस मिशन ने २५ मार्च, सत्‌ १६६६ को पत्रकारों के 
हा एक वक्तव्य में बताया कि वह खुला मस्तिष्क लेकर आया है तया किती भी 
हष्टकोण से बेचा नहीं है। मार्च के अन्तिम सप्ताह में इसने लॉर्ड बेवेल तथा 
प्रान्तीय गवर्नरों से परामर्श क्रिया तथा १ लर्भलसे १७ 
परामर्श एवं अप्रौल तक विभिन्न भारतीय नेताओं के साथ परामर्श किया । 
विचार-विमर्श इस बीच १८२ बैठकें हुई तथा मिशन ने ४७२ नेताओं से 
विचार-विमशे किया | इसके वाद उन्होंने देश की विभिन्न 
र्घ& 
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विचारधारा के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन किये तथा ५ मई को के प्रेस त्या 

मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 

शिमला-सम्मेलन. शिमला में बुलाया 7 इसका मुस्य उद्देष्य बांग्रेस तथा लीग 

भी मससफल के बीच समझोता करके कोई निश्चित योजना बनाना था, 

परन्तु क्योंकि मुस्लिम लीग देएा के विभाजन पर बड़ी थी, 

अतः शिमला-कास्फ्र नस में कोई हल नहीं निकल सका; अतः १६ मई को मिद्दन ने 
अपनी योजना प्रकाशित कर दी । 

केबिनिट मिशन योजना 

केविनेट मिशन योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं : 

(१) भारत एक संघ होगा जिसमे ब्रिटिष् भारत के प्रान्त तथा देशी रियासत 
दोनों सम्मिलित होगे। वेदेशिक नीति, रक्षा तथा यातायात विनाग संघ के अन्तर्गत 
होंगे । अवशिष्ट छक्तियाँ प्राग्तों को प्राप्त होंगीं। देशी राज्यों फे अधिकार-क्षेत्र में 
वह सब विषय होगे, जो ग्ह संघ को प्रदान न बरे। . 

(२) संघीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में ब्रिटिण भारत तथा देशी 
रियास्तें, दोनों के प्रतिनिधि होंगे। संघोय व्यवस्थापिका में क्सी साम्प्रदायिक 
समस्या पर कोई प्रस्ताव बिना उस प्रस्ताव के सम्विन्धित सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों 
के बहुमत की स्वीकृति के पास नहीं होगा । 

(३) प्रान्तों को अपने-अपने पृथक प्रशासन सम्बन्धी दग बनाते का अधिकार 
होगा । इस प्रकार के तीन वर्ग होंगे । वर्ग (अ) में मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, 
मध्यप्रान्त, विहार तथा उड़ीसा, (व) में उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त, पंजाब तथा 
सिन्ध; तथा (स) में बंगाल व आसाम होगे । इन वर्गों को यह निश्चय करना था 
कि प्रान्तों के लिए सामूहिक विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं तथा 


। शिमला-सम्मेलन के पूर्व केविनिट मिशन के विचारों तथा कांग्रेस्न व अश्प्न 
संस्थाओं व वर्गों के विचारों से मिस्टर जिन्ना सहमत नहीं थे। वे देश के 
विभाजन की रट लगाये हुए थे मौर सिद्धान्तत: जब तक यह स्वीक्रार नहीं 
कर लिया जाता, वे किसी भी सहयोग के लिए तैयार न थे। शिमला-सम्मेलन 
की भी अत्तफलता का कारण यही है । कैबिनेट मिद्यन के सदस्य देश के विभा- 
जन की योजना से सहमत नहीं थे; अतः उन्होंने अपनी ही एक योजना का प्रका- 
शन कर दिया । यहाँ पर मुस्लिमों के एक सम्मेलन का जिक्र आवश्यक है जो 
केबिनेट मिशन की भारत-यात्रा के दौरान में देहली में हुआ था भोौर जिसका 
एकमात्र उद्द बय कैबिनेट मिद्दन पर यह प्रभाव डालता था कि मुस्लिम लीग 
मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था है और यदि दो-राष्ट्र-सिद्धान्त नहीं 
माना गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा ! यह सम्मेलन १० अप्रैल को 
देहली में हुआ द । श्री सुहरावर्दी ने इस सम्मेलन में कह्य कि मुस्लिम राष्ट्र 
अभी मरा नहीं है और विरोध केवल छाब्दों से नहीं होगा।” यहाँ तक ऐसे 


भाषण इस सम्मेलन में हुए जिसमें चंगेजाँ और हलाकू की परम्पराओं का 
पुनरावतेन करने की बात कही गयी। 
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यदि ऐसा किया जाय तो वर्ग को किन विपयों का प्रबन्ध सौंपा जाय । भारत-मन्त्री 
लॉड पेथिक लॉरेन्स के विचार में इस योजना में तीन स्तरों के संविधान की कल्पना 
की गयी । इसमें सबसे ऊपर भारत संघ था, सबसे नीचे प्रान्त। उन्होंने कहा, 
“इसके अतिरिक्त हम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त वर्गों के रूप में इसलिए एक साथ 
संगठित होना चाहेंगे कि सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त की अपेक्षा मधिक विस्तृत 
क्षेत्र की सेवाओं का संचालन वर सके ।” प्रान्तों को स्वेच्छा से अपने समूह से निकल 
जाने का भी अधिकार प्रदान किया गया । वर्ग में सम्मिलित होने का निर्णय नवीन 
संविधान के बैन्‍्तर्गत प्रथम निर्वाचन होने के उपरान्त नवगठित प्रान्तीय विधान- 
मण्डलों वो करना था । 

(४) संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान-सभा बनेगी । इसमें 
जनसंख्वा के अनुसार प्रत्येक प्रान्त को स्थान दिये जायेंगे। अनुमानतः प्रत्येक दस 
लाख जनसंख्या पर संविघान-सभा में एक सदस्य निर्वाचित होना था। अल्पसंख्यकों 
के लिए सभी रियायतें समाप्त कर दी जानी थीं तथा केवल तीन प्रकार के निर्वाचफ्र- 
समृह बनने थे-- हिन्दू, मुसलमान तथा सिवख (केवल पंजाब में) । 

(५) प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहयोग से एक आन्तरिक 
सरकार की स्थापना होनी थी जो वायसराय की बध्यक्षता में कार्य करती । 

(६) भारतीय संविधान-सभा तथा ब्रिटेन के मध्य सत्ता के हस्तान्तरण के 
फलस्वरूप उठने वाते मामलों के सम्बन्ध में एक सन्धि होगी। इस योजना में यह 
आशा व्यक्त की गयी कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य घना रहेगा तथा 
उसे पृथक होने का भी अधिकार प्राप्त होगा । 

(७) ब्रिटिश सरवार संविधान-सभा द्वारा निर्मित संविधान को कार्यान्वित 
करेगी । 

(८) भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित करने के उपरान्त ब्रिटेन के लिए देशी 
र्यासतो पर 'सर्वोपरिता' रखना कठिन होगा, परन्तु यह नवीन सरकार की भी 
नहीं दी जायगी ! 

बेविनेट म्शिन ने भारत का विभाजन करने के प्रघन पर भी विचार किया 
तथा निम्न कारणों से विभाजन को अस्वीकार क्या : 

(१) मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र तया 

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में गेर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक 

भारत-विनभाजन बी- पहले में ३७-६% तया दूसरे में ४५३५८ | पंजाब में 
से लसहमति मुसलमानों की संल्या लगमग १ करोड़ ६० लाख थी तथा 
गर-मुसलमानों की लगभग १ करोड़ १२ लाख। बंगाल में 
मुसलमानों की संख्या ३ करोड़ ३० लाख तथा गैर-मुसलमानों की २ करोड़ 


७० लाख से अधिक; मानों की संख्या गैर-मुसलमानों की अपेक्षा 


| 
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३० लाख कम थी। मिद्दन का विचार था कि देश का विभाजन करने से अहप- 
संख्यकों की समस्या का उचित हल नहीं निकलेगा । 

(२) बंगाल तथा पंजाब का विभाजन, उन प्रान्तों की जनसंख्या के एक बड़े 
भाग की इच्छा के विरुद्ध था। 

(३) प्रशासकीय, आधथिक तथा सनिक समस्याएँ भी विभाजन के मार्ग में 
चाधाएंँ थीं। विभाजन होने पर सुरक्षा तथा डाक-तार की समस्त व्यवस्था छिन्न- 
भिन्‍न हो जाती । ४ 

(४) देशी राज्यों के लिए मी विभाजित भारत से सहयोग करना कठिन हो 
जाता। 

(५) प्रस्तावित पाकिस्तान के पूर्वी तथा पश्चिगों क्षेत्रों में ७०० से अधिक 
मील की दूरी थी । 

केविनेट मिशन योजना का सर्वाधिक विवादास्पद पहलू प्रान्दों का वर्गों में 
संगठित होने के सम्बन्ध में था।इस सम्बन्ध में योजना की भाषा भी अस्पष्ट 

थी। काँग्रेस का मत्त था कि वर्ग में सम्मिलित होता अथवा 

प्रान्तों फे वर्गो- उसे छोड़ना ऐच्छिक था तथा वर्गीय संविधान का निर्माण 

फरण पर कांग्रेस होने पर प्रान्त उसमें रहने अथवा नहीं रहने के लिए स्वतन्त्र 

 ब लीग में विरोध थे। मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण था कि प्रास्तों का वर्ग में 

सम्मिलित होना अनिवायं था तथा वर्ग के निर्णयों को प्रान्तों 

के लिए मानना आवश्यक था । ब्रिटिश सरकार का मत मुस्लिम लीग से मिलता- 
जुलता था । 

यह योजना कांग्रेस व मुस्लिम लीग की माँगों का समन्वय थी । कांग्रेस 
की माँग थी---एक दक्तिशाली केन्द्रोय सरकार की स्थापना हो तथा भारत का 

विभाजन नहीं हो | इस योजना ने कांग्रेस की अखण्ड- भारत 

मुल्यांकन की माँग मान ली | मुस्लिम लीग को सन्तुष्ट करने के लिए 

इस योजना में कहा गया कि साम्प्रदायिक प्र॒इनों के समभौते 

के लिए दोनों जातियों का पृथक बहुमत आवश्यक था । प्रान्तों का अनिवाय वर्गीकरण 

होना था तथा प्रत्येक वर्ग को अपना संविधान निर्धित करने का अधिकार था 

अर्थात्‌ यह पाकिस्तान की माँग के बराबर था क्योंकि वर्ग (ब) तथा (प्त) ने मुस्लिम 
जनता का बहुमत था तथा इनमें शासन भी मुघ्लिम बहुमत के आधार पर होता । 

इस योजना के अनुसार साम्प्रदायिक्र रियायतें समाप्त कर दी गयी थीं। 

अब कैवल तीन निर्वाचक-समूह रह गये थे तथा योरोपियन, ऐंग्लो-इण्डियन, ईसाई, 

आदि अनेक वर्गों को, जिन्हें पहले पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया, उनके लिए अब 

यह रियायत समाप्त कर दी गयी । ब्रिटिश सरकार ने इस योजना के द्वारा पहली 

“बार देशी रियासतों को अपने राजनीतिक भाग्य के निर्णय करने का भधिकार 

प्रदान किया। प्रस्तावित संविधान-सभा के सभी सदस्य भारतीय होने थे तथा 
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प्रान्तीय विधान-सभाओं के योरोपियन सदस्यों को संविधान-सभा के मिर्वाचनों में 
भाग नहीं लेना था । इस योजना के फलस्वकूप जो अस्तरिम सरकार वननी सी, 
उसे दिन-प्रति-दिन प्रशासन में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गयी थी तया सभी बिभाग 
भारतीयों फो सौंपे जाने का निश्चय कर दिया गया था । 


इस योजना के प्रकाशन से मिश्रित प्रतिक्रिपा देश में दिखायी देने लगी । 
कैविनेट मिशन योजना में वर्गकिरण-प्रणाली का समावेश मुह्लिम लीग की पाडि- 
स्तान के मांग के अनुरूप थी। दूसरी भोर, जैसा उल्लेरा किया जा घुझ़ा है कि 
देश के विभाजन को प्रत्यक्ष रूत्र में स्वीकार न कर कांग्रेस को प्रसस्त रगाने की 
चेष्टा की गयी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य पूर्व प्रकाशित योजनाओं की 
अपेक्षा केविनेट मिद्नन योजना प्रगतिशील और महत्वपूर्ण थी । स्वयं गांसीजी ने 
मिष्ठान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिस्थितियों को घ्पान में रगाने हुए 
इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती थो ।! परन्तु यही सत्र कुछ नहीं था। कांग्रेस 
ने इसकी आलोचना में कहा कि इममें प्रस्तावित केन्द्रीय दारन 
आलोचना अत्यन्त नियंतल शासन होगा । घासन-सत्ता का इतना अधिक 
अमस्जुलित विकेन्द्रीशदरण देश में अराजकता तथा भयंकर 
आधिक अव्यवस्था पंदा कर देगा .? इसके आता गबनेर-जन रेल का स्वछय इस 
योजना में तामपात्र का संबंधानिक शायक का नहीं, अधितु का्येशोल अच्यद्ष का था 
और कई अंगों में (संघ के) प्रजातान्त्रि. शासन अनियाय॑ नहीं था। एक मौर 
भसंगत बात यह थी कि अस्थायी सरकार में लीग तथा कांग्रेस का समानुपात था। 
यह प्रस्ताव “न तकंयुक्त घा, न उचित और न जनतन्त्रवादी विद्वान्तों के अनुस्प 
हो । कांग्रेस ने जपने सूचना-पत्न में प्रतिपादित डछिया कि “अतिवस्थों, आरक्षणों, 
अभिरक्षणों तथा वर्गहितों के सन्‍्तुलन के (इस) बन में स्वतस्त्र मारत का स्पष्ट 
चित्र ही नही दिखायी पड़ता था ॥+ 





[ चि्ीवागपात ठतग्वाता ठकालत फिश ॥6 ०06 कैीं5807  जिंक्षा। 5 
“शार 8550 600ए0ग्राध्या 6 मिला 60एटएप्राला ९00ए0 ॥9५९ 970000९0 
ग पीर लाटा।ा॥$970९5.7! 

2 वेन्द्रीय शासन की निर्बलता का कारण यह था कि उसका अधिकार केवल 
विदेश, रक्षा तथा यातायात सम्बन्धी विषयों तक हो था। करेंथी, वें किंग, 
कहस्टम्स, माप एवं भारदण्ड, योहना तथा विंकास, मुद्रा, विनिमय दृश्यादि 

हृत्वपू्षे विषयों पर उसका कोई अधिकार नहीं रखागया था । 

३3 “गुनाह इण्ए्टल्शांता 0ि एडगए एऐलफल्शा पीर (0ाह्ाट 5५ दा06 (86 [,648206 
0 धार [ए|लांफ छ050एच0फ0ा फऋठछ5 'पारंधाशा टठ््राधाता 5९१६८, 707 
0च्राए९, ए07 €णॉए, 707 (९0022९९./ 

4. पृत्त गीह फाशेर ठाी इल्थांएांए78, ॥2९६६४४६०75, इशटिट्रएशा्ं5 दहवथें (96 
छञ्ंभायोाए णी ठार फालिटडा इशठांत्रब 20006 द 45 07609 (0 रंडए452 
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परन्तु इन भालोचनाओं के स्व॒रों के बावजूद भी प्रायः सभी दलों ने इस 

योजना को स्वीकार कर लिया | बांग्रेस ने १४ जून को योजना स्वीकृत कर दी । 

मुस्लिम लीग ने भी यद्यपि इप योजना की कटु आलोचना की, 

योजना स्वीफार्य परन्तु इसे स्वीकार कर लिया । मिक्खों का यह कहना था कि 

इस योजना ने उन्हें मुमलमानी बहुमत-वर्ग के बीच छोड़ दिया 

था, जिससे उन्हें डर था कि उनके हितों की उपेक्षा हो परन्तु कांग्रेस के यह 

आदवासन देने पर कि उनके न्यायपूर्ण हितों को उपेक्षा नहीं की जायगी उन्होंने भी 

योजना स्वीकार कर ली । 

हिन्दू महासभा का कहना था कि इस योजना ने भारत की अखण्डता को 

केवल संद्धान्तिक रूप में ही स्वीकार क्रिधा था। उसने प्रांतों के वर्गीकरण का विरोध 
किया क्‍योंकि इससे देश के विभाजन होने का डर था | 


संविधान-सभा का निर्वाचन 

जुलाई सन्‌ १६४६ में केविनेट मिशन योजना के अन्तमेत प्रस्तावित संविधान- 
सभा के लिए निर्वाचन हुए। इसमें कांग्रेस ने २१० साधारण स्थानों में से १६६ 
स्थान जीत लिए तथा ब्रिटिश भारत के लिए मियत कुल २६६ स्थानों में से कांग्रेस 
ने २११ तथा मुस्लिम लीग ने ७३ स्थान प्राप्त किये। मिस्टर जिन्ना ने जब यह्‌ 
देखा कि कांग्रेस ने भारी वहुमत भ्राप्त किया था तो उन्हें घोर निराशा हुई तथा 
मुस्लिम लीग ने यह योजना अस्वीकृत कर दी। कांग्रेस लीग का सहयोग प्राप्त 
करना चाहती थी, अत: उसने प्रांतीय वर्गों के सम्बन्ध में ६ जून को प्रसारित 
सरकारी घोषणा भी मान लो, जिससमें कहा गया था क्रि प्रांतों का वर्गीकरण इस 
योजना का एक अनिवाय तत्व था तथा यदि किसी कारणवश कोई स्वेसम्मत 
समभोता नहीं हो सका तो इसका निर्णय, उसके प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि “यदि ऐसी संविधान- 
सभा जिसमें भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग शामिल नहीं है, कोई संविधान 
बनाये तो सम्राट की सरकार भारत के अनिच्छुक हिस्सों पर उसे बलपूर्वक लागू 
नही करेगी ।” संविधान-सभा की प्रथम बैठक 8 दिसम्बर को हुई जिसमे मुस्लिम 
लोग के प्रतिनिधियों ने भाग न हीं लिया। मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के लिए एक 
पृथक्‌ संविधान-सभा की माँग करने लगे । 


अन्तरिम सरकार का निर्माण 
इसी बीच वायसराय इस बात के इच्छुक थे कि केबिनेट मिशन योजना 
के अन्तगंत एक अन्तरिम सरकार का निर्माण किया जाय । जिस समय अन्तरिम 
सरकार के गठन पर बातचीत होने लगी, इस प्रश्न पर कि उसमें कौन शामिल 
हों, कोई समझौता न हो सका । १६ जून १९४६ को लाडे वेवेल ने एक वक्तव्य 
निकाला जिसके अनुसार उन्होंने अन्तरिम सरकार में कांग्रेस के ६, मुस्लिम लीग 
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के ५ तथ्ग अन्य अल्पसंख्यकों के तीन प्रतिनिधियों (१ सिक्‍्ख, १ पारसी, १ ईसाई) 
को रखने की घोषणा की। समन्त्रियों के मध्य विभागों का वितरण वायसराय हांरा 
प्रमुख राजनीतिक दलों के पराम्शानुसार होना था। कांग्रेस ने यह माँग की कि 
उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रीय मुसलमान को रखने का अधिकार मिले। 
मुस्छिम लीग मे इसका बविरोघ किया तथा बाद में कांग्रेस ने सरकार में शामिल 
होने से इन्कार कर दिया । २६ जून की वायसराय ने एक 'कामचलाऊ सरकार की 
स्थापना की घोषणा कर दी । २२ जुलाई को वायसराय ने कांग्रेस तया मुस्लिम 
लीग के अध्यक्षों के पास एक नवीन योजना भेजी । इसके अनुसार अन्तर्कालीन 
सरकार के सदस्यों की संख्या १४ होनी थी जिसमें ६ कांग्रेसी प्रतिनिधि (जसमें एक 
दलित-वर्ग का सदस्य होना था; ५ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि तथा अल्पसंस्यकर-वर्ग 
के तीन प्रतिनिधि होने थे। कांग्रेस अपनी संख्या में से राष्ट्रवादी मुतलमान चुन 
सकती थी। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय मुसलप्ान सदस्य की नियुक्ति का 
विरोघ किया तथा प्रस्ताव अस्वीक्ृत कर दिया | वायसराय ने 

मुस्लिम लीग को विना मुस्लिम लीग के ही सरकार बनाने का निश्चय किया | 
सीधो कार्यवाही इस वीच मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए: 
'डायरेबट एकशन' शुरू करने की योजना बनाई । मुस्लिम लीग 

का कहना था कि कांगेंस की हंठबर्मी तथा सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ 
जो विश्वासघात किया जा रहा था, उसे हल करने के लिए लीग ने वैधानिक 
उपायों से काम लिया था, परन्तु उस्ते सफलता नहीं मिली थी तथा वह अब 
प्रत्यक्ष कार्यवाही की योजना तैयार कर रही थी। वास्तव में यह कार्यवाही 
सरकार के विरुद्ध न होकर गर-मुस्लिमों के विरुद्ध होनी थी। लीग ने १६ 
अगस्त इस कार्यवाही के लिए निश्चित क्िया। पंजाब, कलकत्ते तथा पूर्वी 
बंगाल में इस कार्यवाही के फलस्वरूप बहुत दंगा मच गया : संकड़ों व्यक्ति 
मारे गये । जब ३ सितम्बर को जवाहरलालजी तथा उनके साथियों! ने बाय- 
सराय की कार्यकारिणी की हैसियत से शपथ ली तो मुघ्लिम लीग ने पुनः प्रत्यक्ष 
कार्यवाही दी , यह दिन 'मातम दिवस! मनाया गया तथा भारत में एक भयंकर 
गृहयुद्ध का प्रारम्भ हो गया। नोआखाली तथा टिपरा में हिन्दुओं पर बहुत 


। इसमें ५ कांग्रंसी हिन्दू, १ कांग्रेसी मुसलमान, २ गैर-कांग्रें सी मुसल- 
मान, १ मकाली सिख, ? गेर-काँग्रेसी ईसाई, १ कांग्रेसी हरिजन, १ गेर- 
कांग्रेसी पारसी ये ' सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: पं० जवाहरलाल नेहरू, 
सरदार वललभभाई पटेल, डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, श्री आसफअली, श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी, श्री शरतचन्द्र वोस, डॉवटर जान मथाई, सरदार वल्देवसिह 
सर शफात्तअहमदर्खा, श्री ज़गजीवनराम, संघबद बलीजहीर तथा श्री सी० एच० 
भाभा। वायसराय ने वह भी घोषणा की थी कि कि मुसलमान इसमें और 
छामिल छ्ये जायेंगे । 7, 
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अत्याचार किया गया देश में कई स्थानों पर इसकी प्रतिक्रिया भी हुई | गाँधीजी 
ने नोआखाली में शान्ति के लिए यात्रा की तथा देशवासियों मे णान्ति रखने 
की अपील की । 
अब मुस्लिम लीग ने देखा कि अन्तरिम सरकार कुघलतापुर्व क काम कर रही 
थी, तथा संवेधोनिक गतिरोध का कुछ निदान निकल आया था, तो उसने यह 
महसू किया कि उसके हाथ में कुछ भी अधिकार नहीं आये 
मुस्लिम लीग का थे। २६ अपट्यर को लीग ने अन्तरिम सरकार में भाग लेना 
सरकार में प्रवेश स्वीकार किया | इपके पांच सदस्य, नवावयजादा लियाकत- 
अलीखां, मिरटर घुन्द्रीगर, मिस्टर अब्दुलरबनिश्तर, मिस्टर 
गजनफरमलीखां तथा श्री जोगेन्द्रनाथ मण्डल सरकार में सम्मिलित हुए। तीन 
सरकारी सदस्यों श्री शरतचन्द्र वोस, श्री अलोजहीर तथा सर शफातअहमदखा को 
त्याग पन्न देना पड़ा | मुस्तिम लीग का इस सरकार में सम्मिलित होने का मुख्य 
उद्देश्य भपनी स्थिति को हृढ़ करना, पाकिस्तान की मांग मनवाना तथा सरकारी 
कार्यों में रोड़ा अटकाया था। मुस्लिम लीग ने जब सरकार में प्रवेश किया तो 
सरकार जिस “टीम” भावना से काम फर रही थी, वह नष्ट हो गयी शीघ्र ही 
कांग्रेस व लीग में अन्तरिम सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में मतभेद हो गया । 
कांग्रेस की धारणा थी कि यह एक मन्त्रि-परिपद के समान है तथा यद्यपि सरकारी 
पत्रों में इसके लिए 'मन्त्रि-परिषद' दाव्द प्रयोग होने लगा था, परन्तु मुस्लिम लीग 
का मत था कि यह सन्‌ १६९३५ के अधिनियम की वायसराय की कार्यकारिणी- 
समिति के समान थी । उसने कभी भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि सबसे 
सहयोग कर शासन चलाया जाय तथा ऐसी नीति प्रस्तावित की जाय जो सभी 
सदस्यों को मान्य हो। भारत में मुस्लिम लीग की व्रत्यक्ष कार्यवाही के कारण 
साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये थे । इन्हें सरकार मुस्लिम लीग की असहमति-नीति 
गा हल दवाने में असमर्थ हो रही थी | मुस्लिम लोग ने संविधान-सभा का भी 
हें कार कर रखा था परन्तु वह क्न्तरिम सरकार में भाग ले रही थी। उसके 
प्रतिनिधि १४ अगस्त, सन्‌ १६४७ तक अन्तरिम सरकार में रहे जिसके पश्चात्‌ 
उसने पाकिस्तान में अपनी पृथक सरकार बनायी । 
पाकिस्तान के लिए आन्दोलन 
यहाँ यह जानना भी असंगत न होगा कि पाकिस्तान का जन्म देने वाले क्या 
कारण थे तथा उसकी स्थापना के लिए मुस्लिम लोग ने क्या प्रयत्न किये । इस बात 
की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार मुसलमानों को कांग्रेस 
के विरुद्ध उभाड़ कर अपने हितों की पूर्ति करती चाही थी । उन्होंने मुसलमान 
सदस्यों में जो पृथकता की भावना भरी, वह सबंदा बढ़ती गयी जिसका फल देश 
का विभाजन हुआ । प्रारम्भ में तो मुसलमानों की माँग यही थी कि पृथक्‌-निर्वाचन 
मण्डल हों तथा व्यवस्थापिका में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिले तथा लोक-पेवाओं 
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में उनके लिए संरक्षण हो। कांग्रेस यद्यपि इन माँगों को अनुचित समभती थी 
फिर भी वह इन्हें सालने को ठेयार थी। सत्‌ १६३४५ तक लीग ने पाकिस्तान की 
गके लिए आम्दोलन नहीं किया था। जब द्वितीय गोलमेज-सम्मेलन में भी 
पृथक्‌ मुस्लिम राज्य स्थापित करने की चौधरी रहमतअली की योजना का जिक्र 
भाया तो इसे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अव्यवहायं बताया। सन्‌ १६३५ के संविधान 
के भी विरोध का आधार यह नहीं था कि उसने पृथक मुसलमानी राज्य की 
व्यवस्था नहीं की थी, बरन यह कि प्रस्तावित सुधारों से वास्तविक उत्तरदायी 
शासन की स्थापना होना प्म्भव नहीं था । जब सन्‌ १६३७ में प्रान्‍्तों में निर्वाचन 
हुए तो मुस्लिम लीग ने जो माँगें की थीं, उनकी भी चर्चा यथास्थान हो चुकी है । 
लीग की अब तक पृथक मत, पृथक्‌-निर्वाचक-मण्डल, वैधानिक रक्षाकवच की माँग 
पूरी हो चुकी थी । उसके पास कोई सामाजिक अथवा आशिक कार्यक्रम तो था नहीं, 
तथा लीग को जीवित रहना था | वह हिन्दू तथा मुसलमानों के मध्य तनाव पैदा 
करके ही मुसलमानों की पहानुभूति प्राप्त कर सकती थी तथा 

हिन्दू राष्ट्रवाद इसी कारण पाकिस्तान का नारा लगाया गया। इसी बीच 
का नारा सावरकर तथा भन्य हिन्दू नेता हिन्दू राष्ट्र का स्पष्ट तौर 
पर प्रचार करने लगे थे तथा वह कांग्रेस को हिन्दु-हितों की 

: विरोधी घोषित कर रहे थे हिन्दु-सभाई नेता खुले आम ऐसे भाषण देने लगे थे 
जिससे यह प्रतीत होने लगा था कि संयुक्त भारत में रहने पर सम्भवतया मुसल- 
मानों के अधिकार सुरक्षित न रहें | मुसलमानों को कहा गया कि वह इस देश में 
अल्पसंख्यक वे तथा उनके लिए उज्ज्वल भविष्य नहीं था। यद्यपि यह प्रचार 
मुसलमानों के प्रचारों की प्रतिक्रिया के रूप में था, फिर भी इसने मुसलमानों की 
पृथक्‌वादी भावनाओं को उभाड़ा | मुसलमान अब यह समभने लगे कि उनकी 
सा्कांक्षाओं की पूर्ति केचल ५क पृथक मुस्लिम राज्य को स्थापना होने पर ही हो 
सकती है । कांग्रेस के 'जन-सम्पर्के-कार्यक्रम ने, जो सन्‌ १६३७ में निर्वाचनों के पहले 
तथा बाद में चलाया गया, भो मुसलमानों को विद्रोही बनाया। 

कांग्रेस का जन-. वांग्रेस का कहना था कि देद् की मुख्य समस्या साम्प्रदायिक 
सम्पर्क आन्दोलन नहीं अपितु आधथिक है तथा उसने मुसलमानों को मिलाने का 
प्रयत्त किया। प्रारम्भ में कुछ मुसलमान कांग्रेस की तरफ 

खिच भी आए क्योंकि लीग के पास जन कल्याण की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी । 
मुस्लिम लीग ने इस कार्यक्रम को अपने बर्तित्व के लिए एक चुनोती समझा तथा 
जिन्ना ने मुसलमानों में प्रचार शुरू कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों में फूट डालकर 
. लीग को कमजोर करना चाहती थी । उसने इस्लाम खतरे में! 

लोग का कांग्रेस. नारा हबाकर मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने के लिए 
विरोधी बान्दोलन आन्दोलन घुरू क्षिया तथा वांग्रेस की निन्‍्दा करते हुए उसे 


्ज 


तानाशाही चताया। लीग ने उन प्रान्तों में, जहाँ कांग्रेस 
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सरकार बन गयी थी, मुसलमानों के ऊपर हिन्दुओं के कल्पित अत्याचार का ढिदोरा 
पीट कर भी मुसलमानों में पृथक होने की भावना का संचार किया । पाकिस्तान 
की माँग करने में मुस्लिम लीग चेकोरलोवाविया के 'सुदेतन आन्दोलन" से भी 
प्रभावित हुई | उनका कहना था कि सुदेतन जन तथा चेकों में जितना भेद था, 
उतना हो भारत में हिन्दू व मुतलमानों में था। अन्त में यह भी क्रह देता चाहिए कि 
पाकिस्तान की मांग करने में अंग्रेजों ने लीग को उत्साहित क्रिया था। घुरू से ही 
उन्होंने 'फूट डालो तथा राज्य करो' की नीति अपनायी थी । पाकिस्तान का विचार, 
पटवर्द्धात तथा मेहता के विचारों में कुछ नया नहीं था ।! सन्‌ १६३६ में एडवर्ड 
थाँमसन ने भी इस वात को बड़े विस्मय के साथ देखा कि कुछ सरकारी पदाधिकारी 
पाकिस्तान की माँग से सहानुभूति रखते थे। मिस्टर एमरी भी समय-समय पर 
हिन्दू व मुसलमानों के मध्य भेद उल्लेख बड़े जोर शोर से किया करते ये । क्रिप्स 
प्रस्ताव ने भी भारत-विभाजन को साम्प्रदायिक समस्या का हल स्वीकार किया था। 
मुसलमानों की पाकिस्तान की माँग तथा द्विरराष्ट्र सिद्धान्त मुस्यतया सन्‌ 
१६३७ से १९४० के मध्य विकसित हुआ | जॉन स्टुअर्ट मिल का यह कथन था 
'कि राज्य का क्षेत्र साधारण तथा जातीयता के क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिए ।' 
प्रथम महायुद्ध के बाद योरोप में यह सिद्धान्त बहुत ही मान्य 
द्ि-राष्ट्र सिद्धान्न था तथा विलसन के “१४ सिद्धान्तों का भी आधार था। इस 
सिद्धान्त के पक्ष में जो तक दिए गए हैं, उन्हें मुस्लिम लीग 
ने भी दोहराया था कि (अ) स्वतन्त्र राज्य उस जात्ति के धर्म, संस्कृति व भाषा के 
विकास में अत्यन्त सहायक होता है तथा (ब) ऐसे राज्य में अन्तर्जातीप ह प व 
भगड़े आदि नहीं होते हैं तथा न ही बहुसंख्यकों द्वारा अल्पत्त॑स्पकों के शोपण की कोई 
सम्भावना रहती है । 
पाकिस्तान की स्थापना का विचार सर्व प्रथम सर मोहम्मद इकबाल ने 
दिसम्बर सन्‌ १६३० में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा । इकबाल 
साहब जो पहले तो राष्ट्रवादी विचारों के थे तथा उनकी कविता “सारे जहाँ से अच्छा 
हिन्दोसतां हमारा” इसका प्रमाण है पर कालान्तर में वह सम्प्रदायवादी बन गए । 
अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में जहाँ अनेक जातियों एवं धर्मों 
के लोग रहते हैं “योरोपीय प्रजातन्त्र” नहीं स्थापित किया जा सकता । उन्होंने कहा 
कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त, सिन्ध तथा बिलोचिस्तान को एक मुस्लिम 
राज्य के रूप में गठित कर देना चाहिए, यह स्वशासित मुस्लिम राज्य भारत के 
भीतर अथवा बाहर, रह सकता था। पर वह इसे घाहते थे कि भारत से पृथक न 
रहें तथा एक केन्द्रोय संघ इकाई के रूप में रहे | संघ की दक्तियाँ कम से कम होती 
थीं तथा वह अवशधिष्ट दाक्तियाँ भी इकाइयों को सौंपने के पक्ष में थे। वह प्रास्तों 
द्वारा सेना के संगठन के पक्ष में थे । 


यू. ट्रण्मप्रा्भ पंशाहाण, ?. 78, 


केविनेट मिशन और वाद की भारतीय राजनोति | २६६ 


सन्‌ १६३३ में कंम्ब्निज विश्व विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ मुस्लिम विद्या्ियों 
ने एक नई योजना प्रस्तुत की । उनके नेता चौधरी हिम्मत अली ने कहा कि पाकि- 
स्तान की स्थापना पंजाब, बिलोचिस्तान, उत्तर-पश्चिम मीमा प्रान्त, काइ्मीर व 
सिन्ध को मिलाकर करनी चाहिए तथा बंगाल व आसाम को मिलाकर '“बंगेइस्लाग' 
की स्थापना की जाय । सर मोहम्मद जफरुल्ला ने इसे अव्यवहारिक एवं काल्पनिफ 
बताया ! सन्‌ १६३८ में मिस्टर जिन्ना ने भी सिन्ध प्रान्तीय मुस्लिम लीग के 
अधिवेद्न में पाकिस्तान की माँग की । इसके बाद २३ मार्च सन्‌ १६४० को उन्होंने 
मुस्लिम लीग के लाहोर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव 
स्वीकृत कराया । इस प्रस्ताव में माँग की गयी थी कि भारत के पश्निमोत्तर तथा 
पूर्वी क्षेत्र जैसे मुस्लिम बहुल प्रान्तों को मिलाकर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में संग- 
ठित्त करना चाहिए ॥” अपने भाषण में मिस्टर जिन्ना ने कहा, “राष्ट्र की किसी भी 
मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः उनका अपना प्रदेश तथा राज्य होना चाहिए । 

मिस्टर जिन्ना का मत था कि भारत की समस्या एक साम्प्रदायिक समस्या 
नहीं अपितु एक अन्‍्तर्राप्द्रीय समस्या थी । उनका कहना था कि यदि ब्रिटिण शासन 
भारतीय जनता की शाप्ति और भलाई का इच्छुक था तो उसके लिए केवल एक 
मार्ग था कि वह भारत के मुख्य राष्ट्रों को पृथक-पृथक क्षेत्र सौंव दें तथा इन क्षेत्रों 
के अलग-अलग राज्य बना दें । उनका कहना था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों की 
सम्यता भिन्न थी तथा दोनों के मध्य जो एकता कट्ठी जाती है वह कृत्रिम है तथा 
अंग्रेजों के समय से प्रारम्भ हुई है तथा अंग्र जों ने सनिक शक्ति के बल पर इसे बनाए 
रखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अल्प मतों की इच्छा के विरुद्ध हिन्दू मुंसल- 
मानों को एक ही प्रजातांबिक पद्धति में रखा गया तो वह वास्तव में हिस्दू राज्य 
होगा और कांग्र सी प्रजातन्‍्त्र से इस्लाम नप्ट हो जायगा ॥£ 

पाकिस्तान की स्थापना सम्बन्धी जो प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पास किया 
उसका मुख्य अंद इस प्रकार है : 

“अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का यह टहृढ़ विचार है 
कि कोई भी संवंधानिक योजना इस देश में काम में नहीं लाई जा सकती और ने 
मुसलमान उसे स्वीकार कर सकते हैं यदि वह नीचे लिखे मूल सिद्धान्तों पर आधारित 
न होगी--- 

भौगोलिक हृप्टि से मिली हुई इकाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में वाट दिया जाये 
गौर इन क्षेत्रों को इस प्रकार संगठित किया जाय कि जिन क्षेत्रों में मुमलमानों का 
बहुमत है जैसे कि भारत के उत्तर-पर्चिम और पूर्वी प्राल्त हैं, उतको स्वतस्त्र 
॥ #. |, इश्क + ॥॥635 ए॥0358 0. छाएंगी $0एदटांट्ी॥9५ 70 [8085 ([99- 
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राज्यों में संगठित कर देना चाहिए जिनमें इकाइयों को पूर्ण स्वतन्त्रता और सावे- 
भौम सत्ता प्राप्त हो 7 

इसके कुछ दिनों बाद एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका को एक भेंट में बताया 
कि पाकिस्तान एक जनतंत्रात्मक संघीय राज्य होगा जिसमें पश्चिम में पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, विलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, तथा पूर्व में बंगाल तथा भासाम सम्मिलित 
होंगे । मुसलमानों ने अलग राष्ट्र के लिए अपनों माँग बराबर रखी तथा जब कभी 
भी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये, पाकिस्तान कीं 
माँग ने उन्हें हमेशा ही असफल कर दिया। क्रिप्स-प्रस्ताव तथा राजगोपालाचारो 
फामू ला, जिसकी चर्चा पहले की जा चुदी है, ने भी पाकिस्तान की माँग को स्वीकार 
किया । 

मुस्लिम लीग द्वारा ह्वि-राष्ट्र के सिद्धान्त की मांग करता एक राजनीतिक 
मूर्खता थी । इसका कहता था कि हिन्दू व मुसलमान धर्म, सामाजिक रीतिरिवाजों, 
दर्शन, साहित्य जादि दृष्टियों से पृथक-पृथक हैं । दोनों के जोवन सम्बन्धी हृष्टिकोणों 
में अन्तर है। उनका इत्तिहास अलग है तथा उनमें किसी हृष्टि से भी समानता 
नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के अधीन कर दिया 
जायगा तो उनकी सभ्यता तथा संस्कृति का विनाश हो जायगा। अलीगढ़ के 
अफजलहुसन कादरी तथा जफरुलहसन्त ने यह दावा किया था कि भारत के मुसलमान 
स्वतः एक राष्ट्र हैं तथा हिन्दुओं तथा गैरमुसलमानों से उन्तका राष्ट्रीय अस्तित्व 
भिन्न था । 

मुस्लिम लीग यह समझती थी कि पाकिस्तात का तलिर्माण अल्पसंख्यकों के 
हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय था परच्तु यह घारणा दुरदशितापूर्ण नहीं 
थी। लीग ने कभी यह विचार नहीं किया कि पाकिस्तान की स्थापना के बाद भी 
भारत में कुछ मुसलमान रह जायेंगे तथा उनकी समस्या का क्या हल होगा, अथवा 
पाकिस्तान में भी कुछ गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक बच रहते तथा उनके सम्बन्ध में 
क्या निश्चित होता था । यदि इन प्रहनों का कोई उचित हल निकल सकता था तो 
भारत में मुस्लिम अल्पसंरुयकों के हितों की रक्षा के लिए भी कोई हल नहीं निकल 
कक 2 कक ५ कहा 3 राष्ट्रीय राष्ट्र तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 
यह भी भूल गयी कि वर्तम लाए दीया 5 ् हक 033 अल 
फरती है । रूस तथा स्विटजरलेण्ड ब बट हर हू 8 22 कक 
कभी नहीं उठी जैसी भारत में पर हे व आ कक के आम 
अमान मिल कस बोली मा कसा में भो अनेक धर्म, जाति 
कि भारत में हिन्दुओं तया मुसलभानों ह मन 

को समस्या नहीं सुलक सकती थी। 


“महक किक 4 कज मक 2 
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कैबिनेट मिशन गौर बाद की भारतीय राजनीत्ति | ३०१ 


अँग्र जों के भारत छोड़ने की घोषणा 
भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ने जो ग्ृह-युद्ध पैदा कर दिया था, उसे 
देखते हुए अंग्रेजों ने यह विचार किया कि सारी परिस्थिति उनके काझू से बाहर 
निकलती जा रही थी तथा यदि शीघ्र ही कुछ निर्णय नहीं 
प्रधानमन्त्री. किया गया तो भारत की हालत गौर खराब हो जाएगी। 
कफी घोषणा. ब्रनिटिश-प्रधानमन्त्री ने २० फरवरी, सन्‌ १६४७ को यह घोषणा 
की कि “सम्राट की सरकार अपने इस निश्चय को स्पष्टठतया 
सूचित कर देना चाहती है कि वह जून सन्‌, १६४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के 
हाथ में श्ासन-शक्ति को सौंप देगी ।” इसके साथ ही यह भी कहा गया कि “यदि 
जून, सन्‌ १९४८ तक किसी पूर्ण प्रतिनिधि संविधान-सभा द्वारा संविधान का निर्माण 
नहीं हुआ तो ब्रिटिश सरकार इस वात पर विचार करेगो कि निश्चित तिथि को 
केन्द्रीय धावतन किसे सौंपे तथा इस वात का भी निश्चय करेगी कि भारतीयों 
के हित में समस्त भारतीय शासत को वह एक ही शक्ति को सौंत दे अथवा 
उसके (ब्रिटिश भारत) कुछ क्षेत्र वतंमान प्रान्तीय शक्तियों के हाथ में ही सौंप दे ।” 
उनका कहना था कि अनिश्वित को वर्तधान दशा खतरे से भरी थी तथा 
भौर अधिक इसे टाला नहीं जा सकता था | इसी अवसर पर लॉ माउन्टवेटेन की 
भारत के वायसराय पद पर नियुक्ति घोषित की गयी जिन्हें सत्ता हस्तांतरित करने 
का कार्य सौंपा जाना था। तेरह मास वाद अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा 
से यह विश्वास किया जाता था क्रि विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य विभेद कम हो 
जायेंगे मौर वह किसी निश्चय पर पहुँच जायेंगे । गाँवीजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का 
सबसे उत्तम कार्य कहा, परन्तु वह पाकिस्तान बनने के विचार से काँप उठते थे । 
साउन्टवेटेन योजना 
२४ मार्च, सन्‌ १६४७ को लाड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउन्टवेटेन भारत 
के वायसराय बने तथा भारत बाते ही उन्होंने विभिन्न नेताओं से विचार-विमर्णा 
प्रारम्भ कर दिया | उनके पद ग्रहण पर लॉ इसमे ने कहा कि वह बीच समुद्र में 
एक बारूद से भरे ऐसे जहाज के खेने का दायित्व ले रहे थे जिसमें आग लग चकी 
थी। उन्होंने यह जनुभव किया कि कांग्रेस व लीग में कोई भी समझौता 
नहीं हो सकता था तथा देश का विभाजन ही एक मात्र उपाय था। विभाजन को 
आधार मानक्तर उन्होंने कांग्रेस व लीग से वार्तालाप कर एक योजना बनायी तथा 
इस योजना को ब्रिठिश्व सरकार द्वारा स्वीकृत कराने के लिए वह मई, सन्‌ १६४७ 
में लंदन गये । वहाँ से तीन जून को वापस लौटने पर उन्होंने अपनी योजना घोषित 
कर दी । 
इस योजना के अनुमार भारत व पाकिस्तान दो डोमीनियनों की स्थापना 
तथा दंगाल व पंजाव का विभाजन करने का निर्णय किया गया ; पंजाब, सिंध, 
बिलोचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा जासाम के सिलहृद जिले के मुस्लिम- 
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बहुल प्रदेशों को इस बात की छूट दे दी गयी कि वह पाकिस्तान में मिलें अथवों 
भारत में ।* पंजाब, बंगाल, व आसाम प्रान्तों के विभाजन के लिए एक स्वततर सीमा 
कमीशन की नियुक्ति की गई जिसका कार्य प्रास्तों के मध्य («0 भागों की 
रेखायें निर्धारित करता था। भारत व पाकिस्तान को यह भी अधिकार ५ 
निश्चित क्रिया गया कि वह चाहूँ तो राष्ट्रमण्डल छोड़ दे। देशी रियासत के 
सम्बन्ध में यह घोषणा की गयी कि वह भारत अथवा पाकिस्तान में अपनी इच्छा- 
नुसार शामिल हों । इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार १५ 
अगस्त को ही सत्ता हस्तांतरित कर देगी । रा 

लीग तथा कांग्रेस द्वारा इस योजवा की स्वीकृति किए जाने के उपरास्त लॉ 
माउन्टवेटेन ने इसे तुरन्त कार्यान्वित कर दिया । पश्चिमी पंजाब व पूर्वी बंगाल 
ने पाकिस्तान में रहने का निर्णय किया । उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रात, सिन्च, त्रिलो- 
चिस्तान, सिलहट ने भी यही निर्णय किया । इस निश्चयों के फलस्वरूप १५ अगस्त, 
सन्‌ १६४७ को भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों का प्रादुर्माव हुआ । 
पाकिस्तान की स्थापना से मिस्टर जिल्ना की मुस्लिम राज्य की योजवा का स्वप्त 
पूरा हो गया । ब्रिटिश कूटनीति हमेशा से ही 'विभाजन द्वारा क्षासच' करने के पक्ष 
में ही थी । आयरलैण्ड, सूडान, साइप्रस, पैलेस्टाइन इसके उदाहण हैं। सेठी का 
कहना है कि पकिस्तान की स्थापना एक अलौकिक घटना थी । 


भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम सन्‌ १६४७ 
साउस्ट्वेटेन योजना के आधार पर जुलाई, सन्‌ १६४७ में ब्विटिश पालिया- 


सैन्ट ने भारतीय स्वतन्त्रता भधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की मुख्य 
घाराएं इस प्रकार थीं : 


(१) १४५ अगस्त, सन्‌ १६४७ से दो स्वत्तन्त्र उपनिवेश्ञों, भारत तथा पाकि- 
स्तान का जन्म होगा तथा इसी दिन ब्रिटिश सरकार दोनों उपनिवेशों की संविधान- 
सभाओं को सत्ता हस्तान्तरित कर देगी | 


(२) दोनों उपनिवेशों में एक-एक गवसतर-जनरल होगा। इनकी नियुक्ति 
मस्त्रिमण्डल की सलाह से की जायगी । गवनेर-जनरल तथा प्रान्तों के गवर्नर 
भविष्य में स्वेच्छापूवक कार्य नहीं कर सकेंगे । उस्हें अपने भन्त्रियों के परामश्ण से 
शासन करना होगा 

(३) दोनों उपनिवेक्षों की संविधान-सभाएं उनसे विधान-मण्डल के रूय में 
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। इस बात के निर्णय के लिए यह प्रक्रिया थी : बंगाल तथा पंजाब में विधान- 
सभाओं में मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम जिलों के प्रतिनिधि को भारत अथवा 
पाकिस्तान में शामिल होने के सम्बन्ध में पृथक-पृथक मतदान करना था। सिन्ध 
में विधान-सभा को हक हूप में इस पर विचार करना था। बिलोचिस्तान 
को >पनी प्रतिनिधिक संस्थाओं की संयुक्त बैठक द्वारा निश्चित करना था 
तथा पश्मोत्तर सीमाग्रान्त तथा सिलहट में जनमत-संग्र ह द्वारा निर्णय होना था। 
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- भी कार्य करेंगी तथा इसकी वैधानिक शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध न होगा । १५ 
अगस्त, सत्‌ १६४७ के उपरान्त ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम उप- 
निवेशों पर विना उसके विधान-मण्डल की स्वीकृति के लागू नहीं होगा । 

(४) भारत-मस्त्री का पद समाप्त कर दिया गय्रा तथा जब तक उपनिवेद्ों 
में नवीन संविधान नहीं बन जाता, शासन सन्‌ १६३५ के अधिनियम के भनुत्तार 
होना था जिसमें परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आवद्यक संशोधन कर दिये 
गये । ः ह 

(५) देशी राज्यों के ऊपर ब्रिटिश सावं भौमिक सत्ता का अन्त हो गया तथा 
उन्हें किसी भी उपनिवेश में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया गया । 

१५ अगस्त, सन्‌ १६४७ को जब भारत तथा पाकिस्तान स्वतन्त्र राज्य बने 
तो लॉ भाउन्ठवेटेन भारत के तथा भिप्ठर जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर- 
जनरल बने । 

कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया 

कांग्रेस हारा भारत के विभाजन की योजना स्वीकार करने के सम्बन्ध में 
उसकी काफी निन्‍दा की गयी है यद्यवि कांग्रेस ने भारत की एकता को पहले से 
अपना मूलमन्त्र बनाया हुआ था । परन्तु परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो गयीं कि 
उसे बाध्य होकर देश के विभाजन की योजना स्वीकार करनी पड़ी । गांधीजी भी 
पहले कई वार देश के विभाजन को अस्वीकार कर चुडे ये। ऐसा करने में उनके 
सामने केवल दो ही विकल्प थे--या तो वह पाकिस्तान की अनुमति लेकर हिन्दू- 
मुस्लिम संघं सदा के लिए मिटा दें या उसका विरोध करके ग्ृह-युद्ध की सम्भावना 
पंदा कर दें । पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल अन्तरिम सरकार में 
देख रहे थे हि लीग के सहयोग के त्रिया देश का शासन नहीं चल पा रहा था । 
उनके सामने देश में कुशल शाप्तन शान्ति के लिए कोई दुसरा हल ही नहीं था । 
१४ जून को कांग्रेस महासमितति ने २६ के विर्द्ध १५३ मत से विभाजन की योजना 
स्वीकार कर ली | कृपलानीजो ने, जो कांग्रे स अध्यक्ष थे, मिम्न शब्दों में बताया कि 
गांधीजी की विभाजन सम्बन्धी सम्मति की उसने क्‍यों अवहेलना की थी : 

“हिन्दुमों मुसलमानों के वीच मार-काट के बुरे क्ृत्यों की होड़ चल रही है । 
डर यह है कि यदि हम इस तरह एक-दृपरे से बदला लेने तथा एक-दूसरे का 
तिरस्कार करते चले जायेंगे तो घीरे-चीरे हम नरमक्षकों अयवा उप्तसे भी बुरी स्थिति 
में जा गिरेंगे ।*“““में तीस साल से गांवीजी के साथ हूँ। उनके प्रति मेरी भक्ति 
कभी विचलित नहीं हुई है । यह भक्ति केवल व्यक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं अधिनु 
राजनोतिक है | जब भी में उनसे सहमत नहीं हुआ तब मी मैंने उनकी अन्तःप्रेरणा 
को बपने खूद तके-पूर्णे विचारों को लपेक्षा अधिक सही माना है। आज मी में 
मानता हूँ कि झपनी महती निर्मयता को लिए हुए वह रही हैं तथा मेरी युक्तियाँ 
न्नूटिपूर्प हैं तो फिर में उनके साव क्यों नहीं हैं ? इसलिए हि में अनुमव करता हूं 
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कि वहु अभी तक इस समस्या को सामूहिक रूप से हल करने का कोई रास्ता नहीं 
निकाल पाये हैं। है 

पण्डित नेहरू का कहना था कि अराजकता तथा अक्षान्ति रोकना संवर्स 
अधिक आवश्यक था तथा निर्दोष लोगों की हत्या होने से तो भारत का विभाजन 
अधिक अच्छा था | यह भी एक सत्य है कि कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता के प्रश्न 
को और अधिक नहीं टालना चाहती थी तथा यह भी सोचती थी कि यदि 
ब्रिटिश मौफरण्वाही भारत में रही तो वह और भी अधिक संकटपूर्ण परिस्थिति पैदा 
कर देगी । पण्डित पथ्त का कहना था कि "पाकिस्ताव की स्वीकृति से, शेप भारत 
संगठित व सशक्त बत सकेगा । इससे देश उस्तति करेगा तथा विश्व के राष्ट्रों में 
अपना स्थान प्राप्त करेगा । शेष भारत में 'द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त' सहन नहीं किया 
जायगा । प्रत्येक नागरिक को अपनी पूर्ण भक्ति राष्ट्र को देनी पड़ेगी । सरदार 
पटेल का मत था कि विप्राजन हो जाने के उपरास्त भी “हमारे पास ७५% से 
८०९ तक्र भारत शेष रहेगा जिससे हम अपनी इच्छानुसार विकसित तया शरक्ति- 
शाली बना सकते हैं ।” इनका यह भी मत था कि यदि मुसलमानों को भारत में 
रहने को विवश किया गया तो केवल फूट व द्वेप ही फंलेगा तथा देश की कोई भी 
प्रगति नहीं हो सकेगी । 

महात्मा गांधी ने विभाजन को एक आध्यात्मिक दुर्घटना' कहा। उन्होंने 
कांग्रेस से असहमति प्रकट करते हुए कहा कि यह ३३ वर्षो के सत्याग्रह का लज्जा- 
जनक परिणाम था ! 

अंग्रेजों ने भारत क्‍यों छोड़ा ? 

अन्त में इस सहत्वपूर्ण प्रइत पर भी विचार कर लेना चाहिए कि अंग्रेजों में 
इतनी सुबुद्धि कैसे पेदा हो गयी कि स्वयं भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गये ? 
डॉक्टर पट्टामि सोतारमैय्या का कहना था कि यह केवल परिस्थितियों का बल था, 
न कि अंग्रेजों की आदर्शवादिता जिसके कारण वह भारत छोड़ने को तैयार हुए । 
निःसन्देह अंग्रेजों का भारत छोड़ देने का निर्णय दुरदशितापुर्ण था । 

भारत में राष्ट्रीय भावना द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त इतनी विकम्वित हो चुकी 
थी कि अंग्रेजों ने यह जान लिया था कि द्क्ति के जोर पर छल द्वारा भव भारत 
की दबाये रखना असम्भव होगा। सन्‌ १६४२ का आन्दोलन, आजाद हिन्द फौज 
का संगठन, सेना में विद्रोह भादि ऐसी घटनाएँ थीं जिनसे अंग्रोजों को महसूस हो 
रहा था कि वह एक सुलगते हुए ज्वालामुखी पर बैठे थे जिसका कभो भी विस्फोट 
हो सकता था । इसके अतिरिक्त रूस, अमेरिका आदि देशों ने भी समय-समय पर 
अग्नम ज सरकार को कहा था कि वह भारत में संवैधातिक गतिरोघ को समाप्त करने 
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की कोई योजना बनावें। अमेरिकी सेकेट्ररी-जनरल जनरल मार्शल ने २६ फरवरी, 
सन्‌ १६४७ को एक प्रेस-सम्मेलन में कहा कि “संयुक्त राज्य ब्रिटेन के भारत को 
स्वृतन्त्र करने के प्रइन पर पूरी त्तरह सहमत था।” एशिया में भी प्रगतिशील 
आन्दोलन जोर मारने लगा था ; एशियाई राष्ट्र यह महमूस करने लगे थे कि पश्चिमी 
राष्ट्र उनका शोपण कर रहे थे | सुदूर तथा मध्य-पूर्व में नवचेतता फेल रही थी 
परन्तु इन सबमें अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त 
अंग्रेजों की द्क्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी । आथिक हृष्टि से वह दिवालिया हो 
चुका था तथा ऐसे नाजुक समय में, जब ब्रिटेन को अपने देश का पुनर्निर्माण करना 
था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह साथ ही साथ भारत पर भी अपना प्रभुत्व 
कायम रख सके । महायुद्ध के वाद मजदूर दल के सत्ताछढ़ होने ने भी स्वतन्त्रता की 
गति तेज कर दी । हाउस ऑफ लॉडस में २५ फरवरी, सत्र १९४६ को लॉड पेथिक 
लारेंस ने यह घोषणा की कि वर्तमान हालत में भारत में ,त्रिटिश राज्य सुचारु रूप 
से नहीं चलाया जा सकता और ब्रिटिश सरकार अब दोबारा यह गलती, जो इसने 
आयरलंण्ड के सम्बन्ध में भी-की थी, नहीं करना चाहती थी ॥2 सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स 
का भी कहना था कि यदि भारतीयों को सत्ता का हस्तान्तरण नहीं किया गया तो 
प्रशासन बैठ जायगा ।* केबिनेट भिद्न के प्रस्तावों पर ही चचिल ने कहना शुंहू कर 
दिया था कि मजदूर दल इंगलंण्ड का दिवाला निकाल रहा था। अंग्रेजों के भारत 
छोड़ने का एक कारण यह भी था कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस अब तक निश्चय 
पर पहुंच चुकी थीं तथा दोनों ने ही विभाजन की योजना स्वीकार कर ली थी। 
संवेधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए इससे अच्छी और कोई योजना नहीं बने 
सकती थी तथा अब अंग्रेजों के सामने यहाँ जमे रहने का यह बहाना नहीं रह गया 
था कि देश में साम्प्रदायिकता की समस्या -का हल नहीं निकल पाया था। यदि 
कांग्रेस तथा लीग में यह सममकोता नहीं हुमा तो सम्भवत्तया भारत को स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने में कुछ भौर दिन लग जाते। भयानक शक्तपात के बाद देश 

को विदेशों शासन से मुक्ति मित्र ही गयी । हमें इत स्थान पर रवीर्द्रनाय ठाकुर 
के वावय याद बाते हैं, जो उन्होने मृत्यु से तीन मास पूर्व सत्‌ १६४१ में कह्ठे थे, 
“भाग्य-चक्र किसी दिन इंगलेण्ड को बाध्य करेगा कि वह भारतीय साम्राज्य को 
छोड़ दे, परन्तु वह किस दशा में तथा विस कप्ट मे भारत छोड़ें गे * उनके शासम 
का अन्त गा होगा जब इनक्री शासन रूपी नदी गूख जायग्री तथा नहीं मालूम 
कितनी मिट्टी तथा कूड़ा-ऋरबट वह अपने पीछे छोड जायेंगे । 


नलत-ीीनीयीन-न टनननत«+- सनम 





2 वंग्रढांधा 8770०] एि८९४5६६०, 947, ५०), ।. ७. 58. 
3 ३84, 099. 463-64. 
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स्वतन्त्र भारत का संविधान और विशेषताएं 





. भारतवासियों में जैसे-जैसे राजनीतिक चेतना का विकास होता गया, उनकी 
यह माँग भी हढ़ होती गयी कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा हो । 
सन्‌ १६१६ के मांठफोड्ड-सुधारों से भारतीयों को अनेक आशाएँ थीं, परन्तु जैसा 
उसवा रूप सामने आया, उससे देश के राजनीतिज्ञों के भ्रम मिट गये ; उन्होंने यह 

समभ लिया कि जब तक देश के संविधान का निर्माण स्वयं 

भारतीयों हारा. देशवासियों द्वारा नहीं होगा, तब तक जनता के अधिकारों 
संविधान-सभा का कोई ध्यान नहीं रखा जायेगा । सन्‌ १६१६ में अमृतसर 
की साँग में हुए काँग्रेस-अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय 

के आधार पर पूर्ण स्वायत्तश्ञासी शासन की माँग की गयी । 

सन्‌ १६२२ में महात्मा गांधी ने इस बात की ओर संकेत किया कि 'स्वराज्य 
ब्रिटिश पालियाभेन्ट से उपहारस्वरूप नहीं मिलेगा वरन्‌ वह तो भारत द्वारा सम्पूर्ण 
विकास की एक घोषणा मात्र होगा ।” सन्‌ १६२८ में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 
सर्वेदलीय सम्मेलन के निश्लयों के आधार पर भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार 
की । यद्यपि समय-समय पर कांग्रेस संविधान-सभा की माँग करती रही, परन्तु 
सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । गोलमेज-सम्मेलन की कार्यवाहियों से 
यह स्पष्ट'था कि सरकार ऐसी माँगों को मानने को तत्पर नहीं थी। सन्‌ १६३४ में 
स्वराज्य-दल ने एक प्रस्ताव में यह कहा कि अन्य राष्ट्रों के समान ही भारत के 
लिए भी यह दल आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग करता है तथा इसे क्रियान्वित 
करने के लिए यह आवश्यक समझता है कि एक संविधान-सभा, जिसमें प्रत्येक वर्ग 
के दलों का प्रतिनिधित्व हो, बुलायी जाय ।” इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 
वयस्क-मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान-सभा की माँग पर लोकमत 
जाग्रत किया | फंजपुर अधिवेशन (१ ६३६) में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, 
जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता केवल उसी विधान को स्वीकार करेगी । 


जिसका निर्माण उसने स्वयं किया है तथा जो भारतीय राष्ट्र की स्वाधीनता पर 
३०६ 


स्वृतस्त्र भारत का संविधान अपर विशेषतायें | ३०७ 


आधारित है। कांग्रेत निश्चित रूप से बस्तुतः लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना 
चाहती है, जहाँ राजसत्ता पूर्णझप से भारतीय जनता में निहित हो तथा सरकार पर 
जनत्ता का नियन्त्रण हो। ऐसे राज्य का निर्माण केवल संविधानन्सभा द्वारा ही 
किया जा सकता है जो वयस्क-मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो तवा जिसे 
विधान-निर्माण के समस्त अधिकार प्राप्त हों ।” सन्‌ १६३७८ में कांग्रेस ने हरीपुरा- 
अधिवेशन में इसी माँग को दुहराया तथा युद्ध-काल में मी उसकी यही माँग रही। 
युद्ध-कार्य में वयोंकि अंग्रेज सरतार भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छुक 
थी, अतः भारतीयों वो प्रसप करने के लिए गवर्नर-जनरल लॉर्ड लिनलिथगों ने 
८ अगस्त, १६४० को घोषित किया क्रि युद्धोपरान्‍्त मारत के नवीन संविधान के 
निर्माण का दायित्व भारतीयों पर होगा । इस घोषणा द्वारा प्रथम बार अंग्रेज 
सरकार ने इस माँग को रवीवार किया वि भारतीयों को संविधान-निर्माण का 
अधिवार प्राप्त होगा। बाद में फ्रिप्स-मिशन ने भी इसे स्वीकार किया तथा संविधान- 
सभा संगठन पर भी प्रकाएण टाला, परन्तु उसके असफल रहने पर इस दिछ्षा में कोई 
प्रगति नहीं हो सवी । सन्‌ १६४६ में फेविनेट-मिशन ने संविधान-सभा के संगठन के 
सम्बन्ध भें अपनी योजना प्रस्तुत बे । 
बेविनेट मिद्दान योजना के मनुसार संविधान-निर्माण के लिए संविधान-सभा 
के संगठन तथा निर्माण का निश्चय किया गया। संविधान-सभा के सदस्पों का 
निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थघापिका-सभाओं हारा होना तय किया गया था। सदस्यों के 
निर्वाचन का आधार जनसंख्या और साम्प्रदायिक हृष्टिकोण था। ऐसा निश्चित 
किया गया था कि प्रति दस लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य का 
संविधान-सभा चुनाव हो। जिस संविधान-सभा का निर्माण इन निर्वाचनों के 
का संगठन फलस्वरूप होना था, वह पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संस्था नहीं थो 
बोर उसकी दाक्तियाँ सीमित थीं। यह संविधान-सभा ब्रिटि 
संसद के झधीन थी । इसके क्ायं के लिए भी एक निदिप्ट विधि को व्यवस्वा थी । 
जुलाई में संविधान-सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें सभी राजनैतिक दलों 
ने भाग लिया घा | यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि ये निर्वाचन केवल 
ब्रित्शि भाग्त के २६६ स्टार्नों के लिए ही हुए थे ; इसमें काँग्रेस को २११ तथा 
मुस्लिम लीग को ७३ स्थान प्राप्त हुए थे । 
कि संविधान-सभा दो प्रथम देंठक ६ दिसम्बर, सन्‌ १६४६ को हुई। मुस्लिम 
लीग ने ऋपने हृष्टिकोण में परिवर्तत कर लिया तथा संविधान-समा के 
गा हप्कार का निमयय किया। लीग ने यह माँय प्रस्तुत की 
वेघान-सभा यो कि हेन्दू और मसलमान दो पृथक्‌-पृथक्‌ राष्ट हैं तथा 
2022 है रे अमर गनअलग संविधान सभाएँ होनी चाहिए। 
: ४ हे बाहुप्कार करने पर भी कांग्रेस ने संविधान-सभा 
सेविवान-निर्माण के कार्य को चालू रखने को निश्चय 


३०८ | भारत में राष्ट्रीय जान्दोलन 


किया ।/११ दिसम्बर को डॉ० राजेन्द्रगसाद संविधान-समा के स्थायी नब्यते 
निर्वाचित हुए । 

१३ दिसम्बर को श्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य सम्बन्धी प्रस्ताव विचा- 
राथें रखा जो २२ जनवरी, सन्‌ १६४७ को स्वीकृत हुआ | संविधान के विभिन्न 
पहलुओं पर विचार करने के लिए संविधान-सभा ने कई समितियाँ? भी नियुक्त 
कीं। इसी बीच राजनीतिक घटनाचक्क में तेजी से परिवर्तन होते गये ! १५ अगए्त 

को ही भग्रेजों ने भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया और 
संविधान-सभा इस दिन भारत का विभाजन होकर भारतवर्ष तथा पाकिस्तान 
प्रभुत्व-सम्पन्त दो नवीन डोमिनियनों का आविभाव हुआ । भारती य स्वतंत्रता 
अधिनियम ने संविधान-सभा के स्वरूप को बदल दिया । अब 
संविधान-सभा पूर्णखपेण एक प्रभुत्व-सम्पन्न सेंस्था वन गयी। विभिन्न-समितियों की 
सिफारिशों पर विचार करके २६ अगस्त, सन्‌ १६४७ को संविधघान-सभा ने डॉक्टर 
बी० आर० अम्बेडकर की अध्यक्षता में, इन सिफ़ारिशों के आधार पर नदीन 
संविधान के प्राहप को अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रार्प-समिति नियुक्ति की (इस 
समिति ने संविधान का प्रारूप ४ नवम्बर को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया 
तथा तत्पदचात्‌ उसके प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार हुआ । २६ नवम्बर को संविधान 
सभा में संविधान का अन्तिम रूप स्वीकृत किया तथा यह संविधान २६ जनवरी, 
सव्‌ १६५० से लागू किया गया | २६ जयवरी का दिन देझ्ष प्रति वर्ष स्वतन्त्रता- 
दिवस के रूप में सन्‌ १६३० से मनाता आ रहा था, भतः इसी ऐतिहासिक दिन पर 
संविधान को भी लागू करने का निश्चय किया गया था । 
संविधान की विशेषताएँ 

विस्तृत संविधान- अन्य देशों के संविधानों की तुलना में भारत का संवि- 
धान एक विस्तृत प्रलेख है । इसका निर्माण करने में भारतीय संविधान-निर्माताओं 
ने भूत, बतंमान और भविष्य सभी परिस्थितियों पर ध्यान दिया है । उनका उद्देश्य 
केवल मात्र आदर्श संविधान प्रस्तुत करने का नहीं था अपितु इसके साथ-साथ वे 
भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक व्यावहारिक संविधान चाहते थे । 

हु पूज संविधान में ३९५ अनुच्छेद तथा अनसूचियाँ थीं । संप्तम संशोधन 
अधिनियम द्वारा यद्यपि इसके कई उपबन्ध निराधित कर दिये गये तथा फिर .भी 
इसमें २०६ अनुच्छेद और ६ अनुसूचियाँ हैं। इसके निर्माण में दो वर्ष, ग्यारह मास 
तथा अठारह दिन लग्रे तथा इस काल में संविधान-सभा पर लगभग ६३,६६,७२९ रू० 


) यह समित्तियाँ निम्न थीं : केन्द्रीय 
प्रान्तीय संविधान समिति, अल्पसंख्य 
चीफ कमिदनर प्रात समिति, के 
पिछड़े-क्षेत्र परामर्श समिति। 





शक्ति समिति, केच्रीय संविधान समिति, 
के तथा मौलिक अधिकार परामर्श समिति, 
न्द्रव प्रान्तीय आथिक सम्बन्ध समिति तथा 


स्वतन्त्र भारत का संविधान गौर विशेषतायें | ३०६ 


व्यय हुए ।? इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में हुए समस्त संशोचनों के बाद 
भी उसमें केवल ७,००० शब्द हैं । 
भारत का संविधान इतना अधिक विस्तृत क्यों है ? यह प्रइन जिज्ञासा भौर 
आलोचना दोनों ही दृष्टि से पूछा जाता रहा है । सर जैनिग्स के इस दृष्टिकोण से 
कि संविधान-निमाताओं को वे सभी बातें संविधान में नहीं रखनी चाहिए जो बाहर 
रखी जा सकती हैं, परिचित होने पर भी भारतीय संविधान को व्यापक बनाया 
गया । इसके कई कारण हैं।सर जेनिग्स ने भारतोय संविधान की विस्तृतता 
पर विचार करते हुए बताया है कि यह पूर्व अनुभवों के कारण हैं और संविधान- 
सभा ने सन्‌ १६३५ के भारत शासन अधिनियम से प्रेरणा ली है। केवल इतना 
ही नहीं स्वतन्त्र भारत का संविधान सरकार के अंगों की रूपरेखा मात्र ही प्रस्तुत 
नहीं करता अपितु उप्में प्रशासनिक तथ्यों का भी समावेश है। संविधान- 
निर्माताओं के मन में यह शंका थी कि यदि सभी बातों को 
संविधान इतना विस्तारपूृवक नहीं वणित किया गया तो कहीं भविष्य में कोई 
ध्यापक क्‍यों कठिनाई न उत्पन्न हो जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका के 
संविधान में केवल संघीय दासन ही की विवे.तरा की गयी 
है तथा वहाँ पर राज्य को अपना-अपना संविधान बनाने का अधिकार है, परन्तु 
भारत फे संघिधान में संघ तथा राज्यों, दोनों को हो शासन-ब्यवस्था का उल्लेख 
किया गया है । देश के विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए कुछ समस्याओं के 
समाधान करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए संविधान में अनेक उपवन्ध रखे 
गए हैं, जिनके कारण भी संविधान का कलेवर बढ़ गया है । 
इसके अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों, राज्य की नीति के 
निर्देश क-तत्वों की व्यवस्था ने संविधान के आकार में वृद्धि की है । पिछड़ी जातियों 
और बनुमूचित वर्गों के विशेष हितों की व्यवस्था ने संविधान को और भी अधिक 
व्यापक वना दिया है । 
प्राय: व्यापक संविधान आदछे संविधान नहीं कहे जाते क्योंकि उनमें विकास 
की अधिक गरुजाइद नहीं होती । इसके बावजूद भी भारतीय संविधान को व्यापक 
बनाया गया । इस सम्बन्ध में डॉ० अम्बेडकर का स्पष्टीकरण था: “शासन सम्बन्धी 


१ अन्य देझ्यों के संविधान की तुलना में भारत का संविधान एक विशाल प्रलेख 
है। अन्य देधों के संविधान-निर्माण में कितना समय लगा और कितने अनुच्छेद 
हैं, वह निम्न चार्ट से स्पष्ट होता है : 


भारत | २ वर्ष, ११ माम और १८ दिन रेघ्ण्ज जुठठा 
कनाडा | २ व, ४ मास १४७ 

झास्ट्रे लिया | € मास १९८ 

दक्षिण बफ़ीदा हल १ वर्ष कै बज 

संयुक्त राज्य कमारदा ४ मास 
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विस्तार को विधान में स्थान प्रदान न करने भौर उन्हें निशद्चितत करने का अधिकार 
व्यवस्थापिका-सभा को सौंपने का खतरा उन्हीं द्वेणों में मोल लिया जा सकता है, 
जहाँ की जनता वैधानिक नंतिकता से परिपूर्ण हो ! भारत में पूजीतस्त्र इस भूमि 
पर एक लता के समान है जो अभी प्रजातस्त्र के योग्य नहीं है । इस प्रकार की 
परिस्थितियों में वुद्धिमत्ता इसी में है कि शासन का स्वरूप निश्चित करने के सम्बन्ध 
में व्यवस्थापिका-सभा पर विश्वास ही नहीं किया जाय 
संविधान-सभा की सम्पूर्ण कायंवाही से हथ यह पता चलता है कि भारतीय 
संविधान-निर्माता कोई मौलिक अलेख निर्मित करने के उद्दंश्य से बनुप्राणित 
नहीं थे । उनका एक उद्देश्य था कि वे ऐसे संविधान का निर्माण करें जो भारत 
की परिस्थितियों के अनुकूल हो और जिसकी व्यवस्था के चन्त्गेत भारत अधिक 
से अधिक प्रगति करे । 
भारतीय संविधान-निर्माताओं ने देश के संविधान के निर्माण हेतु कई देशों 
की शासम-व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उन सव गादर्श तथ्यों का निरूपण 
संविधान में किया जी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था। हमारे देश की 
दासन-व्यवस्था का स्वरूप संसदात्मक है; अतः भारत के 
विदेशी संविधानों. संविधान से हलने भारतीय संघ का नामकरण 'यूनियन 
का ऋणी (एग्रंणा) रखा है तथा बअवशिष्ट शक्तियाँ [रि९शं१एथ) 
ए०ए७३9) केन्द्र के पाप्त रखी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 
संविधान का मौलिक अधिकारों के अध्याय पर, संविधान की प्रस्तावना (?88- 
770)80) पर तथा संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था 
आदि पर प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। राज्य-नीनि निर्देशक-तत्वों का विचार- 
संविधान निर्माताओं ने भायरलंण्ड के संविधान से लिया है तथा संविधान की 
संशोधन प्रणाली पर दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है । 
भारत का संविधान निःसन्देह इन सब विदेशी संविधानों का ऋणी है । 
विदेशी संविधानों से केवल वे ही बातें संविधान-निर्माताओं ने ली थीं. जिनका 
भारत की परिस्थितियों से तारतम्प बैठता था | यही कारण है कि सब विदेशी 
तथ्य संविधान पर थोपे हुए प्रतीत नहीं होते । इनक्नो भारतीय परिस्थित्तियों में ढाल 
दिया गया है और संविधान सभा का यह प्रयास रहा है कि ऐसे संविधान का निर्माण 
करे जो आने वाला हर परिस्थिति का मुकाबला कर सके । 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है । 
इसकी एक अमुख विशेषता ५ भी है कि यह लिखित होते हुए भी लचीला 
अंशत: कठोर परन्तु पे हक के हे हक सीओ घोड़ कर नि 
ए राज्यों के विधान-मण्डलों को स्वीकृति 
मुख्यतः लचीला आवश्यक होती है, अन्य सब विषयों में संसद विशेष बहुमत 
संविधान के द्वारा संशोधन कर सकती है, अर्थात्‌ संशोधन पर भ्रत्येक 
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सदन में कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत को उपस्यित रहना चाहिए 
तथा मतदान करना चाहिए। यह बहुमत भी साधारण बहुमत नहीं; वरव्‌ 
उस सदन की कुल सदस्य-संख्या का बहुमत होना चाहिए। इन विषयों में संशोधन 
करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, यह है संघ 
तथा राज्यों के मध्य अधिणासनिक एवं विधायिकी शक्तियों का वितरण, संसद में 
राज्यों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम व उच्च न्यायालय तथा 
स्वयं संविधान के संशोधन से सम्बन्धित अनुच्छेद | इस प्रकार भारत के संविधान 
में, न तो संशोधन की प्रक्रिया इंगलेण्ड के समान है, जहाँ संसद एक साधारण 
विधेयक के समान ही संविधान में संशोधन कर सकती है, और न ही संयुक्त राज्य 
भमे रिका के समान, जहाँ संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापिका के 
दो-तिहाई मत द्वारा विभिन्न राज्यों की दो-तिहाई व्यवस्थापिकाओं को ओर से 
प्रस्तावित किया जा सकता है, तथा संशोधन तभी मान्य समके जाते हैं, जब 
तीन-चोयाई राज्यों की व्यवस्थापिका समाएँ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीक्षत 
कर दें । 

भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें एक भी उपबन्ध 
ऐसा नहीं है जिसमें संशोधन न किया जा सके । भारतीय संविधान में संसदीय 
प्रभुसता जो इंगलेण्ड के नलिखित संविधान का मुख्य जाघार है तथा मुलभूत विधि 
के सिद्धान्त का जो अमरीका के लिखित संविधान का भाधार है, अपूर्व समन्वय 
मिलता है। इस सम्बन्ध में श्री नेहरू ने कहा है : 

“जैसा हम इस संविधान को यथासम्मव ठोस तथा स्थायी बनाना चाहते 
हैं, जबकि संविधानों में स्थायित्व होता कठिन है, इसमें लचीलापन भी आवश्यक 
है । यदि आप किसी चरतु को कठोर तथा स्थायी बना देते हैं, तो उससे राष्ट्र की, 
एक जीवित सथ्क्त तथा प्राणवान जनता का विकास रोक देते हैं........। हम इस 
संविधान को ऐसा नहीं वना सकते थे जिसे प्रिवर्ततशील परिस्थितियों के अनुसार 
ढाला न जा सके । जब संसार में उथले-पुथल हो रही है तथा हम कति ज्षीघ्र 


परिवतंनशील जमाने मे रह रहे हैं, हो सकता है, हम आज जो कुछ कर सर्के, द्ायद 
वह कल न कर सके ।7 
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स्ंप्रभुत्व-सम्पन्त लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना 
हमारा संविधान देश में सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न लोकतस्त्रात्मकः गणराज्य की 
स्थापना करता है। भारतीय संविधान की भूमिका ([श०्श्वा00]०) में स्पष्ट है कि 
“हम भारत के लोग भारत को एक सम्धुण प्रभुत्त-सम्पन्न लोकतम्त्रात्मक गणराज्य 
बनाने के लिए"! इस संविधान को अंग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मापित 
कहते हैं ( 

भारतीय संविधान की इस विज्येपता को समझाने के लिए हमें इन शब्दों-- 
सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न', 'लोकतन्त्रात्मक,' मौर “गणराज्य” घब्द का थे जानना होगा । 
सवंप्रभुत्व-सम्पन्न (80एश०ंष्ठा)) से हमारा तात्पर्य यह है कि भारत में जब 
एक स्सत्ता-सम्पन्न सरकार की स्थापना हो गयी है। भारत अब आन्तरिक मौर 
वाह्य मामलों में स्वतन्त्र है। भारत भव स्वयं प्रभुतायुक्त है गौर अब वह किसी के 
अधीन नहीं है । किसी बाहरी सत्ता को भारत सरकार के 
सर्वप्रभुत्व-सम्पन्त॒ मामलों में हस्तक्षेप फा अधिकार नहीं है । भारत अन्य राज्यों 
कै सामने अब समानपदीय है गौर भव यह किसी अन्य से 
किसी भी प्रकार का निर्देश प्राप्त नहीं करेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत 
राष्ट्रमण्डल ((णल्‍॥०7७९७।४४) और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, परच्तु इन 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता भारत की सदस्यता को सीमित नहीं करतीं । 
भारत 'सर्वप्रभुव-सम्पन्न' राज्य होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वतन्त्रतापूर्व क 

व्यवहार करता है । 
लोकतन्त्रात्मक (000080) संदिघान से भर्थ होता है--वह झासन- 
अ्रणाली जिसका संचालन जनता या जनता के प्रतिनिधि करते हैं । संविधान के 
अनुसार रा की जनता सभी अधिकारों से सुशोभित है । देश की समस्त शक्ति 
अनता में केन्द्रित है। भारत की जनता ने ही अपने संविधान का निर्माण किया है। 
देश की शासन-व्यवस्था का स्वरूप लोकतान्त्रिक है तथा 
लोकतन्त्रात्मक लक मताधिकार के आधार पर स्वतस्त्र निर्वाचन की व्यवस्था 

हारा सरकारों सतिनिष् 
संसद, देश में कामनून-निर्माण की बा 30360: 5228 
गणराज्य का अर्थ उस लोकतन्त्रात्मक शासन से लिया जाता है जिसका 
सर्वोच्च झ्ासक कोई राजान होकर जनता द्वारा निर्वाचित 
गण राज्य राष्ट्रपति होता है । 

एक सर्व प्रभुत्व-सम्पन्न बवलेशतज गा न पु नम 
नवीन संविधान द्वारा भारत में एक 


पर्म-निरपेक्ष राज्य की र 
गयी है । इस प्रकार राज्य का अपना कोई घ पे थापना की 


में नहीं है तथा वह धामिक मामलों में 
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पूर्ण रूप से तटस्थ है। ऐसे राज्य में राज्य न तो किसी 

धमम-निरपेक्ष धामिक संत्यथा की स्थापना करता है तथा न ही उन्हें किमी 
राज्य की प्रकार की सहायता प्रदान करता है। राजकीय शिक्षालयों में 
स्थापना भी घामिक शिक्षा वर्जित होती है। संविधान ने नागरिकों को 

धर्म, जाति तथा वंश के भेदभाव को छोड़कर समान अधिकार 

प्रदान किये हैं । भारत में राज्य की दृष्टि में सभी घमं समान हैं तथा यदि कोई 
व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता तो वह धमम.विरोधी विचार भी रख 
सकता है। इसका क्षय यह नहीं समभना चाहिए कि भारत में एक नास्तिक राज्य 
को जन्म दिया गया है। घमे-निरपेक्ष राज्य वी स्थापना का मुख्य उद्देष्य भारत में 
विपैली साम्प्रदायिकता की भावना का अन्त करना है जिसके भीपण परिणाम हुए । 


संविधान के अनुपार भारत के राज्यों का एक संघ है । संबिधान में 'फंडरे- 
दान! दाब्द का प्रयोग न करके कनाडा के समान 'यूनियन” दाब्द का प्रयोग किया 
गया है ! ऐसे शासन में शक्ति का विभाजन संघ एवं राज्यों 
संघीयप शासन तथा के मध्य किया गया है, परन्तु राप्ट्र की एकता के हित में 
शक्तिशाली केन्द्र संविधान की आत्मा एकात्मक है। जहाँ भारत के शासन में 
वह सभी तत्व पाये जाते हैं, जो संघात्मक णासनों में मिलते 
हैं, अर्थात्‌ एक लिखित संविधान की सर्वोच्चता तथा शक्तियों का संघ व एककों में 
विभाजन, व संविधान की रक्षा के लिए एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना, 
वहीं राष्ट्र के विभिन्न एककों के लिए समान प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था, 
समान विधि तथा उन सबके ऊपर दाक्तिश्ाली केन्द्र की भी व्यवस्था की गयी है, 
जो देश के राजनीतिक एवं आधिक हितों की देखभाल करे। संयुक्त राज्य अमेरिका 
के समान भारत में राज्यों का वोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, वह उससे अलग नहीं 
हो सकते । इसके अतिरिक्त उन्हें संविधान में संशोधन का भी अधिकार नहीं प्रदान 
किया गया है । संविधान द्वारा समस्त देश में नागरिकता तथा एक ही न्याय-प्रणाली 
की व्यवस्था, अखिल संघीय सेवाओं का अधिकार केन्द्र में होना यद्यपि उसके 
सदस्य प्रान्तों के उच्चाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल वी नियुक्ति होना 
तथा मापत्‌काल में केन्द्र का संविधान को एकात्मक बनाने का अधिकार होना तथ्य 
इस बात की बोर इंगित करते हैं कि भारत में संघात्मक-व्यवस्णा होते हुए भी केन्द्र 
अत्यधिक शक्तिशाली है । 

इस प्रकार एक ही संविवान में संघात्मक तथा एकात्मक द्यासन-व्यवस्थाओं 

का आदणशे समन्वय हमें अन्यत्र नहीं मिलता है। 
भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता तथा 
इंगलेण्ड वी संसदीय प्रभुसत्ता के मध्य के मार्ग का बनुसरण किया गया है । अमेरिका 
में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के निर्वाचन की शक्ति प्राप्त 


३१४ | भारत में राष्ट्रीय भान्दोलन 


न्यायिक सर्वोच्चिता है तथा वह संविधान का 'सेपटी वॉल्व या सन्तुलन-चक्र 
तथा संसदीय (वेलेंस ह्वील) कहा जाता है । वहाँ के एक प्रसिद्ध मुख्य 
प्रभुसत्ता के मध्य न्‍्यायाघीद् ह्याज ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 
समन्वय संविधान वही है जो सर्वोच्च न्यायालय कह दे ।” वहाँ सर्वोच्चि 
न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका हारा पारित किसी विधि को 
इस भाधार पर अवध घोषित कर सकता है कि वह संविधान द्वारा विधान-मण्डल 
को प्रदान की गयी शक्तियों का अतिक्रमण करती है अथवा वह संभिधान की भावना 
के प्रतिकूल है, या 'उचित प्रक्रिया (ड्य्‌ प्रोप्तेस) जैसे सामान्य सिद्धान्तों की, जिनकी 
व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, के विरुद्ध हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य का 
सर्वोच्च न्यायालय, विधायी नीति उचित है अथवा नहीं, इस वांत का निर्णय करता 
है, मानों वह विधान-मण्डल का 'तीसरा सदन! हो। इसके विपरीत इंगर्लण्ड में 
संसद सर्वोच्च है, तथा न्यायालय उसके द्वारा निरभित्त किसी भी विधि को अवैध 
घोषित नहीं कर सकता । 
भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान की है कि वह उन 
विधियों को अवैध घोषित कर सके जो विधान-मण्डल के क्षेत्राधिकरार से परे हों, 
अथवा मूल अधिकारों के प्रतिकूल हों, परन्तु भारत में न्यायपालिका को न्यायिक 
पुमरीक्षण' (जुडीश्षियल रिव्यू) का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। इस प्रकार 
इसमें उचित प्रक्रिया! का उल्लेख नहीं मिलता है तथा स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति जैसे 
मुलाधिकार विधान-मण्डल के नियंत्रण में रखे गये हैं। इसके साथ ही यदि न्याय- 
पालिका कभी दुराग्रही सिद्ध हो तो संसद संविधान के अधिकांश भाग को जिसमें 
मूलाधिकार भी सम्मिलित हैं, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। इस 
प्रकार अन्ततोगत्वा विधान-मण्डल ही एक हृष्टिकोण से सर्वोच्च है। श्री नेहरू का 
कहना है, ' कोई भी उच्चतम स्यायालय, कोई भी न्यायपालिका संसद की प्रभुत्वपूर्ण 
इच्छा के मार्ग में रकावट नहीं बन सकती । संसद सम्पूर्ण समाज की इच्छा का 
प्रतिनिधित्व करती है। यदि वह कोई गलती करे तो समाज उसे पकड़ सकता है, 
परन्तु अन्तिम विश्लेषण में, जहाँ समाज के भविष्य का प्रश्त है, न्यायपालिका किसी 
भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं कर सकती है ““अन्ततोगत्वा तथ्य यह है कि 
विधान-मण्डल को सर्वोच्च रहना चाहिए तथा संमाज-सुधार जैसे विषयों में न्‍्याया- 
लयों को उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।”7? 
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संयुक्त राज्य अमेरिका के 'बिल ऑफ राइट्स' के समान ही भारतीय 
संविधान मे नागरिकों के मुल अधिकारों की घोषणा की गयी है। इन अधिकारों 
की विस्तृत चर्चा यथास्थान की जायगी । संक्षेप में, यह अधिकार समस्त नागरिकों 
को न्याय एवं विधि के समक्ष समानता प्रदान करते हैं तथा भापण व वित्तार 
स्वातन्त्रय के साथ ही उन्हें धामिक, सांस्कृतिक, शान्तिपूर्ण सभा-आयोजन, प्रदर्शन, 
जीविका, वाणिज्य तथा व्यापार आदि की भी स्वतन्च्रता प्रदान करते हैं। इसके 
बतिरिक्त संविधान ने बलातू काम लेने तथा मानव के पतन पर भी रोक लगा 
दी है। अल्पसंख्यकों के हितों को राज्य की भोर से संरक्षण प्रदान करने की 
व्यवस्था भी संविधान में है तथा उन्हें अपनी शिक्षा- 
घमूल अधिकार संस्थाओं के खोलने तथा उनका प्रशासन करने के सभी अधि- 
कार प्रदान क्ये गये हैं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 
कानून के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता तथा न 
ही प्रतिकार दिये बिना राज्य किसी की निजी सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग के 
लिए ले सकता है । इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय 
अथवा राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रतिविदन कर सकते हैं, तथा यदि कोई विधि 
अथवा अध्यादेश इन अधिकारों के प्रतिकूल सागर किया जाता है तो वह न्यायालयों 
द्वारा मवंध घोषित किया जा सकता है, परन्तु इसके साथ ही संविधान में यह भी 
उपबन्धित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा संकट के समय इन मूल अधिकारों को स्थ- 
गित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी संकट काल में 
वैयक्तिक अधिकारों पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है। 


संविधान के चतुर्य भाग में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का भी उल्लेख 

किया गया है। यह सिद्धान्त उन आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें प्राप्त करने के 

लिए राज्य प्रयास करेगा। इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान-निर्माताओं ने आयरलैंड 

के संविधान से प्रेरणा ली है, परन्तु मूल अधिकारों तथा नीति- 

राज्य के नीति- निर्देशक-सिद्धान्तों में अन्तर यह है कि इन्हें न्यायालयों में 

निर्देशक-सिद्धान्त मान्यता नहीं दो जा सकती | यह केवल इस बाल पर बल 

देते हैं कि राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था स्थापित की जायगी 

जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित तथा प्रत्येक नागरिक 

को पर्याप्त मात्रा में जीविकोपाजनत के साथन उपलब्ध हों । भारतीय संविधान का 

आदर्श एक लोक-हितकारी राज्य की स्थापना करना है, तथा यह भी राज्प घान्ति 

एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि में प्रयत्नश्वील रहेगा। अनेक विचारकों के अनुसार यह 
अस्पष्ट एवं अनिश्चित है तवा इनक्ना कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है । 


भारतीय संविधान ने वास्तविक जनतन्त्र की स्थापना के उद्देदय से प्रत्येक 
वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया है। देश के प्रत्येक स्त्री अयवा पुरुष 


३१६ | भारत में राष्ट्रीय भान्‍्दोलन 


को, जिसकी आय्रु २१ वर्ष से अधिक है, जो स्वस्थ 
वयरक्क मता- मानसिक अवस्था में है तया किपी अवराध के कारण अयोग्य 
घिफार सिद्धान्त नहीं ठहराया गया है, मतदान का अधिकार रखते हैं । इस 
लागू करना तथा. प्रकार पुराने अधिनियमों की तरह अब मताधिकार मीमित 
साम्प्रदायिक प्रति- नहीं रह गया है । इसके साथ ही साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, 
निधित्व का अन्त जिसके कारण सदा हो विवाद उत्पन्न होते रहे, का भी अन्त 

कर दिया गया है। नये संविधान में कुछ निश्चित काल के 
लिए केवल ऐंग्लो-इण्डियनों, हरिजनों तथा जन-जातियों को संरक्षण प्रदान किये गये 
हैं परन्तु अन्य किसी जाति अथवा सम्प्रदाय के लिए कोई बारक्षण नहीं है । 


भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का अन्त कर दिया है तथा इसमें पिछड़े 

वर्गों के हित्तों की रक्षा के लिए भी उपबन्ध हैं। अस्पृश्यता को किसी भी रूप में 

लागू करना एक अपराध घोषित कर दिया गया है तथा 

अस्पृश्यता का पिछड़ी जातियों एवं जन-जातियों के उत्थान के लिए संविधान 

अन्त तथा पिछड़े. में विशेष उपवन्ध रखे गये हैं । यदि अनुसूचित जातियों का 

वर्गों में कल्याण. लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता तो राष्ट्रपति 

की व्यवस्था इन्हें समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इनके प्रति- 

निधियों की नियुक्ति कर सकता है। इनके हितों की रक्षा 

करता राज्यपालों का उत्तरदायित्व है तथा इनके सम्बन्ध में एक अधिकारी को 
नियुक्ति की भी व्यवस्था है, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 


संक्षेप में, भारत का नवीन संविधान जनता की प्रभ्ुत्ता के मूल धघिद्धान्त 
पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है । भारतीय 
संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक आदर 
प्रलेख है। आदर्श और व्यावहारिकता का एक सुन्दर समच्वय है। नागरिकों के अधि- 
कारों का यह सर्वोत्तत अधिक्राए-पत्र है। विश्व-शान्ति का यह प्रत्तीक 
और अच्तर्राष्टीयता का सपर्थेंक्र है।डॉ० अम्बेडकर ने संविधान के पूर्ण होने 
पर कहा था कि इस सब तथ्यों के बावजूद भी इच्छित बातें पुर्ण नहीं होतीं तो यह 


कहना पड़ेगा कि “हमारे संविधान में कोई खराबी नहीं अपितु मनुष्य ही 
खराब है ॥!7१ 
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भारतीय संविधान तथा सन्‌ १६३५ का अधिनियम 
सन्‌ १६३५ का अधिनियम भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है । कई 
स्थलों पर तो इसमें तथा नवीन संविधान में काफी साम्य है। 
धमानता निम्नलिखित हृष्टियों से भारतीय संविधान तथा सन्‌ १६३५ 
के मारतीय शासन अधिनियम में समानता है : 

(१) दोनों का रूप संघीय है तथा दोनों में ही केन्द्र को अधिक शक्ति 
प्रदान की गयी है । जिन सूचियों के साधार पर संघ तथा राज्यों में शक्ति-विभा- 
जन किया गया है, उनमें भी समानता है ; दोनों में ही संसदीय शासन प्रणाली की 
व्यवस्था की गयी है । 

(२) सन्‌ १६३४ के अधिनियम में प्रान्तीय गवनरों की नियुक्ति सम्राट 
द्वारा होती थी । वह कार्येपालिका के प्रमुख होते हुए भी भारत सरकार को नियंत्रण 
में थे तथा उन्हें स्‍्वविवेकानुसार काम करने का अधिकार प्रदान कियों गया था । 
नवीन संविधान में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, तथा वह 
उसके प्रसाद परयेन्त अपने पद पर स्थिर रहते हैं। वह प्रास्तों मे केन्द्रीय घासन का 
प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उन्हें भी कुछ 'स्वविवेक' शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं । 

(३) दोनों ही विस्वृत हैं तया न केबल केन्द्रीय सरकार के मुख्य अंगों तक 
ही अपने को सीमित रखते है, वरन्‌ दोनों में ही प्रान्तीय शासनों के सम्बन्ध में भी 
व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ! 

(४) दोनों ही संविधानों में केन्द्र तथा कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधान- 
मण्डल की व्यवस्था की गयी है । 

(५) दोनों सदनों में हो संकटकाल में राज्य अयवा राज्यों में संविधान को 
विफल घोषित करके केन्द्र उनका घासन-प्रवन्ध अपने हाथ में ले सकता है । 

इन समानतामों के अतिरिक्त दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं : 

(१) सन्‌ १६३५ का झासन अधिनियम एक विदेशी 
दिनिन्‍नता शामन द्वारा भारतीयों पर बलात्‌ लादा गया था तथा जिसके 
निर्माण में भारतीयों का कोई हाथ नहीं था । नवीन संविधान 

भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है । 

(२) सन्‌ १६३६५ का अधिनियम भारतीय शासन पर अन्तिम शक्ति ब्रिटिश 
संतद को प्रदान करता था, परन्तु लब भारतीय मंमद मर्वोच्च है तथा किसी प्रकार 
के नियंत्रण के अधीन नहीं है । 

(३) सब्‌ १६३४ के अधिनियम में अवश्विष्ट घक्तियाँ गवर्नर -जनरल के हाथ 
में थीं अथति वही इस बात का निर्णायक था कि कौन-सी अवशिष्ट शक्ति केन्द्र को 
दी जाय तथा कौन-सी प्रान्तों के हाय में रहें। नदीन संविधान ने अवश्निष्ट दाक्तियाँ 
संघीय शासन को प्रदान दी हैं । 

(४) सुन १६३४५ के अधिनियम के अन्तर्गत मताबिकार सोमित था परन्तु 
अब प्रत्येक वसस्क्त को मताधिकार प्राप्त है । 
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(५) नवीत संविधान में साम्प्रदायिक निव्रचिन-प्रणाली का अस्त कर दिया 
गया है तथा एक घर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना की घोषणा की हे। 

(६) सन्‌ १६३५ के अधिनियम में नागरिकों को कोई मूल अधिकार नहीं 
प्रदान किये गये थे । नवीन संविधान में नागरिकों को मूल-अधिकार प्रदान किये गये 
हैं जो न्यायालय हारा लागू कराये जा सकते हैँ । 

(७) सन्‌ १६३५ के बधितियम के अन्तर्गत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय वेश 
का उच्चतम न्यायालय नहीं था तथा कुछ मामलों में उसके निर्णाय के विरुद्ध प्रिवी 
कौंसिल में अपील हो सकती थी अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे 
बड़ा न्यायालय है । 

(८) सन्‌ १६३५ के अधिनियम के अन्तर्गत जिस संघीय शासन की 
स्थापना होनी थी, उसकी स्थापना होना अथवा न होना, देशी राज्यों की स्वेच्छा 
प्र सिर्भेर था। वर्योकि उन्होंने संघीय ्यासन की स्थापना में कोई रुचि नहीं दिखायी, 
अतः अधिनियम का संघीय भाग कार्यान्वित्त नहीं किया जा सका । नवीम संविधान 
में देशी राज्यों का एकीकरण करके उन्हें विभित्त राज्यों में शामित्न कर दिया गया 
है। पुराते अधिनियम के अन्तर्गत तो देशी रियासतों की जनता को स्वेशासन 
सम्बन्धी कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किये गये थे, परन्तु अब देशी राज्यों की 
जनता भारत की जनता वन गयी है तथा उसे भी बिना किसी प्रकार के भेदभाव के 
सभान अधिकार प्रदान किये गये हैं। 

आलोचना 

भारतीय संविधान की अनेक हृष्टिकोणों से आलोचना की गयी । प्रायः 
यह कहा जाता है कि जिस संविधान-सभा तने संविधान का निर्माण किया, वह 
वयस्क मताधिकार के भाधार पर निर्वाचित नहीं हुई थी तथा इस प्रकार पूर्णरूप 

से प्रतिनिध्यात्मक न थी । संविधान-सभा का निर्वाचन प्रान्तीय 


संविधान-सभा व्यवस्थापिका-सभाओं द्वारा हुआ था तथा बाद में उसमें देशी 
वयस्क भत्ता- राज्यों के भी प्रतिनिधि शामिल कर लिये गये । संविधान के 
घिकार पश 


ध्ारूप पर जिस समय विचार किया जा रहा था, एक सदस्य 
न्री दामोदरस्वरूप सेठ ने इस आशय का एक संशोधन भी 
प्रस्तुत किया कि इस पर विचार करना स्थगित कर दिया 
जाय, क्योंकि संविधान-सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं 
थी ।* यह भी कहा जाता है कि संविधान-सभा में केवल एक ही विशेष दल के 
लोग बहुमत में थे तथा इस प्रकार इसमें अन्य राजनीतिक दलों के लोगों की 
संख्या नगण्य थी । संविधान-सभा को कुछ विचारक 'पूजीवाद का गढ़ोंतथा 
भ्रतिक्रियावादी! भी कहते थे क्योंकि इसमें कम्युनिष्ट तथा समाजवादी नहीं थे 
] (एणाशईप्रह्म 4४४९॥०।ए 70८088॥6६, ४०|, ए!, >>. 2! 
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ध्वतन्त्र भारत का संविधान और विजेषतायें | ३१६ 


यह भी कहा जाता है कि इस संविधान के पीछे जनता की राहमति नहीं है। 
संविधान की प्रस्तावता में प्रारम्भ में ही कहा गया है--“हम भारत के लोग” 
परन्तु संविधान के यह दाहद विचारवों के दृष्टिकोण से 

जनता फी सहमति भ्रामक हैं, वयोंकि भारत फे लोगों की संविधान के लागू होने 
का अभाव के पहले कोई सम्मति नहीं ली गयी तथा जो कुछ भी संवि- 
घान-सभा के सदस्य ने स्वीकृत कर दिया, वही “भारत के 

लोगों” के नाम से लागू कर दिया गया । इम सम्बन्ध में यह भी वहा जाता है कि 
संविधान-सभा में कांग्रे सी सदस्यों का बहुमत था तथा वयोंकि वांग्रेस का दावा था 
कि वह पूरे भारत का प्रतिनिध्त्वि करती है, अतः जो कुछ भी कांग्रेस दल ने निश्चय 
किया, वही सभा में उसने अपने बहुमत के बल पर रबीक़त करा लिया। 
श्री महावीर त्यागी का मत है कि हमारा संविधान देश में बहुमत रगने वाले दल 
की देन है ।! यद्यपि यह एक तथ्य है, परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि इसमें 
कांग्रेस की कोई कुत्सित चाल थी। यदि संधिधान-सभा के निवर्चिन बयह्वा- 
मताधिकार के आधार पर भी कराये जाते तो रह निश्चित है कि कांग्रेस का हू 
संविधान-सभा में वहुमत हुआ होता ४मंविधघान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह 
बलात्‌ लादा गया है । जिस संविधान पर विवाद हो रहा था 

बलात्‌ लादा संविधान-सभा की कायवाही में कहीं भी इस बात का प्रमाण 
गया संविधान नहीं मिलता कि संविधान-सभा के सदस्यों ने कभी यह भी 
सोचा हो कि जिनके ऊपर यह संविधान लागू किया जायगा, 

उनवोी इसके सम्बन्ध में क्‍या प्रतिक्रिया होगी । न ही संविधान के उद्देश्य आदि 
कभी भी जनता तथा अन्य संस्थाओं दी राय जानने के लिए प्रकाशित क्रिये गये, 
न ही विदेशों के विद्वानों की राय जानने वी कोशिश की गयी, जबकि हमारा 
संविधान मुख्यतः विदेशी संविधान पर आधारित है ; जब संविधान-समा ने संविधान 
स्वीकृत कर दिया तो उसे लागू करने के पूर्व भी किसी प्रकार का जनमत-मंग्रह 
नहीं किया गया ! यह तो निश्चित हैं कि यदि ऐसा हुवा होता तो जनता ने वर्तमान 
संविधान को बहुमत से स्वीकार कर लिया होता तथा इस प्रकार का आल्षेप नहीं 
उठाया जा सकता » कुछ विचारकों ने यह भी आपत्ति उठायी है कि हमारा संविधान 
आवश्यकता से अधिक अन्य विदेशी संविधानों पर आधारित 

आवश्यकता से है तया उनमें से बनेक्र के उपबन्धों को इसमें वसा ही रखा 
अधिक्ष विदेशी गया है। क्योंक्षि दूसरे देशों की घासन-प्रणालियों के सम्बन्ध 
संविधानों पर में उठाये गये अनुभवों से लाम उठाया गया है, अतः यह 
जाधारित बाक्षेप निराघार ही प्रतीत होता है । ऐमा करने में राष्ट्र का 
कोई क्रतमान नहीं हुआ है । सर बी० एन० राव का कहना है 
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कि ऐसा करने में एक लाभ यह हुआ है कि संविधान के मुख्य उपतन्धों को समझने 
में कोई कठिताई नहीं उठानी पड़ी है । संविधान के विस्तृत आवार की भी 
आलोचना की गयी है । जिन कारणों से संविधान के कलेवर में वृद्धि हो गयी है, 
इसकी चर्चा ऊपर की जा चुको है। जो परिस्थितियाँ भारत के संविधान-निर्माण के 
समय थीं, वह वास्तव में देश के लिए संकटापन्न थीं । डॉ० 
विस्तृत आधार अम्बेडकर का कहना है, “उसी देश में, जहाँ जनता वैधानिक 
सदाचार से परिपूर्ण होती है, संविधान में प्रशासन से सम्बन्धित 
उपबन्ध बिना किसी भय के सूक्ष्म रूप में रश्ले जा सकते हैं तथा उन्हें विधान-मण्डल 
पर नियमित करने के लिए छोड़ा जा सत्ता है, परन्तु भारत की भूमि में, जो 
धत्यधिक ब-जनतत्त्रात्पक है, प्रजातस्त्रवाद एक ऊपर से लादी गयी वस्तु है, अतः 
यह आवश्यक समका गया कि विधान-मण्डल पर प्रशासन, विधि आदि सम्बन्धी 
विषय न छोड़े जायें ।!!१ 
जिन आशक्षेपों की ऊपर चर्चा की गयी है, इनमें कोई सार नहीं प्रतीत होता 
है । संविधान को लागू हुए अब वारह वर्ष हो गये हैं, परन्तु इसे सभी वर्गों तथा 
सभी दलों से मान्यता मिली है। जिस समय भारत स्वतस्त्र हुआ, देद्ष में साम्प्र- 
दायिकता का बोलबाला था तथा अराजकता फैली थी । ऐसे अवसर पर वयस्क 
मताजिकार पर एक संविधान-सभा का संगठन करना अत्यन्त कठिन कार्य था, अतः 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा सदस्यों का निर्वाचन करा कर संविधान-सभा फो भी 


जनवादी रूप दिया गया । यदि संविधान में वास्तव में कुछ दोष हैं तो उनमें 
सरलता से संशोधन किया जा सकता है। 
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नागरिकों के मूलाधिकार तथा राज्य के 
नीति-निर्देशक-तत्व 





प्रजातन्त्रात्मक शासन में व्यक्ति की स्वतन्तता पर बहुत अधिक बल दिया 
जाता है, तथा यह स्वतन्त्रता बिना अधियारों के सम्भव नहीं होती, अतः आधुर्सिक 
जनतन्त्रों में जनता के व्यक्तित्व के वियास तथा उसके जीयन 
मूल अधिकारों. को व्यवस्थित बनाने के लिए बनेक अधिकार प्रदान किये जाने 
फा मह॒त्व लगे हैं। प्रोफेपर लास्की वा मत है कि अधिकार ही आधुनिक 
प्रजातन्‍्त्रात्मद राज्य वी आधारशिला है अबबा यहू यह 
कसौटी है जो बत्ताती है वि राज्य का स्वरूप कसा है । उनका कहना है कि यह वह 
गुण है जो मोलिक इस कारण नहीं वि वह परिवतंशील नहीं है, वरन बंद व्यक्ति के 
सदुजीवन के लिए बावध्यक है तथा घासन की छाक्ति से परे है। नागरिकों के 
मौलिकवा अधिवार राज्य वी दक्ति पर हम हष्टि के प्रतिबन्ध लगाते हैं कि राज्य 
इनका हनन नहीं दर सवता। यह राज्य को तानाजशाही प्रवृत्ति पर एक अंकुश के 
समान होते है, ५रगतु यह भी नहीं समझे लेना चाहिए कि राज्य व्यक्तियों को 
झसीमित शिकार प्रदान व॒रता है ' यह अधिकार ऐसे नहीं होते कि व्यक्ति इनका 
मनमाना प्रयोग करें । 

मौलिक बघधिकार केवल बाधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्य की झावारशिता- 

मात्र नहीं है लणप्ति नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मापदण्ड 


ते 


के उस राष्ट्र के नागरिक क्षित 
और नक्ति उतनी ही किक होगी, कितने ऋधिकार उस देश का संविधान 
हपने नागरिदों को देता है । यही ठथ्य संविधानर्नः के मस्तिष्क में था और 
उसी का साकार रूप संदिधान मे निरूपित मौलिक क्षघिकारों का अध्याय है । 


पक्ष रे 
आप 
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ध्वागरिकों के मौलिक अधिकार मानव स्वतन्त्रता के मापदण्ड ओर संरक्षक 
दोनों ही हैं। इस कारण उतका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है जिसकी क्षाज के युग 
का कोई राजनंतिक-दाक्षैनिक उपेक्षा नहीं कर सकता 

संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने सर्वप्रथम अपने संधिधान में 

मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया । प्रथम महायुद्ध के बाद नागरिकों को अधिकार 

प्रदान करने फी प्रथा सामान्य हो गयी । सन्‌ १६१६ में जमंन 

प्रन्य देशों में. संविधान, सन्‌ १६१२ व १६३६ के भायरलैण्ड के संविधान, 

मुलाघिकार सन्‌ १६३६ के सोवियत संघ के संविधान, फ्रांस के चोचे तथा 

. पाँचवे गणतन्त्र के संविधान तथा जापान के नवीन संविधान 

में भी इन नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारत के संविधान 

के भाग ३ में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, वह भन्य देशों 

की तुलना में अत्यन्त विद्यद्‌ त्था व्यापक हैं ।! जब तक भारत अंग्रेजों के शासन 

में रहा, उप्के नागश्कि हर प्रकार के अधिकारों से वंचित 

भारतीय संविधान रहे । वास्तव में अंग्रेजी शासन का उ्दँ श्य भारत में जनतंत्रात्मक 

में मुलाधघिकार शासन की स्थापना करना नहीं था । सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट ने 

ः जिसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी है, जनता को मौलिक 

अधिकार प्रदान करने को माँग की, परन्तु साइमन कमीशन ने ऐसी माँग का विरोव 

किया । जब सन्‌ १६३४ का संविधान निर्मित हो रहा था, उत्तें जनता को मौलिक बधि- 

कार प्रदान करने की माँग की गयी, परल्तु ज्वाइन्ट पालियामेन्ट कमेटी रिपोर्ट (सन्‌ 
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१६३६-३४) से इसका विरोध क्रिया । इस रिपोर्ट वा कहना था कि भारत में 
यदि नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान हिय्रे गये तो उनसे 
स्वतन्त्रता के पंथ. कई परेमानियाँ उठ सही होंगी तथा ध्यवस्थापिका के अधि- 
मूल अधिकार कार सीमित हो जायेंगे । देशी राज्यों ने भी अयनी सीमाओं 
में जनता को किसी भी प्रकार के अधिकारों को प्रदान फझिगे 
जाने का विरोध किया ॥? यह भी कहां जाता था कि इ गर्लण्ड मे जनता को संविधान 
द्वारा ऐसे अधिकार नहीं मिले थे । प्रान्तों मे रवायत्त-शासन की स्थापना तथा उसके 
कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र गो बाद जनता भें इस बात की चेतना जागृत होने 
लगी कि उसे कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। 'मारत-छोड़ो' आन्दोलन 
ने भी इस भावना को सुदृढ़ किया । सन्‌ १६४५ में संप्र्‌ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकों 
को मौलिक अधिकार प्रदान तिये जाने पर भी बल दिया ।* भारत को अंग्रेजों ने जिस 
परिस्थितियों में छोड़ा, उसने अल्पसंस्यकों तथा अन्य अनेक प्रकार की समस्याएँ 
पंदा कर दीं। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान-रभा ने 
अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में एक परामर्शदान्री समिति नियुक्ति की जो संविधान में 
अल्पसंख्यकों के हित में कुछ सुझाव दें। इसने मूल अधिकारों के सम्बन्ध में भी 
एक समित्ति नियुक्ति वी । इस समिति ने नागरिया को दो प्रकार के अधिकार 
प्रदान किये जाने वी सिफारिद की | प्रथम कोटि के अधिकार तो ऐसे होने थे 
जिनको रक्षा न्यायालय द्वारा करायी जा राफे तथा दूसरी वोटि के अधिकार ऐशसे 
होने थे, जो उन पिद्धान्तों का निझुषण करें जिनके आधार पर राज्य की नीतियाँ 
निर्धारित होनी थीं अथवा कानून बनाये जाने थे । दूसरी कोटि के ही अधिकार 
भारतीय संविधान के भाग ४ में राज्य के नीतिनिर्देशक-तत्वों के रूप में 
उल्लिणख्त हैं । 

मूल अधिकार राज्य की दक्ति पर एक प्रकार के अतिवन्ध हैं तथा यदि 
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३९४ | भारत में राष्ट्रीय आन्दौलन 


क्षेर्द्र अथवा राज्य की कोई विधि अथवा आदेश उनके प्रतिकूल हो तो मूल-अधिकारों 
को न्यायालय द्वारा मान्यता दिलायी जा सकती है। भारतीय न्यायालयों को 
प्षधिकार है कि वह कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका को इन अधिकारों के प्रतिकूल 
कार्य करने से रोक सकें ।! संविधान के अनुच्छेद १२ में “राज्य” शब्द का अत्यन्त 
व्यापक अथे दिया गया है तथा न केवल केछ्ध अथवा राज्य की 

मूल अधिकार और सरकारें अथवा व्यवस्थापिकाए ही वरत्‌ यदि भारत सरकार 
न्यायपालिका. के नियन्त्रण के अधीन कोई स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी 
राज्य पर प्रतिवन्‍्ध अधिकारों क्रे प्रतिकूल कार्य करें तो उच्त पर भी न्यायालय रोक 
लगा सकते हैं । संविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार भारतीय 

राज्यलक्षेत्र में पूर्व प्रवृत्त विधियाँ भी उस मात्रा तक शुन्‍्य घोषित की गयी हैं जिस 
तक ये इप्त भाग के उपबन्धों से असंगत हैं तथा राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनावेगा 
जो इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को न्यून करती हो । इस प्रकार भारतीय 
संविधान में वणित अधिकार ब्रिटिश प्रकार की संसदीय प्रभुसत्ता को माध्यता प्रदान 
नहीं करते और वह अमेरिका के समान न्यायपालिका की सर्वोपरिता को भी मान्यता 
नहीं देते हैं । भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस मुकर्जी का मत है कि भारत 
का संविधान एक लिखित संविधान है जिसने ब्रिटिश संसदीय पद्धति की अनेक बातों 
को ग्रहण किया है, परन्तु विधान के विषय में इसने संसद की प्रभ्ुसत्ता पूर्णरूपेण 
स्वीकार नहीं की है। इस हृष्टि से इसने अमेरिकी संविधान तथा अन्य संविधानों 
का अनुसरण किया है । संविधान-सभा ने इन अधिकारों के रक्षण के भी सम्बन्ध 
में धत्यन्त रुचि दिखायी तथा उसका विश्वांस था कि इन अधिकारों का कोई महत्व 
नहीं रहेगा यदि संवेधानिक उपचार नागरिकों को प्रदान किये जायेगे । इसी कारण 
संविधान में अनुच्छेद २२ तथा २२६ को सम्मिलित किया गया है सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश बोस ने रामातह तथा दिल्‍ली राज्य के मध्य एक विवाद 
का निर्णव करते हुए कहा कि हम लोगों का कत्तंव्य है कि जनता को संविधान 
द्वारा जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनकी रक्षा करें तथा यह देखें कि. व्यव- 
स्थापिका क्थवा कार्यपालिका हारा उनका हनन तो नहीं होता | इसका त्तात्यय॑ 
यह होता है कि संविधान द्वारा नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, वे 
राज्य द्वारा बनाये गये सामान्य कानूनों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि राज्य 
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नागरिकों के मुलाधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक-तत्व | ३५५ 


कोई ऐसी विधि या आदेश प्रवरतित करे जो उनके प्रतिकूल हों, तो वह न्यायालय 
द्वारा अवेधानिक्त घोषित किये जा सकते हैं। 


ऊपर की गयी विवेचना से यहु ने समझ लेना चाहिए कि मौलिक अधिकारों 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा वह असीमित हैं। न्‍्यायधीष्ष बोस ने भी इस बात 
को माना है कि संसद तथा कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वह नागरिकों की 
स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा सक्रे तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अप्तीमित 
नहीं हैं। यदि संसद किसी विधि को बनाती है तथा न्यायपालिका दुराग्रही सिद्ध 
होतो है तो संसद को यह भी अधिकार है कि वह संविधान के अधिकांश भाग को, 
जिसमें मुल अधिकार भी सम्मिलित हैं, संशोघतन कर दे । उच्चतम न्यायालय ने 
रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य तथा ब्रजभूषण बनाम दिल्‍ली राज्य के मामलों में 
संविधान के भनुच्छेद १६ (२) की संकुचित व्याख्या की । संसद ने संविधान (प्रथम 
संशोधन) अधिनियम, सन्‌ १६५१ द्वारा इस व्याख्या का अतिक्रमण कर दिया। 
इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल, दवारकादास बनाम झोलापुर 
स्पिनिग कं० तथा परिचमी बंगाल राज्य बनाम चेला बनर्जी के मामलों में भनुच्छेद 
३२ की संकुचित व्याख्या की गयी थी। संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 
सत्र १६४५ ने इनका भी अतिक्रमण कर दिया । इस प्रकार व्यवहार में यह कहा 
जा सकता है कि संसद तो न्यायपालिका से भी सर्वोपरि है क्योंकि वह 5पके द्वारा 
दी गयी व्यवस्था को संशोधन करके प्रभावहीन कर सकती है । 


मौलिक अधिकारों का स्थगन तथा उन पर प्रतिबन्ध 


भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार कुछ विशेष 
परिस्थितियों में स्थगित किये जा सकते हैं भथवा इन पर कुछ प्रतिबन्ध भी हैं । 
संविधान के अनुच्छेद ३३ के अनुसार संसद सशस्त्र बल के 

अधिकारों का सम्बन्ध में मूल अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिवन्‍्ध लगा सकती 
स्थगन है जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालच उचित रीति से कर 

सके तथा उनमें अनुशासन भी बता रहे | अनुच्छेद ३४ के 

अनुसार जब किसी क्षेत्र में सैनिक (माशेल) विधि प्रवृत्त हो, संसद उस क्षेत्र में संघ 
अथवा राज्य की सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को, शान्ति अथवा व्यवस्था बनाये 
रखने के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के लिए तारण (इस्डेम्निटी) देने का 
अधिकार रखती है। अनुच्छेद ३६५ के अनुसार जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन 





ज़ांदा ॥9ए6 ए्र०ज् 56० 2४7९९ पाला थात शांपणा 67 ॥976 
€्वाए60 प्रा0ए0९४॥ [6 ३९४5 00 शाध्षांशी, [0 [06 पएशए णि6ईं राॉशा 
०4 06 2एथ०पा९४९, 3270 ६0 ढाइता6 शा ॥6ए7 276 70 ज्ाता[(60 


9ज्8ए त ज०श् (0॥0पशा( श्ंध्राश .09ए एगाशाशा। 0 एए 
९४९०एए७ 8007. 


३२६ | भारत में राष्ट्रीय भान्दोलन 


में हो, राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि उद्घोषणा के 
काल में मूलाधिकारों को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालयों को प्रचलित करने 
का अधिकार स्थगित रहेगा . उद्घोषणा समाप्त होने पर यह अधिकार पुनः प्रभावी 
हो जायेगा । अनुच्छेद ३४८ के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तंन-काल में 
अनुच्छेद १६ में उल्लिखित वाक्स्वातन्त्य, सम्मेलन, संघ निर्माण करने, चलने-फिरते 
निवास करने अथवा बस जाने, सम्पत्ति के अर्जन तथा वृत्ति और उपजीविका करने 
के अधिकारों की 'राज्य की अधिशासमिक अथवा विधायी कार्यवाहियों के विरुद्ध 
रक्षा नहीं की जा सक्ैगी | उद्घोषणा की समाप्ति पर इस कार्यवाही अथवा किसी 
विधि का कोई प्रभाव नहीं रहेगां, परन्तु उद्घोषणा की अवधि में वागरिक के 
अधिकारों वा जो उल्लंघन किया जायेगा, उससे रक्षा करने के लिए नागरिकों को 
कोई उपचार प्रदान नहीं किये गये हैं । 
उपरिवर्णित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त भी संविधान ने मूल अधिकारों पर कुछ 
अन्य प्रतिबन्ध लगाये हैं। संविधान के अनुच्छेद १६ में तागरिकों की सात प्रकार 
की स्वतन्त्रता का उल्लेख है, परच्तु इनमें से प्रत्येक पर कुछ 
अन्य प्रतिधन्ध प्रतिबन्ध भी लगे हैं, जिन्हें राज्य कार्यान्वित्त कर सकता है। 
उदाहरणाथ, जहाँ नागरिकों को भाषण तथा विचा र-भभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है, वहीं संविधान में यह व्यवस्था भो है कि राज्य 
सुरक्षा, भन्‍्य राज्यों के साथ परस्पर मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सावंजनिक व्यवस्था, 
दिष्टाचार तथा सदाचार, न्यायालय अवैमान ((07/७गए 0/ 0007), मानहानि 
अथवा अपराधों को उत्तेजना आदि विषयों के सम्बन्ध मे इस स्वतन्त्रता के प्रयोग 
पर युक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है। जब राज्य नागरिकों के किसी मुल अधिकार पर 
कोई प्रतिबन्ध लगाता है तो यह निदुचय करना न्यायालयों का काम होता है कि 
व्यक्ति के जिस अधिकार को मर्यादित किया गया है, वह युक्तियुक्त है! अथवा नहीं । 
इस प्रकार प्रत्येक स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है | भब प्रश्न यह उठता है 
कि कौन-से प्रतिबन्ध युक्तियुक्त हो सकते हैं ? प्रतिबन्ध के युक्तियुक्त होने के लिए 
यह क्ावश्यक है कि उसका उस उद्देश्य से, जिसे विधि प्राप्त करना चाहती है, 
उचित सम्बन्ध हो अर्थात्‌ जिस गलती को रोका जाता है, 
प्रतिबन्ध एवं... भतिवन्ध को उससे अधिक नहीं होना चाहिए ।” उच्चतम 
न्यायालय न्यायालय ने चितामत बनाम मध्यप्रदेश राज्य के मामले में 
कहा, “वह विधि जो मनमाने ढंग से अथवा अतिरंजन से 
अधिकार के ऊपर आक्रमण करती है, युक्तियुक्त वहीं कही जा सकती” अर्थात्‌ कानून 
प्रतिवन्‍्ध लगाकर जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, वास्तविक प्रतिबन्ध 
उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि यदि 
प्रतिवन्ध लगाये जायें तो वह उचित ढंग से लगाये जाने चाहिए। जब कभी भी 
न्यायालयों के सामने यह प्रश्न उठता है कि विधि द्वारा आरोपित प्रतिवन्‍न्ध उचित है 
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अथवा अनुचित तो वह यह देखते हैं कि प्रतिबन्ध क्रिस प्रकार लगाये गये हैं, उनको 
कार्यान्वित करने की प्रतिक्रिया क्‍या है, उनका विस्तार क्या है तथा जिस बुराई को 
दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वह ह्वितनी तात्कालिक है? यदि कोई 
प्रतिबन्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन करता है तो वह अनुचित है । 
उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रतिबन्ध किसी नागरिक के संघ निर्माण करने, सम्पत्ति 
रखने अथवा व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा व्यक्ति को 
सुनवायी का कोई अवपर नहीं मिलता तो वह प्रतिबन्ध उचित नहीं समझा जायेगा। 
उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यह भी निर्धारित कर दिया है कि जब तक 
असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हों, मुलाधिकारों को कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ 
देना अनुचित है । 
संविधान द्वारा प्रदत्त मृलाधिकार 
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सात झ्ीष॑कों के 
अन्तर्गत विभाजित किया गया है : 
(१) समता का अधिकार ; 
(२) स्वतन्त्रता का अधिकार ; 
(३) शोषण के विरुद्ध अधिकार ; 
(४) धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार ; 
(५) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ; 
(६) रुम्पत्ति का अधिकार तथा, 
(७) संवैधानिक उपचारों का अधिकार । 
समता का अधिकार 
समता प्रजातन्त्र का एक मूल तत्व है तथा क्योंकि भारत एक जनतत्त्रात्मक 
राज्य है, अतः इसके संविधान में समता के सिद्धान्त को बहुत महत्व दिया गया 
है। संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार “भारत राज्य- 
विधि के समक्ष क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता भथवा विधियों 
समता के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा । 
. उपयुक्त अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता तथा 
विधियों के समान संरक्षण' दाब्द एक-से प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तव में उनके बर्थ 
भिन्न-भिष्र हैं। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है जिसका आष्षय 
है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा 
सामान्य विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक 


१ मद्रास राज्य वनाम राव (सन्‌ १६९५२--एस० सी० आर० ५६७ न 
रघुबीर वनाम कोर्ट ऑॉफ वार्ड्स (सन्‌ १६५३)--एस० सी० भार० १६४६ ; 
द्वासकादास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सन्‌ १६५४)--एस० सी० ए० २०४।॥ 


३२५ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


संकल्पना है जिसका भाशय है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान 
व्यवहार होगा 
विधि के समक्ष समता का यद्यपि आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का चाहे 
उसका पद अथवा स्थिति कैसी भी हो, वह सामान्य विधि के अधीन रहता है तथा 
उस पर न्यायालयों में मुकहमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार राज्याधिकारियों 
तथा साधारण जनता में कोई अन्तर नहीं रह जाता । इंगलेण्ड में भी यही स्थित्ति 
है, परन्तु सावंजनिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस सेमातता के नियम के कुछ 
अपवाद भी हैं। यह निम्नलिखित है।-- | 
(१) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद के भधिकारों के प्रयोग अथवा 
कत्तेव्यों के पालन के अम्तगत किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं होंगे। (२) न्यायालयों में राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों के कार्यकाल में 
उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजी कार्यवाहियाँ नहीं की 
सम्तानता फ्रे जा सकेगी ; क्थ्वा कोई न्‍्यायालय कार्यकाल में उन्हें गिर- 
नियम के अपवाद फ्तार करने अथवा जेल में रखने का आदेश नहीं दे सकेगा । 
(३) राष्ट्पति अथवा किसी राज्यपाल के खिलाफ अनुतोष 
की माँग करते वाली कोई व्यवहायें कार्यवाहियां उसकी पदावधि में किसी न्यायालय 
में तव तक संस्थित नहीं की जायेंगी, जब तक कार्यवाहियों के स्वरूप, उनके लिए 
वाद का कारण, ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, 
विवरण, निवासस्थान तथा उससे माँग किये जाने वाले अनुतोष का वर्णन करने 
वाली लिखित सूचना को यथास्थित राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिये जाने अथवा 
उनके कार्यालय में छोड़ जाने के पश्चात्‌ दो मास का समय व्यतीत नहीं हो गया 
हो । इन विभुक्तियों के होते हुए भी राष्ट्रपति पर महासियोग की कार्यवाही चलायी 
जा सकती है अथवा राज्य सरकार तथा भारत सरकार पर मुकहमे चलाये जा 
सकते हैं । इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तगंत भी होते हैं 
प्र्थात्‌ विदेशी शासक अथवा राजदुत विधियों से परे होते हैं । 
विधियों के समान संरक्षण का अभिप्राय अमेरिका के उच्चतम न्यायालय 
ते इस प्रकार स्पष्ट किया है: “प्रत्येक व्यक्ति के वैयक्तिक अधिकारों की समान 
रूप से सुरक्षा की जाये | इसका केवल यही भअभिष्राय 
विधियों का ौहीं है कि इस प्रकार की युरक्षा के हेतु विधियों द्वारा प्रस्तुत 
समान संरक्षण साधन उसको प्राप्त होंगे, वरच्‌ यह अभिप्राय भी है कि किसी 
व्यक्ति के ऊपर ऐसा मार अथवा व्यय न पड़ेगा, जो समान 
परिस्थितियों में धन्य व्यक्तियों के ऊपर नहीं पड़ता है ।” संक्षेप में, इसका आशय 
यह है कि विधियों जथवा उसके प्रशासन में मनचाहा भेद-भाव नहीं होना चाहिए । 
उन परिस्थितियों में जिनमें किसी भिन्न व्यवहार की आवश्यकता न हो तो किसी 
] बनुच्छेद २६१ 
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व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसे किसी नुकसान की 
स्थिति में रखा जाता चाहिए । इसका हम यह ॒ बर्थ नहीं लगा सकते कि सभी 
नागरिकों पर समात कर लगाया जायगा, परन्तु इसका अभिप्राय यह है कि समान 
परिस्थितियों में अथवा एक-सी ही सम्पत्ति के स्वामियों पर कर लगाने का आधार 
एक हो । यदि विभिन्‍न वर्गों के वर्गीकरण का कोई उचित आधार हो तो 
व्यवस्थापिका भिन्न-भिन्न प्रकार के कर लगा सकती है । उदाहरणाथ, वह शिक्षा- 
संस्थाओं, पुस्तकालयों भादि को कर से मुक्त कर सकती है, विभिन्न व्यवसायों व 
उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती है अथवा वास्तविक तथा 
व्यक्तिगत--दोनों प्रकार की सम्पत्ति पर भिन्न-भिन्न प्रकार के कर लगा सकती है, 
परन्तु ऐसा विभेद करते के लिए यह आवश्यक है कि वर्गीकरण के भाधार का 
ओऔचित्य विधि के उद्देश् को सामने रख कर निश्चित किया जावे। उच्चतम 
न्यायालय ने निर्णय किया है कि जूरी द्वारा किसी मामलों की जाँच देदा के कुछ 
भागों में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर की जा सकती है (वीरेन्द् 
बताम लीगल रिमेम्ब्रेंसर (सब १६४५५)--(एस० सी० ए० ५८५५) अथवा यदि 
मद्यनिषेध सम्बन्धी कोई विधि कार्यान्वित की जाए तो सेनिक अथवा असनिक 
कर्मचारियों अथवा विदेशी यात्रियों तथा भारतीयों के मध्य किसी प्रकार का विभेद 
करना असंवेधानिक नहीं होगा क्योंकि मद्यनिषेध की हृष्टि से वह समान स्थिति में 
नहीं होते । (बम्बई राज्य बनाम बालसरा (सन्‌ १६५१)-एस० सी० भार० ६८२) 
संविधान के अनुच्छेद १५ के अनुसार राज्य किसी नागरिक 
धरम, चंश, जाति, के विरुद्ध केवल धर्म, मुल बंद, जाति, लिग, जन्म-स्थान 
लिग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आाधार पर कोई विभेद नहीं करेगा; 
के आधार पर तथा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक दुकानों, 
विभेद का अन्त. सावेजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के 
स्थानों में प्रवेश अथवा पूर्ण आंध्षिक रूप में राज्यनिधि से 
पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोगों के लिए समर्वित कछुओं, तालादबों, 
स्वानघाटों, सड़कों तथा सावंजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में क्रिसी 
भी निर्योग्यता, दायित्व, निवन्धन अथवा शर्ते के अधीन न होगा, परन्तु इसके साथ ही 
इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी हैं, भर्यात्‌ राज्य स्त्रियों तया वर्च्चा कै सम्बन्ध में 
विशेष उपबन्ध बना सकता है, तथा राज्य को सामाजिक तथा शिक्षात्मक हृष्टि से 
पिछड़े किन्‍्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
कादिभ जातियों के लिए कोई विज्ेप उपबन्ध करते में वाघा न होगी ॥? 
“पा इद्धीवय सरकार से निणेय किया है कि संसद एवं राज्य विधान मभाओं में 
अनुसूचित एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बवधि को १० वर्षों 


के लिए और बढ़ा दिया गया | सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वह 
ह [९9:(0. 
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संविधान का अनुच्छेद १५ हर प्रकार के विभेद का अन्त कर देता है। 
है। संविधान अनुच्छेद १६ उपयुक्त अनुच्छेद की ही उपपिद्धि है। इसके अनुसार 
“राज्याधीन नौकरियां या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए 
अवसर की समता होगी” तथा “बे वल्ल धर्म, मूल बंध, जाति, लिग, उद्भव, जन्म- 
स्थान, निवास अथवा इसमें से किसी के आधार पर किसी 
सरछ्तारी सेवाक्षों. नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय 
में अवसर की मेन अपात्रता होगी न विभेद किया जाएगा।” इस प्रकार 
समानता यह अनुच्छेद साम्प्रदायिक भेदभाव ही नहीं, वरत्‌ स्थानीय 
भेदभाव अथवा स्त्री-पुरुष के मध्य भेदभाव का अन्त कर देता 
है, परन्तु नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समता के अधिकार के कुछ अपवाद भी 
हैं । संसद यह निवचय कर सकती है कि कुछ विश्येष प्रकार की नौकरियों के लिए 
राज्य में निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक है अथवा कुछ नौकरियों को पिछड़े वर्गों 
के लिए सुरक्षित कर सक्रता है जिनका नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व न हो 
अथवा धामिक या साम्प्रदाविक संस्थाओं में पदों को केवल उसी धर्म या सम्प्रदाय 
के अनुयायियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अनुच्छेद ३३६ के अनुसार 
तौकरियों में संविधान के लागू होने के दस वर्ष बाद तक कुछ स्थान ऐंग्लो-इण्डियनों 
के लिए सुरक्षित रखे गये ; अनुच्छेद ३३५ के अनुसार संघ अथवा राज्य के कार्यों से 
संसक्त सेवाओं तथा पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में प्रशासन-कार्यपटुता बनाये रखने 
की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा भनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों 
के दावों को भी ध्यान में रखा जाना है । 
संविधान के अनुच्छेद १७ में अस्पृश्यता के अन्त करने को घोषणा कर दी 
गयी हैं तथा इसका किसी भी रूप में झाचरण निषिद्ध कर दिया गया है। इसी 
अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी तिर्योग्यता को लागू करना 
अपराध बना दिया गया है जो विधि के अनुसार दण्डनीय 
भस्पृश्यता का है ।? इस अधिनियम द्वारा इस प्रकार संविधात मे अस्पुश्यता 
्न्त का जो प्रतिषेध किया है, उसे व्यावहारिक रूप प्रदान 
किया है। इसमें अस्पृश्यता के आधार पर किये गये कौन- 


2 हि कार्य अपराध हैं, बताये गये हैं तथा उनके लिए दण्ड की व्यवस्था की 
गयी है । ह 





अन्य क्षेत्रों में अनुसुचित जातियों को सुविधायें प्रदान करने के वर्तमान 
प्रावधानों में भी कोई परिवतेन नहीं करेगी। मूल रूप से १६६० तक की 
तक को अवधि संविधान ने निर्धारित की थी लेकिन बाद में संशोधन द्वारा 
यह १६९७० तक के लिए बढ़ा दी गई अब संसद में झ्षीघ्र ही उचित विधेयक 
प्रस्तुत कर यह अवधि २६ जनवरी १६८० त्तक बढ़ा दी जायगी । 

[ इस सम्बन्ध में सन्‌ १६५५ में संसद ने अस्पृष्यता (अपराध) अधिनियम 
पारित किया । 


नागरिकों के मूलाधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक-तत्व [३३१ 


देश में सामाजिक समता की स्थापना करते के लिए संविधान ने अनुच्छेद 
१८ के अनुसार घोषित कर दिया है कि राज्य की ओर से सेना अथवा विद्या 
सम्बन्धी उपाधि के भ्तिरिक्त अन्य कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा तथा न 
भारत का ही कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई 
उपाधियों का अन्त उपाधि स्वीकार करेगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति 
भारत का नागरिक नहीं है परन्तु वह राज्य के अधीन कोई 
लाभ अथवा विश्वास का पद धारण किये हुए है तो भी वह बिना राष्ट्रपति की 
सम्मति के कोई खिताब स्वीकार नहीं कर सकता तथा न ही राज्य के अधीन लाभ 
अथवा विश्वास का पद धारण करते हुए कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य अथवा 
उसके अधीन किसी राज्य से कोई भेंट या उपाधि बिना राष्ट्रपति की सम्मति के 
' स्वीकार नहीं कर सकता । 
स्वातंत्रध-अधिकार 
संविधान के अनुच्छेद १६-२२ में व्यक्ति को कुछ स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गयी 
हैं। संविधान के अनुच्छेद १६ के अनुसार सभी नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान 
किये गये हैं : 
(क) वाक्‌-स्वातन्त्य तथा अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य ; 
(ख) शान्तिपूवंक तथा मिरायुध सम्मेलन करने का अधिकार ; 
(ग) संस्था अथवा संघ बनाने का अधिकार ; 
(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सवेत्र आवाध संचरण का अधिकार ; 
(ञअ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने का 
अधिकार ; 
(च) सम्पत्ति के.अर्जन, धारण तथा व्यय करने का अधिकार ; _ 
(छ) कोई वृत्ति, उपजी विका, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार । 
यह अधिकार असीमित नहीं है तथा संविधान ने ही इन पर कुछ प्रतिबन्ध 
भी लगा रखे हैं जो समाज के वृहत्तर हितों को ध्यान में रखते हुए लगाये गये हैं । 
इस प्रकार (१) यद्यपि राज्य द्वारा व्यक्ति को वाक्‌ तथा अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य 
प्रदान किया गया है, परन्तु राज्य इसके प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों 
के साथ मेत्रीपुर्ण सम्बन्धों, सावंजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों 
में या न्यायालय, अवमान, मानहानियाँ, अपराध उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त 
निबेन्ध लगा सकता है । (२) सभा सम्मेलन करने के सम्बन्ध में दी गयी स्वतन्त्रता 
के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि यह सभाएँ शान्तिपुर्ण एवं निरायुघ हों परन्तु 
.सावेंजनिक व्यवस्था की दृष्टि से राज्य इस पर निवेन्ध लगा सकता है। उच्चतर 
न्यायालय ने रभेश थापर बनाम मद्रास सरकार तथा ब्रजभूषण वनाम दिल्‍ली राज्य 
के मामलों में इस धारा की व्याख्या करते हुए कहा : “यह घारा उन हूत्यों को, 
जो केवल शान्ति को भंग करने के प्रयत्न में किये जाते हैं, दण्डित नहीं करती । जब 


३३२ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


तक कृत्य राज्य की जड़ों को संकट पैदा नहीं करें अथवा उसे पलटने की भाशंका 
उत्पन्न नहीं करें, तव॒ तक भाषण व अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य के अधिकारों को सीमित 
नहीं किया जा सतता। (३) सभी नागरिकों को संघ अथवा संस्थाएँ बनाने का 
अधिकार संविधान ने प्रदान कर रखा है, परन्तु यह अधिकार भी उन प्रतिबन्धों के 
अधीन है जिस्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। 
स्वतन्त्रता की भाड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो पड़्यन्त्र 
करे, अथवा साव॑जतिक शान्ति अथवा व्यवस्था को भंग करें। (४) संविधान ने 
नागरिकों को सवंत्र अबाध संचरण करने, देश के किसी भी भाग में निवास करने 
तथा बस जाने का अधिकार प्रदान कर डाला है, परन्तु राज्य सामान्य जनता के 
हितों अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त 
निबंन्ध लगा सकता है । (५) संविधान ने वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार नागरिकों ' 
को प्रदान किया है, परन्तु राज्य सामान्य जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 
इस पर भी प्रतिबन्ध लगा सकता है । (६) संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, 
उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान कर रखा है, परन्तु 
राज्य जनता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है। राज्य कतिपय व्यवसायों 
के सम्बन्ध में आवश्यक वृत्ति अथवा शिल्पिक योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है 
अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण रूप से भअथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने 
हाथ में ले सकता है । 
भारत का कोई भी तागरिक विदेशों की मात्रा करने का अधिकार रखता 
है । यह वात भी सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत फंसले से निश्चित हो गयी है । १० 
भर्प्रेल, सन्‌ १९६७ को सन्तवतर्सिह साहनी की एक अपील सर्वोच्च स्यायालय ने 
स्वीकार कर ली जो उन्होंने पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के घिरुद्ध की थी । 
पंजाब उच्च न्यायालय ने उन्हें वेदेशिक विभाग मन्त्रालय द्वारा पासपोर्ट का 
प्राथेना-पत्र अस्वीकार कर देने के पक्ष में फैसला दिया था। श्री साहनी ने अपील 
में कहा कि कार्यपालिका का यह कार्य उनके मौलिक अधिकार में बाघक तथा 
अवैधानिक था | श्री सुब्बाराव, मुख्य न्यायाधीश ने बहुमत 
विदेश-पाप्रा एक निणंय दिया कि ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिसके द्वारा 
मौलिक अधिफ्वार किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार से अथवा पासपोर्ट 
दिये जाने से वंचित किया जा सके । न्यायालय ने यह भी 
स्वीकार किया कि कार्यपालिका का मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को पासपोर्ट देने 
से इन्कार करना संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन था। न्यायाधीश एम० 
हिदायतुल्ला तथा न्यायाधीश भार० एस० वच्छावत मे अल्पमत निर्णय में कहा 
कि पासपोर्ट पाने का अधिकार किसी भी हालत में मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से नहीं है। मानव-अधिकार की 
सावंभौम घोषणा में यहु अवश्य कहा गया है कि “हर किसी को कोई भी देश्ष 
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छोड़ने का अधिकार है, चाहे १ह अपना ही देश क्यों नहीं हो” परन्तु वह अपराधियों 
और राजनीतिक आन्दोलतकारियों पर लागू नहीं। १० मई को राष्ट्रपति ने एक 
अध्यादेश जारी कर सरकार को यह अधिकार प्रदान किया कि वह देश की प्रभुसत्ता, 
अखण्डता तथा सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी नागरिक का पासपोर्ट रह कर सकती 
है या इस आधार पर पासपोर्ट नहीं दे । 


कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जायेगा, जब तक 
कि उसने अपराघारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण 
नहीं क्या हो । वह अपराध के लिए निश्चित दण्ड से अधिक 
अपराध फी दोष... दण्ड का पात्र नहीं होगा । कोई व्यक्ति एक अपराघ के लिए 
सिद्धि के विषय एक बार से अधिक अभियोजित तथा दण्डित नहीं किया जायेगा. 
में संरक्षण तथा किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने को बाध्य नहीं. 
किया जायगा ४ 


संविधान के धनुच्छेद २१ के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा 

देहिक़ स्वाघीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित 
नहीं किया जा सकता | यह अनुच्छेद सुप्रसिद्ध मेग्नाकार्टा से मिलता-जुलताः है 
जिसके अनुसार “किसी व्यक्ति को देश की विधि को छोड़कर 
प्राण तथा. अन्य प्रकार से गिरफ्तार, कारावासित, वंचित, :निर्वासित_ 
देहिक स्वाधीनता अथवा विवष्ट नहीं किया जा सकेगा ।” इसका आशय यह है 
फा संरक्षण... कि कार्यपालिका नागरिकों की स्वतन्त्रता में उस समय तक. 
न्‍ हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक वह अपने कार्य का विधि-के: _ 
किसी उपबन्ध द्वारा समर्थन न प्राप्त कर सके, परन्तु व्यक्ति को किसी भी देश, में 
पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त हो सकती है तथा भारत ने ब्रिटिश संविधान के इंस. मूल 
सिद्धान्त को, कि संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही यह निश्चय करते हँ 
कि व्यक्तियों के अधिकार कहाँ त्तक जायें तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
सावंजनिक हित राज्य की सुरक्षा में उन्‍हें कहाँ तक नियन्त्रित किया जाय, यह 
अनुच्छेद विधान-मण्डल की शक्तियों पर प्रतिबन्धित नहीं है। गोपालन बनाम राज्य 
(सत्‌ १६५०) में मुख्य ग्यायाधी कानिया ने यह कहा कि यद्यपि संयुक्त राज्य में 
तो न्यायालय व्यक्ति के जीवन तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाली 
विधियों को अनुचित तथा दमनात्मक होने के कारण अवेध घोषित कर सकता है, 
परन्तु भारत मे ऐसा सम्भव नहीं है । भारत में 'संविधान में प्रयुक्त विधि द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया' वाक्‍यांश ने जीवन तथा वेर्यक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी मन्तिस 
अधिकार व्यवस्थापिका को प्रदान किया है | गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के कानून, 
चाहे वह कितने ही क्र तथा अनुचित क्यों न हों, न्यायालयों द्वारा मवैध घोषित 


] अनुच्छेद २०। 


१३४ | भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन 


नहीं हो सकते | जहाँ तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, व्यवस्थापिका का कथन 
अच्तिम है तथा उसका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो संकता ।7 

भारत में संविधान ने राज्य की सुरक्षा, सावेजनिक व्यवस्था, समाज के 
लिए आदश्यक सेवाओं का संधारण, प्रतिरक्षा, वेदेशिक मामलों आदि से सम्बन्धित 
कार्यो के लिए तिवारक-विरोध (प्रिवेंटिव डिटेस्शान) कानूनों को बनाने का अधिकार 
विधान-मण्डल को दिया है तथा विधान-मण्डल ऐसा कानून बना सकता है जिसके 
अनुसार व्यवित को उपयुक्त कारणों में से किसी एक के लिए कारावासित किया जा 
सकता है, परन्तु इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए संविधान ने अनुच्छेद २२ में इस , 
पर कुछ प्रतिब॒धघ भी लगा दिये हैं। यह निम्नलिखित हैं 

(६) जब किसी व्यक्ति को साधारण विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाय, 
(अ) उसे यथा शीघ्र ही गिरपतारी का कारण बता दिया जाना चाहिए ; (ब) उसे 
२४ घम्टे की भीतर ही निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए । 
मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति इस अवधि से अधिक हवालात में नहीं 
रखा जा सकता ; (स) उसे अपनी पसन्द के वकील से परामर्श करने तथा भपनी 
प्रतिरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यह अधिकार शन्रु-विदेशियों को सुलभ नहीं 
है तथा न ही उन नागरिकों को जो निवारक-निरोध उपबन्बित करने वाली किसी 
विधि के अधीन नजरबर्द किया गया हो । 

(२) ज़ब किसी व्यक्षि को निवारक-निरोध-विधि के अधीन गिरफ्तार किया 
जाता है तो (भ) उसे केवल तीन मास तक ही हवालात में रखा जा सकता है तथा 
यदि सरकार उसे तीन मास से अधिक नजरबन्द रखना चाहती हो तो उसे एक 
मन्त्रणा-प्रणाली का प्रतिवेदन प्राप्त करता होगा कि उसे तीन मास से अधिक काल 
के लिए नजरबन्द रखना उचित है । इस प्रकार हवालात मे रखे गये व्यक्ति को 
यधाक्षी प्र वह कारण बता दिये जायेगे जिनकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया 
हो, यदि वह लोक-हित के विरुद्ध न हों ।* 

शोषण के विरुद्ध अधिकार 

संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार मानव का पणन, बेवार तथा इसी 
प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम प्रतिषेध कर दिया गया है तथा इसका 
उल्लंधत अपराध घोषित कर दिया गया है जो विधि के भनुप्तार दण्डनीय होगा । 
चौदह वर्ष से कम के बालकों को भी किसी कारखाने व खान में 8 तो मौकर रखा 
जा सकता है तया न ही किसी संकटमय नौकरी में लगाया जा सकता है, परन्तु 
। यह भनुच्छेद सम्पत्ति के अधिकार में प्रयुक्‍त नहीं होता क्योंकि वह अनुच्छेद ३१ 

द्वारा नियमित होता है । 


2 ३१ दिसम्वर १६६९ को नजरबन्दी कानन का २० वर्ष प्राना अस्तित्व 
समाप्त हो गया । राज्यों का अधिकार है कक इस सम्बन्ध में वे अपने-अपने 
नजरबन्दी नियम बना लें । 


नागरिकों के मूलाधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक-तत्व | ३३४५ 


इसी अनुच्छेद « में राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सार्वजनिक 

प्रयोजन के लिए लोगों को सेवा करने को बाध्य कर सके तथा ऐसी सेवा लागू करने 

में राज्य, घमे, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई 
विभेद नहीं करेगा । 

धर्म-स्वातन्त्य का अधिकार 

संधिधान ने भारत के सभी नागरिकों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा 

किसी धर्म को अबाघ रूप से मानने, आचरण करने का समान अधिकार प्रदान किया 

है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि यह स्वतन्त्रता सावे- 


अंतःकरण की जनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य आदि में बाधक न हों १ 
तथा धर्म के राज्य को ऐपे कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया 
अबाध आचरण गया है जो धामिक आचरण से सम्बद्ध किसी भाथिक, वित्तीय, 
की स्वतन्त्रता राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का 


विनिमय अथवा निर्बन्धन करता हो। प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय 
घामिक तथा मूर्त॑ प्रणेजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण करने, 
धामिक कार्यो सम्बन्धी विषयों का प्रवन्ध करने, जंगम तथा 


धघासिक कार्यो) स्थावर सम्पत्ति के भर्जज तथा स्वामित्व तथा ऐसी सम्पत्ति के 
' के प्रबन्ध फी विधि के अनुसार प्रशासत करने का अधिकार रखता है। 
स्वतन्न्नता राज्य किसी भी ब्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीों 


नहीं. कर सकता है जिनका आगस किसी विशेष 
धर्म तथा धारमिक सम्प्रदाया की उनत्रति या पोषण 
विशेष धर्म के लिए में व्यय करने के लिए विशेष रूप से विनियुक्त कर 
कर देने के सम्बन्ध दिया गया हो । राज्य द्वारा पूर्णतः: पोषित किसी भी क्षिक्षा- 
में पूर्ण स्गतन्त्रता. संस्था में कोई भी धामिक छिक्षा नहीं दी जा सकती है, 
परन्तु यह प्रतिबन्ध उन शिक्षा-संस्थाओं पर लागू नहीं होगा 
राजकोय शिक्षा- जो राज्य द्वारा प्रशासित तो हो रही हों, परन्तु जिनकी 
संस्थाओं में घामिक स्थापना ऐसे दान या ट्रस्ट द्वारा हुई हो जिसका उद्दृश्य 
शिक्षा निधिद्ध धामिक शिक्षा देना हो, परन्तु सरकार द्वारा मान्यता- 
प्राप्त मथवा सहायता-प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में धामिक 

शिक्षा ऐच्छिक होगी ।* 

ेल्‍ संस्क्ृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 

भारत के राज्प-क्षेत्र भथवा उसके किप्ती भाग के निवासी-नागरिकों के किसी 
वर्ग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति हो, उसे बनाये रखने 
का अ्रधिकार अनुच्छेद २६ द्वारा प्रदान किया गया है। 


] अनुच्छेद २६--२८। 





३३६ | भारत में राष्ट्रीय भान्दौलन 


बह्पसंस्यफों फे राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-विधि से सहायता प्रांपर्त 
हितों का तंरक्षण. करने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नाग- 

रिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा क्षथवा इनमें 
से किसी के आधार पर वंचित नहीं रखा जा सकता । इसके साथ ही अल्प- 

संख्यकों के अनुच्छेद ३० के अन्तर्गत अपनी रुचि की शिक्षा- 
शिक्षा-संत्थाओं संस्थाओं की स्थापना तथा प्रद्मासन का अधिकार प्रदान किया 
फी स्थापना गया है तथा शिक्षा-संस्थाओं को सहायता प्रदान करने 
तथा प्रशासन में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद 

नहीं करेगा कि वह धर्म अथवा भाषा पर आधारित किसी 
भअल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है | 

सम्पत्ति का अधिकार 


भारतीय संविधान के नागरिकों को उत्तराधिकार, व्यक्तिगत उपार्जन 

अथवा भन्य वंघ उपायों से सम्पत्ति के भर्जव, घारण तथा व्ययन का अधिकार 
प्रदान किया है। इंगलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की भाँति, 
भारतीय संविधान भी इस प्रकार सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधि- 

सम्पत्ति के व्यक्ति- कार का समर्थन करता है, परन्तु संविधान (चतुर्थ संशोधन) 
गत अधिकार का अधिनियम, सव्‌ १६५५ ने इसमें कुछ ऐसे परिवर्तत कर दिये 
संविधान द्वारा हैं कि साव॑जनिक हित में राज्य सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण 
समर्थन कर सके । विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सावंजनिक 

उद्देश्य के अतिरिक्त राज्य किसी भी व्यक्ति से अनिवार्य रूप से सम्पत्ति तब तक नहीं 
ले सकता, जब तक कोई ऐसी विधि न पास की जाये जो यह निश्चित करे कि 
मुभावजे की क्या राशि होगी भथवा उन सिद्धान्तों का निरूपण करे जिनके आधार 
पर मुवाभजा दिया जाना है : संविधान के (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, सब्‌ १६५४ 
ने इसमें यह ओर जोड़ दिया है कि इस प्रकार का कोई कानून, इस आधार पर 


कि मुआवजा पर्याप्त है, किसी भी अदालतों में कोई आपत्ति नहीं उठायी 
जा सकेगी । 


इस प्रकार सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार 
विधान-मण्डल को हो प्राप्त है। यद्यपि संविधान कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी 
आचरण से व्यक्तिगत रुम्पत्ति की रक्षा करता है पर विधान-मण्डल के कार्यों 
से रक्षा नहीं करता यद्यपि मुआवजा दिये बिना सम्पत्ति छीनने के सम्बन्ध में भारत 


। अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी भाषा में छ्िक्षा देने के अधिकार के सामने राज्य 
द्वारा शिक्षा का माध्यम निश्चित करने का अधिकार महत्वहीन हो जाता है । 
(वम्वई राज्य बनाम वम्बई एजूकेंशन सोसायटी) 


नागरिकों के मूलाधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक-तत्व | ३३७ 


इंगलैंड तथा अमेरिका से प्रभावित हुआ है, जहाँ मुआवजे की पर्याप्तता निश्चय 
करना न्यायालयों के ही अधिकार<क्षत्र में हैं। 

इधर कुछ समय से देश में एक वर्ग जिसमें कांग्र सी भी शामिल हैं मांग कर 
रहा है कि समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सम्पत्ति के अधिकार को 
भौलिक अधिकारों के वर्ग से निकाल दिया जाए। गोलकनाथ के फैसले के बाद, 
जिसमें कहा गया कि केवल संविधान सभा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर 
सकती है, विधान मंण्डल नहीं, यह शंका पेदा होती है कि क्या संसद मौलिक 
अधिकारों में ऐसा संशोधन कर सकती है ? डॉ० लक्ष्मीमल सिधवी ने इस सम्बन्ध 
में कहा है कि सम्पत्ति एक व्यापक शब्द है जिसका केवल कोई आर्थिक या भौतिक 
स्वरूप नहीं होता है । डॉ० सिधवी ने कहा है, “सम्पत्ति परिवार तथा अन्य अनेक 
घामिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का आधार भी है। परिवारे की' 
इकाई, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, धंधा अपनाने की स्वाधीनता सब संपत्ति की 
धारणा पर टिके हैं। यदि नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो व्यक्ति को 
सम्पत्ति का अधिकार दिया जाना आवश्यक है नहीं तो अन्य व्यक्तिगत मुल- 
अधिकारों की स्थिति त्रिशंकु जेसी हो जायेगी । संविधान के नीति निदेशक 
तत्वों में कहा गया है कि सामाजिक हित में संपत्ति के केन्द्रीकरण पर रोक लगायी 
जाती, चाहिए । यदि सम्पत्ति समाज के लिए खतरा बन जाये तो समाज उस पर 
अवद्य अंकुद्य लगाये | डॉ० सिघवी का कहना है कि मौलिक अधिकारों को तके 
संगत रीति से नियंत्रित करने का अधिकार राज्य को संविधान में दिया है । केवल 
न्यायालय तो यह जांच करते हैं कि प्रतिबन्ध उचित है अथवा नहीं जिससे सरकार 
जनता के लिए या त्रासदायी बत जाए।? , 

संवेधानिक उपचारों का अधिकार 

भारतीय संविधान में न केवल नागरिकों के मूलाधिकारों का ही उल्लेख 
किया गया है, वरन्‌ इसमें. इन अधिकारों की रक्षा का उपचार भी उल्लिखितं है ॥ 
प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन 
करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय सूला- 
घिकारों की चौकीदारी करता है। इन अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए 
उच्चतम न्यायालय ऐसे भादेश अथवा लेख जिनके अन्तगंत बचन्दी प्रत्यक्षीकरण 
(हैबियस कापंस), परमादेश (मेडेमस), प्रतिषेध (प्रोहिविशन), अधिकार पच्छा 
(को-वारंटी) तथा उ्मंषण (सरशियोरारी) आदि लेख, जो भी समुचित हों, जारी 
कर सकता है। यह भआादेश अथवा लेख उच्च न्यायालयों द्वारा भी जारी कर सकता 
है । यह आदेश अथवा लेख उच्च न्यायालयों द्वारा भी जोरी किये जा सकते हैं ।डॉ० 
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अम्बेडकर ने इन उपचारों को संविधान का 'हृश्य तथा आत्मा' कह कर सम्बोधित 
किया है ।? 

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए यह प्रलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका 

अथे है-- शरीर को प्रस्तुत करो /' यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया 

जाता है जो यह समभता है कि उसे अवध रूप से बन्दी 

बन्दी- बनाया गया है इसके द्वारा न्यायालय बन्दीकरण करने वाले 

प्रष्यक्षीकरण.. भधिकारी तथा बन्‍्दी को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति करने की 

भाज्ञा देता है जिससे बन्दीकरण के कारणों की जाँच हो सके । 

दोनों पक्षों के विचारों को सुत कर न्यायालय इस बात का निर्णाय करता है कि 

नजरबन्दी वैध या अवैध है तथा यदि यह भवेध होती है तो उसे फौरन स्वतन्त्र 
किये जाने का आदेश दे सकता है । 


परमादेश का अर्थ है--'हम भाज्ञा देते हैं।। यह आदेश तत्न जारी किया 
जाता है जब न्यायालय किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को अपना कानूनी कर्तव्य 


पुरा करने के लिए विवश करना चाहता है। न्यायालय इसे 

परमादेश जारी करने के लिए पूर्णहप से स्वतन्त्र है। यह प्रायः सावें- 

जनिक कत्त व्यों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। 

इस लेख के द्वारा प्रायः उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को कामूनी 

सूत्रों से बाहर आने वाले मामले को रोकना होता है । मच्त्रियों 

प्रतिषेध अथवा अन्य अधिकारियों को भी यह भादेश दिया जा 
सकता है । 


इस लेख का अर्थ होता है--“और अधिक सूचित होना।” यह लेख एक 

उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। जिसमें निम्न 
न्यायालय को (जिसमें पहले कोई विवाद, जो अब उच्चच 

उत्प्र रण न्यायालय में चल रहा हो) तत्सम्बन्धी कागजात तथा कार्य: 
वाही भेजने का आदेश दिया जाता है। इस लेख द्वारा न्याय 


के हित में किसी निम्न न्यायालय का ऊपरी न्यायालय में मुकहमा भेजने का 
मादेण देता है । 


अधिकार पृच्छा का बर्थ होता है--'किस आज्ञा से” । यह लेख तब जार 
जाता किया है, जब न्यायालय को पद सम्बन्धी दावे की वैधानिकता को जाँर 
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करनी होती है । यदि यह दावा निराधार होता है तो उस 
अधिकार पृच्छा व्यक्ति को अपने पद से हटना पड़ता है। इसको जारी करने 
का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि कोई अवंध दावेदार किसी 

सावेजनिक पद को न हथिया ले । 


मूल अधिकारों का घुल्यांकन 


मूल अधिकारों की उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते, परन्तु 

इन अधिकारों की अनेक आधारों पर आलोचना भी की गयी है। प्राय: मूल 
अधिकारों की सर्वाधिक आलोचना इस आधार पर की गयी है कि वह सीमित 
हैं। उन पर इतने प्रतिबन्ध लगे हुए हैं कि यदि संविधान 

अधिकार एक हाथ से नागरिकों को अधि कार प्रदान करता है तो दूसरे 
सीमित हैं से उन्हें छीन लेता है ।! संविधान में समय-समय पर संशोधन 
करके व्यवस्थापिका भी अधिकारों को छीन सकती है। भिन्न- 

भिन्न अधिकारों के क्या अपवाद हैं, इनकी यथास्थान विवेचना हो चुकी है । इसके 
विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रत्यक्ष 
रूप में कोई निर्बन्ध नहीं लगाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संकटकालीन 
परिस्थिति घोषित करके भाषण, अभिव्यक्ति, शान्तिपुर्ण सम्मेलन तथा सभा-संगठन 
की स्वतन्त्रताओं को आपात्‌ काल में छीन सकता है अथवा न्यायालयों से इन मूल 
अधिकारों के लागू करने की दक्ति भो छीन सकता है। इसको विचारकों ने बहुत 
अधिक आलोचना की है । श्री हरिविष्णु कामथ का मत है कि इससे तानाशाही का 
जन्म हो सकता है? परन्तु अल्लादि कृस्णास्वामी अय्यर ने इस आक्षेप का विरोध 
किया है । उनका मत है कि इस उपबन्ध का प्रयोग केवल असाधारण अवस्थाओों 
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में किया जायगा तथा इसका उद्देश्य लोकतस्त्र का विनाक्ष नहीं अपितु विनाश से 
उसकी रक्षा करना है ।7 


मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने का उद्देश्य चाहे हे कितना भी पवित्र हो, 
परन्तु इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि कुछ अंश में यह राज्य की शक्ति 
अत्यन्त असीमित कर देता है । इसी कारण यह भी कहा जाता है कि भारतीय 
संविधान मे शक्तिके केस्द्रीयकरण को स्वतम्त्रता से अधिक महत्व प्रदान किया गया है। 
निवारक-निरोध-विधि का संविधान में होना भारत के जनतन्त्रात्मक राज्य पर एक 
कलंक समभा जाता है । विचारकों ने आपात काल को इसी कारण दासत्व का काल 
कहा है वयोकि इसमें नागरिकों को कार्यपालिका के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज 
उठाने अथवा अपने अधिकारों को रक्षित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा । इसी 
कारण जिस समय संविधात-सभा में इस अनुच्छेद पर विवाद हो रहा था, एक सदस्य 
श्री सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा, “मुलाधिकारों का निर्माण पुलिस के सिपाही के हृष्टि- 
कोण से किया गया न कि एक स्वृतन्त्र तथा संघर्षशील राष्ट्र की दृष्टि से ।£ 


मूल अधिकारों की इस आधार पर भी आलोचना की गयी है कि इसमें कुछ 

ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है, जिन्हें भी मूल अधिकार घोषित किया जाता 
चाहिए था। इस कोटि में काम का अधिकार, कुछ परिस्थि- 

कुछ बातें मूला-.. तियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क 
थिफ्कार घोषित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, आदि को रखा जा सकता है। 
नहीं को गयीं संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को राज्य के नीति 

निर्देशक-तत्वों के अन्तगेत रखा है | क्‍योंकि इन सिद्धास्तों की 


न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं की जा सकती है, अतः इनका वह महत्व नहीं जो 
भूल अधिकारों का होता है । 


इन आलोचनाओं के बाद भी मूल अधिकारों का महत्व कप्त नहीं हो जाता ॥ 
यदि जनता के अधिकारों से अधिक महत्व अपनी सुरक्षा को देना है तो यह उचित 
ही है । विश्व के उन देशों में भी, जो आदर्श प्रजातन्त्र कहें जाते हैं, जनता को 
भसीमित अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वहाँ भी वैयक्तिक हितों की अपेक्षा साव॑ज॒मिक 


हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा ही भारत के संविधान में भी 
किया गया है । 
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